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 लोक  सभा  11  बजे  समा  वेत

 महोदय  पीठासीन

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 ]

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  श्री  बलबीर  सिंह  जो  1977-79  के  दौरान  छठी  लोक

 सभा  के  सदस्य  थे  पंजाब  के  होशियारपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  से  चुने  गए  ये  के  दुखद

 निधन  का  समाचार  देना

 योग्य  सांसद  के  रूप  में  वे  सभा  की  कार्यवाहियों  में  गहरी  दिलचस्पी  रखते  थे  तथा  दलित

 और  कमकणोर  वर्ग  के  उत्थान  के  लिए  उन्होंने  अथक  प्रयास  किए  ।

 श्री  सिंह  को  आज  सुबह  होशियार  पुर  में  एक  हत्यारे  ने गोली  मार  दी  ।

 हम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  जो  अपने  ढंय  के  एक  महान
 नेता  थे  |  वह  अपनी  जिन्दगी  में  कमी  किसी  चीज  से  नहीं  डरे  और  उन्होंने  जनता  के  लिए  काम

 किया  ।.

 सभा  की  ओर  से  हम  शोकग्रस्त  परिवार  को  समवेदनाएं  भेजते  मुके  आशा  है  कि  सभा

 मुझसे  सहमत  होगी  ।
 ह

 अब  सदस्य  गण  थोड़ी  देर  के  लिए  मौन  कड़ें  रहेंगे  ।

 सदस्यगण  थोड़ी देर
 के  लिए  मौत  लड़  रहे

 ।)
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 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 ]
 1982-83  से  1984-85  तक  की  प्रवधि  में  सोमे  का  उत्पादन

 $793.  औऔ  एस०  जी०  घोलप  :  क्‍या  इस्पात  शान  झोर  कोयला  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83  से  1984-85  तक  की  अवधि  में  भारत  में  सोने  का  कितना

 बाधिक  उत्पादन

 आंध्र  प्रदेश  में  येप्पामाना  खान  में  कितना  उत्पादन  हुआ  ;  और

 कौन-कौन  से  नए  स्थानों  में  सोना  पाया  गया  हैं  ?

 खान  झौर  कोयला  मंत्री  वसन्‍्त  :  से  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण  .

 वर्ष  1982-83  से  1984-85  के  दोरान  स्वर्ण  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  न

 वर्ष  उत्पादित  रुवर्ण

 1982-83  2241

 1983-84  2078

 1984-85  4-85  2036

 येप्पामाना  स्वर्ण  खान  में  1984-85  में  25.7  किलोप्राम  स्वर्ण  उत्पादन  हुआ  ।

 विगत  कुछ  वर्षों  के  दोरान  आंध्र  प्रदेश  में  कोलार  गोल्ड  फील्डस  के  दक्षिणी  विस्तार
 में  किए  गए  स्वर्ण  के  गवेषण  के  फलस्वरूप  स्वर्ण  के  दो  नये  निश्लेपों  एक--चिकारगुंटा  और  दूसरा
 मोलेप्पकींका  को  पते  चला  है  ।

 ओऔ  एस०  थी०  धोलंप  :  वर्ष  1982-83  में  2,241  किलोग्राम  सोने  का  उत्पादन  हुआ

 और  फिर  1983-84  में  2,078  किलोग्राम  उत्पादन  हुआ  वर्ष  1984-85  में  यह  2036
 किलोग्राम  तक  घट  जबकि  हम  काफी  सोना  पंदा  कर  रहे  हैं  फिर  इसके  क्या  कारण  यहां
 तक  की  भारत  गोल्ड  मांइन्स  लिमिटेड  को  भी  नुकसान  हो  रहा  उसे  कितना  नुकसान  हो  रहा

 %  .



 20  1907  मौलिक  हर

 श्री

 श्री  बत्तन्त  साठ  :  यह  सच  है  कि  सोने  का  उत्पादन  कम  होता  जा  रहा  क्‍योंकि

 मुख्य  क्षेत्र  जहां  सोना  पाया  गया  था  वह  कोलार  की  सोना-खानें  ही  हैं  जिंसका  संचालन  भारत

 गोल्ड  .  माइन्स  करती  हम  गहरे  से  गहरा  खोदते  जा  रहे  हैं  और  स्वर्ण  भंडार  में  भी  धीरे-धीरे

 कमी  आती  जा  रही  मैं  कुछ  ऐसे  ब्यौरे  पेश  करूगा  जिससे  यह्‌  दिलचस्प  बात  पता  लगेगी  कि  इस  वर्ष

 स्वर्ण  भंडार  में  कितनी  तेजी  से  कमी  आई  इससे  स्पष्ट  होगा  कि  स्वर्ण  मंडार  में  कमी  के  कारणही
 सोने  के  उत्पादय  में  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  ।  कोलार  की  खान  सबसे  पुरानी  खान  है  बल्कि  पूरे  गंसार  मे

 सबसे  पुरानी  खानों  में  इसमें  1880  से  उत्पादन  शुरू  हो  गया  1881  से  1900  औच  इसके
 उत्पादन  का  सत्र  89  टन  वर्ष  1901  से  1910  तक  दस  वर्षों  में  यह  स्तर  170  टन

 अगले  दस  वर्षों  अर्थात  1911  से  1920  तक  125  टन  वर्ष  1921  से  1930  तक  117

 टन  था  ।  वर्ष  1931  से  1940  तक  यह  99  टन  हो  गया  ।  वर्ष  1971  के  बाद  से  तो  इसमें  बड़ी
 तेजी  से  कमी  आती  गई  है  और  1981  से  1983  की  अवधि  में  तो  यह  4.4  टन  तक  कम  हो  गया

 हालांकि  हम  आजकल  तीन  किलोमीटर  गहराई  में  खुदाई  कर  रहे  हैं  ।  अब  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 हम  अभी  तक  ऐसे  क्षत्र  नहीं  खोज  पाए  हैं  जहां  सोने  के  लिए  खुदाई  करना  आर्थिक  दृष्टि  से

 .  कर  होगा  ।  यही  प्रमुख्ल  कारण  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  इस  वर्ष  भारत  गोल्ड  माइन्स  को  नुकसान

 उठाना  पड़  रहा  इसे  अभी  भी  12  करोड़  रुपए  का  नुकसान  पिछले  वर्ष  भी  इसे  नुकसान

 हुआ  था  ।  इसी  तरहं  हमें  लगातार  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 एस०  जो०  धोलप  :  दो  नुए  स्थानों  का  पतंत  लगाया  जा  चुका  और  मे

 आंध्र  प्रदेश  में  ही  स्थानों  में  सोने  उत्पादन  में  क्या  प्रगति  हुई  है  और  वहां  छिक़्ती
 मात्रा  में  सोना  उपलब्ध  होगा  और  क्‍या  आर्थिक  दृष्दिसे  वे  लाभकर  होंगे  ?

 भी  बसन्‍्त  साठ  :  प्रहोड़य  प्रदेश  में  चिगार  में  जो  स्वर्ण  भंडार  मिले  हैं  वहां
 »  4.19  लाख  टन  सोना  युक्त  अयस्क  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  अयस्क  प्रति  टन  4  से  5  ग्राम  ब्ोता

 मिलने  की  सम्भावना  है  अयस्क  की  इस  श्रेणी  की  खुदाई  लाभकारी  और  है  हम
 यह  पता  लगाने  की.कोंशिश  कर  रहे  हैं  कि  आर्थिक  दृष्टि  से  हम  इसे  कैसे  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  ।

 और  दोनों  ही  खानों  में  खुदाई  की  जा  रही  है  तथा  साथ  ही
 फर्माटक  में  हट्टी  लान  खंड  और  होसार  खंड  तथा  केरल  में  नीलाम्बूर  जो  कि  नदी  क्षेत्र  है--में  भी

 खोज  का  काम  जारी

 शझीमती  बसव  राजेंद्वरी  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  मानकर  अपनी  विनम्जता  दिखाई
 कि  उत्पादन  कम  होता  जा  रहा  हालांकि  खान  में  बाफी  गहराई  पर  काम  हो  रहा  है  फिर  भी

 सोना  भारी  मात्रा  में  नहीं  निकल  पा  रहा  है  ।  क्या  मैं  मंत्री  महोद्य  यह  जान  सकती  हूं  कि

 कर्नाठक  में:सोते  के  उत्पादन  की  की  का  कारण  क्या  बिज्ञल्ों  क्री  अत्याधिक  क्रमी  है  यह  भी
 जानना  चाहती  हूं  कि  कर्नाटक  को  हट्टी  स्वर्ण  खानों  में  कंसा  काम  चल  रहा  है  और  वे  साभ  दे  रही

 हैं  या  नुकसान  में  चल  हीं
 ह

 ह  3
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 भी  बसन्त  साठे  :  स्वर्ण  खानोंਂ के  बारे  में  मैं  कुछ  भी  नहीं  बता

 धा्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  स ेउसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ,

 भी  बसंत  साठे  :  इसके  बारे  में  जानकारी  एकत्र  करने  के  लिए  मुझे  पहले  सुचता  दी

 »

 झौसती  बसब  राजेश्वरी  :  स्वर्ण  खानोंਂ  में  सोने  का  उत्पादन  होता  है  ।

 भी  बसंत  साठे  :  मुझे  मालूम  है  कि  स्वर्ण  खानोंਂ  में  सोने  का  उत्पादन  हो  रहा  है  ।

 किन्तु आप  बिजली  की  कमी  के  बारे  में  पूछ  रहीं  हाल  ही  मैं  जब  माननीय  मुख्यमंत्री  से  मिला

 भा  तो  इसके  आरे  में  मैंने  उनसे  बात  की  इस  सोते  की  खश्न  के  लिए  काफी  समय  पहले
 अती  दर  पर  पत-बिजली  के  लिए  समझौता  किया  गया  था  और  यह  बिजली  कुल  मिलाकर  उसी  के

 जखिए  बनी  भथ  अचानक  उन्होंने  दर  बढ़ा  दी  है  और  वे  चाहते  हैं  कि  इसी  स्त्रोत  से  हम
 लिंक  बैढ़ी  दर  पर  बिजलों  प्राप्त  करें  ।  इससे  हमारी  लागत  में  बहुत  ज्यादा  वृद्धि  हो  गई  है  और

 में  इससे  कम  चलामा  बहुत  कठिन  हो  गया  है  ।  किन्तु  ऐसा  बिजली  कीं  कमी  से  नहीं  हुआ  है

 बरन्‌  यह  बिजली  की  लागत  में  भारी  बृद्धि  क ेकारण  ही  खानरें  के  कार्यकरण  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़  रहा  इसी  वजह  से  यह  महंगा  होता  जा  रहा  है  और  लागत  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 छू  5,
 |  की  ई०  प्रम्पप्पु  रेड्डी  आंध्र  प्रदेश  से  येप्पामाना  स्वर्ण  स्थानों  पर  कुल  कितना  निवेश

 किया  गया  है  ?  यह  बताया  गया  है  कि  उसमें  केवल  25.7  किलोग्राम  सोना  ही  निकला  है  ।
 बर्ष  1993-84  में  कितना  उत्पादन  हुआ  था  ।

 उसके  निकट  ही  वज्ध  करीर  खाने  हैं  जहां  कहा  जाता  है  कि  प्राचीन  काल  से  हीरे-जवाहरात
 प्राप्त  होते  रहे  क्या  माननीय  मंत्री  यह  भी  बताएंगे  कि  वक्ष  करीर  और  अन्‍्नतपुर  जिले  में

 क्या  किसी  प्रकार  का  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 ु  प्री  बसंत  साठे  :  मुझे  इसके  लिए  पहले  से  सूचना  दीजिए  ।  यह  एक  खास  क्षेत्र  से
 खास  प्रएन  है  भौर  मैं  इसका  सामान्य  उत्तर  नहीं  देना  चाहता  हूं  ।

 ह
 भी  ई०  श्रम्यप्पु  रेडडो  :  आपने  बताया  कि  आंध्र  प्रदेश  येप्पामाना  स्वर्ण  खानों  से  25.7

 किलोप्राम  सोना  ही  प्राप्त  हों  सका  उस  पर  किया  गया  कुल  निवेश  कितना  है  ।

 ॥१

 क्री  बसंत  साठे  :  मैं  आंकड़े  एकत्र  करके  आपके  पास  भेज  दूंगा  ।  इस  समय  बे  मेरे  पास
 नहीं

 ।

 ".  अयूरभंज
 जिले  में  गोरूमहिशानी  आादाम  पहाड़  क्षत्र  में  लोह  स्यस्‍्क  की  सानों

 का  अस्दे  होगा

 +795.  भीसती  जयन्ती  पदनायक  :  क्‍या  खान  धौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की
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 कृपा  करेंगे

 क्‍या  उड़ीसा  के  मयूरभन्‍ज  जिले  में  गोरूपहिशानी-बादाम-पहाड़  क्षेत्र  में  कुछ
 अयस्क  खानें  बन्द  कर  दी  गई  हैं

 ह

 बदि  इन  खानों  को  बन्द  करने  के  क्या  कारण

 ये  खानें  कब  बन्द  की  गई  ह्ृ  ;  और

 इन  खातों  में  खतन  कार्य  पुनः  शुरू  करने  के  लिये  क्या  कोशिशें  की  गई  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  सें  राज्य  मन्त्री  के०  मटवर  :  से  एक  विवरण
 पटल  पर  रखा  गया  है  )  *

 विवरण

 से  :  पिछले  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  हस  जिले  में  औसतन  6  खातों  में  काम

 होता  था  |  इस  सभय  इस  जिले  में  केवल  तीन  खानों  में  काम  हो  रहा  अन्य  खानों  से  बन्द  करने

 के  बारे  में  नोटिस  प्राप्त  नहीं  हुए  अस्थायी  रूप  से  परिचालन  बन्द  करने  के  लिए  एक  खान  से

 प्राप्त  हुए  नोटिस  में  इस  कारण  का  उल्लेख  किया  गया  कि  बादाम  पहाड़  से  लौह  अयस्क  का

 कम  हो  रहा  इस  क्षेत्र  में  लौह  अयस्कर  का  उत्पादन  रोक  देने  का  सामान्य  कारण  यही  बताबी

 जाता  है  ।  *

 च्‌कि  अन्य  खानों  से  बन्द  करने  के  बारे  में  नोटिस  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  और  न  ही  वर्ष

 1981-82  से  इन  खानों  द्वारा  उत्पादन  सम्बन्धी  विवरण  प्रस्तुत  किये  गये  यह  बताना

 सम्भव  नहीं  कि  इन  लानों  ने  कब  से  उत्पादन  करना  बन्द  कर  दिया

 वर्ष  ]984-85  में  खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  ने  इस.जिले  से  1.88  लाख  टन  लौह
 *  अयस्क  प्राप्त  किया  जो  वर्ष  1981-82,  1982-83  और  1983-84  में  इस  जिले  से  प्रति  थर्ष

 प्राप्त  किये  गये  लौह  अयस्क  की  मात्रा  की  तुलना  में  अधिक  बढ़े  हुए  निर्यात  बायदों  को  पूरा
 करमे  के  लिए  खनिज  व  धांतु  व्यापार  निग्मम  ने  वर्ष  1984-85  के  स्तर  की  तुलना  में  वर्ष

 198  5-8  क्षधिक  मात्रा  में  लौह  अयस्क  प्राप्त  करने  की  योजना  बनायी  है  कि
 छनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  लौह  अयस्क  की  प्राप्ति  में  इस  जिले  में  लौह  अयस्क  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  प्रेरित  करने  का  कार्य  करेगी  ।

 झोसतो  अयस्ती  पटनायक  :  माननीय  मल्त्री  ने  उत्तर  दिया  है  कि  मगूरभन्‍्ज  जिले

 गोरूमहिशानी  बादाम-पहाड़  सेक्टर  में  इस  समय  तीन  ख्थानों  में  काम  चल  रहा  उन्होंने  पहले  ही
 बताया  है  कि  इस  जिले  में  औसतन  छः  छानों  में  हुआ  करती  थी  ।
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 क्या  माननीय  मंत्री  बतायेंगे  कि  ऐसी  कितनी  खानें  हैं  जिनमें  दस  साल  पहले  खुबाई  हुआ

 करती  थी  क्‍या  यह  भी  बतायेंगे  कि  इस  वर्ष  कुल  कितना  लौह  अयस्क  निकला  है  ?

 मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  प्रश्न  के भाग  के  उत्तर  में  बताया  है  कि.शतित्र

 और  घातु  व्यापार  निगम  ने  1984-85  की  अपेक्षा  1985-86  में  ज्यादा  मात्रा  में  खरीद  करने  की
 -  योजना  बनाई  है  और  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्तता  हुई  कि  हम  जन-जांतीय  समुदाय  के  कल्याण  के

 लिए  बहुत  ज्यादा  प्रतिबद्ध  हैं  और  यह  हमारा  नैतिक  दायित्व  भी  है  कि  उन्हें  समुचित  रोजगार

 दिलांये  ।

 मैं  माननीय  मंत्रीं  से यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  हस्पात  मंत्रालय  और  वाणिज्य  मंत्रालय

 5-86  के  दोरान  अतिरिक्त  टन  की  खरीदारी  करेगा  और  उसके  लिए  क्‍या  बन्द  की

 गई  खानों  को  मन्त्रालय  के  निदेश  से  फिर  खोला  जायेगा  ।

 मैं  यह  भी  जानता  चाहती  हूं  कि  क्या  जिन  खानों  को  अस्थायी  रूप  से  बन्द  किए  जाने  का
 !  नोटिस  दिया  गया  है  उन्हें  भी  खोला

 थ्री  के०  नटवर  सिह  :  खानों  में  खुदाई  का  काम  पूरी  तरह  से  उद्योग  की  आवश्यकता  पर

 निर्भर  पिछले  कुछ  वर्षो  में  लौह  अयस्क  की  दृष्टि  से बाडार  खरीदारों  पर  ही  निर्भर  है  और

 छक्के  निर्यात  में  हमें  काफी  समस्याओं  का  सामना  करता  पड़  रहा  है  ।  लाप  तौर  से  पारादीप

 पत्तन  पर  क्योंकि  वहां  केवल  55000  डी०  डब्ल्यू०  के  आधार  के  जहाज  ही  ठहर  हैं
 जबकि  ब्राजील  और  आस्ट्रेलिया  जो  लौह  अयस्क  सप्लाई  करने  वाले  दो  और  देश  वहां  के

 पर  200,000  डी०  डब्ल्यू०  टी०  के  आकार  के  जहाज  भी  ठहर  हैं  ।  मुझे  माननीय
 सदस्या  को  यह  कहते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  जापानी  इस्पात
 भिलों  को  पारादीप  पतन  से  5  लाख  लौह  अयस्क  का  निर्यात  करने  में  सफ़ल  हो  गया  है  और
 अन्य  देशों  खासतौर  से  दक्षिणी  चेकोस्‍लोवाकिया  और  जमंन  जनवादी  गणतेंत्र  को  हो  रहे :
 मिर्यात  में  वद्धि  करने  में  भी  हुआ  खनिज  एवं  प्लातु  क््यापाय  निगम  में

 पत्तन  से  लगभग  23  लाख  टन  का  निर्यात  स्वाभाविक  है  कि  इस़के  प्ररिणाम
 स्वरूप  चालू  खानें  ज्यादा  काम  करेंगी  ।  दस  वर्ष  पहले  कितनी  खानों  में  काम  हो  रहा  था  इसके

 कोई  अकिड़े  इस  समय  मेरे  पास  नहीं  किन्तु  मैं  यह  जानता  हुं  ऐसे  क्षेत्र  हैं.जहां
 श्ानों  में  काम  हो  रहा  था  ।  इनमें  से  में  तीन  बन्द  कर  दिए  गए  थे  ।

 श्ोमती  जयंती  पटनायक  :  भारत  सरकार  की  एक  नीति  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की
 स्थापना  की  तो  क्या  मैं  यह  जान  सकती  हूं  कि  इस्पात  मंत्रालय  ऐसे  क्षंत्र  में  कच्चा  लोहा
 संयंत्र  की  स्थापना  की  व्यवहारिकता  पर  विचार  करेगा  जहां  आधार  पर  नौह-अयस्क

 का  उपयोग  सुनिश्चित  हो  ?

 झरी  के०  नटधर  सिंह  :  हम  निश्चित  रूप  से  इसे  ध्यान  में  रखेंगे  ।
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 की  सोसताथ  रण  :  मैं  माननीय  मन्त्री  स ेओनना  चाहता  हूं  कि  इन  खानों  के  अस्थायी

 से  बन्द  होने  क ेकारण  कितने  कामगार  बेरोजगार  हो  गए  हैं  भौर  उन्हें  रोजगार  देने  के  लिखे

 किए  गए  हैं  ।

 tt  श्री  कें०  सटवर  सिंह  :  मुझे  इसके  बारे  में  जानकारी  नहीं  मिली  मैं  इसे  प्राप्त  कर  भेज

 मैं  पता  लंगांऊगा  और  स्थानीय  जनता  की  कठिनाइयों  को  हर  हालत  में  दूर  किय

 जाएगा  ।  ।

 ओी  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  मन्त्री  महोदय  जानते  हैं  कि  ताबांड  से  बांगरी  पोसी  और  बांगरी

 पोसी  से  बाड़ीपद  और  फिदा  रुप्सा  तक  इस  लौह-अयस्क  को  ले  जाने  वाला  रेल-मार्ग  बन्द  यदि

 बह  रेल-मार्ग  खोला  तभी  इन  स्थानों  का  बेहतर  उपयोग  हो  प्राएगा  ।

 श्री  के०  नटवर  सिंह  :  यह  पूरी  तरह  से  लौह-अयस्क  की  मांग  पर  निर्भर  करेगा  ।  यदि

 मांग  बढ़ती  है  और  यदि  सरकार  महसूस  करती  है  कि  वह  रेल-मार्ग  का  खोला  जाना  नाभकारी  और

 व्यावहारिक  है  तो  हम  ऐसा  ही  करेंगे  ।

 केरल  में  निसम्यूर  के समीप  चलियार  नदो  में  सोने  के  लिक्ष पृ

 ॥  #796.  श्री  के०  पी०  उन्‍नोकुंघ्णन  :  क्या  खान  श्लोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरंकार  का  ध्यान  केरल  में  निलम्बूर  के  समीप  चलियार  नदी  में  सोने  का  निक्षप
 कै  संमाजारों  की  ओर  दिलाया  गवा

 न

 क्या  ये  निक्ष प  हस  मात्रा  में  है  कि  उनका  विदोहन  किया  जा

 ॥  क्या  केरल  सरकार
 ने

 केन्द्रीय  सरकार  से  सोने
 के  खनन  की  परियोजना  को  मन्दूरी

 देने  का  अनुरोध  किया  और

 इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  झौर  कोयला  मंत्री  वसंत  :  और  सरकार  कों  माजूम  है
 कि  केरल  में  नीलाम्बर  के  निकट  चेलियार  नदी  क््षंत्र  में  स्वर्णधारी  कंकड़  इन  निक्षपों  की
 वाणिज्यिक  उपादेयता  की  अभी  पुष्टि  नहीं  हुई  है  ।

 न  और  :  कच्छारी  स्वर्ण  निक्ष पों  क ेलनन  की  साहायता  का  पता  लगाने  के  लिए
 राज्य  सरकार  का  प्रायोगिक  स्तर  खनन  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  परियोजना  से  पहले  संयुक्त  शष्ट्र

 क्र
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 विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  प्राप्त  क ेविस  पोषण  के  लिए  वह  केन्द्र  सरकार  से  सम्पर्क  बनाए

 हुए
 हे

 शी  कै०  पी०  उस्मीकृष्णन  :  दशकों  से  लोग  निलम्बूर  में  नदी  के  तल  से  सोना  एकत्र  करते

 रहें  बीच  में  कुछ  समय  के  लिए  यह  कार्य  बन्द  हो  गयां  पिछले  कुछ  वर्षों  से  यह  दोबारा

 शुरू  हो  गया  नदी  के  दोनों  ओर  स्थित  क्षेत्रों  के विषय  में  अनेक  गाथायें  हैं  कि चलियार  नदी  में
 से  सोना  मिकाल  कर  किस  प्रकार  लोग  अमीर  हो  गए  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  भारत  सरकार  अथवा
 केरल  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  ।  मुझे  यह  भी  बताया  गया  है  कि
 सोना  निकालने  की  हमारी  वर्तमान  प्रणाली  और  प्रौद्योगिकी  कच्छारी  स्वर्ण  निक्षपों  से  सोना
 निकालने  में  सहायक  नहीं  जैसा  कि  मन्त्री  जी  ने  बताया  है  भारत  गोल्ड  माइनज  को  घाटा  हो
 रहा  सोने  के  अनेक  प्रमुख  भन्‍्डार  ज॑से  कोलार  स्वर्ण  खानें  बेकार  पड़ी  हैं  ।  हमारे  सामने  यह
 समस्‍या  है  कि  हमारे  देश  में  सोने

 के  अनेक  भण्डार  हैं  परन्तु  इनमें  से  कुछ  भण्डार  ऐसे  क्षंत्रों  में  हैं
 जहां  खनन  कार्य  कठिन  है  जैसे  इन  नदी  के  स्वर्णघारी  कंकड़  पाए  जाने  वाले  क्षेत्र
 मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  भारतीय  भूवंज्ञानिक  सर्वेक्षण  इस  परियोजना  पर  गम्भीरता  से
 कार्य  कर  रहा  है  और  क्‍या  थे  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  इन  भण्डारों  से  सोना
 निकालने  का  काये  कुछ  उत्साह  से  कर  सकें  ;

 ह॒

 श्री  यसंत  साठे  :  बात  बिल्कुल  है  |  इसीलिए  हम  प्रस्तावित  योजना  में  संयुक्त  राष्ट्र
 विकास  कायेक्रम  की  सहायता  से  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करेंगे  ताकि  यह  पता  लगाया  जा
 सके  कि  सोना  निकालते  के  लिए  कंकड़ों  का  बेहतर  इस्तेमाल  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ।
 क्योंकि  वास्तव  में  यही  समस्या  यद्यपि  हम  जानते  हैं  कि  नदी  के  मोड़  को  50  से  60  कि०्मी०
 तक  फैले  बिस्तृत  क्षेत्र  में  व्लेजड  के  भण्डार  हैं  और  इनका  विदोहन  किया  जा  सकता  परन्लु
 इस  क्षत्र  की  विशालता  के  कारण  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  के  बिना  हम  इस  मिट्टी  का  लाभप्रद  ढंग  से
 बिदोहन  नहीं  कर  पायेंगे  ।  हसीलिए-हम  इस  विषय  में  आस्ट्रेलिया  सरकार  की  सहायता  प्राप्त  कर
 रहे  हैं  क्‍योंकि  उन्हें  इस  बारे  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  जहां  कहीं  से  भी  हमें  नवीनतम
 प्रौद्योगिकी  और  जानकारी  मिलती  हम  उसका  इस्तेमाल  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  हम  यह्‌

 दृनिश्षित  करने

 के  लिए  उत्सुक  हैं  कि  निलम्बूर  नदी  में  पाए  गए  सोने  के  भण्डारों  से  सोना  प्राप्त
 किया  जाये  ।

 झी  के०  पी०  उम्मोकृष्णन  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  का  आभार  व्यक्त  करता  हूं  कि  वे  इस  काये
 में  कुछ  रुचि  ले  रहे  है  क्योंकि  जेसा  कि  मैंने  कहा  दशकों  से  यह  भण्डार  व्यर्थ  जा  रहा  मैं  यह्‌
 जामना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  आधिक  सहायता  प्रदान  कर  रहें  किस
 भ्रंकार  की  सहायता  दे  रहे  हैं  भौर  यह  परियोजना  कब  तक  शुरू  हो  जायेगी  ।

 भी  बसंत  साठे  :  परियोजना  को  गम्भीरता  से  लिया  जा  रहा  जहां  तक  गम्भी  रता  w
 बश्न  है

 न्भ०
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 भरी  के०  उम्मीकृष्णन  :  गम्भीरता  की  कमी  नहीं  है  ।

 हो  वसंत  साठे  :  जहां  तक  साधनों  का  सम्बन्ध

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  कमी  है  ।

 oot  भी  बसंत  साठे  :  इस  विषय  में  भी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूਂ  कि  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे

 कि  हस  परियोजना  के  लिए  समुचित  संसाधन  उपलब्ध  हों  |  इस  प्रयोजनार्थ  फिलहाल  हमारे  पास

 ऐसी  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  नहीं  है  जिसमें  संसाधन  सम्बन्धी  अवषश्यकताओं  को  दर्शाया  गया  हो  ।

 जब  तक  आस्ट्रेलिया  और  संय्रक्त  राष्ट्र  कार्यक्रम  के  विशेषज्ञ  नहीं  बताते  कि  उपकरणों  और
 अन्वेषण  कार्यों  के

 लिये
 कितनी  धनराशि  आवश्यक  होगी  ।  यह  एक  आआ्योगिक  परियोजना  है  और

 *  इसकी  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 यह  कार्य  पूरा  हो  जाने  के  संसाधनों  की  कमी  नहीं  रहेगी  ।  समय-सीमा  निर्धारित
 करना  अत्यन्त  कठिन  है  लेकिन  मैं  आपको  आशएवासन  दे  सकता  हूं  कि  स्वर्ण  की  प्राप्ति  क ेलिए  हम
 भी  उतने  ही  उत्सुक  हैं  जितना  कोई  और  व्यक्ति  ।  स्वर्ण  कौन  नहीं  चाहता  ।

 उधार  पर  शहाधारित  उत्पादों  के  नियति  को  बढ़ाबा  देगा

 #797.  भरी  वृद्धि  चग्द  लेन  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  गुजरात  के  मेहलाणा  और  बनासकांठा  जिलों

 तथा  हरियाणा  और  पंजाब  राज्यों  में  की  अच्छी  फसल  होती

 यदि  तो  क्या  इन  राज्यों  में  घार  पर  आधारित  ऐसे  कई  कारखाने  जो

 और  पाउडरਂ  बना  रहे  और  विदेशों  को  उनका  निर्यात  कर  रहे

 और
 ॥

 यदि  तो  पाकिस्तान  से  होने  वाली  कड़ी  प्रतियोगिता  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  हुई  है
 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  सरकार  कुछ  ठोस  कदम  उठाने  और  पर  आधारित  उत्पादों
 के

 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  में  सहायता  देने  पर  विचार  करेगी  ?

 ]

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 ह  ॒

 शा

 शा
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 ह ||ਂ  फफर  ऊ_झः#॒झ॒॒

 विवरण

 ग्वार  की  पैदावार  आम  तौर  पर  शुष्क  अ्शुष्क  क्षेत्रों  में  की जाती  है  ।

 हरियाणा  और  पंजाब  के  कतिपय  जिलों  में  ग्वार  की  अच्छी  फसल  पैदा

 होती  है  ।

 सवार  मोन्द  के  प्रोसेसिग  एकक  मुख्यतः  गुजरात  ओर  हरियाणा  में  स्थित  ,

 है+  ये  एकक  ग्वार  गोन्द  और  खार  पाउहर  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  जिनका  विदेशों  को

 निर्यात  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकार  ने  ग्वार  गोन्द  और  इसके  उत्पादों  के  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  अंनेक  उपाय

 किए  इनमें  पर्याप्त  नकद  मुआवजा  सहायता  तथा  आयात  प्रतिपूर्ति  की  सुविधाएं  प्रमुख
 आयातक  देशों  में  बाजार  सर्वेक्षण  करना  आदि  शामिल  कीमत  निर्धारण  अन्य

 देशों  से  प्रतिस्पर्धा  और  नए  अस्तिम  बिशेषतोर  पर  उद्योग  में  विकसित  करने

 की संबाध्यता की जांच करने के उद श्य से एक विस्तृत अध्ययन आरम्भ कर दिया गया शो वृद्धि चस्र लेन : अध्यक्ष भारत सरकार गवार गम और गवार पाउडर के एक्सपोर्ट करते बालों को इन्सेटिव दे रही इसकी हम प्रशंसा करते हैं । प्रइन यह है कि गधार पाउडर के लिए पाकिस्तान भी कम्पीटिशन में तो क्या भारत सरकार इन्सेंटिव को और बढांकर कम्पीटिशन में पाकिस्तान से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी और कुछ ठोस कदम उठाएगी ? ह ] ... श्रीपी० ए० संगरमा : यह एक आम भावना है कि जो या सहायता हम अभी दे वे पर्याप्त नहीं इसमें वृद्धि की मांग की गई सरकार इस पर विचार कर रही झो बड़ि चरगा छत : दूसरा प्रश्न यह है कि गुजरात और पंजाब के किसानों को गबार की कीमत अधिक मिले ओर गम और पाउडर से देश को फौरेन चैन्ज अधिक इसके लिए गवार की कीमत निर्धारण अन्य देशों से खाद्य उच्चोग को विकसित करने के लिए जांच के उहं श्य से जो अध्ययन आरंभ किया उस की क्या प्रगति है और कब तक रिपोर्ट शस्तुत कर के उन्हें रिलीफ पहुंचाया जाएगा ।
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 ]

 श्री  पी०  ए०  प्ंग्रमा  :  जहां  तक  इस  पहलू  का  संबंध  यह  कृषि  मंत्रालय  के  प्रशासनिक
 निपंत्रण  है  ।  मेरा  संबंध  केवल  तैयारं  माल  के  नियत  से  इसलिए  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं
 दे  पाऊंगा  ।  :

 ]

 श्री  मूल  घन्‍्द  डागा  '  जब  राजस्थान  और  हरियाणा  का  सवाल  तो  आप  ने  यह  कह
 दिया  कि  एक्सपोर्ट  होता  आप  मेहरबानी  करके  यह  बताइए  कि  कितली  की  त  का  एक्सपो्ट
 पिछले  साल  और  इस  साल  किया  है  और  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  आम  इन्सेंटिव  क्‍यों  देखें
 और  अगर  देते  हैं  तो  क्या  कया  देते  हैं  और  जिससे  ज्यादा  माल  एक्सपोर्ट  हो  सके  ।

 «[प्रमुवाद ]

 श्री  पो०  ए०  संगसा  :  1981-82  में  108  करोष्ट  रुपये  शल्य  के  गवार  मम॑  को  निययीसे

 किया  गया  जोकि  एक  रिकार्ड  है  ।  198  2-8  घट  कर  35  करोड़  रुपये  हो  198  3-84

 में  यहु  राशि  16  करोड़  रुपये  1984-85  में  यह  थोड़ा  बढ  कर  24  करोड़  रुपये  हो  गया  ।

 जहां  तऊ  प्रोत्साहन  का  सम्बन्ध  इसका  उत्तर  पहले  ही  दे  चुका  हूं  ।  हम  ओस्साहइन-दे  रहे  हैं

 परन्तु  अभी  भी  यह  भावना  है  कि  और  प्रोत्साहन  दिये  जाने  चाहिये  +  हम  इस  पर  किकर  करेंगे॑

 ]  ु

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  सरकार  की  नीति  होनी  चाहिए  कि  यह  ज्यादा  से

 ज्यादा  एक्सपोर्ट  हो  ।  यह  जो  अपने  यहां  दो-तीन  साल  में  एक्सपोर्ट  गिरा  इस  को  बढाने  के

 लिए  कौन  कौन  प्रयत्त  किये  गए  और  आगे  क्‍या  करने  वाले  हैं  जिससे  उत्तर  भारत  और  राजस्थान
 के  क्षेत्र  में  इस  को  प्रोत्साहन  क्या  काम्कीट  स्टेप्स  सरकार  मे  लिये  मैं  यह  जाबणा  चाहता

 एक्सपोर्ट  इतना  रेपिडली  गिरा  है  और  उस  के  लिए  सरकार  की  कुछ  करना

 इस  बारे  में  कोई  कदम  क्यों  नहीं  यह  हम  को  जानने  का  हक  है  और  मंभी  से  में

 बताएं  ।  ह

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  अमी  बताया  है  मंत्री  जी  से  ।

 |

 श्री  पी०  ए०  मेरे  विचार  मैंने  मवारगम  के  निर्यात  में  आईं  कमी  के
 कारण  बता

 दिए  हैं  ।  इस  उत्पाद  का  इस्तेमाल  मुख्यतः  तेल  खुदाई  के  लिए  किया  जाता  है  19854
 के  दौरान  इसका  108  करोड़  रुपये  मूल्य  का  निर्यात  कियां  क्योंकि  उस  दौरान  तेल  के

 ख्ल

 है
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 मूल्यों  में  तेजी  थी  और  बहुत  से  देश  तेल  की  खुदाई  में  लगे  थे  ।  परन्तु  अब  स्थिति  बहुत  भिन्‍न

 अतेक  देशों  ने  तेल  की  खुदाई  का  काम  धीमा  कर  दिया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  मांग  घट  गई

 _  इसीलिए  इसका  निर्यात  नहीं  बढ़  रहा  है।-जहां  तक  और  प्रयासों  का  सम्बन्ध  हमने  भारतीय

 विदेश  व्यापार  संस्थान  द्वारा  एक  अध्ययन  शुरू  कराया  है  जो  सभी  पहलुओं  पर  विचार  कर  रह

 है  जिसमें  यह  भी  शामिल  है  कि  हम  अन्य  देशों  की  चुनौतियों  का  कैसे  सामना  कर  सकते  हैं  ।

 लिगापुर  को  भारतीय  निर्यात  :

 *798.  थी  एमस०  झ्रूणाचलम  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍यों  1985  में  सिगापुर  के  व्यापारिक  शिष्टमंडल  की  यात्रा  भारतीय  निर्यात

 ब्यापार  के  लिए  लाभकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 सिगापुर  से  व्यापारिक  शिष्टमण्डल  के  साथ  हुई  बातचीत  के  परिणामस्वरूप  आगार्मी
 पांत्र  वर्षो  के  दौरान  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  आशा  और

 सिंगापुर  को  कौन-कौन  से.नए  उत्पादों  का  निर्यात  किए  जाने  की  सभावना

 थाणिण्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  पो०  ए०  :  से  :  एक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 जी  हां  ।

 दल  में  व्यापार  तथा  उद्योंग  के  प्रतिनिधि  शामिल  थे  और  वे  अपने
 तीय  प्रतिपक्षों  के  साथ  संम्पर्क  स्थापित  करने  भारत  में  हुई  विशेष  रूप  से  इंजीनियरी
 क्षेत्र  में  हुई  प्रगति  की  अद्यतन  जानकारी  लेने  आए  थे  ।  दल  ने  दोनों  देशों  के  बीच  संयुक्त  उद्यम  के
 अवसरों  का  पता  लगाने  और  व्यापार  बढ़ाने  के  उहं  एय  से  भद्गास  और  बंगलौर  में
 बहुत  से  ओद्योगिक  एंककों  का  दौरा

 सिंगापुर  ध्यापार  दल  के  साथ  विचार-विमर्श  के  परिणामस्वरूप  निर्यातों  में  अनुमानित
 बृद्धि  की  सीमा  का  पूर्वानुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 सिगापुर  को  निर्यात  किए  जाने  वाले  नए  उत्पादों  में  शामिल  उच््च-तकनीकी
 कम्प्यूटर  इलेक्ट्रानिक  भारी  इंजीतियरी

 चिर्माण  सामग्री  तथा  स्कूटर  ।
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 सतत

 करो  एम०  झ्रणाघलम  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  सरकार  ने  सिगापुरू
 को  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  में  कुछ  नए  उत्पाद  भी  शामिल'किए  मैं  मंत्री  महोदय  से
 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  सिंगापुर  से  किया  जाने  वाला  आयात  उस  देश  को  हमारे
 देश  से  किए  जाने  वाले  निर्यात  का  तीन  गुना  यदि  ऐसा  है  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  क्या

 सिंगापुर  को  निर्यात  िए  जाने  के  लिए  कुछ  और  वस्तुओं  को  चुना  गया  है  ताकि  निर्यात  की  जाने

 वाली  वस्तुओं  का  मूल्य  कम  से  कम  आयातित  वस्तुओं  के  मूल्य  के  बराबर  हो  सके  ।

 हो  पी०  ए०  संगमा  :  मैं  आयात  और  निर्यात  संबंधी  भांकड़े  प्रस्तुत  कर  सकता

 हूँ  ।  मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि  यह  तीन  गुना  अधिक  है  अथवा  मेरे  विचार  में  यह  तीन  गुना
 अधिक  नहीं  वर्ष  1982-83  में  हमारा  निर्यात  121  करोड़  रुपये  था और  आयात  395  करोड़

 वर्ष  1983-84  में  निर्यात  195.17  करोड़  रुपये  और  आयात  384.96  करोड़  था

 और  1984-85  में  अप्रै  ल-सितम्बर  तक  के  अन्तिम  आंकड़ों  के  आधार  पर  निर्यात  84.12  करोड़

 रुपये  और  आयात  270-62  करोड़  रुपये  और  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  आप  हिसाब  लगायें  तो

 यह  तीन  गुना  नहीं  बैठेगा  ।

 भी  एम०  झरणायलम  :  क्‍या  यह  सत्य  है  कि  तिगापुर  सरकार  भारत  से  वस्तुओं  का

 आयात  कर  रही  और  वही  वस्तुएं  अन्य  विकासशील  देशों  को  अपने  टड  नाम  के  साथ  निर्यात

 कर  देती  है  ?  थदि  तो  उन  देशों  में  ऐसी  मंडियां  ढूढ़ने  क ेलिए  और  वहां  पर  सीधे  भारत  द्वारा

 निर्यात  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  ?

 थी  पी०  ए०  संगमा  :  बहुत  से  देशों  द्वारा  ऐसी  ही  ब्यापार  व्यवस्था  अपनाई  गई

 सिगापुर  भी  ऐसा  कर  सकता  हम  भी  ऐसा  करब्सकते  हम  एक  देश  से  आयात  करके  उसे

 दूसरे  देश  को  निर्यात  कर  सकते  यह  व्यापार  की  ठंपवस्था  है  और  मेरे  विधार  में  हमें  इसमें  कोई

 आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 एड्ग्रार्डो  फैलिरों  :  7  अप्रल  को  लखनऊ  में  हुए  एक  प्रेस  सम्मेलन  में  वित्त  मंत्री  ने  जो

 कहा  था  मैं  उसे  यहां  उद्धृत  कर  रहा

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  आज  लोगों  को  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति

 बिगंड़ने  की  भावी  आशंका  के  प्रति  सचेत  किया  और  कहा  कि  अब  वह  समथ  आ  गया  है

 जब  देश  को  ऐसा  व्यापार  बंद  कर  देना  चाहिए  जिसमें  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होती  हो  ।”

 यह  उनके  शब्द  हैं  और  अब  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  को  विगड़ने  से  रोकते  के  लिए  केवल

 यही  रास्ता  है  कि  हम  निर्यात  काफी  हृद  तक  ब्रढ़ायें  और  यदि  सम्भव  हो  तो  आयात  कम  कर

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानता  चाहता  हुँ  कि  यह  क॑से  हो  जाता  है  कि  एक  ओर  तो  हम  कहते  हैं  कि

 हमारा  देश  विश्व  में  दसवां  सबसे  बड़ा  औद्योगिक  और  तीसरा  सबसे  अधिक  वैज्ञानिकीं  और

 शकमीशियनों  वाला  देश  है  और  दूसरी  ओर  विश्व  के  नक्शे  में  जहां  तक  बिदेश  व्यापार  का  संबंध  है
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 वस्तुओं  तथा  परामशंदाता  सेवाओं  दोनों  के  क्षेत्रों  में  मारा  नम्बर  बहुत  पीछे  रह  जाता  है  ?  केवल

 एक  करोड़  रुपये  का  निर्यात  बढ़ाना  काफी  नहीं  इस  दिशा  में  पर्याप्त  श्रयास  किए  जाने  चाहियें
 विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  को  बिगड़ने  से  बचाया  जा  सके  ।

 भी  पो०  ए०  मेरे  विचार  में  यह  प्रश्न  इंस  प्रश्न  विशेष  से  उत्पन्न  नहीं
 लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  को  गाद  दिला  दूं  कि  यद्यपि  हमारा  देश  विश्व  में  दसवां  सबसे  बड़ा
 भौद्योगिक  देश  हमारा  देशी  बाजार  भी  विश्व  में  दूसरे  स्थान  पर  देशी  बाजार  में  हमारा
 नम्बर  घीन  के  बाद  ही  आता  है  ।

 ओऔ  के०  रामसूति  :  अध्यक्ष  महोदय  सिंगापुर  से  हमारे  देश  में  आने  वाले  व्यापारिक
 मंडल  में  सिगाप्र  में  हुए  इलेक्टानिक  उद्योग  के  कुछ  लोग  और  कुछ  अन्य  उद्योगपति  भी  थे  जो

 हमारे  देश  से  पारम्परिक  वस्तुओ  जैसे  कि  मसाले  और  अन्य  चीजों  के  अतिरिक्‍्त  अन्‍य
 सामान  प्राप्त  करमा  चाहते  थे  ।  मैं  मंती  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सिंगापुर  से  आमे

 वाले  व्यापारिक  शिष्टमंडल.ने  अपने  आयात  के  लिए  इंजीतिर्यारग  तथा  इलेक्ट्रानिक्स  के  क्षेत्र  में  कुछ
 निर्मित  वस्तुओं  का  आयात  सिंगापुर  करने  की  भी  इच्छा  व्यक्त  की  यदि  ऐसा  है  तो  क्‍या  इस
 समस्या  के  समाधान  के  लिए  निकट  भविष्य  में  भारतीय  दल  द्वारा  सिगापुर  का  दौरा  किए  जाने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ?

 -  हरी  पी०  ए०  संगभा  :  यह  व्यापार  दल  सरकारी  दल  नहीं  था  यह  एक  गैर  सरकारी  दल

 परंतु  मैं  समझता  हूं  कि  यह  दल  पिछले  वर्थष  सितम्बर  में  मेरे  सिम्ापुर  के  दोरे  के  समय  वहां
 के  वाणिज्य  मत्री  से  किए  गए  व्यक्तिगत  अनुरोपज्न  के  फलस्वरूप  यहां  आया  हमने  पाया  कि

 सिंगापुर  के  लोगों  को  भारत  की  क्षमता  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  कि  वहां  क्या  अच्छा  है  और
 क्‍या  ब्रुरा  अतः  हमने  उन्हें  आमंत्रित  किया  कि  वह  एक  व्यापारिक  दल  भारत  भेजें  और  इसके
 फलस्वरूप  उन्होंने  इस  दल  को  भेज्भा  |  वे  यहां  4  से  17  तारीक्ष  तक  रहे  ।  उन्होंने  मद्रास
 और  बंगलौर  सहित  देश  के  बिभिन्‍न  भाभों  का  दौरा  किया  ओर  उद्योग  के  सभी  पहलुओं  को  देखा
 और  कुछ  वस्तुओं  को  चुना  जिनके  बारे  में  मैंने  अपने  मुर्य  प्रश्न  के  भाग  में  बत्ताया  है  ।

 उत्तर  प्रदेदा  में  व्यापारियों  के  लिए  ऊन  की  उपलब्धि

 #800,  भरी  हरीश  रायत  :  कया  पूर्ति  शोर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प
 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  मुमंसयारी

 डोडोहाट  क्षेत्रों  के  ध्यापारी  नेपाल  से  भारी  माता  में  ऊन  खरीक्ते

 यदि  तो  क्या  इस  ब्यापारियों
 का  पिछले.दो  क्यों  से  खरीदने  के  लिए  नेपाल  हे

 बह
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 बांछित  मात्रा  में  ऊन  नहीं  मिल  रही  और

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  अच्छी  किस्म  की  ऊन  कराने के
 लए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ताकि  स्थानीय  ऊन  व्यापारिणों  और

 करों  हितों  फी  रक्षा  की  जा  सके  ?  -

 ]

 पूर्ति और  वस्त्र  मंत्री  चन्रशेलर  :  से  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  जाता

 ह

 विवरण

 और  :  सरकार  कों  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  जिनमें  चेरचुला  मुसयारी
 और  डिडीहाट  शामिल  नेपाली  ऊन  की  कमी  के  बारे  में  समाचार  प्राप्त  हुए

 उक्त  क्षेत्रों  में  नेपाली  ऊन  की  कमी  से  उत्पन्न  हुई  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  लादी
 तथा  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  ने  पहले  ही  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  :

 (1)  1984-8:  :  के  दौराम  खादी  तथा  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  ने  बिना  हानि  बिना  लाभ

 आधार  पर  स्थानीय  शिल्पियों  को  राजस्थान  से  अपेक्षित  क्वाजिटी  की  तथा  मात्रा  में

 कच्चे  ऊन  की  खरीद  तथा  स-लाई  के  लिए  15  लाख  रु०  की  व्यवस्था  की  है  ।

 (2)  3000  किलोग्राम  नेपाल  ऊन  के  गत  वर्ष-के  दौरान  खरीदा  गया  मुंसयारी
 भेज  दिया  गया  है  और  स्थानीय  शिल्पियों  को  उसे  उपलब्ध  कराया  गय्मा

 (3)  लम्बे  घ्टेपल  वाली  संकर  किस्म  की  शुद्ध  की  हुई  2039  किग्रा०  ऊन  सप्लाई  की  गई

 है  और  उसे  स्थानीय  शिल्पियों  में  वितरण  के  लिए  पिथोरागढ़  के  निकट  रखा
 गया  है  ।  *

 (4)  उत्तराखण्ड  क्षेत्र  और  देश  के  अन्य  भागों  से  कच्चे  ऊन  की  खरीद  करने  के  लिए  एक
 ऊन  बेक  की  स्थापना  हेतु  उत्तर  प्रदेश  राज्य  खादी  तथा  ग्रामीण  उद्योग  बोर्ड  को  20
 लाझ़  रु०  की  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  यह  ऊन  उत्तराखण्ड  क्षंत्र  में  स्थानीय
 शिल्पियों  को  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।

 ]

 भी  हरीश  राबत :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  को  मालूम  है  कि  हिन्दुस्तान  के

 हु °  *  15
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 दस्तकार  एक्सपोर्ट  क्वालिटी  की  ऊनी  वस्तुएं  बनाते  उनको  जो  ऊन  मिलता  था  वह  अच्छी

 क्वालिटी  का  और  कम  दाम  का  मिलता  लेकिन  राजस्थान
 से  के०  वी०  आई०  ती०  जो  ऊब

 उपलब्ध  करवा  रही  वह  उस  क्वालिटी  का  नहीं  है  और  उसके  दाम  भी  अधिक  मैं  माननीय

 :  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  जब  तक  वे  चीन  के  साथ  कोई  ऐसा  इस  क्षेत्र  में  व्यापार

 पमभोौता  नहीं  हो  जाता  तब  तक  के  नेपाल  सरकार  से  बातचीत  करके  यहां  के  दस्तकारों  की

 आवश्यकता  के  अनुरूप  ऊन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  प्रबन्ध  करायेंगे  ?
 ॥॒

 भरी  चर्द्रशेशर  सिह  :  इस  मुद्दे  को  लेकर  जो  कठिनाई  उससे  हम  लोग  अच्छी  तरह
 परिचित  नेपाल  से  जो  रॉ-वूल  आता  था  यह  कोई  बाइलेटरल  भरेन्जमेंट  के  अन्दर  नहीं  आता
 था  और  उस  पर  इम्पोर्ट  प्रोसीजरल  रेस्ट्रीक्शन  भी  नहीं  थी  ।  किसो  कारणवश  पिछले  दो-तीन  वर्षों
 से  उसके  आने  में  कठिनाई  हो  रही  इस  संबंध  में  जो  उत्तर  में  कहा  गया  मैं  इस  बात  से  सहमत

 हूँ  कि  उससे  पूरी  मदद  दूं  जो  कि  आटिसन्स  को  नहीं  मिल  रही  हमने  राज्य  सरकार  को  प्रश्न
 मिलने  के  बाद  यह  आग्रह  किया  है  कि  इस  प्रश्त  को  देखने  की  कोशिश  करे  और  भारत  सरकार  से
 जो  मदद  की  आवश्यकता  हो  वह  हम  लोग  देने  के  लिए  तैयार

 भरी  हरीह  रावत  :  मंत्री  जीं  ने  मेरे  प्रश्न  का  जो  असली  पार्ट  था  कि  नेंपांल  से  क्या  इस
 प्रकार  की  बातचीत  करेंगे  ताकि  आपूर्ति  हो  उसका  उत्तर  नहीं  दिया  ।  मेरा  जो  दूसरा

 मेंटरी  वह  यह  है  कि  इसका  स्थाई  हल  यह  है  कि  वहां  के  जो  भेड़  पालक  उनकी  मदद  की

 जाए  तो  क्‍या  आप  वहां  के  लिए  फोई  केन्द्र  पोषित  योजना  प्रारम्भ  करेंगे  ताकि  भेड़  पालन  का  काम

 बड़े  पेमाने  पर  शुरू  हो  सके  ।

 भी  चरादोलर  सिह  :  यह  प्रश्त  ऐसा  है  कि  हमारे  मन्त्रालय  से  इसका  बहुत  ही  माजिनल
 संबंध  कृषि  ओर  उद्योग  मन्त्रालय  से  इसका  अधिक  संबंध  लेकिन  आवश्यकता  इस  बात  की
 है  कि  राज्य  सरकार  इसकी  पूरी  जांच  और  सर्वेक्षण  करके  तथा  कया  आवश्यकता  है  और  किन
 मन्त्रालयों  से  मदद  लेने  की  आवश्यकता  यह  प्रपोजल  हमारे  पास  भेजे  तो  हम  लोग  उसके  सभी

 पहलूओं  पर  विचार  करके  कोई  निर्णय  हम  यह  समभते  हैं  कि  जो  के०  वी०  सी०  की
 तरफ  से  मदद  दी  जा  रही  वह  अपर्याप्त  है इसलिए  इसकी  अहमीयत  को  समभते  हुए  हम  लोगों
 में  राज्य  सरकार  को  लिखा  उनका  उत्तर  आने  के  बाद  शीघ्र  ही  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 ]

 ओऔी  चरद  प्रताप  नारायण  सिंह  :  मातनीय  सदस्य  श्री  हरीश  रावत  ने  माननीय  मन्त्री  जो  से

 पूछा  है  कि  क्या  उतका  मन्‍्त्रालय  उस  व्यापार  के  बारे  में  कुछ  कार्यवाही  करेगा  अथवा  नेपाले
 सरकार  के  साथ  इसके  लिए  कोई  व्यवस्था  करेगा  ।  अब  तक  उनके  साथ  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  के  बारे
 में  काफ़ी  कुछ  कहा  चुका  माननीय  सदस्य  श्री  हरीश  रावत  सीमा  क्षंत्र  के  हैं  ओर  वह्‌
 यह  जानते  हैं  कि  नेपाल  से  आने  वाली  ऊन  से  अर्थव्यवस्था  का  गहरा  सम्बन्ध  अब  क्या  उनका
 मम्भालय  नेपाल  के  साथ  ऐसी  व्यवस्था  करने  का  प्रयास  करेगा  अथवा  नहीं  ?
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 भी  चन्दहोसर  सिह
 :  यदि  उससे  स्थिति'में  सुधार  होता  है  तो  हम  अवश्य  इस पर  विचार

 करेंगे  ।  ॥॒
 ह

 साल  के  झ्न्तर्राण्यीय  भ्रन्तरण  पर  कराधान  सस्ध्न्धी  नियम

 ह
 $।  हद  ५  न

 है/२०५  ७३४४४  गोस्वामी
 ह

 |

 क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हि

 क्या  सरकार  का  विचार  माल  के  अस्तर्राज्यीय  अन्तरण  पर  कराधान  केਂ  सम्बन्ध  में
 उपयुक्त  कानून  लाने  और  नियम  बनाने  का

 यदि  तो  और

 *
 इस  सम्बन्ध  में  विलम्ध  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्शो  जनादंन  से  28-5-1984  को
 आयोजित  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  अन्तर्राज्यीय  परेषाग  अंतरणों  पर  कर  लगाने  के  लिए  कानून
 बनाने  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  एकमत  से  सिफारिश  की  सरकार  इसमें  ग्रस्त  विभिन्‍न  मुद्दों
 पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 ,  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  सम्बन्धित  विधान  सभी  राज्यों  के  लिए  अत्यन्त  महत्व  का

 विषय  यह  कोई  क्षेत्रीय  अथवा  स्थानीय  मुद्दा  नहीं  अतः  सरकार  को  अपने  पहले  उत्तर  में

 ही  अधिक  विस्तार  से  जानकारी  देनी  चाहिए  बहरहाल  28  मई  1984  को  हुए  मुख्यमन्त्रियों
 के  सम्मेलन  का  संक्षिप्त  रिकार्ड  मेरे  पास  इसमें  एकमत  से  की  गई  कुछ  सिफारिशें  हैं  और

 इसकी  अन्तिम  पंक्ति  इस  प्रकार  है  :--

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  विधान  यथा  सम्भव  शीघ्रता  से  लागू  किया  जाएਂ

 उपरोक्त  और  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आवश्यक

 विधान  बनाने
 में  असफलता  के  कारण  राज्य  सक्षम  स्रोतों  का  एक  बड़ा  भाग  गंवा  रहे  मैं  मन्त्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वया  सरकार  इस  सत्र  में  यह  विधान  सभा  में  लाएगी  और  इसी
 सत्र  से  उसे  पारित  करेगी  ।

 |
 ;

 ओ  छतादन  यहां  मैं
 इस

 बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंन्त्री  की
 अध्यक्षता  में  बनाए  गए  मुख्य  मन्त्रियों  का  दल  प्रस्तावित  विधान  पारित  करने  में  पारेषण  ''  में

 एकमत  नही  हो  सका
 ह

 आरीसती  विभा  धोष  गोस्वामी  :  यह  आवश्यक  नहीं  ऐसा  बाद  में,किया  गया  था  ।
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 ८.

 कु
 है|  झतादन  बुणारी  :  मेरा  आशय  उनके  वितरण  से  अतः  -28-5-1984  को  मुश्य

 मस्त्रियों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  जिसमें  कुछ  सिफारिशे  की  परन्तु  जैसा  कि

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  जनवरी  1985  में  नई  सरकार  अस्तित्व  में  आई  हम  इसके  सभी

 पहलुओं  की  जांच  कर  रहे  इस  पर  नए  सिरे  से  विचार  किया  जाएगा  और  सरकार  ने  अभी  कोई

 तिरणंय  महीं  लिया  यह  मामला  बिचाराधीन

 प्रो०  सघु  दण्डबते  :  सरकार  तो  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया

 )

 भीमती  विभा  धोध  गोस्वामी  :  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्यमन्त्री  द्वारा  प्रधान  मन्‍्त्री  को  लिखे

 गये  एक  पत्र  के  उत्तर  में  5  अक्तूबर  1984  को  तत्कालीन  वित्त  मन्त्री  द्वारा  लिखे  भए  पत्र  में  यह
 कहा  गया  है  कि  :--

 मैं  उद्धत  करती  हूं  :

 सरकार  अंतिरिकत  संसाधनों  की  गतिशीलता  के  लिए  राज्यों  की  बढ़ती  हुई
 आवश्यकता  के  संदर्भ  में  राज्य  सरकारों  की  पारेषण  शुल्क  की  प्रस्तावित  लेवों  को  अन्तिम

 रूप  दिए  जाने  के  प्रति  बिता  के  सम्बन्ध  में  जानती  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि
 25-8-84  को  मुख्यमन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  स्वीकृत  संकल्प  सें  प्रस्तावित  पारेषण  शुल्क  की  ,

 लेबी  सम्बन्धी  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  दी  गई  इन  पर  काम  करते  समय

 महत्वपूर्ण  कानूनी  और  अन्य  मुह  सामने  आए  जिन्हें  सुलभाने  के  लिए  समय  की

 आवश्यकता  थी  ।  इसके  अतिरिबत  विधि  मन्त्रालय  कुछ  अन्य  वैधानिक  मामलों  के  कारण

 अत्पन्त  व्यस्त  था  ।  इन  कारणों  से  प्रस्तावित  विधेयक  को  संसद  के  पिछले  सत्र  के  दौरान
 पुर:स्थापित  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  किया  जा  सका  ।”

 पिछले  सत्र  का  पिछले  वर्षाकालीन  सत्र  से

 मूलतः  राष्ट्रीय  विधि  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  और  उस  प्तिफारिश  के  आधार  पर
 संविधान  में  संशोधन  किया  गया  बया  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  पूछ  सकती  हूं  कि
 बारतव  में  वे  मुद्द  क्या  हैं  जिन्हें  पिछले  सात  महीनों  से  अधिक  अवधि  के  दौरान  सुलझाया  नहीं

 -  जा  संका  ।
 हु

 oro  43  यह  पर  भी  जनादंन  पुजारी  हू  सही  है  कि  विधि  आयोग  ने  एक  प्रतिवेदन  दिया  था  और
 ह

 प्रतिवेबन  में  उन्होंने  इसकी  सिफारिश  की  है  और  हमने  संविधान  में  संशोधन  कर  दिया
 ह॒

 संशोधन  भी  इस  बारे  में  जैसा  कि  मैंने  पहले  हम  सभी  पहलुओं
 अर्थात  इसके  प्रभाव  आदि  पर  नये  सिरे  से  विचार  कर  रहे  नई  सरकार  इस  प्रश्न  पर
 विचार  कर  रही

 रा
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 गई 6७  75  शॉट

 aS eft सी० माधव रेड्‌डो : हमें पतो चला है कि करों के बंटवारे के बारे में पहले ही

 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  हमें  पता  चला  है  कि  करों  के  बंटवारे  के  बारे  मों  पहले  डी
 आम

 हमति  और  उस  समय  आम  सहमति  के  अनुसार  समस्त  आय  राज्यों  को  जानी  इस  बात

 की  देखते  हुए  कोई  निर्णय  लेने  तथा  संसद  में  एक  ब्रिधेयक  लाने  के  बारे  में  क्या  अड़चत  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  सिफारिशों  के  अनुसार  जहां  तक  आवंटन  राशि  भर्थात  प्रस्तावित
 प्रंषण  कर  से  होने  वाली  आय  का  सम्बन्ध  उपदल  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंचा  ।  इस  बारे  ,

 विवाद  था  और  जब  इसे  मुख्यमन्त्री  के  समक्ष  रखा  गया  मुख्यमन्त्रियों  का  सम्मेलन

 28-5-84  को  बुलाया  गया  था  उस  समय  कई  सिफारिश  की  गई  उस  सिफारिदा  के  अनुसार
 आय  का  50  प्रतिशत  भाग  कर-निर्धारण  करने  वाले  राज्यों  को  चाहिए  ओर  शेष  कुछ
 प्रतिशत  मूल  को  जाना  चाहिए  जहां  से  वितरण  किया  जाता  इस  बीच  हमें  केस  सरकार  के
 प्रशासनिक  मंत्रालयों  से  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  उन्हें  भी:-कठिनाइयां  महसूस  हुई  और  उसे  पर

 भी  हमें  विचार  करना  इसलिए  मैंने  कहा  कि  हम  इसे  फिर  से  और  यह  विचाराधीन

 हम  इसके  सभो  पहलुओं  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्ज़ो  : यह  मानते  हुए  कि  यह  सरकार  बनी  रहती  है  और  कोई  नई
 स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होती  तो  क्या  मन्त्री  महोदय  हमें  यह  बताने  की  कृया  क  रेंगे  कि  यह  कानून  यहाँ
 कब  पेश  किया  जाएगा  और  पास  किया  जाएगा  ?

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  वे  यह  आश्वासन  कंसे  दे  सकते  हैं  कि  सरकार  चलती  ,

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  चूंकि  इसका  उत्तर  मैं  पहले ही  दे  चुका  मैं  नहीं  समभता  कि

 मु्के  उसे  दोहर'ना  होगा  ।

 भी  के०  पो०  उन्मोकृष्णन  :  क्या  यह-सच  नहीं  है  कि  भूतपूर्व  वित्त  श्री  प्रणव  मुखर्जी
 ने  कई  राज्य  सरकारों  को  यह  वचन  दिया  था  कि  इस  मामले  पर  तुरन्त  कार्यवाही  की

 जाएगी एगी ?
 अब  आप  यह  कह  रहे  हैं  कि आप  इस  पर  नये  प्विरे  से विचार  करेंगे  ।  आपने  ऐंसा  करने  का  निर्णय  कब  _
 लिया  था  ?  क्या  ऐसा  निर्णय  आपने  इस  सरकार  के  जनवरी  में  सत्ता  में  आने  के  बाद  लिया  है  ।

 ्

 भरी  जमादंग  पुजारी  :  मैं  पहले  ही  उत्तर  दे  चुका  मेरे  विचार  से  आपने  सुना  नहीं  |  नई
 सरकार  के  बनने  के  बाद  हम  इस  पर  नये  सिरे  से  विचार  कर  रहे  हम  इसके  सभी  पहलुओं  पर

 विार  कर  रहे  हैं  ।
 ह

 बिकासशोल  देशों  को  ऋण-प्रस्तता

 #804.  श्री  सत्येन्न  नारायण  तिहू  :  क्‍या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  1985  में  अन्तरृष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  अस्तर्राष्ट्रीय  विकास  सु्रिति
 और

 विश्व  बेंक  की  में  विकासशील  देशों  को  ऋण-प्रस्तता
 पर्‌

 चर्चा  की  गई
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 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  लिकले  ओर

 सरकार  ने  क्‍या  रुख  अपनाया  ?

 विस  सस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादन  से  एक  विवरण

 घटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विषरण रण

 जी  ऋण-समस्या  के  बारे  सें  अन्तरिम  समिति  मुद्रा  कोष
 के  गबर्नरों  की  में  चर्चा  की  गई  विकास  समिति  मुद्रा  कोष  और  विश्व
 बेके  के  गवर्रों  की  मन्त्री-स्तर  की  संयुक्त  में  भी  इस  विषय  पर  संक्षेप  में  चर्चा  की  गई
 झौर  उसने  भी  मुख्य  रूप  से  अंतरिम  समिति  के  निष्कर्षों  औरਂ  उनकी  सिफारिशों  का  समर्थन
 किया  ।

 अन्तरिम  समिति  मे  कई  विकासशील  देशों  को  पेश  आते  वाली  ऋण  परिशोधन
 संबंधी  गम्भीर  कंठिताइपों  पर  बिता  व्यक्त  की  और  ऋणदातों  और  ऋणकर्ता  दोनों  से आपसी

 श्रदयोग  के  लिए  अनुरोध  किया  ताकि  यथार्थवाद  शर्तों  पर  पर्याप्त  नए  कऋऋणों  के  प्रवाह  के  द्वारा  और
 निजो  तथा  सहकारी  ऋणदाताओं  द्वारा  पहले  दिए  गए  ऋऋणों  की  परिपक्वता  अवधियों  को  पुनः
 मिमित  करके  इन  देशों  के  ऋण  सम्बन्धी  साख  और  निवेश  वातावरण  को  बहाल  किया  जा  सके  ।

 समितिद्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचार  ऋण  सम्बन्धी  समस्या  पर  भारत  सरकार  की

 विचारधारा  के  समान  थे  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मेरा  सुकाव  है  कि  श्री  सिह  और  श्रीमती  सिंह  के  प्रश्न  एक  साथ
 लिये  जायें  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :
 कया  आप  अभी  भी  यही  महसूस  करते  हैं  कि  वे  अलग-अलग  हैं  ?  आप

 बीच  दरार  क्‍यों  पेदा  करना  चाहते  प्रोफेसर  साहब  के  दद्नादे  अच्छें  प्रतीत  नहीं
 होते

 शी  सत्येशरा  मारायण  सिह  :  प्रश्न  एक  जैसे  नहीं  मैंने  विवरण  को  पढ़ा  है  और  मैं
 स्वीकार  करता  हू  कि  मैं  उत्तर

 को
 समझ  नहीं  अन्तरिम  समिति  छारा  किन  ठोस  कदमों

 के  उठाये  जाने  का  सुझाव  दिया  गया  था  और  दूसरे  निकाय  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?

 बनादेस  पुजारी  :
 यदि  छत्तर  के  भाग  को  तो  आप  पाएँगे  कि

 समिति
 ने  यह  भोट  किग्रा  अंतरिम  समिति  और  विश्व  बेंक  की  विकास  ये  दो
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 समितियां  हैं  और  दुर्भाग्यपवश  माननीय  सदस्ये  इस  दो  समितियों  के  बीच  अन्तर  नहीं  कर  सके  और

 इसलिंए  हमने  इस  बात  को  स्पष्ट  किया  है  ।

 भरी  सत्येत्न  मारायण  सिंह  :  मैं  अन्तरिम  समिति  और  विकास  समिति  के  बीच  अन्तर  को

 जानता  हूँ  और  मैं  जानता  हूं  कि  अन्तरिम  जिसमें  24  सदस्य  की  बठक  हुई  थी  और

 उसने  एक  मांग-टिप्पण  तैयार  किया  था  जिस  पर  अन्तरिम  समिति  ने  विचार  किया  समिति

 की  यही  उपलब्धि  रही  इसलिये  में  कहता  हूं  कि  आप  केवल  भावनायें  और  सहानुभूति
 डयक्त  कर  रहे  कौन  से  ठोंस  कदम  उठाने  का  सुकाव  ,  गया  था  ओर  क्या  कार्यवाही

 गई  है  ?

 शी  जनादंत  पुजारी  :  उन्होंने  यह  आक्षप  लगाया  था  कि  वे  उत्तर  को  नहीं  समभ  सके

 इस  बारे”में  मेरा  यहू.निवेदन  है  कि  प्रश्न  ही  कुछ  इस  प्रकार  बनाया  गया  थां  ।  प्रश्न  यह  है  :

 1985  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  अन्तराष्ट्रीय  विकास  समिति
 और  विश्व  बेंक  की  बैठक  में  विकासशील  की  ऋण-प्रस्तता  पर  चर्चा  की  गई

 थी  ।!

 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि.दो  भिन्‍न-भिन्‍न  बैठकें  हुई  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  जो  कि  एक

 अन्तरिम  समिति  है  और  दूसरी  विश्व  बैंक  की  विकास  समिति  दो  बेठकें  हुई  उत्तर  में

 मैंने  उठाए  गए  कदमों  के  बारे  में  यह  कहा  है  :---  *

 समिति  ने  कई  विकासशील  देशों  को  पेश  वाली  ऋण  परिशोधन

 सम्बन्धी  गम्भीर  कठिनाइयों  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  और  ऋणदाता  भौर  ऋणकर्ता  दोनों  से

 आपसी  सहयोग  के  लिए  अनुरोध  किया  ताकि  यथार्थबद्ध  शर्तों  पर  पर्याप्त  नए  ऋणों  के

 के  द्वारा  और  निजी  तथा  सरकारी  ऋणदात्ताओं  द्वारा  पहले  दिए  गए  ऋणों  की

 परिपक्वता  अवधियों  को  पुनः  तिमित  करके  देशों  की  ऋण  सम्बन्धी  साख  ओर  निवेश

 वातावरण  को  बहाल  किया  जा  सके  ।  पु

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  एक  लम्बा  उत्तर  है  ।

 भरी  जनाद॑न  पुजारी  :  इसीलिये  मैंने  कहा  कि  उत्तर  बहुत  विस्तृत  इसे  सरल  बनाने  के
 मैं  यह  कह  सकता  हू  कि  वहां  दिए  गए  सुझावों  को  यह  देखने  के  लिए  स्वीकार  किया

 जाता  है  कि  विकासशील  देशों  को  मुक्त  रूप  से  ऋण  दिया  जाना  जारी  रखना  यह
 एक  बात  है  और  सहायता  की  शर्तें  उदार  और  यथाथेवादितां  के  आधार  पर  होनी  चाहिये  ।  मेरे

 बिचार  में  मैंने  जो  पहले  कहा  था  उससे  यह  थात  अधिक  सरल  जो  ऋण  देय  होते  हैं  उनको
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 साधारण  ऋणों  के  रूप  में  पुनः  संरचना  की  जाएं  और  इसलिये  उन्हें  पुनः  निर्धारित  अथवा  संशोधित

 किया  जा  सकता  है  ।  यही  बात  स्वीकार  की  गई  थी  ।

 ह
 #

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  है  ।  उन्हें  अनुमति  नहीं  है  ।  आप  बैठ  जाइए  ।  दे

 श्री  सस्येन्द्र  तारायण  सिह  :  यह  आक्ष  प  नहीं  था  ।  यह  केवल  कल्पना.थी  ।  मेरा  केवल

 यह  मतलब  था  कि  उत्तर  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 24  देशों  के  समूह  ने  कुछ  विशिष्ट  सुक्रांव  दिए  थे  और  एक  सुझाव  यह  था  कि  ऋण  देने  *

 दरें  आसान  होनी  चाहिए  और  शर्तों  में  छूट  दी जानी  चाहिए  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  .,

 यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  ऋण  के  भार  को  कम  करने  के  लिए  कदम  उठाने  हेतु  समग्र  स्थिति  की

 समीक्षा  करने  के  लिए  एक  तद्उद शीय  बल  त्तियक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  अन्तरित  समिति  अथवा  बिकासशील  द्वारा  थास्तव  में  क्‍या  लिर्णय  ...

 लिए  गए  थे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  कहा  था  इस  मामले  में  कोई  कोई  शर्तें  आदि  नहीं
 होंगी  ।  मैं  यह  प्रश्न  पूछ  रहा  ।  क्‍या  ऐसी  बात

 ओर  जनादंन  पुजारी  :  जसाकि  मैंने  पहले  जो  सुझाव  दिए  गए  हैं  उन्हें  सप्तिति  ने
 स्वीकार  कर  लिया

 उत्तर  में  भी  मैंने  कहा  है  कि  ऋणों  का  मुक्त  रूप  से  दिया  जाना  जारी  रहना  चाहिए  और
 ऋण  की  शर्ते  भी  उदार  बनाई  जाना  चाहिए  तथा  उदारता  के  आधार  पर  पन:निर्धारित  की  जानी

 प्रोਂ  सधु  रण्डबते  :  सरल  भाषा  अधिक  अस्पष्ट  होटो

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गदाधर  अनुपस्थित  ।
 श्रीमती  किशोरी  सिह  ।

 श्लोमतो  किशोरी  सिह  :.  महं  दय  मैं  मौजूद  हूं  ।

 इरध्यक्ष  महोदय  :  आप  पीछे  कंसे  सह  सकती  हैं  ?

 एक  साननौय  सदस्य  :  इन्हें  पीछे  का  स्थान  दिया  गया  है  ।

 विदेशी  सुद्रा  बिनियमन  श्रथितियस  सें  परिवर्तन

 *306  श्रीमती  किशोरों  सिह
 :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यूरोपियन  मैनेजमैंट  फोरम  के  तत्वाधान  में  1985  में  नई  दिल्ली  में
 आयोजित  टेबलਂ  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  में  परिवर्तेन  की  मांग  की  गई  है  ।

 $$
 #  कार्यवाद्दी  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 क्‍या  उमंमें  यह  भी  मांग  की  गयी  थी  कि  इक्विटी  में  40  प्रतिशत  की
 '  ''

 द्वारी  की  सीमा  को  भी  हटा  दिया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ...  विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादईन  से  :  एक  विवरण  सभा
 पठल  पर  रख  दिया  गया  है  +

 '
 बिवरण  '

 :
 यूरोपीय  प्रबन्ध  मंच  के  तत्वाधान  में  15/16  1985  को  नई  दिल्ली  मैं  ध्यापार

 क्षेत्र  के  कायंकारी  अधिकारियों  की  जो  बैठक  हुई  थी  वह  किसी  सरकारी  अभिकरण के  द्वारा
 जित  नहीं  की  गई  थी  ,।  प्रेस  सूचनाओं  से  यही  जानकारी  प्राप्त  होती  है  कि  उस  बैठके  में  इस

 आशय  का  सुझाव  दिया  गया  था  कि  विदेशी  सामान्य  छ्ोयर  पूंजी  सम्बन्धी  भागीदारिता  के  लिए
 निधारित  40  प्रेतिश।त  की  वर्तमान  सीमा  में  सारवान  वद्धि  की  जानी  चाहिए  ताकि  भारतीय
 उच्चमों  को  साथंक  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  हो  सके  ।  विदेशी  मुद्रा  बिनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 विदेशी  निवेश  की  कोई  सीमा  नहीं  उस  अधिनियम  की  धारा  26  (7),  28,29  और  3  में  यह 7“
 ब्रोषधांन  है  कि  भारत  में  कॉये  कर  रही  उस  विदेशी  कम्पनी  को  जिसके  पास  40  प्रतिशत  विदेशी

 पूंजी  हो  उसे  अपने  औद्योगिक  वाणिज्यक  अथवा  व्यापारिक  कार्यकलापों  में  विस्तार  अथवा  परिवततंन

 अन्य  भारतीय  कम्पनियों  की  ओर  से  एजेंसी  अचल  आदि  ग्रहण  करने  के

 लिए  भारतीय  रिजर्व  बेंक  से  अनुमति  लेनी  होती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  बात  भी  उल्लेखनीय  है

 कि  विदेशी  निवेश  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  . चयनात्मक  आधार  की  नीति  को  अपना  रखा  है  और

 इसी  बात  को  1983  के  प्रौद्योगिकी  विषयक  नीति  सम्बन्धी  वक्‍तथ्य  में  भी  दोहराया  गया  इस

 नीति  के  अधीन  हम  सामान्य  रूप  से  स्वल्प  मात्रा  में  विदेशी  भागीदारिता  की  उपलब्धि  को  ही  पसंद

 करत ेहैं  जो  कि  40  प्रतिशत से  अधिक  न  हो  ।  ;

 शीमती  किशोरी  सिह  :  उत्तर  के  अन्त  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  विदेशी  निवेश  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  चयनात्मक  आधार  की  नीति  को  अपना  रखा  क्‍या  मैं  यह  जान  सकती

 हू  कि  सरकार  ने  किन  उद्योगों  में  40  प्रतिशत  से  अधिक  शेपरघारिता  की  अनुमति  दे  रखी

 श्री  जनादन  पृजारी  :  जिन  मामलों  में  काफी  उच्च  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता  होती  है
 भौर  जो  एकक  100  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  होते  हैं  तो  ऐसे  मामलों  में  नीति  में  इस  बात  की  ढ़ील
 दी  जा  रही  है  कि  विदेशी  निवेशकर्त्ता  यहां  आकर  40  प्रतिशत  से  अधिक  शेयर  ले  सकते  इन

 हैगों  को  ब्यौरा  मेरे  पास  नहीं  है  ।  लेकिन  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  1984  में  जिन  कुल  752
 7"  उद्योगों  को  विदेशी  सहयोग  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  की  गईं  थी  उनमें  से  |  5  उद्योगों  में  40

 शत  तक  दोयर

 23
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 नननन

 श्रीसतोी  किशोरी  तिह  :  मैं  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  हूँ  ।  कोई  बात  मैं  दूसरा  अनुपूरक
 प्रइन  पूछ  रही  इ्या  सरकार  ने  सहयोग  की  अवधि  10  वर्ष  तक  बढ़ाने  के  अनुरोध  पर  -  विचार

 किया  है  ?  सरकार  के  किन  क्षेत्रों  में  ईक्बिटी  भागीदारिता  के  आधार  वर  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण
 की  अनुमति  देने  पर  विचार  किया  है  ।

 ।  श्री  जनादंन  पुजारी  :  इसमें  उच्च  प्रौद्योगिकी  और  100,  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  मामलों  में

 छूट  दी  जा  सकती  इन  मामलों  में  यह  नीति  लचीली  यह  बात  बिब्कुल  स्पष्ट  की  गई

 सहयोग  अवधि  आमतोर  पर  8  वर्ष  होती  और  गुणावगुणों  के  आधार  पर  इसे  बढ़ाया  जा

 सकता  है  ।  प्रत्येक  मामले  की  गुणावगुणों  के आधार  पर  जांच  वी  जाएगी  और  इसमें  छूट  भी  दी
 सकती  इसीलिए  हमने  कहा  है  कि  ओर  कानून  की  आवश्यकता  नहीं  यह  लचीली

 -

 सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  के  लिए  खरीदी  गई  वस्तुएं

 *807.  भी  मूल  लन्द  डागा  :  क्या  पूर्ति  झौर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्ति  विभाग  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  के  लिए
 खरीदी  गई  वस्तुओं  का  वर्ष-वार  मुल्य  क्या

 प्रति  लघु  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  खुले  बाजारों  से  कितनी
 मात्रा  में  वस्तुएं  खरीदी

 '

 क्‍या  सरकार  लघु  उद्योगों  के पास  उपलब्ध  वस्तुओं  को  भी  सरकारी  क्षेत्र  के  उंपक्रमों
 से  खरीदती  और

 ह

 यदि  तो  किन  परिस्थितियों  में  यह  वस्तुएं  वहां  से  खरीदी  जाती  हैं  ?

 ]

 पूति  झौर  धस्त्र  संत्रो  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रुख  दिया  गया  है  ।

 ॥

 विवरण

 विभितन  सरकारी  विभागों  तथा  राज्य  संघ  शाघ्तित  क्षेत्र  के  उपक्रम  की
 ओर  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  की  गई  कुल  क्षरीदों

 «  का  मूल्य  निम्न  प्रकार है  :--
 ॥
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 वर्ष  मूल्य  रु०

 1982-83  किक  1872.09

 1983-84  कि  2294,28

 1984-85 5  कि  1651.10

 सकर-+-ाक+यामकुनक  अकजओ-कन  Se  कान»  भामाआा»मक  सतममभ॥ नमक  +५++--  लनिनानीनक  लन-ननान  नमन  शनानानान  मनन  सनम  कम»  NY पाक  कक  +क  ५»  भभ०भभ»

 लघु  सरकारों  क्षेत्र  के  उपक्रमों  आदि  किसी  विद्येष  क्षेत्र  से  खरीदी  मई

 वस्तुओं  की  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  विवद्धण  «ता  सम्भव  नहीं  क्योंकि  मात्रा  सम्बन्धी  आंकड़ों  को
 जीर  नहीं  किया  जा  मात्रा  का  एकक़  हर  मद  के  लिए  अलग-अलग  होता  तथापि  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिनन  क्षेत्रों  से  की  गई  कुल  खरीद  के  मूल्य  का  विवरण  निम्नलिखित

 करोड़  रुपयों

 a  ----.>

 1982-83  198  3-84  1984-85 5
 0...  -...............

 लघ्‌  उद्योग  218.04  270.42  184.03

 सरकारी  क्षेत्र  794.23  1021.70  |  786.06

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  859.82  996.16  681.01

 ----

 हां  ।

 सिवाय  उन  म॒दों  जो  कि  केवल  लघु  उद्योग  एककों  से  खरीद  के  लिए  कारक्षित

 ऐसे  मामलों  में  प्रतिमोगी  दरों  आवश्यक  माज्ा  में  भण्डार  को  सप्लाई  करते  की  क्षमताकों

 व्विदोष  कप  से  ध्यान  में  रखा  जाता  ।

 ]

 श्री  मूल  घन्द  डागा  :  आपने  यह  निर्णय  लिया  है  और  आपने  यह  उत्तर  भी  दिया  कि  छोटे

 उद्योगों  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  स ेकरीब  60  परसेंट  सामान  आपके  कई  सरकुलर  भी

 निकल  चके  हैं  कि  सप्लाई  विभाग  को  जहां  तक  स्माल  स्क्रेल़  इंडस्ट्रोज  से  ख्ास्मात  हूहू  लरीदनों

 लेकिन  आपने  जो  यह  उत्तर  दिया  है  इसमें  अपने  नियमों  के  विरुद्ध  ही  आपने  फिगर्स  बता

 दिये  मैंने  बवेश्वन  किया  था  और  आपने  उत्तर  दिया
 |

 र्भ्ड



 लिखित
 उत्तर  10  1984

 ]

 किसी  विशेष  क्ष  लघु  सरकारी  क्ष

 मात्रा  के  बारे  में  विवरण  देना  सम्भव  नहीं

 आप  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  ही  नहीं  दे  पाते  मैंने  यह  पूछा  था  कि
 आपका  सप्लाई  विभाग  -

 करोड़ों  रुपये  का  सामान  क्षरीदता  उसको  चाहिए  कि  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  प्रोत्साहन  देने
 के  लिए  वह  अपना  सामान  पब्लिक  अण्डरटेकिग्ज  से  न  ले  कर  के  पहले  स्माल  इंडस्ट्रीज  से  लें  ।

 आपने  दिया  क्या  है  उत्तर  में  ?  उसका  फिगर  दे  दिया  है  ।  क्‍या  कारण  है  कि  आप  इतता  कम
 सामान  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  से  खरीदते  हैं  ?

 के  उपक्रमों  से  खरीदी  गई  वस्तुओं  की

 ]

 .....  प्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  काल  समाप्त  हुआ  ।

 See  ल्‍म«म»भक

 .  प्रइनों  के  लिखित  उत्तर

 शुन्देलसंड  क्षत्र  में  खनन  सर्वेक्षण

 *

 नल  761.  शो  डालखःद्र  जन  :  गया  लाम  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 -  .  क्‍या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  बुन्देतखंड  क्षेत्र  मे ंलनन  सर्वेक्षण  कराया

 (am)  यदि  तो  जिन  क्षेत्रों
 का

 सर्वक्षण  कराया  गया  है  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  क्ष
 वार  कितना  खमभिज  पाये  जाने  की  सम्भावना  है  ओर  उनके  छ्नन  के  लिए  वया  कार्रवाई  की  जा
 रही  ओर

 ..._  अभी  कितने  स्थानों  में  सर्वक्षण  किया  जाना  है  और  सर्वेक्षण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो
 जाएगा  तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्री  नंटथर  :  हां  ।

 वे  हैं  सागर  तथा
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 दमोह जिले । सर्वेक्षण के आधार पर क्षत्र में मुखय खनिजों के अनुमानित भंडार निम्नलिखित है :--- दि ० कमक>मभ>. ७००. | अममममानक खनिज का नाम ह मंडा र(लाख टतों क्षेत्र जिला उ हां पाये जाते हैं फासफोराइट : छत्तरपुर तथा सागर पायरोफ्लिइट 5.7 टीकमगढ़ चीनीमिट्टी छत्तरपुर पन्ना ग्वालियर बेराइट 0.59 टीकमगढ़ - ला प 0.30 छिवपुरी 7 फायरक्ले पन्‍ना : बाक्साइट 0.30 शिवपुरी ह लौहूअयस्क . 7.7 38 ग्वालियर हीरा 5.3 लाख केरेट | बूनापत्थर सागर दमोह न्‍कि-ंकममे रमक जनम कननम-ममन «अमन» ७०3०० ०+-+बीमा »»+कमननक नमन मनन न अमन----ी ग्ा प्ख््य्य्च डश़्,डाा»ःणषडर इसके टीकमगढ़ में डायस्फोर - तथा छत्तरपुर में पाइराइट के छूट-पुट करण का भी पता चला है । मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम पहले ही फास्फोराइट तथा पाग्नरोफ्लिइट निक्षेपों को दोहन कर रहा हीरों का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० द्वारा किया जा रहा है । क्‍्ले और गेरु का भो दोहन किया जा रहा है । अन्य छनिजों का वाणिज्यिक विदोहत उनकी प्रौद्ोआथिक उपादेयता पर निर्भर भूवैज्ञानिक मानचित्रण सर्वेक्षण और अन्य सम्बन्धित कार्य लगातार चलने वाले कार्य हैं और इसलिए इन्हें पूरा करने की कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकती ।. चालू फील्ड सत्र " बे
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 बननीननीनी कि  तन  नननक्‍#ह0ह#7तुन्‍े

 (7984-85)  के  सागर  और  पतना  जिलों  में  क्रमबद्ध  भूवंशानिक  मानचित्रण  के

 अलावा  भारतीय  भूवौज्ञानिक  सर्वेक्षण  दमोह  और  में  आधार  धातुओं  हेतु  तथा  पन्‍ना  और
 भ्तना  जिलों  में  पोटाश  हेतु  भी  खोज  में  लगा  हुआ  है  ।

 डिटजेन्ट  शोर  सौन्दर्य  प्रसाधनों  के  निर्यात  में  कमी

 #794.  भौभतो  उपा  चोधरी  :  क्या  वाणिउ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 .  क्या  ड्िटर्जेल्ट  और  सौन्दर्य  प्रसाधनों  जैसी  वस्तुओं  के  निर्यात  में
 हफी  कमी  आ।ी  और

 यदि  तो  इस  कमी  क्‍या  कारण  हैं  और  इन  मदों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 शरकार  द्वारा  क्यम  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बानित्य  लंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  संगभा  )  :  जीहां  ।

 गिराचट  का  मुख्य  कारंण  प्रमुख  बाजारों  में  उठान  कम  होना  है  ।

 निर्यातों  मैं  वृद्धि
 के  लिए  ये  कदम  उठाए  हैं  :  पश्चिम  यूरोप  सुदूरपूर्ण  तथा

 अफ़ीका  जेसे  अन्य  बाजारों  में  विविधीकरण  के  लिए  प्रयास  अध्ययन-सह-बिक्री  दल
 अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  आदि  में  भाग  लेना  ।

 विदेशी  सुत्रा  का  संकट  .

 +799.  श्से  पो०  भ्रष्पाला  नरसिहम  :  क्या  विश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  विदेशी  मुद्रा  के  संकट  की  आशंका

 फदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 आसस्‍्न  संकट  का  सामना  करने  हेतु  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 जिसे
 जं्रोलव  लें

 राज्य  मंत्री  जनादंग  :  नहीं  ।

 भौर  :  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 प्रफीम  को  खेती  शोर  उसकी  पेबाधार

 भरी  प्रमरसह  राठवा
 है  क्या  दिल  अं थी  कमला
 है

 भी
 यह  बताले  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जो  देश  में  अफीम  का  उत्पादन  कर  रहे

 क्या  देश  के  भीतर  तथा  निर्यात  प्रयोजन  के  लिए  भी  अफीम  की  अत्यधिक  मांग

 देश  में  अफीम  की  और  अधिक  खेती  करने  के  लिएं  क्या  कदम  उठातै  जा  रहे

 क्या  पोस्त  की  खेती  के  लिए  उपयुक्त  भूमि  का  पता  लगाने  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण
 कराया  गया  ओर

 '

 -  यदि  तो  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  देश  में  इस  समय  पोस्त
 काश्त  मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  की  जाती  है  ।

 भारत  में  अफीम  का  उत्पाइनਂ  तौर  पर  निर्यात  के  लिए  किया  जाता  है  ।
 आकीम  की  कुछ  मात्रा  का अफीम  औषधीय  अफीम  केक/चूर्ण  आदि  के  उत्पादन  के  लिक्‌
 देशों  मेंਂ  इस्तेमाल  किया  जाता  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  से  निर्यात  की  गईं  और  देश  में

 इस्तेमाल  गई  अफीम  की  मात्रा  हस  प्रकार  है  :--

 (90  डिग्री  गाढ़ पन  पर  मीदिक  टनों

 वर्ष  निर्यात  की  गई  अफीम  की  मात्रा  देश  में  इस्तेमाल  की  गई
 अफीम  की  मात्रा

 ec  गनिनानन  गिनानाननमानननननन लिननीयीया  पिभानन+  अमान «गन निया  सीन  CS  ७५५  3  वननीनीीणएग--न-त+ती नमन  विनीनननभनन-म-+म  टनानन-+  SNE  कननन-+>2पन++म

 1982-83  845:  137.2

 1983-84  676.7  130.2  ४

 1984-85  684.8  93.7

 )  .

 हनन  ae  ey  क्‍पिनानन  िनमननन  सीजन  पिन  3.3  नमन  मनन  अमननननक  अकनममन  मनन  बज ree  *नपीनीना-तीनीनीझीस  चीन

 से  :  भारतीय  अफीम  के  लिए  वर्तमान  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  स्थिति  और

 हमारे  कारखानों  में  जमा  हुए  अंफीम  के  बड़े  स्ट|क  को  बेचते  हुए  पोश्त  की  काश्त  के  रकवे  में  वृद्ध
 करने की  आवश्यकता  प्रतीत  नहीं  होती  पोस्त  की  काश्त  के  लिए  उचित  भूमि  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नेंहीं  किया  गया

 29
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 में स्व-रोजेगार योजना के प्न्तर्गत जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करमे के सम्बन्ध सें +४03. श्ली के० मोहनबास : कया बिल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : * कया उन्हे केरल से स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत जरूरतमँंद लोगों को ऋण प्रदान - करने में बैंकों के द्वारा सहयोग न करमे की शिकायतें प्रात्त हुई और यदि तों स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री जमादंन : और वर्ष में ' शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना के सम्बन्ध में विभिन्‍न राज्यों के व्यक्तियों को बैंकों के साथ आने वाली कठिनाइयों के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त है| बैंकों को ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए होती रहती समय-समय पर निर्देश दिए गए राज्य स्तर बैंकर समिति की बैठकों में कभी-कभी इस योजना पर विद्वार विमर्श भी किया जाता सज्य सरकारों को ये अनु देश दे दिए गए हैं कि जिला सलाहकार समितियों को इस योजना की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए महीने में कम से कम एक बार बैठक करने लिए कहा जाता चाहिए । पश्षथिम बंगाल के बीरभूस जिले में भूबिशान सर्वेक्षण #805. श्री गवाघर साहा : क्या खान झौर कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्‍या पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कोयला और हस्पात ख्निजों के भण्डारों का पता लगाने हेतु कोई मूविज्ञान सर्वेक्षण कराया गया यदि तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे भण्डारों का पता चला क्‍या कोयला आदि निकालने हेतु कोई कार्य किया गया और यदि तो उसके क्या परिणाम निकले ? स्पात बिभाग में राज्य मंत्री सटवर से : पश्चिम बंगाल के बीरमूस जिले में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिजों के लिए सर्वेक्षण के परिणाम-स्वरूप लगभग 533 मिलियन टन कोयले के कुल भण्डार का अनुमान लगाया गया गोंडवाना सेडिमेंटस से संबद्ध इलाके में घटिया ग्रं ड के लौह-अयस्क हैं जिनमें लोहे का अंश 28 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक अलग-अलग 30
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 बोरमूम  के  औरंग-कंवरतला  और  गंगरन  चक-मदुलिया  क्षेत्रो  में  कोयला
 होते  की  जानकारी  के  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  अभी  हाल  ही  में  सरी  के  समीप
 दीवानगंज  क्षेत्र  में  कौयले  की  मोटी  सीमों  का  पता  लगाया  इस  समय  कोल  इंडिया  लि०  की

 सहायक  कम्पनी  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  लि०  कास्टा  क्षेत्र में  कोयले  का

 विस्तृत  समन्वेषण  कर  रद्दी  है और  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  दिवानगंज  क्षत्र  में  कोयले  के

 लिए  आगे  जांच-कार्य  कर  रहा  है  ।

 जम्स्‌  तथा  कदमीर  को  ऋण/प्रनुदान

 *808.  प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1985  को  समाप्त  हुई  तीन  वर्षों  की  क्वधि  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  को  अनुमानों  के  रूप  में  प्रति  वर्ष  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 उपरोक्त  अवधि  में  प्रति  वर्ष  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 और

 ऋण  भौर  अनुदानों  के  बीच  अनुपात  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंस  :  से  :  एक  विवरण

 पटल  प्रर  रखा  जाता  है|

 विवरण

 हि  2-85  के  दोरान  जम्मू  तथा  कश्मीर  सरकार  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  तथा  ऋण

 ,  और  अनुदान  का  प्रतिशत

 1982-83  1983-84  5
 न  नन«म-म  क्‍नम++-+-मा  अ«»+पानम«ाारे+क»  न  ES  SS

 ७७५»  3  SN

 रिरन्‍ननन-««म  मिन+-+-नन

 ऋण  अनुदान  ऋण  अनुदान  ऋण  अनुदान

 राज्य  योजना  132.30  65.62  157.71  77.26  173.73  86.88
 के  लिए  दीं

 -  गई  केन्द्रीय

 सहायता

 ऋण  66.85  33.15  67.12  32.88.  66.66  33.34

 ,  अनुदान
 प्रतिशत

 31
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 3  खऔआखऋफ$फ$क्‍ऊफऋफ७ऋ$ऊऊरऊभ  ्॒/(ऑ“_टइ

 इसके  राज्य  को  1984-85  के  दौरान  10  करोड़  रु०  का  मध्यावृधि  ऋण

 द्विया  गया  ।

 +४09,  ओऔ  यहावंतराव  मडारव  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 ह

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  भारत  और  मंक्सिको  के  बीच  व्यापार

 में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  :.  और  :  जी  नहीं  ।

 1981-82  की  तुलना  में  1982-83  तथा  1983-84  के  वर्षों  के दोरान  भारत  तथा  मेक्सिको  का

 द्विमार्गी  व्यापार  नहीं  बढ़ा  है  ।.  1984-85  के  लिए  पूरे  वर्ष  के  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नपीं

 खनन  कार्य  के  तरीकों  को  प्राधुनिक  बनाया  जाना

 पुष्पा  देधी  :  क्या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा

 करेंगे  कि  ४
 |

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  खनन  कार्य  के  तरीकों  को  आधुनिक  बनाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  धनराशि  निर्धारित
 की  गई

 ह

 ,  इसके  लिए  क्‍या  योजसायें  बनाई  गई  और  छ

 छठी  पंचवर्षीय  योंजनावधि  में  हस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाये  गये  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मटवर  :  से  :  खनन  तरीकों  का

 आधुनिकीकरण  एक  लगातार  चलमे  वाली  प्रक्रिया  खनन  हेतु  उठाए  जाने  वाले  कदम  सामान्यतः
 छाबन  परियोजना  के  हिस्सें  होते  अतः  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  निवेश  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 कोयला  खातों  के  सम्बन्ध  में  छठी  योजना  में  जों  कदम  उठाये  गेए  और  सातवीं  ओोजता  में
 चलते  रहने  हैं  उनमें  उल्लेखनीय  है  अधिक  क्षमता  वाले  उत्खनन  आधुनिक
 पाबर  सपोर्ट  लांगवाल  टेली-मानिर्टारेग  प्रणान्नी  छुरू  करना  आदि  ।  योजना  में  कदम  उठाये
 गए  ।

 हसी  प्रकार  अलौह  धातुओं  के  उत्पादन  में  लगी  सरकारी  छेंत्र  की  यनिटों  की
 संभव  है  वहां  आधुनिक  उपकरण  तथा  तकनीकों  का  प्रयोग  शुरू  किया  जा  रहा

 34

 खानीं  जहां
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 ०  न  क॒शका  भार कमाए  ाआवल्‍  रा  कक  मकापरक  नकफन

 ]

 तस्करी  तथा  उसके  कुप्रभाव  के  धारे  में  जनता  को  शिक्षित  करना

 5964.  श्रीमती  फूलरेणु  गुहा  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  तस्करी  तथा  अर्थ  व्यवस्था  पर  हसके  कुप्रभाव  के  बारे  में  जनता  में

 जागृति  पैदा  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 विदेशी  वस्तुओं  के  श्रति  मोह  को  भंग  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाने
 का  विचार  है  ?  हा  ह

 -  विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगार्दत  :  से  :  तस्करी  के
 अर्थ  व्यवस्था  पर  पड़ने  वाले  हानिकर  प्रभावों  के  विषय  में  जनता  को  जानकारी  देने  और  विदेशी
 माल  के  प्रति  ललक  की  हतोत्साहित  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  '  निम्नलिखित  उपाय  भी
 शामिल

 (1)  अशिल  भारतीय  स्तर  पर  समाशार-पत्रों  में  उचित  सामग्री  का  प्रकाशभ  करना  और
 समाजचार-पत्रों  द्वारा  विशेष  पूरक  परिशिष्टों  का  प्रकाशन  .

 (1)  आकाछावाणी  द्वारा  सीमाशुल्क  विभाग  की  ओर  से  तंयार  किए  गए  पेडलसਂ
 नामक  फीचर  का  रेडिग्रो-प्रसारण

 ,

 (17)  फिल्म  डिविजने  द्वारा  तस्करी  के  विषय  में  मुख्य-मुख्य  भारतीय  भाषाओं  में  तैयार

 किए  गए  दो  वृत्त-चित्रों  का  देश  भर  के  सिनेभाओं  में  प्रदर्शन

 (1९)  स्थिर  चित्रों  तथा  चल-चित्रों  का  दूरदर्शन  द्वारा  प्रसारण

 (५)  भिन्न-भिन्न  लोगों  अग्रैर  व्यापारियों  को  भेजी  जाने  वाली  अधिसूचनाओं  और  अस्य
 सामग्री  के  लेबलों  पर  इस  संदेश  का  मुद्रण  करना--“तस्करी  देदा  के  घातक ा  ।

 विदेशी  माल  के  लिए  ललक  को  समाप्त  करने  इलेक्ट्रामिकी  के  सामान
 आदि  जैसी  तस्करी  के  आकर्षण  वाली  कतिपय  मदों  के  सम्बन्ध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर

 त्मक  मूल्यों  पर  क्वालिटी  माल  का  स्वदेश  में  ही  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अधिक  तथा  राजस्व

 सम्बन्धी  उचञ्चित  उपांय  किए  गए  इसके  विदेशों  माल  के  सरेआम  प्रवर्शन  भोर  बिऋ
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 को  रोकने  के  लिए  गुप्त  सूचना  के  आधार  पर  संगठित  छापे  मारने  के  साथ-साथ  तलाशियां  भी

 जाती

 तागवा  श्रौद्योगिक  अस्सी  में  क्‍्रमोनिया  गेस  का  रिसाव

 5965.  ४2०  जी०  बिजय  रामाराव  :  क्या  पू्ति  भौर  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  नागदा  औद्योगिक  बस्ती  में  बिड़ला  के  स्वामित्वधीन ग्रे  सर्स

 कारखाने  से  अमोनिया  ग॑स  का  रिसाव  हुआ

 क्‍या  सरकार  को  गेस  के  इस  रिसाव  की  जानकारी  है  जैसा  कि  22

 के  एक्सप्रंसਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  ओर
 ह

 यदि  तो  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 यूति  झौर  बस्तर  सन्‍्त्रो  चस्द  दोलर  और  जी  हों  ।

 कम्पनी  ने  सूचना  दो  है  कि  हस  मामले  में  पर्याप्त  एहतियाती  कदम  उठा  लिए  गए  हैं
 तथा  घटना  की  सूचना  सम्बन्धित  सरकार  के  प्राधिकारियों  को  दे  दी  गई  जिन्होंने  उसी  ,

 दिन  के  स्थान  का  निरीक्षण  किया  ।  मामले  को  आगे  की  आवश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए
 टिप्पणी  के  लिए  राज्य  सरकार  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 तराहों  गये  झोर  पालिश  किये  गये  हीरों  का  निर्यात

 5966.  भरी  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तराशे  गये  ओर  पालिश  किये  गये  हीरों  के  निर्यात  में  में  गिरावट
 भाई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्त  लीन  बे
 भारत  से

 कुल
 कितने  मूल्य  के  तराहे  गये  और  पालिश  किये  गये

 का  निय  या  गया  !

 वाणिज्य  मस्जालय  सें  राज्य  सस्त्री  पो०  ए०  :  जी  हां  ।

 तराशे  भये  और  पालिश  किए  गए  दरों  के  निर्यात  में  हुई  मामूली  गिरावट  के  लिए
 कुछ  कारणों  में  शामिल  विदेशी  बाजारों  में  ब्याज  को  दरों  में  दीर्घावधि  ऋणों  पर  माल
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 बेचने  में  भारतीय  निर्यातकों  की  और  ढालर  की  शतक्तित  में  वृद्धि  के अतिरिक्त  मंदों  का
 सामान्य  बाजार  स्थितियां  ।

 *
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  तराशे  हुए  तथा  पालिश  किए  हुए  होरों  के  निर्यात

 पर  अनन्तिम  मूल्य  निम्न  प्रकार  था  :

 a  ce  नमन  लाकनकका  उपनाम  जनानानन  लनमानकानथ  लनन-मन  निनाननमक  लनमम-मथ  कान+--ननकाक

 करोड़  रुपयों

 «  1983  912.83  2.83

 198  1984  1188.89

 1985  1172.10

 OS  सा  SS  लक  अनमनमन  जनम  अनाननननम  आन-पाथा  लन-+-न-+कल-ममनमभ  ९५++डनफनम  न  धर  कलनममन

 उत्तर  प्रदेश  में  दून  घाटों  झोर  श्षिवालिक  पहाड़ियों  की  उर्बरता  को
 '  समाप्त  होने  से  बचाने  के  लिए  उठाए  गए  कदम

 5967.  श्रो  घ्मवीर  सिह  त्यागी  :  क्या  खान  धौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कौ

 क्रपा  करेंगे  कि

 क्‍या  लकड़ी-पत्थर  और  अस्य  खनिज  प्राप्त  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  स्थित  बून  घाटी
 और  शिवालिक  पहाड़ियों  को  भी  नष्ट  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  ६ससे  भविष्य  में  मेरठ  डिब्रोजन  में  मैदानों  की  उबंरता  पर  भी

 बुरी  तरह  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  और

 यदि  तो  मंदानों  की  उबंरता  को  समाप्त  होते  से  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटवर  :  जी  नहीं  ।  गढ़वाल  डिवीजने  की

 दून  धाटी  में  चूना  पत्थर/राक  फास्फेट  के  खनन  कार्यों  में  काफी  कटौती  कर  दी  गई  ताकि  पर्या७
 वरण  और  परिवेश  पर  इन  कार्यों  कुप्रभावों  को  कम  किया.जा  न्यामालय  के

 12-3-85  के  आदेश  के  अनुसरण  में  अनेक  खाने  के  -  लिए  बन्द  कर  दी  गई  19  श्लानों
 की  उच्चतम  स्यायालय  द्वारा  स्वयं  गठित  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है
 ओर  अब  केवल  5  खानों  में  ही  खनन  कार्म  जारी  रखने  को  अनुमति  है  ।  त्यागी  गई  खातों  को
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 पर्फावरण-विभाग  के  टास्कफोस  द्वारा  पुनर्द्धार  किया  जा  रहा  1000  मीटर  से  अधिक  की

 उंचाई  अथवा  30  डिग्री  से  अधिक  तेज  ढलानों  पर  छड़े  हरे-भरे  वृक्षों  को  काटने  पर  रोक  हुई ह  ह॒

 (em)  व  चूंकि  मेरठ  डिवीजन  से  संलग्न  शिवालिक  परत  श्रखला  के  दक्षिणी  इलानों

 पर  कोई  खनन  काये.नहीं  किया  जा  रहा  इसलिए  मेरठ  डिवीजन  के  मैदानों  की  उर्वरता  पर  खनन
 के  बुरे  प्रभाव  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पोलिस्टर  फिलामे नट  रेशे  का  झायात

 हु

 5968,  प्रो०  विमल  कान्ति  घोष  ;  क्या  पूति  और  बस्तर  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 वर्ष  1980-85  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  पोलिस्टर  फिलामेंट
 रैशे  के  आयात  के  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  इसकी  कितनी  मात्रा  का  आयात  किया

 (a)  क्या  वास्तव  में  उक्त  अवधि  के  दौरान  इसके  आयात  के  प्रारम्भ  में  निर्धारित
 गए  लक्ष्य  से  अधिक  मात्रा  में  इसका  आयात  फ़िया  उत्को  क्‍या  कारण

 ह

 देक्ष  में  पोलिएस्टर  फिलामेंट  रेशे  की  कितनी  मांग  है  तथा  उक्त  अवधि  के  दौरान
 इसका  देश  में  कितना  उत्पादन  हुआ

 सातवों  योजना  में  पोलिस्टर  फिलामेंट  रेशे  के  देश  में  उत्पादन  और  आयात  के  क्‍या
 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 उपरोक्त  भांग  से  तक  का  वर्षवार  विवरण  क्या

 पूति  झौर  बस्त्र  मंत्रों  चस्पक्षेश्रर  :  से  (1)  और  :  छठी  पंचवर्षीय :  7)  :  छ  वर्षीय  -
 यौजगाव्धि  के  दोरान  पोलिह्टर  फिलामेंट  यार्न  के  आयात  के  लिए  कोई  लक्ष्य  घर  नहीं  किया मया  1984-85  5  के  दोरान  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  अन्त  पोलिएस्टर  यार्न  सम्बन्धी
 भांग  का  अनुमान  30,000  मी०  टन  था  ।

 ,  एक  विवरण  संलग्त  है  जिसमें  पोलिएस्टर  फिलामेंटयार्न  का  स्वदेशी  उत्पादन
 दर  बहा

 तथा  आयात

 (8)
 सातवीं  पंचमर्धीय  योजना  के  लिए  वश्त्  उद्योग  सम्बन्धी  कार्य  दल टी

 कातबी
 ।  1989-90  तक

 फोजिएश्टर  फिलामेन्ट  या की  सांग  का  अनुमान  78,000  मी०  टस  सभाभा
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 मे०  टन

 ।  पोलिएस्टर  फिलामेन्ट  पोलिएस्टर  फिलामेस्ट
 का  उत्पादन  का  आयात

 1980-81  10,68 5  11,072

 1981-82.  .  15,508  19,620

 1982-83  24,687  13,350

 1983-84
 "47,989

 47,989  6,202

 1984-85  5  54,656  1,406

 मनमानी  नमन  सओन-+  ee  me  ces  peer  अथककाभब विनननममन  पजान-नम«भ  अनमंन-मम

 उत्तर  बंगाल  के  चाय  बागानों  में  कोयले  की  कमी

 969,  श्रीमती  इन्दुमती  भद्‌टाचाय  :  क्‍या  छान  भौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इंडिया  लि०  को  उत्तर  बंगाल  के  चाय  बागानों  में  क्ोयले  की  भारी

 के  बारे  में  शिकायतें  मिली  ड़

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?.

 अपर्याप्त  सप्लाई  यदि  तो  क्या  कारण

 उत्तर  बंगाल  के  चाय  बागानों  में  कोयले  की  वार्षिक  मांग  कितनी  है  और  1984  के

 दौरान  यह  म्राँग  किस  सीमा  तक  पूरी  की

 जनवरी  और  1985  की  अवधि  के  दौरान  की  गई  सप्लाई  की  स्थिति  1983
 और  1984  की  इसी  अवधि  की  सप्लाई  की  स्थिति  से  किस  प्रक्रार  तुलनीय  और

 उत्तर  बंगाल  के  चाय  बाणातों  की  पूरी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 शए  उठाने  र
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 +-+  नचखिणी७  क्‍अओओओीनॉ  नल  अब सअक्‍इच  न  ध््

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  नटबर  :  से  :  सूचना  एकत्र  की  जा

 रहो  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सार्वजनिक  क्षत्रों  में  ग्रौर  विशेषकर  इस्पात  संयंत्रों  में  घटिया  कार्य  निष्पादन

 5971.  शो  प्रियरंजन  दास  क्‍या  लान  शोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  दिनांक  2  1985  के  एक्सप्रेसਂ
 में  प्रकाशित  उस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  सा्वंजनिक  उद्यम
 शयन  बोर्ड  के  अध्यक्ष  ने  यह  कहा  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  और  विशेषकर  इस्पात  संयंत्रों  में
 घटिया  कार्य  निष्पादन  प्रबन्ध  के  मामलों  में  राजनीतिक  हस्तक्ष प  के  कारण  से  और

 यदि  तों  ेतरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  नदबर  :  जी  हां  ।

 श्री  बिलीमोरिया  ने  ये  टिप्पणियां  अपंनी  व्यक्तिगत  हैसियत  में  की  सरकार  उनके

 इन  विचारों  से  सहमत  नहीं  है  कि  तथाकथित  हस्तक्ष प  के  कारण  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यंकरण  में

 बाधा  आती  है  क्योंकि  सरकार  अनावश्यक  रूप  से  सरकारी  क्षत्र  के  कार्य करण  में  हस्तक्ष प  नहीं
 करती  मुख्यतः  बढ़िया  क्वालिटी  के  कोककर  कोयले  की  पर्याप्त  मात्रा  में  प्राप्ति  में

 अन्य  कच्चे  माल  में  बिजली  की  अपर्याप्त  पुरानी  प्रौद्योगिकी  और  संयंत्र  पुराने
 हो  जाने  के कारण  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  कारखाने  अपनी-अपनी  निर्धारित
 क्षमता  पर  परिचालन  करने  में  सफल  नहीं  हो  सके  हैं  ।  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  करने  हेतु  बढ़िया

 क्वालिटी  के  पर्याप्त  मात्रा  में  आदानों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  कच्चे  माल  में  सुधार
 बेहतर  रख-रखाव  और  इस्पात  कारखानों  को  सशक्त  बनाकर  इनका  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  करने  के
 लिये  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 बेंक  ग्रधिकारियों  की  पत्नियों  को  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  बेक  श्राफ  महाराष्ट्र
 का  कार्य  कस

 5972.  औ  विजय  कुमार  सिश्र  :  कया  विश्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  '

 क्या  बेंक  अधिकारियों  की  पत्नियों  कों  छिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  बेंक  आफ

 महाराष्ट्र  ने  कोई  शिक्षा  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  है  और  इस  प्रयोजन  हेतु  बक्षायें  प्रारम्भ  कर
 दी

 ,  बेंक  अधिकारियों  कौ  पत्नियों  को  किस  प्रकार  की  शिक्षा  प्रदान  की
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 ++

 तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  बेक  द्वारा  इस  कार्यक्रम  के  लिए  बंक  के  एक  भूतपूर्व  अधिकारी  को  सलाहकार
 के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  है  और  यदि  तो  ज़से  दी  जाने  वाली  राशि  सहित  तस्सम्बन्धी
 प्यौरा  क्‍या  है  ?

 ॥

 विस  म ब्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंस  :  से  आफ  महाराष्ट्र
 ने  सूचित  किया  है  कि  गत  कुछ  वर्षों  से  बेक  अपने  कार्यपालकों  की  पत्नियों  क ेलिए  एक  अल्पकालीन

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चला  रहा  इस  कार्यक्रम  का  प्रयोजन  समाज  सेका  के  प्रति  जागरूकता  पैदा

 करना  और  सामाजिक  उद्दृह््यों  की  पूति  के लिए  चलाई  जा  बेंक  की  योज्नाओं  में  भाग  लेने  के

 लिए  कार्यपालकों  की  पत्नियों  को  प्रेरित  करना

 यह  पाठ्यक्रम  मेससे  बसंतराज  कन्सल्टेंटस  लि०  द्वारा  वर्ष  1980,  1981
 और  1982  में  चलाया  गया  वर्ष  1983  से  यह  पःठ्यक्रम  बैक  के  स्टाफ  कालेज  के  संकाय

 सदस्यों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  मैसर्स  बसंत  राज  कन्सल्टेटस  लि०  को  होटल  के

 सवारी  आदि  के  खर्च  के  अलावा  जो  फीस  दी  गई  उसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 1980  न
 27,9  57.00  रु०

 1981  ***  14,812.30  रु०

 1982  oo  10,171.00  ०

 जहाज  तोड़क  उद्योग  को  समस्याएं

 5973.  ओऔ  बिग्विजय  सिह  :  क्या  इस्पात  खान  झौर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ५  सौराष्ट्र  में  जहाज  तोड़क  उद्योग  की  मुख्य  समस्याएं  कया

 सरकार  को  प्राप्त  अभ्यावेदन  के  अनुसार  इससे  कितने  श्रमिक  हुए

 और  हु
 |

 a)
 क्या  पिछली  तारीखों  से  उत्पादन  शुल्क  की  मांग  से  यह  समस्या  ओर  भी  शम्भीर  हों

 गई  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मटबर  :  और  सोराष्ट्र  क्षेत्र  क ेजहाज
 तोड़ने  वालों  ने  यह  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  उस  क्षत्र  में  जहाज  तोड़ने  वाली  इकाइगों  को  अपयाप्ति

 अवस्थापना  जहाजों  के  वाधिक  आधार  पर  आवंटन  पर  आक्सीजन  तथा  एल०
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 लिकषित  उसर  1985  fro जी० की

 पी०  जी०  की  अपर्याप्त  जहाज  तोड़ने  से  प्राप्त  स्क्रंप  आदि  पर  हाल-में  लगाए  गए

 उत्पादन-शुल्क  आदि  के  कारण  कठिनाइयों  का  सामना  पड़  रहा  अनुमान  है  कि  अलग

 तथा  सचना  में  कुल  मिलाकर  लगभग  9,000  कामगार  काये  कर  रहे  हैं  ।

 जहाज  तोड़ने  से  प्राप्त  स्क्रेप  पर  पूर्वव्यापी  आधार  पर  उत्पादन-छुल्क  लगाने  के  संबंध
 में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  यह  मामला  इस  समप  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 ईस्टर्भ  एंड  फेरो-प्रलायस  कटक  को  उत्पादन  शुल्क  से  छूद

 5974.  की  झनादि  लरण  दास  :  कया  विश  मन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  हरिदासपुर  स्थित  ईस्टर्न  मेटल  एण्ड  फैरो-अलायस  लिमिटेड  लामकः

 कारणाना  धामिकਂ  प्रक्रिया  बिजली  की  सहायता  के  बिना  मिश्चित  धातुओं  का  निर्माण

 कर  रहा

 क्‍या  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  संख्या  209/83  के  अनुसार  इस
 कारलाने  की  उत्पादन-शुल्क  के  मुगतान  से  छूट  दी  गई  और

 उत्पाद  शुल्क  विभाग  द्वारा  इस  कारखाने  के  द्वारा  उत्पाद-शुल्क  का  भुगतान  करने  के

 लिए  दबाव  डालने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 बिश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  मँससे  ईस्टर्न  मेटल

 एष्ड  फैरो-अलायस  एल्यूमिनो-धर्मिक  अथवा  थर्माहट  प्रक्रिया
 का  प्रयोग  करके  लौह-मिश्व  धातुओं  का  निर्माण  कर  रहे  अधिसूचना  सं०  209/83,  जिसका
 अब  दिनांक  17-3-85  की  अधिसूचना  सं०  ०3  ०शु०  के  द्वारा  अल्लिंघन  किया  गया  है
 की  शर्तों  के अनुसार  जो  एकक  शक्ति  की  सहायता  के  बिना  और  एल्यूमिनो-यर्मभिक॑  अथवा  धर्माइट
 प्रक्रिया  का  प्रयोग  करके  लोह-मिश्व  धातुओं  का  निर्माण  करते  हैं  वे  उत्पादन-शुल्क  से  छट  प्राप्त  करने
 के  पात्र  मुवनेश्वर  ने  यह  ठहराया  है.कि  उक्त  लौह

 धातुओं  के  मिर्माण  के  लिये  शक्तित  का  प्रयोग  कर  रहा  है  और  इसलिए  उक्त  अधिसचना  की
 शर्तों  के  अनुसार  उत्पादन  शुल्क  से  छट  प्राप्त  करने  का  पात्र  नहीं  होगा  ।  उक्त  एकक  इस
 निर्णण  को  नहीं  माना  है  और  उसने  न्यायालय  की  शरण  ली  मामला  अब
 निशेयाधीन  है  ।

 सध्य  प्रदेंशा  में  पटसस  सिलों  की  स्थापना

 5975.  कुमारी  पुथ्पा  देवी  :  क्‍या  पू्ति  झोर  बस्श्न  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  जिले  में  अब  कितनी  पसन  मिलें  स्थापित  की  गई
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 क्या  इस  जिले  में  और  अधिक  पटसन  भिलें  स्थापित  करने  की  काफी  प्रु'जाइश
 और

 यदि  तो  उक्त  जिले  में  स्थानीय  बेरोजगार  व्यक्तियों  क ेलिए  रोजगार  के  अधिक

 अवसर  उत्पन्न  करने
 के

 लिये  और  अधिक  पटसन  मिलें  स्थापित  करने  हेतु  क्या  कदम  इठाए
 गए  हैं  ?

 '
 पूति  झौर  बस्त्र  मंत्री  चखा  शेखर  :  मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  जिले  में  एक

 जूट  मिल  है  ।

 और  :  मध्य  प्रदेश  के  रागगढ़  जिले  में  कोई  नई  जूट  मिल  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  देश  में  जूट  उद्योग  की  विद्यमान  क्षमता  पर्याप्त
 -  समझी  जाती  है  ।

 ॥

 गया  काटन  एंड  जूद  मिल्स

 5976.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  क्या  पूति  झौर  बस्त्रः  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  *

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  नियंत्रित  किया  मया  काटन  एण्ड  जूट
 मिल्स  लग्न  लैग  रण  एकक  बन  चुका

 *

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाने  का
 विषार  मर

 '

 यदि  तो  इस  एकक  ने  पिछले  चार  वर्षों  के  दोरान  कितना  मुनाफा |  ७
 कया  इन  मिलों  के  मजदूरों  को  पिछले  चार  महीने  से  वेतन  नहीं  मिला  .

 (5)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
 ह

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  किये  जानें  का  विचार

 और  थस्‍्त्र  मंत्री  जता  गोखर  :  से  पिछले  चार  बर्षों  के  दौरान
 गया  कोंटन  एंड  जूट  मिल्स  द्वारा  उठाए  गए  धाटे  निम्नोक्त  प्रकार  रहे  :

 नीनिससफकफककफफसस  क  इसी  फफकफअेनकनफ  सइसफफ  क  कऑ  डइइसस  इस  सक्‍कफ-उईसये-सफक्‍कफस  सउसससक्‍सफसफसफकफकसलसस  ली  बीस अनन्त

 वर्ष  ईल्ाख  ६०

 ह
 1981-82  ***  --26.80 .

 ***  --74.70
 ५००

 ***

 |!
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 हु  लिननननान  जज  +7:  गा  न

 इस  मिल  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिये  निम्नोक्त  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए

 जा  रहे

 (1).  विभिन्‍न  उपलब्ध  माध्यमों  से  रुई  की  समय  पर  अधिप्राप्ति  के  लिए  प्रबन्ध  किए
 जा  रहे

 -
 (2)  नगद  धाटे  होने  की  सीमा  पर  कार्यशील  पू  जी  की  प्रतिपू्ति  की  गई

 ह

 न

 (3)  संयंत्र  तथा  मशीनों  का  आधुनिकीकरण  और

 (4)  कार्यभार  तथा  श्रमिक  बल  का  सुव्यवस्थीकरण  करना  ।'

 (m)  जी  नहीं  ।  सभी  स्थायी  कामगारों  को  नियमित  रूप  से  उनकी  मंजूरी  दी  जाती

 और  £  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पश्चथिस  बंगाल  में  बीरमूस  में  रेशम  धौर  टसर  कुटीर  उद्योगों  को  स्थापना

 5977  झो  गदाघर  साहां  :  क्या  पूति  झौर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  बीरभून  में  रेशम  ओर  टसर  उद्योग  के  कच्चे  माल  का  क्या  उप«
 योग

 ह

 कया  वीरमूम  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  क्षत्रों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  शहतूत  के  पेड़ो  की
 झेती  और  कोया  उगाने  को  ध्यान  में  रखते  जो  कि  रेशम  और  टसर  उद्योग  के  विकास  के  लिए
 झावश्यक  कच्चा  माल  समझा  जूता  बीरभूम  में  रेशम  और  टसर  कुटीर  उद्योग  की  केन्द्रीय  क्षेत्र
 में  स्थापना  करने  की  यो  हनाएं  क्‍या

 इस  उद्योग
 की  स्थापना  के  लिए  अब  तक  कितनी  और  संड्यागत  सहायता  दी

 गयी
 \

 क्‍या  इस  उद्योग  की  संभावनाओं  के  समुचित  अध्ययन  के  लिये  किसी  केल्त्रीय
 द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 पू्ति  झोर  बस्त्र  संत्री  चण्ट  देखर
 :

 पश्चिम  बंधाल  में  1983-84  3-84  के
 दौरान  700  मे०  टक  शहतूती  कच्चे  रेशम  ओर  ग्यारह  मे०  टन  टसर  रेशम  का  उत्पादन  हुआ  ।
 उत्पादित  रेशम  का  उपयोग  पश्चिम  बंगाल  में  हथकंरधा  बुनकरोंਂ  तथा  शादी  संस्थानों  द्वारा  किया

 ..
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 जाता  है  लेकिन  बीरभूम  जिले  में  शहतृती  तथा  टसर  कच्चे  रेशम  की  खपत  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट
 जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 और  :  भारते-स्विटजरलेंड  तकनीकी  सहयोग  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पश्चिम  बंगाल
 में  केन्द्रीय  रेशम  बोर  द्वारा  कार्पान्वित  की  जा  रही  अन्तःराज्यीय  टसर  परियोजना  बीरमूम  जिले  में

 टसर  रेश  उद्योग  के  विकास  को  भ्री  कवर  क्रती  परियोजता-के  अन्तर्गत  अब  तक  78.32  लाख
 रु०  की  राशि  रिलीज  की  गयी  टसर  क्षेत्र  के  टसर  पालकों  कौ  बढ़िया  रेशम  बीज

 के  आगे  बहुगुणन  और  उसको  सप्लाई  के  लिए  राज्य-स्तरीय  प्रायोगिक  परियोजना  केन्द्रों  को  टसेर

 बेसिक  रेशम  कीड़ा  बीज  के  उत्मादन  और  उसकी  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  के  मोहम्मद
 बाजार  में  बेसिक  बीज  बहुगुणन  सह-प्र  शिक्षण  केन्द्र  काम  कर  रहा  इसी  प्रकार  शहतूती  क्षेत्र  के

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  क्षेत्र  के रेशम  उत्पादकों  की  समस्या  का  हल  करने  के  लिए  वीरमूम
 लिले  में  बोलपुर  में  क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  श्यापित  किया  हसके  अतिरिक्त  किसानों  में  झहतृत  की

 खेती  और  रेशम  कीड़ा  पालन  की  सुधरी  तकनीकों  का  प्रसार  करने  के  लिए  वीरमूम  जिले  में  शहबूत
 के  लिए  एक  विस्तार  केन्द्र  भी  स्थापित  किया  गया  है  ।

 से  :  वीरभून  जिले  में  शहतृती  रेशम  उत्पादन  विकास  की  संभावनाओं  का

 यन  करने  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  बोडें  ने  एक  सर्वेक्षण  का
 आयोजन  किया  था  और  वीरमूम  जिले  के

 लिए  जो  गहन  रेशम  उत्पादन  विकास  योज  मा  का  विचार  किया  गया  जिसमें  एक  हजार  एकड़

 भूमि  में  शहतूत  का  रोपण  किया  इस  सर्वेक्षण  का  परिणाम  है  ।

 पारप्र  प्रदेश  के  भोकाकुलम  जिले  सें  खनिज

 5978.  भी  एच०  ए०  डोरा  :  क्या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 आन््र  प्रदेश  के  श्रीकाकूलम  जिले  में  कौन-कौन  से  खनिज  मिलते  हैं  ;

 क्‍या  वहां  कभी  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 सरकार  द्वारा  वहां  उपलब्ध  खनिजों  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  क्‍या

 कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्यमंत्री  मटवर  :  आन्भ्म  प्रदेश  के  श्रीकाकूलम  जिले

 में  प्राप्त  खनिज  हैं  :  क्वार्टज  तथा  भवन  निर्माण  सामग्री  ।

 हाँ  ।
 ह

 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  ने  मैंगनीज  का  खनन  पट्टा  लिया  है  थौर

 बवार्टज  का  दोहन  एक  प्रायवेट  कम्पनी  कर  रही  हूं  ।  अन्य  खनिजों  में  केवल  क्ले  तथा  भवन
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 निर्माण  सामग्री  ही  इस  समय  आधिक  महत्व  के

 इस्पात  के  सम्बन्ध  में  माड़ा  समानीकरण  योजना  को

 समाप्त  करमा

 5979.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ते  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  भाड़ा  समानीकरण  योजना  को  समाप्त  करने  जा

 जिर्णय  किया
 ह

 यदि  तो  क्या  केरल  जैसे  राज्यों  को  अब  इस  मद  के  लिए  अधिक  ऊ  थे  मूल्यों  की

 अवायगी  करनी  पड़ेगी  «

 गया  कैरल  सरकार  ने  इस  योजना  को  समाप्स  किये  जाने  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  दिया

 और

 ु
 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  भाड़ा  समानीकरण  योजना  को  समाप्त  करते

 है  जिन  राज्यों  को  हाति  होगी  उनकी  प्रतिपूर्ति  हेतु  कोई  अन्य  योजना  ब्रत्ाने  का  है  ?

 इस्पात  थिभाग  में  राज्य  मंत्री  ०  भटवर  :  और  लोहे  और  इस्पात
 के  सम्बत्थ  में  भाड़ा  समीकरण  योजना  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  राष्ट्रीय  परिवहन  मीति  समिति
 की  सिफारिश  के  आधार  पर  लिया  गया  समिति  ने  सरकार  को  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा
 था  कि  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  के  मामले  पर  भाड़ा  समीकरण  का

 मामूली  प्रभाव  पड़ा  औद्योगिक  सदों  पर  भी  भाड़ा  समीकरण  से  वांछित  आधिक  उद्दे  श्यों  की
 प्राप्ति  महीं  होती  है  बल्कि  यह  उद्योगों  को  इष्टतमेतर  अवस्थिति  की  ओर  ले  जा  सकता  है  |॒

 हम  यह  सिफारिश  करते  हैं  कि  इस  योजना  को  समाप्त  कर  दिया
 ।  अतः

 लोहे  और  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  भाड़ा  समीकरण  योजना  को  वापस  लेने  की  प्रक्रिया  तथा
 समय  का  निर्धारण  करने  का  कार्य  सम्बन्धित  मंत्रालयों/विभागों  से  परामर्श  करके  किया  जा

 |

 योजना  को  समाप्त  करने  के  लिए  प्रक्रिया  को  रूप-रेखा  तैयार  करते  समय  इस  बात  पर  ध्यान
 दिया  रहा  है  कि  जब  यह  योजना  समाप्त  की  जाए  तब  सर्वंतोमुसी  इस्पात  कारखानों  से

 दूर
 स्थित  उद्योगों|उपभोक्‍ताओं  को  केवल  न्यूनतम  अतिरिक्त  लागत  देनी  पड़े  ।

 हद

 हां  ।

 नहीं  । (*)
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 राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  सें  प्रनुसुचित  जा।यों/प्रमुसूचित  जनजातियों  के  श्षण्रिकारी

 5980.  भरी  गंगा  राम  ::  क्‍या  पूति  झौर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  पंजाब  और  और  इसकी  मिलों  में  1500

 Go  और  हससे  अधिक  वेतनमान  वाले  कितने  पद

 उक्त  संगठनों  में  उक्त  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों/अनुसूबित  जनजातिमों  के  कितने

 प्रतिशत  अधिकारी  कायंरत  हैं

 तथा  उक्त  षंदों  को  भरने  के  लिए  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोकों

 को  सीधे  भर्ती  करके  या  एडवर्ड  एन०  टी०  सी०  पी०  लिमिटेड  दीवान  और

 अन्य  एककों  में  कार्य रत  कर्मचारियों  को  पदोन्‍नत  करके  नियुक्त  करने  के  प्रयास  किए  गए  भर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पूर्ति  श्ौर  वस्त्र  मंत्री  चर्द्रशेजर  :  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  पंजाब

 तथा  तथा  इसकी  मिलों  में  1500  रु०  तथा  इसके  ऊपर  के  में  49  रद

 (a)  हस  समय  इस  सगठन  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  का  कोई
 अधिकारी  ऊपर  के  ग्रंढों  में  काये  नहीं  कर  रहा  है  ।

 .  और  कर  के  ग्रंडों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 कारियों  को  सीधे  मियुक्त  करमे  के  प्रयास  किए  गए  इस  समय  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 के  अन्तर्गत  मिलों  में  ऊपर  के  ग्रेडों  में  पदोन्नति  के  लिए  विचारणीय  जोन  में
 अनुसूचित  जाति/अनुसूनित  जनजाति  का  कोई  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं  है  ।

 गुलाब  के  तेल  का  झायात

 5981.  भी  जी०  जी०  स्वेल  :-  कया  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करंगे  कि

 क्या  हम  अत्यधिक  मूल्य  पर  गुलाब  के  तेल  का  भाणत  कर  रहे

 इस  प्रकार  के  आयात  के  कारण  कया  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  कि  गुलाब  उत्पादन  के  लिए  जलवायु  की  अनूकलता  होते  के

 बावजूद  हम  गुलाब  तेल  उत्पादन  में  आत्ममिर्मरता  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  ?

 '
 जाणिए्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  रोज  आायस  का  आयात

 कम  मात्राओं  में  उचित  मूल्यों  पर  किया  जा  रहा  है  ।

 48
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 मांग  को  पूर्ण  करने  के  लिए  स्वदेशी  उत्पादन  काफी  नहीं  है  ।

 कम  कीमतों  और  संश्लिस्ट  तेल  से  प्रतिस्पर्धा  क ेकारण  रोज  आयल  का  निस्सारण

 भाकषंक  नहीं  है  ।  .

 भारतीय  पटसन  निगम  में  लगे  नेसितिक  कर्मचारियों  को  नियुक्षित

 5982.  भ्री  ग्रजप  बिहवास  :  क्या  पूति  तथा  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  पटसन  निगम  में  वर्ष  198  1-83  के  दौरान  कितने  नैमितिक  कर्मचारी  लगे

 .

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  ऐसे  कोई  अनुदेश  हैं  कि  सभी  नियुक्तियां  रोजगार
 कार्यालयों  के  माध्यम  से  की  जाये  .

 क्‍या  भारतीय  पटंसन  निगम  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  अनुदेशों  का  उल्लंधन  कर

 रहर  है  और  सभी  नियुक्तियां  रोजगार  कार्यालयों  की  अवहेलना  करके  की  जा  रही  और

 यदि  तो  क्या  केखोय  सरकार  का  विचार  भारतीय  पटसन  नियम  को  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  द्वारा  जारी  अनुदेशों  का  पालन  करने  के  अनुदेश  देने  का  है  ?

 पूंति  श्लौर  वस्त्र  मंत्री  अद्धबोल्लर  भारतीय  जूट  निगम  में  1981-1982
 और  1983  में  नेमितिक  कर्ंचारियों  की  कुल  संख्या  742,  640  और  668

 से  भारतीय  जुट  निगम.ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  पश्चिमी  बंगाल

 द्वारा  जारी  किए  कोई  हिंदायतों  की  जानकारी  नहीं  रोजगार  कार्यालय  की
 अनिवाये  अधिनियम  1959  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  800  र०  से  अनाधिक  के
 बेतन  भाग  वाले  पदों  में  सामन्‍्यता  सभी  नियमित  नियुक्तियां  स्थानीय  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा
 प्रायोजित  उम्मीदवारों  में  से  की  जा  रही  है  |  यदि  रोजगार  कार्यालय  से  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं
 मिलते  तो  प्रस  विज्ञापन  के  द्वारा  खुले  बाजार  से  भर्ती  की  जाती  मौसमी  नैमितिक  व्यक्तियों

 *
 की  जब  कभी  आवश्यकता  होती  है  देनिक  दरों  पर  बिता  काम  वेतन  नहीं  आधयर  पर  नियुक्ति  की

 जाती  सामान्यतः  ऐसी  नियुक्तियां  स्थानीय  तौर  पर  प्रशिक्षित  श्रमिकों  में  से  की  जाती  हैं  और

 गत  अतुभव  के  आध!र  पर  स्थानीय  रोजगार  कार्यालयों  से  ऐसी  भर्ती  करना  न  तो  सम्भव  है  और
 न  ही  व्यवहारिक  ।

 रेखये  हारा  प्रतिबस्य  लगाये  जाने  के  कारण  दक्षिण  सारत  सेंਂ
 इस्पात  की  कमी

 5983.  झी  डी०  थी०  पादिल  :  क्या  खान  शोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कि
 कृपा  करेंगे  कि  :

 46
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 क्‍या  रेल  विभाग  द्वारा  इस्पात  के  आवाशसन  पर  प्रतिबंध  लगाये  गधे

 यदि  तो  क्या  इन  प्रतिबन्धों  के  परिणामस्वरूप  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  दक्षिण
 भारत  में  एक  लाख

 मीद्विक
 टन  इस्पात  की  कमी  होने  की  संभावना  कि

 ेल्‍  तो  रेलवे  द्वांरा  इस्पात  के  आवागमन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  क्या  कारण
 और  न

 सरकार  ने  दक्षिण  भारत  में  इस्पात  की  कमी  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये  हैं  ?

 विभाग  में  राज्य  अन्‍्त्री  ०  नटवर  :  और  :  तूफान  के  कारण
 व्यवधान  होने  पर  जिसके  परिणामस्वरूप  यातायात  में  रकावट  1984  से  दक्षिण
 भारत  को  विभिन्‍न  सामग्री  भी  शामिल  भेजने  के  काम  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।
 सामान्य  रूप  से  1985  के  मध्य  से  ही  माल  को  भेजना  सम्भव  हो  सका  है  ।

 (&)  और  वर्ष  1954-85  के  दौरान  के  इस्पात  कारखानों  से  दक्षिणी  क्षेत्र

 7.97  लाख  टते  इस्पात  प्राप्त  हुआ  इस्पात  कीं  यह  प्राप्ति  दर्ष  1983-84  के  7.87  लाख  टर्त
 की  प्राप्ति  से  मामूली  अधिक  वर्ष  1984-85  के  दौरान  के  दक्षिणी  क्षेत्र  के  देशीय
 उत्पादन  तथा  माध्यम  अभिकरण  की  मार्फत  किये  गये  आयात  दोनों  से  कुल  10.09  लाख  टन

 इस्पात  सप्लाई  किया  जो  वर्ष  198  1-84  के  9.63  लाख  टन  के  उत्पादन  का  4.8  प्रतिशत
 से  अधिक  बैठता  है  ।

 महक
 सरकारी  कर्मचारियों  को  कम  पंशन

 59  84.  श्रीमती  विद्यावती  अतुर्व  दी  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  सचिवों  और  उनसे  कृपर  के  अधिकारियों  को  छोड़क
 सभी  सरकारी  कर्मचारी  नई  पेंशन  योजना  के  अंतर्गत  यदि  वे  पेंशन  का  संराशिकरण  स्वीकार  नहीं
 करते  तो  उन्हें  31  1985  को  या  उसके  बाद  मिलने  वाली  पेंशन  से  कम  पेंशन
 और

 कया  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विधाराधीनू  है  जिसके  अन्तर्गत  सरकारी  कर्मचारियों  को
 जितनी  पेंशन  मिलनी  चाहिए  उससे  कम  पेंशन  मंजूर  नहीं  की  जायेगी  विशेष  रूप  से  तब  जबकि
 सरकार  का  आशय  उन्हें  लाभ  पहुंचाने  का  है  और  अल्प  वेतन  भोगी  कर्मंचा  रियों  की  पेंशन  को  कम
 करना  नहीं  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादन  :
 नहीं

 31  1985  को

 उसके  बाद  सेवा  निवृत्त  होने  बाले  कमंचारियों  क ेलिए  568  ओसत  सूचकाँक  स्तर  तक  प्राह्म
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 लिसिंत  उत्तर  ,  कर  10  1985
 मु  -  ~  ~  en  ंेुेेेे

 महंगाई  भरते  की  सम्पूर्ण  राशि  कौ  महंगाई  वेतस  के  रूप  में  माने  जाने  के  निर्णय  के  परिणामस्वरूप

 सभी  कमंचारियों  के  लिए  एक  समान  रूप  से  उच्चतर  पेंशन  ग्राह्म  होगी  ।  यदि  हम  महंगाई
 राहत  को  हिसाब  में  लें  तो  यह  देखा  जाता  है  कि  कुछ  विशेष  श्रेणी  के  कमंचायों  को  पुरानी  स्कीम
 के  अम्तग त  पेंशन  और  महंगाई  राहत  की  अपेक्षा  नई  स्क्रीम  के  अन्तगंत  पेंशन  कम  हो
 इत  मामलों  में  नये  फामू  ले  के  अन्तर्गत  मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति  उपदान  और  सारांशकरण  मल्य

 अधिक  होगा  ।

 सरकार  ने  सभी  कर्मचारियों  को  विलय  के  लाभ  के  बिना  पेशम  प्राप्त  करने  के
 विकल्प  की  अनुमति  दी  है  ।  यदि  कोई  कर्मचारी  महसूस  करता  है  कि  पेंशन  की  संशोधित
 स्कीम  उसके  लिए  लाभदायक  नहीं  है  तो  वह  इस  स्कीम  से  बाहर  रहने  का  विकल्प  दे  सकता  है
 और  31-3-85  से  पहले  लागू  नियमों  के  अनुसार  पेंशन  ले  सकता  है  ।  हैं

 रजड़  की  लेती  के  हथीम  भूमि

 5985.  श्री  सुरेदा  कुरूप  :  कया  वाणिए्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  विभिन्‍न  राज्यों  में  कितनी  भूमि-में  रबड़  की  खेती  की  जा  रही

 रबड़  बोडड  द्वारा  पुनर्वगीकरण  तथा  पुनरीक्षण  के  लिए  रबड़  बागान  विकास  योजना
 के  अंग्तर्गत  राज्यवार  कितती  धनराशि  दी  गई  .

 क्‍या  केरल  को  आवंटित  धन  राशि  पूरी  खर्च  की  जा  चुकी  और

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 काजिक्य  मरजालप  सें  राज्य  सन्‍त्री  पो०  ए०  :  रबड  की  खेती  के  अन्तगंत
 राज्यवार  क्षेत्र  निम्नांकित  प्रकार  हैं  :--

 केरल  कद  2,71,200

 तमिलभाडु  ५००  2  16,300

 कर्नाटक  किक  10,100

 अम्य  see  10,620

 3,08,220
 या  30  पा  शक  आभााााा  आय  न  बनकीलव  लक  कबई  gene  न»  ननना५०  «कान  भथनज

 थ थ थट बह हा
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 रबड़  बागान  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  नये  रोपड़  और  पुनरॉपण  के  लिए

 1980-81  से  1984-85  5  तर्क  रबड़  बोर्ड  द्वारा  रिलीज  की  गई  उपदान  की  1374.8  श्लाख  Fo

 की  राशि  में  से  केरल  में  लगभग  90  प्रतिशत  का  उपयोग  किया  गया  तमिलनाडु  और  कर्नाटक

 में  लगभग  5.5  प्रतिशत  का  उपयोग  किया  गया  है  और  लगभग  5.5  प्रतिशत  का  उपयोग  अन्य

 रबड़  उत्पादक  राज्यों  में  किया  गया  है  ।  हि  .

 जी  हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 -  राष्ट्रीयक्तत  बकों  द्वारा  गृह-निर्माण  ऋणों  के  विवरण
 में  बृढि  1.

 5985  6  भीसती  गीता  सुखज्ञी  :  क्‍या  वि्त  मन्त्री
 यह्‌

 बतानेध  की  कप  |  करेंगे  कि  :

 क्यों  गरीब  और  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  मकानों  की  अत्यधिक  कमी  को  देखते

 हुए  सरकार  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  इस  समय  वितरित  किये  जा  रहे  गृह  निर्माण  ऋण  की  राशि  को

 बढ़ाने  पर  विचार  कर  रही

 कम  आय  तथा  मध्यम  आय  बर्ग  के  लोगों  को  दिये  गये  ऋण  की  कुल  ऋण  तुलना
 में  वर्तमान  प्रतिशतता  क्या

 इन  क्रणों  के  सम्बन्ध  में  बकों  को  वर्तमान  अनुदेश  कया  हैं  ;  और

 क्या  सरकोर  का  विचार  वर्तमांन  प्रतिशतता  बढ़ाने  के लिए  नए  अनुदेश  जारी  करने
 का

 ह

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  से  भारतीय  रिजर्व  बेंक
 |

 से  समय-समय  पर  बैंकों  को  मकान  बनाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  दिशा-निर्देश  जारी

 करता  रहा  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  को  गृह  मरम्मत

 आदि  के  लिए  हर  साल  अलग-अलग  व्यक्तियों  तथा  विशेष  अभिकरणों  को  ऋण  देने  के  वास्ते  एक
 सास  रकम  नियत  करने  की  सलांह  दो  बेकों  से  गृह-निर्माण  के  वित्त  पोषण  के  लिए  गत  वर्ष  '

 के कुल अग्निमों की लगभग 0.5 प्रतिशत राशि निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है । तीय रिजंव बेंक ने वर्ष के लिए 75 करोड़ वष के करोड़ रुपए और वर्ष के लिये करोड़ रुपए निर्धारित किए थे । वर्ष के लिए विश्विन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में गृह-निर्माण के लिए * सुलभ कराई गई राशि इस प्रकार थी :-- 49



 लिखिलाइसरਂ  10  1901  £

 रुपए  )

 निर्धारित  राशि

 ब्रत्यक  विस

 1.  व्यक्ति/अनु०  जाति/अनु ०जनजाति  जनजाति  30.00
 और  आधिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग

 के  लोगों  के  उधारकर्ताओं  के  समूह

 2.  व्यक्ति/निम्न  आय  वर्ग  के  20.00
 कर्त्ताओं  के  शभृह

 +  3.  अभ्य  व्यक्ति  15.00

 शप्रत्यत  वित्त  हुं  मिर्धारित

 1.  गारंटी  शुदा  ऋण  पत्रों  में

 न्‍
 75.00

 हुडको  के  बांडों/आवास  बोडों

 बाण्डों  में  निवेश

 2.  आवास  विकास  वित्त  निगम  10.00

 जोड़  --1  50.00

 स्कीम  में  परिकल्पित  ब्याजਂ  दर  और  माजित  इस  प्रकार  है  :-

 ब्याज  की  दर

 5000  रु०  तक  और  उसके  समेत  अनु०  4.00  प्रतिशत  वाषिक
 जाति/अनु०  जनजाति

 5000  रुपये  तक  और  उसके  समेत

 ध  अन्य

 5000  रुपये  से  अधिक  और  12.50
 50,000  रुपए  तक

 50,000  रुपये  ये  अधिक  13.50  प्र



 न्‍म्
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 नीली च  दी  न  न्‍  न  + न  न

 साजिन

 अनु०जाति/अनु  और  आ्िक  रुप  से  20  प्रतिशत

 कमजोर  निम्न  आय  वर्ग  बणलतें  कि  ऋण
 राशि  5  हजार  हपये  से  अधिक  न  हो

 आवाप्त  वित्त  निगम  के  जरिये  दिये  गये  ऋषधों  50  प्रतिशत

 सहित  अन्य  ।

 इस्पात  संयंत्रों  में  विद्यूत  संकट

 कया  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  इस्पात  संपंत्रों  को  विद्युत  की  कमी  का  सामना  करता

 रहा

 यदि  तो  इस  समय  किन-किन  इस्पात  संयंत्रों  को  विद्युत्त  की  कमी  का  सामना

 करना  पड़  रहा

 प्रत्येक  संयंत्र  को  विज्य,तत  की  कुल  कितती  भावश्यकता

 प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  को  संबंधित  सरकारों  से  कुल  कितने  मेगावाट  विद्युत  मिलती

 है
 7  जे और

 तंत्ससंबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ०  नटबर  :  और  जी  राउरकेला
 इस्पात  कारखाने  को  बिजलीं  की  भारी  कभी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  अधीन  सर्वतोमुली  इस्पात  करखलानों  की
 कारखाना-वार  बिजली  की  कुल  आवश्यकता  इस  प्रकार  है  :--

 इस्पात  कारखाना  .  संविदागत  अधिकतम  आवश्यकता
 एम०  वी०  ए०

 अत  ---.......  $$$  बे

 2 न्‍अननगतत-लन-नननीनीनत--ऊ..+ हणणणणणणभााामाणभाभकञ सिलाई इस्पात कारखाना ह॒ “ राउ रकेला इस्पात कारखाना दुर्गापुर हस्पातः का रखाना * 50 ( 45.0) 3



 लिखित  उत्तेर  .  10  1988 $

 हक ग  |  *  2

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  145  (130-5)
 '  का  बनंपुर  इस्पात  कारखाना

 ह
 25  (  22.5)

 उस  —

 और  वर्ष  198  4-85  के  दौरान  स्टील  आथरिटी  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  के

 अधीन  सभी  इस्पात  कारक्षानों  को  बिजली  की  उपलब्धता  बिजली  की  सप्लाई  की  अधिकतम  मांग

 पर  जगे  प्रतिबन्धों  से  कम  जो  कि  हस  तालिका  में  बताया  गया  है  :---

 कारखाना  अवधि  प्रतिबन्ध

 एम०वी०  ए०  फंलेप्डर

 घंटें  घंटों  का
 नि

 प्रतिशत

 है  3  5

 घिलाई  इस्पात  अप्रै  0.70  41  2

 शून्य  शुन्य  प्रून्य

 हि  मक्‍्तू  छून्य
 *

 छुन्‍्य  शुन्य

 शून्य  शून्य
 eal

 शृल्य

 5  110  2  ना

 दुर्गापुर  इस्पात  84६  0-4३  1066  49

 84.  0-43  998  45

 अक्तु ०  84  0-43  864  39

 85  0-43  347  47

 85  0-43  537  80

 85  0-43  356  48
 राउरकेला  हस्पात  कारखाना  84  0-60  मेगावाट  2184  100

 )
 84  5-100  मेगावाट  100

 532
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 2  3  4  5

 अक्तू  84  20-100  मेगावाट  2208  100

 85  0-100  मेगावाट  744  100
 ध  न

 85  30-100  मेगावाट  672.  100

 )

 85.  0-100  744.  100
 ॥

 बोकरों  इस्पात  कारखाता  अप्रै  84  25-124  1064  49

 जुलाइ-सि  1०,  4  60-124  24  1000  45

 अक्तू-दिस  ०,  84  50-124  1363  61

 85  50-140  378  51

 85  0-124  543  81

 85  70-140  346  47

 अ्प्र  84  0-21  1030  47

 11-21  947  43

 अक्तु-दिस  ०,  84  0-21  875  40

 85  0-21  339  48

 85  0-21  510  16

 85  0-21  354  48

 के  कारसखानों  अप्रै  84  5385  49
 लिये  कुल  जुलाई-सित ०,  8  '5153  47

 अक्तू  84  5310  48

 85  1828  49

 85  2262  67
 ह

 85  :  1802  48



 ॥ललित  उर्तर
 *

 10  5985

 बड़ी  रक्षित  खुले  मुषह्दानों  वाली  खानों  के  विकास  में  विलम्ब शोर  प्रड़चनें

 5988.  भी  के०  रामभूति  :  कया  खान  क्लोर  कीयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वंया  मध्यप्रदेश  में  सिगरोली  और  पश्चिम  बंगाल  में  फरक्का  और  उत्तर

 प्रदेश  में  रिहन्द  उच्च  ताप  विद्यूत  संयंत्रों  को  वाली  और  विश्व  बेंक  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 प्राप्त  रक्षित  खुले  मुहाने  वाली  खानों  का  विकास  में  विलम्ब  क्रौर  अड़चनें  आई  हैं  ;  भौर

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  अड़चनों  और  विलम्ब  के  कारणों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 तथा  अडचनों  और  विलम्ब  के  कारणों  को  खत्म  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटवर  :  और  सुपर  ताप  बिजली

 घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  जिन  ओपेन  कास्ट  कोयला  ख़ानों का  किया  जा  रहा  है
 उनमें  से  किसी  भी  खान  को  विश्व  बेंक  से  वित्तीय  सहायता  नहीं  मिल  रही  प्रइन  में

 उल्लिखित  सुपर  ताप  बिजली  घरों  को  संयुजित  खानें  निम्नलिखित  हैं  :--

 विश

 सु०  ता०  बि०  घर  का  नाम  संयुजित  कोयला  खनन  परियोजना  का  नाम

 सिगरोली  सु०  ता०  बि०  धर  ५००  सिंगरौली  कोयला  क्षेत्र  में  जयन्त
 परियोजना

 रिहन्ड  सु०  ता०  बि०  घर  .,...  सिगरौली  कोयला  क्षेत्र  में  अअलौरी
 कास्ट  परियोजना

 कोरया  सु०  ता०  बि०  धर  ०००  वैस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  में  गवेरा
 कास्ट  परियोजना

 फरक्का  सु०  ता»  थि०  घर  ««..  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  में  राजमहल
 ओपेन  कास्ट  परियोजना

 जयन्त  और  ग्रेवरा  में  कोयला  खनन  परियोजनाओं  का  विकास  कार्यक्रम  के  अनुसार  ।

 रहा  है  और  ताप  बिजली  घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  पहले  ही  शुरू  हो  चुकी  अमलोरी
 योज्सा  के  मामले  में  दो  वर्ष  की  देरी  हुई  इस  देरी  के  कारण  हैं--वन-भूमि  के  अधिग्रदण  में
 और  भायातित  उपकरण  की  सप्लाई  में  विलम्ब  |  राजमहल  खान  के  विकास्त-कार्य  में  तीन  वर्ष  की
 देरी  होने  की  संभावना  है  ।  इस  देरी  के  कारण  निम्नलिखित  हैं  :-

 1.  भूमि  अधिग्रहण में  विलम्ब  ।
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 ne  न  इंजीनियरी  कारपोरेशन  थथ++ओभक  न  नमन  कन  न  कननन  न  नमन  कंस उपकरणों

 2.  हेवी  इंजीमियरी  कारपोरेशन  हारा  प्रमुख  उपकरणों  की  सप्लाई  में  विलभ्य  ।

 3.  बिहार  राज्य  बिजली  बोडे  से  बिजली  मिलने  में  विलम्ब  ।

 4.  कठिन  जल-भू  वैज्ञानिक  समस्याओं  को  हल  करने  में  कठिताई  ।

 मंवसोर  जिले  में  पेदा  हुई  पोस्त  की  सूसी

 5989.  भी  विजय  एन०  पाठिल  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 कया  मध्य  मध्य  प्रदेश  के  मंदसौर  जिले  में  गत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1982  से  1984  के
 दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  पोंस्त  की  भूसी  का  उत्पादन  हुआ  था  और  इस  अवधि  के  दोरान  इस
 पोस्त  की  मूसी  का  क्या  उपयोग  किया  गया  ;  और

 क्‍या  विदेशों  टैक्सालोजी  का  उपयोग  करके  एक  क्षारीय  कारखाना  खोलमे  का  प्रस्ताव

 है  ?
 ,

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनावंन  पोस्त  की  भूसी  पर  राज्य
 '

 सरकारों  का  नियंत्रण  रहता  है  और  इसलिए  इसके  उत्पादन'के  सम्बन्ध  में  कोई  आंकड़े  उपलब्ध
 नहीं  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  नियमों  के  अधीन  काश्तकारों  को  पोस्स  की  भूसी  का
 निपटान  या  तो  लाइसेंसशुदा  व्यापारियों  को  बेचकर  अथवा  खाद  के  में  इस्तेमाल  करके  करना

 होता  है  नि

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हस्तशिल्प  बस्तुशों  का  मिर्साण  झौर  उनके  लिये  अजार

 5990.  ओऔ  एस०  डेनिस  :  क्या  पूर्ति  शोर  बस्त्र  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  मूल्य  की  हस्तशिल्प  वस्तुओं  का  उत्पादन

 हस्तशिल्प  निर्माताओं  को  1984-85  के  दोरान  अपना  निर्माण  हेतु  क्या

 प्रोत्साहन  दिए  गये  न

 क्‍या  हस्तशिल्प  निर्माताओं  ने  शिकायत  की  है  कि  उनके  द्वारा  बनाई  गई  वस्तुओं  के  ,
 लिएं  देश  में  बाजार  नहीं  है  ;

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (3)  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
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 न:ीसस  सडक  क कचइय्कीजसक्लसनीषछ स  स  सक्च+-++  नि  नकल

 पति  झोर  वस्त्र  अन्त्री  बनाशेशर  :  विश्वसनीय  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 हैं  तथापि  निर्यात  आंकड़ों  मे  लगाए  गये  मोटे  अनुमानों  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 दित  हस्त  शिल्पों  तथा  आभूषण  शामिल  के  मुल्य  निम्नांकित  प्रकार  हैं  :--

 eS  ७3७  NS  सका  कननमम-क  हरलमनकमलमन++भम  «न  टनननननम  मैननयननी  क्‍निननन  टननानन  233»  +++

 वर्ष  मूल्य

 1982-83  ५००  3050  करोड़  रु०

 1983-84  किक  3250  करोड़  र०

 1984-85 5  ५००  3500  करोड़  हि
 न्‍2--०«यन्‍कममकम  eT  अमनमभ»कक+कननननकभभ»++++»भभ»आमन  कक  |  2नमथ>नकनननन-न-म  «०-3»

 ,.  1984-85  के  दोरान  शिल्पियों/हस्तशिल्प  बिनिर्माताओं  को  निम्मलिखित
 प्रोत्साहन/सुविधाएं  उपलब्ध  थी

 1.  डी०  आई०  आर०  योजना  ओर  संयुक्त  ऋण  योजना  के  अन्तर्गंत  छिल्पियों  के  लिए
 ऋण  की  सुविधाएं  ।

 2.  उत्पादन  आधार  कौ  विस्तृत  करने  के  लिए  विभिन्‍न  शिस्पों  में  संस्थागत  तथा
 क्षुता  प्रशिक्षण  योजना  ।

 -3.  उत्पाद  विकास  के  लिए  डिजाइन  तथा  तकभीकी  सहायता  ।

 4.  रियायती  दरों  पर  अच्छे  औजार  की  सप्लाई  ।

 $.  प्राथमिक  हस्तशिल्प  सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  |

 तथा  देश  में  आधुनिक  औद्योगिक  क्षेत्र  में  वृद्धि  के  साथ  मशीन  से  बने  उत्पादों
 में  क्‍्रतियोगिता  के  कारण  हस्तशिल्पों  के लिए  बाजार  कम  होने  लगा  है  ।

 (5)  हस्तश्िल्पों  की  बाजार  क्षमता  में  सुधार  करने  के  उल्ेश्य  स ेसरकारी  संगठनों  द्वारा
 प्रदर्शनियां  बाजार  सम्मेलन  तथा  उत्पाद  संवर्धन  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय  तथा  राज्य
 शिल्प  निगमों  के  हस्तद्िल्पों  के विपणन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  की  जाती  है  ।

 £ः

 तेदानल  एस्पूलिनियम  कंपनो  उड़ीसा  के  संयंत्र  शोर  एल्यूमिनियम
 संयंत्र  के  बिस्थापित  व्यक्तियों  को  रोजगार

 5991.  भरी  गिरिधर  गोमांगों  :  क्या  खान  झ्ौर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 $6
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 मना  थ.-..->>--+---ननननयननन-ननानन+3कननननन न  ननकनन+  कक  नमन  मन  मम

 वंयां  नेशनल  एल्यूमिंनियंम  कम्पनी  लि०  ने  एल्यूमिना  संयेत्र  और  एल्यूमिनियम  संयंत्र
 के  विश्वोवित  व्यक्तियों  फो  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकारी  उपक्रम  ब्यूरो  द्वाररी  जांरी
 किये  गये  दिशा  निर्देशों  का  पालन  किया  है

 यदि  तो  दोनों  संयंत्रों  में  श्रेगी  बार  और  संयंत्र  वार  कुल  कितने  लोगों  को  रोजगार
 हफ्लाठम  कराये  गये  हैं

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  ने  विस्थापित  अनपढ़  लोगों  को  संयंत्रों  में  खपातें
 कै  लिए  प्रशिक्षण  देने  हेतु  क्या  योजनायें  ओर  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किये

 क्‍या  एजेंसी  ने  विस्थापित  व्यक्तियों  में  स ेरोजगार  के  योग्य  व्यक्तिशों  की
 संहयों  जानने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 (s)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  नटवर  :  हां  ।

 69  विस्थापित  व्यवितयों  को  खानों  ओर  काम्पलैक्स  दामनजोड़ो
 में  श्रमिक  श्रेणी  में  दिया  गया  है  तथा  ग्रहीत  बिजलीधघर  और  प्रदावक  डिवीजन  अ  गुल
 में  किसी  को  रोजगार  नहीं  दिया  गया  |

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  ने  प्रत्येक  विस्थापित  परिवार  के  एक
 अजबार  योभ्य  व्यक्ति  को  दामनजोड़ी  में  अद्धं-कुशल  कार्यों  में  प्रशिक्षण  की  योजना  बवाई  है  ।

 प्रशिक्षण  पूरा  होने  उन्हें  क्रमशः  कम्पनी  में  नियुक्त  करने  का  प्रस्तःव  इस  एक  वर्षीय

 प्रशिक्षण  फे  दौरान  प्रत्येक  प्रशिक्षार्थी  को  400  रु०  मासिक  वजीफा  दिया  जाएगा  |  इस  समय  दो

 बैचों  में  44  प्रशिक्षार्थी  प्रशिक्षण  ले  रहे  अगुल  में  इस  प्रकार  के  प्रशिक्षण  की  कोई  योजना

 चलाने  का  विचार  नहीं  क्योंकि  वहां  विस्थापित  परिवारों  की  संख्या  केवल  8  से  अधिक  भहीं

 होगी  ।

 और  नाल्‍को  ने  दामनजोड़ी  में  प्रशिक्षण  हेतु  रोजगार  योग्यता/पात्रता  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  साक्षात्कार  किया  था  और  130  ऐसे  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण-योग्य  द्रया

 था  ।  शेष  परिवारों  के  एक-एक  स्वस्थ  ध्यक्ति  को  केवल  अकुशल  कार्यों  पर  नियुक्त  करने  के  बारें

 में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  ५

 '
 बेंक  कर्मचारियों  को  प्रन्स  भ्रतिशेणष  भहो  का  भुगतान

 5992.  ओऔी  थी०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बटाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रत्येक  छमाही  के  अन्त  में  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  के  प्रबन्धकों  भौर

 गे  ही  अन्त  अतिष्षेष  भत्ता  दिया  जा  रहा  और



 लिखित  उशर  10  1985:
 न्न्लड  अअचइस्‍त  तीज  भा  |  »..---

 यदि  तो  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  लेखा  अद्यतन  रखने  के  लिए
 केवल  प्रबन्धक  हो  नहीं  कर्मचारी  भी  जिम्मेदार  हैं  बेंकों  के  अन्य  कर्मचारियों  को  भी  यह  भस्‍्ता  देने
 का  विचार

 वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  और  अधिकारी  सेवा

 1979/1982  के  नियम  23  (11)  के  सभी  अधिकारी  जो  खातों  कों  बन्द  करेगें

 से  सम्बन्धित  कार्य  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  लगे  होते  हैं  अथवा  जिन्हें  खातों  को  बन्द  करने

 के  ऐसे  काम  के  कारण  अतिरिक्त  काये  करना  परता  प्रत्येक  छमाही  खाते  बन्द  करने  के  लिए
 150  रुपये  के  द्िसाथ  से  कलोजिंग  भत्ता  प्राप्त  करने  के  पात्र  होते  हैं  जहां  तक  बेंकों  के  लिपिकीय

 और  अधीमस्थ  करमंच।रियों  का  सम्बन्ध  उनके  भत्तों  और  अन्य  सेवा  शर्तों  को  नियन्त्रित  करने
 बाले  पंचाटों  ओर  समभौतों  उन्हें  क्लोजिंग  भत्ता  दिए  जाने  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ह ै।
 अलबत्ता  ऐसे  कर्मचारियों  जिन्हें  खातों  को  बन्द  करने  सहित  बेक  के  कार्य  को  पूरा
 करने  के  लिये  कार्याघय  समय  के  बाद  बैठना  होता  समयोपरि  भत्ता  दिया  जाता

 शाष्ट्रीय  कृषि  झोर  प्रामीण  विकास  बेंफ  हारा  उड़ीसा  सें  पृ  जी  निवेश  के  लिये

 पुनविल  सुविधा
 ह

 5993.  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने,की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  3  ड़ीसा  में  को-आपरेटिव

 सेंट्रल  बेंक  के  उपभोक्ता  व्यापार  में  पूजी  निवेश  के  लिये  पुनवित्त  सुविधा  प्रदान  किये  जाने  के  एक
 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  *?

 यदि  तो  क्‍या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  सरकार  को  कोई
 विस्तृत  योजना  प्रस्तुत  की  गई  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  सप्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनावेन  :  और  जी  नहीं  ।  सरकार
 को  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  तहीं  हुआ

 “

 यह  सब्राल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 '
 महाराष्ट्र  में  20  कताई  मिल  स्थापित  करना

 कि  5994.  क्री  बनथारी  लाल  क्‍या  पूति  झोर  बस्‍्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
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 »  कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  वस्त्र  आयुक्त  से  टाज्य  में  20  कताई  मिल  स्थापित  करने
 का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  वस्त्र  आयुक्त  ने  महाराष्ट्र  मे ंकुछ  कताई  मिल  स्थापित  करने  की

 यदि  तो  कितनी  कताई  मिलों  की  मन्‍्जूरी  मिली  और

 शेष  मिलों  हेतु  कब  तक  मन्‍्जूरी  मिलेगी  ?

 पूति  और  वस्त्र  सनत्री  चरवद्र  दोखर  :  से  मा  1984  में  महाराष्द
 राज्य  सहकारी  कताई  मिल्स  फैडरेशन  ने  महाराष्ट्र  में  20  सहकारी  मिलें  स्थापित  कर '
 निर्णय  की  सूचना  दी  लाइसेंस  समाप्त  करने  की  योज़ना  के  अन्तर्गत  वस्त्र  आयुक्त  के  कार्यालय

 द्वारा  18  सहकारी  कताई  मिलों  की  स्थापना  की  अनु  मतियां  जारी  की  गई  चूकि  31-8-1984
 से  लाइसेंस  समाप्त  करने  की  योजना  को  समाप्त  कर  दिया  गया  इसलिये  इन  18  एककों  के
 सम्बन्ध  में  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  जारी

 रखने  के  लाइसेंसਂ  प्राप्त  करने  अपेक्षित  शेष  प्रस्तावों  पर  वर्तमाम  नीति  के  अन्तग्रंत  म्ब  पीन

 किया  जाएगा  ।

 पियरलेस  जनरल  फायनेंस  एंड  हनबेस्टमेंट  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण

 5995.  भ्री  ध्मर  राय  प्रधान  :  क्‍या  विस्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  पियरलंस  जनरल  फायनेंस  एंड  इनवेस्टमेंट  चराकक|
 राष्ट्रीयकरण  करते  पर  विचार  कर  रही  और  .

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  उसके  क्या  कारण  हैं  १

 विंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  जी  नहीं  ।

 द  पियरलेस  जनरल  फायनेंस  एंड  इनवेस्टमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  एक  ऐसी  कम्पनी  है
 जो  कि  कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  रजिस्ट्रीकृत  है और  इसके  कार्यकलाप  इंसके  निदेशक
 मण्डल  द्वारा  नियंत्रित  किये  जाते  इस  कम्पनी  का  प्रबन्ध  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  कम्पनी  विधि
 बोर्ड  द्वारा  नियन्त्रित  नहीं  किया  जाता  पश्चिम  बंगाल  सरकार  हारा  10-8-79  को  इनामी
 जलिट  और  म॒द्रा  परिवालन  1978  के  अस्तगंत  अपने  कारोबार  का  तमापने
 करने  के  लिये  कम्पनी  को  नोटिस  दिया  गया  कम्पनी  अलबत्ता  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  से
 स्थगनादेश  प्राप्त  कर  लिया  है  और  मामला  न्यायाधीन  है  ।
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 लघु  बचत  सुटाने  में  डाक  घरों  का  उपयोग  करते  के  बारे  में  क्ा  समिति  की  सिक्तारियों

 5996.  डा०  गौरी  ह्ंकर  राजहूंस  :  क्या  विश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आधिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  सम्बन्धी  का  समिति  ने  लघु  बचत  जुटाने  में
 डाक  घर  एजेंसी  का  उपयोग  करने  की  कोई  सिफारिशें  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ?  और  कया  डार्क  और  तार  विभाग  उक्त
 सिफारिषों  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  सहमत  हो  गया  ओर

 सरकार  इन  दुरगामी  प्रस्तावों  पर  कब  कार्यवाही  करेगी  और  इन  सिफारिशों  में  से
 कितनी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करमे  की  सहमति  दी  गई  है  ?

 क्सि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादंन  :  आधिक  प्रशासनिक  सुधार
 लत्योछ  वे  इस  किषय  पर  कोई  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।

 ह

 (@)  और  उपयुक्त  को  देखते  हुए  ये  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होते  ।

 गेर  कामूनी  खनन  कार्य  रोकने  हेतु  कायंबाही

 5991.  सत्यमोपाल  जिक्र  :  क्या  साथ  झोर  कोयला  मरी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  सरकार  ने  देश  में  गेर-सरकारी  खनन  कार्य  रोकने  हेतु  अब  तक  कया  कायंवाही  की  है
 जलवा  करने  का  विधार  है  !

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  मटवर  :  खान  ओर  खनिज  और
 1957  तथा  उसके  अन्तर्गत  बने  निमभों  के  अनुसार  क्षनिजों  का  खनन

 कारी  और  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  क ेलिए  खुला  देश  में  गेर-सरकारी  खनन  पर  रोक  लगाने
 का  सरकार  का  फिलहाल  कोई  विचार  नहीं

 सरकारी  उहमसों  तीति  को  समीक्षा  करने  के  लिए
 सब्दिति  की  शिफारिश

 5998.  भी  भहेरा  सिह  :  कया  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सरकारी  उद्यलों  सम्बध्धो  मीति  रामीक्षा  के

 कताई  संविशि  ते  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍्या|है  ;  और
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 सरकार  द्वारा  हस  समिति  की  सिफारिशों  पर  भैया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने
 का  विचार  है  ?.

 ः
 -

 जिस  सन्त्रालथ  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंग  :  हां  ।

 और  इस  स्थिति  में  रिपोर्ट  या  उस  पर  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  कारंबाही
 का  विवरण  बताना  जनहित  में  नहीं  है  ।

 हथकरधा  बुनकरों  को  विद्यत-चालित  करथे  प्रदान  करमे  का  कार्यक्रम

 5999.  भी  तररासह  भकवाना  :  क्‍या  प्‌ति  झोर  वस्त्र  मन्‍्त्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 किः

 बद्मा  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हथकरघा  बुनकरों  को

 चालित  करघे  प्रदान  करने  का  कोई  कायंक्रम  शुरू  किया

 यदि  तो  इसे  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  गया  तथा  इसके  अवशिष्ट  कार्य  का

 ब्यौरा  क्‍या

 गया  सरकार  का  विकार  इस  कायेक्रम  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  जारी

 रखने  का

 कया  दिए  जाने  कले  ऋण  और  राजसहायता  की  राशि  हथकरधा  लगाने  के  लिए

 बहुत  कम  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इसे  बढ़ामे  का  है  ?

 पूर्ति  झौर  वस्त्र  सन्‍त्रो  चन्प्रशेखर  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 हथकरघा  सहकारी  समितियों  को  आबंटन  के  लिए  25,000  शक्ति  चालित  करघे  निर्धारित  किए

 गए  हैं  ।

 हथकरधा  सहकारी  समितियों  को  आवंटन  के  लिए  अलग-अलग  राज्य  सरकारों  के

 नियंत्रण  में  राज्यवार  कोटे  रखे  गये  ।  इसका  कार्यान्वयन  उन  सम्बन्धित  राज्य  वस्त्र  प्राधिकरणों

 द्वारा  किया  जा  रहा  है  जिनसे  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  इन  कोटों  का  उययोग  छठी
 वर्षीय  योजना  अवश्वि  के  भीतर  ही  किया  जाना  चाहिए  ।

 सरकाह  ने  सातवीं  पं  भ्वर्णीत  योजना  के  दोराम  इस  कार्यक्रम  को  जारी  रखने  का  अभी
 लक  निर्णम  नहीं  किया  है  ।
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 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  के  लिए  ऋण  तथा  उपदान  की  किसी

 विद्षेष  योजना  की  व्यवस्था  नहीं  की  है|

 कोचीन  में  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण.के  दूसरे  यार्ड  को  शुरू
 करने  का  प्रस्ताव

 -  थी
 [

 "6000.  प्रो०  के०  घी०  थामस  :  क्‍या  खाम  झौर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्रुपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  लायी  गई  है  कि  विलिगडन  कोचीन  में
 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  याईड  की  सुविधाएं  केरल  में  उद्योग़ों  की  जहरतों  को  पूरा
 बने  में  दपपाप्त

 हे

 यदि  तो  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 क्‍या  कोचोन  में  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  का  दूसरा  यार्ड  शुरू  करने  के  बारे  में

 को  (  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  विभाले  सें  राज्य  मन्‍्त्रो  नटवर  :  से  स्टील  अथोरिटी  आंफ

 इंडिया  लिमिटेड  यह  महसूस  करती  है  कि  क्रोचीन  से  स्थित  उनका  वर्तमान  स्टाकयार्ड

 लिखित  कारणों  से  अपर्याप्त  है  :

 (i)  आकार  छोटा  होने  तथा  भूमि  के  दो  भागों  में  होने  के  कारण  कार्य  करने  में  कठिताई
 आती  है  ;  और

 |

 (ii)  लोहे  और  इस्पात  की  सामग्री  के  डिब्बे  स ेमाल  उतारने  की  सुविधाएं  न  होना  ।

 इन  कठिनाइयों  से  निपटने  के  लिए  ले  अपने  स्टाकयाई  के  लिए  रेलवे  ह्टेशन
 के  समीप  एक  उचित  वैकल्पिक  भू-खण्ड  का  चयन  किया  है  ।  राज्य  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया
 गया  है  कि  वे  मूमि  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  का  यंवाद्यी  करें  ।  रेलवे  से  भी  यह  अनुरोध  किया
 गया  है  कि  वे  रेलवे  साइडिग  के  लिए  शम्यता-संर्वेक्षण  करने  का  कार्य

 भारतीय  प्रोद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  सिनो  सीमेंट  संयंत्रों  का  पुसविश्त
 पोषित  किया  जाना

 भ्रो  विष्णु  सोदी  :  क्या  विज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  से  जाना  करेंगे  से  सभी  मिली  सीमेंट
 संयंत्रों  का पुनविस  घोषित  बन्द  कर  दिया
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 ता न  दरार

 यदि  तो  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  भिनी  सीमेंट  संयंत्रों  क ेभारी

 आधिक  लाभ  ईस  प्रकार  का  निर्णय  लेने  के  क्या  कारण

 यदि  यह  निर्णय  अस्थायी  क्षाघार  पर  लिया  गया  तो  ठीक-ठीक  किस  अवधि  के  लिए
 वित्त  उपलब्ध  नहीं  कराया  और

 क्‍या  इस  प्रकार  का  निर्णय  लेने  से  पूर्व  लघु  जिन्होंने  परियोजना  कार्य  और

 निवेश  लगाने  में  काफी  प्रगति  की  की  निर्यात  पर  भी  विचार  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंम  प्‌  :  जी  हां  ।

 ...._  (a)  उद्योग  जिसमें  बड़े  ओद्योगिक  क्षेत्र  क ेएकक  भी  शामिल  हैं  पहले  से  ही  निर्मित

 कुल  क्षमता  तथा  मांग  की  तुलना  में  विचाराधीन  प्रस्तावों  के  मूल्यांकन  के  आधार  मिनी

 सीमेंट  संय  त्रों  की  स्थापना  की  गति  को  विनियमित  करना  उचित  समझा  गया  तथा  तदनुसार  सभी

 मुख्य  ऋणदात्री  संस्थाओं  को  15  1985  से  किसी  भी  नये  प्रस्ताव  पर  विचार  न  करने  की

 सलाह  दी  गई  ।  ॥॒
 ह  |

 और  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बेंक.ने  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिये  उठाये  गये  खर्च  की  गई  रकम  तथा  विचाराधीन  मामलों  द्वारा

 अनुमोदनों  की  प्राप्ति  का  पता  लगाने  के  चालू  लागत  ढांचे  के  सन्दर्भ  में  कुछ  सहायता
 प्राप्त  मिनी  सीमेंट  संयत्रों  की  व्यवहार्यता  की  समीक्षा  करने  का  काम  आरम्भ  कर  दिया

 समीक्षा/जांच  पूरी  हो  जाने  भारतीय  औद्योगिक  विकास  विचाराधीन  मामलों  के  बारे  में

 पुनंबित्त  सहायता  देने  के  लिए  उपयुक्त  निर्णय  लेगा  ।

 चाय  उद्योग  से  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  भ्नुरोष

 6002.  श्री  राधघाकान्त  डिगल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  क्‍या  सरकार  ने  देश  के  चाय  उद्योग  के  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  एक  दीर्घावधि  योजना

 तैयार  करने  और  उसे  अपनाने  के  निदेश  दिए

 उद्योग  की  इस  प्रस्ताव  पर  कया  प्रतिक्रिया  भौर

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जाणिज्य  संभ्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  से  उत्पादन  थढ़ाने  के

 सिए  उठाने  के  सम्बन्ध  में  चाय  उद्योग  के  साथ  बराबर  विचार  विमर्श  किया  जा  रहा
 प्रारूप  सातवीं  जिसके  अन्तर्गत  योजना  के  अन्त  में  766  एम  किप्रा०  के  उत्पादन  का  लक्ष्य
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 न  गया

 रखा  गया  उद्योग  के  परामर्श  से  तैयार  की  गई  है  ।  चाय  घागानों  के  विकास  के  लिए  1985-86

 के  बजट  प्रस्तावों  में  कर  पूर्व  लाभों  की  वापसी  को  बनाने  की  व्यवश्था  बागान

 जिनमें  चाय  शामिल  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  संस्थानों  से  निधियों  के  सुगम  प्रवाह  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  रिज्वें  बेंक  के  डिप्टी  गवर्नर  के  अधीन  एक  फार्यदल  गठित  किया  गया

 गत  दो  वर्षों  में  चाय  में  निवेशों  के  काफी  बढ़  जाने  की  सूधना  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 उत्पादन  में  रिकार्ड  वद्धि  हुई  है  ।

 केरल  में  सोना  भोर  लोह  प्रयस्क  की  शोज

 6003.  डा०  के०  जो०  झहवियोडो  :  वया  खान  झौर  कोयला  मंत्री  कह  धताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  वि
 ह

 ह

 क्या  केरल  में  सोमे  और  लौह  अयस्क  की  खोज  करने  के  लिए  वहां  एक  विशेषज्ञ

 दल  भेजा  गया

 यदि  तो  कब  और  उसके  कया  परिणाम  निकले

 क्‍या  केरल  में  वाणिज्यिक  स्तर  पर  सोना  और  लौह  अयस्क  तिकालने  का  कोई  विचार

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्री  मटवर  ओर  संबुक्त  राष्ट्र
 बिदेषज्ञों  ने  वर्ष  1977  से  1984  तक  एक  सहायता  कार्मक्रम  के  तहत  केरल  के  कई  भांभों  में
 स्वर्ण  तथा  लौह  अयस्क  की  खोंज  में  भाग  लिया  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  भी  वर्ष
 1965-1978  के  दौरान  केरल  में  स्वर्ण  तथा  लौह  झयस्क  की  खोज  की  अब  तक  लौह  अयस्क
 तथा  स्वर्ण  के  निम्नलिखित  भण्डारों  का  अनुमान  लगाया  गया

 खनिज  मात्रा  टनों  क्षेत्र

 लौह  अयस्क  882.9  (31  से  41  प्रतिशत  लौह  काजिकोड़  तथा

 भांलापुरम  जिले

 स्वर्ण  अयस्क  30  मिलियम  घन  मीटर  जिनमें  प्रति  तीलाम्बर  घाटी
 घनमीटंर  0.1  प्राम  स्वर्ण

 स्वर्ण  3.0  लाख  टन  प्रति  टन  अयस्क  नीलाम्बर  भाटी
 4  ग्राम  रवर्ण
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 केरल  सरकार  का  कछ्छारी  स्वर्ण  .  निक्षेपों  की  उपादेमता  का

 पता  लगाने  के  लिए  प्रायोगिक  स्तर  खनन  करने  का  प्रस्ताव  तथा  वह  इस  परियोजना  के

 पोषण  के  लिए  भारत  सरकार  से  सम्पर्क  रखे  हुए  इस  समय  लोह  अयस्क  जो  निम्न

 ग्रंड  के  का वाणिज्यिक  दोहन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बंगाल  में  फाल्टा  एक्सपोर्ट  प्रोप्रेसिय  जोन  के  लिए  झाधार  मृत्त

 6005.  भ्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  एक्सपोर्ट  प्रोसेम्तिग  जोनਂ  के  किएक
 सभी  आधारभूत  परियोजनायें  क्रियान्वित  करने  हेतु  समयबद्ध  कार्य  वाही  योजना  तैयार  की  गई

 ह

 यवि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्‍या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  तह्रीशाਂ
 निर्धारित  की  गई  है  ?

 बााधिज्य  संघालय  में  राज़्य.संत्री  पो०  ए०  :
 '

 का  निर्माण  1985  के  अन्त  तक  पूरा  होने  को  सम्भावना  हुँ  आवश्यक  सुविधाओं  जे
 पीने  का  सड़कों  आदि  की  व्यवस्था  के  अतिरिक्त  स्टेंडर्ड  डिजाइन  फैक्टरी

 डी०  प्रशासनिक  भवनों  के  निर्माण  1986  मध्य  तक
 पूरा  कहने  का

 लक्ष्य

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  के  कार्यक्रमों  के  द्वारा  छोटे  नियातकों  को  लाभ

 ]

 6006.  श्री  भोहर  लिह  क्या  बाणिह्त  भाज्ी  ३.

 व्यापार  विकाक्‍्  प्राध्रिकरण:का  कुल  वाबिक  अनुमानित  .  ्

 क्या  इस  प्राधिकरण  से  देश  के  निर्यात  व्यापार  को  प्राप्त  रहा  जाम  पर

 के  ब्लुडप  हु
 *

 यदि  तो  देश  को  हो  रहे  लाभ  का  ब्यौरा

 इस  प्राधिकरण  के  उप-कार्यालयों  की  संदया  किंतनी  '
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 लिखिंते  उत्तर  10  1985

 a

 (8)  छोटे  निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  प्राधिकरण  का  कया  कार्य  क्रम

 क्‍या  कार्यक्रम  से  छोटे  निर्यातकों  को  वास्तव  में  लाभ  हुंआ  ओर
 कि

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिण्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पोਂ  ए०  :  विशेष  निर्यात  संवर्धन

 विधियों  के  लिए  कई  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  संवर्धन  एजेंसियों  से  प्राप्त  सहायता  जो  कि  इस  कार्यो  के

 दौरान  9.71  लाख  अमरीकी  डालर  बैठती  के  1983-84  के  दौरान  व्यापार  विकास
 प्राधिकरण  का  व्यय  1.83  करोड़  रुपये  1984-85  5  के  दौरान  व्यय  के  आंकड़े  अमी  उपलब्ध

 नहीं

 और  जी  प्राधिकरण  द्वारा  आयोजित  कुछ  आयोजनी  से  जैसे  व्यापार

 क्रेता-विक्रेता  सम्मेलनों'से  काफी  लाभ  होते  1983-84  में  इन  काय  क्रमों  के
 कार्यास्थयन  के  परिणामस्वरूप  लगभग  50  करोंड  रु०  के  व्यवसाय  की  सम्भावना  बनी  जिममें
 17  कंरोड़  रु०  मूल्य  के  मौके  पर  दिए  गए  आर्डर  शामिल  प्राधिकरण  के  काय  कलापो  में
 निर्मातकों  को  निर्यात  अवस्थापना  सुविधाओं  की  व्यवस्था  भी  शामिल  यद्यपि  इन  कार्य  कलापों
 से  पर्याप्त  लाभ  नहीं  होते  फिर  भी  ये  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वे  उन  पर  किए  जानें  वाले  ख्
 के  अनुरूप  उनका  बराबर  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 ह

 नई  दिल्ली  में  इसके  मुख्य  कार्यालय  के  अलावा  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  के

 ब्रंगलौर  ओर  कानपुर  में  4  क्षेत्रीय  कार्यालय  जन  संघीय  गणराज्य

 सं०रा०  अमरीका  जापान  लाइबेरिया  और  स्वीडन  )
 में  इसके  पांच  विदेशी  कार्यालय  भी  .

 से  प्राधिकरण  के  सभी
 कार्य  क्रमों

 में  छोटे  मिर्यातकों  को  कवर  किया  जाता  है
 और  उनको  लाभ  हुआ  कारय  क्रमों  में  शामिल  हैं  दिल्‍ली  में  स्थित  उसके  केन्द्र  और  उप-कार्यालयों
 की  मारफेत  निर्यातकों  को  व्यापार  जानकारी  निर्यात  बाजारों  के  बारे  में  अद्यतन  जानकारी
 प्राप्त  करने  में  छोटे  निर्यातकों  की  मदद  करने  के  लिए  भारत  में  विभिन्न  स्थानों  पर  आयोजित
 कंटलोग  निर्यात  सम्बन्धी  कार्य  कलापों  का  अनुसंधान  और  चुनिंदा  भारतीय  निर्यातकोंਂ
 को  सप्लाई  करने  की  क्षमता  के  बारे  में  जानकारी  का  प्रसार  करना  पैकेज  स्विर्तिग  योजना  के
 अन्तर्गत  निर्यातकों  की  सहायता  तथा  निर्यात  विपणन  और  निर्यात  उत्पादन  कार्य  कलापों  में  छोटे
 मिर्यातकों  की  जो  प्राधिकरण  की  नियमित  सदस्यता  से  लगभग  60  प्रतिशत  ऐसे
 चुनिदा  लधु  एककों  को  भी  अनेक  सेवाओं  को  व्यवस्था  करके  निर्यात  बाजार  में  प्रवेश  करने  में  मदद
 की  जाती  जो  इस  समय  भियाँत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  जमाराशियों  में  झौर  वितरित  किये  गये  ऋणों  में  पूर्वो्तर
 क्षेत्र  का  हिस्‍सा

 :  6007.  श्री  मोहर  सिंह  राठौ  ड़  :  क्या  विस  मन्ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  जमाराशियां  कुल  कितनी  थीं  ?

 उसमें  पूर्बोशर  क्षेत्र  ओर  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  का  कितना  हिस्सा  था.और  इन  क्षेत्रों  में

 घनराशियों  के  ऋण  वितरित  किये

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जमाराशियां  वितरित  की  गई  ऋण  राधियों  भ्रधिक

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  गि

 कया  ऋणों  के  लिये  वर्याप्त  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  हैं  अथवा  बेक  ध्तरे  पर

 कोई  विलम्ब  अथवा  अवरोध  उत्पन्‍त  किया  जाता  और  पे

 आदिवासी  क्षेत्रों  और  रेगिस्तानो  क्षेत्रों  में उद्योग  आदि  स्थापित  करने  को  प्रोत्साहन

 देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?  न

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  प्‌  :  गत  5  वर्षों  में  सरकारी  क्षेत्र
 के  बेंकों  भारतीय  स्टेट  बेंक  समूह  और  20  राष्ट्रीयकृत  बेंक  की  कुल  जमा  राशियों  बेक
 जमा  राशियों  को  छोंड़क  का  मीचे  दिया  गया  है  de

 दिसम्बर  का  अस्तिम  शुक्रवार  ,  रकम

 वि  5०)

 .  ५०  33532  ्‌

 ,  *न्‍  ।

 हु  ड
 १983

 ७अनन्तिम  ।  +  ०  >  हि

 दिसम्बर का अस्तिम शुक्रवार oT  67



 उत्तर
 ह  ह

 10  1985

 से  गत  में  सरकागी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  अप्रिमों  और
 ऋण  जमा  अनुपात  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  तपा  अखिल  भारतीय  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 हा
 _

 पूवात्तर  क्षेत्र
 *

 अखिल  भारतीय

 Se  ७-3...  RS  SS +++ननक

 जमा  राशि  अप्रिम  जमा  अनूपीत  भमा  रोशि  अप्रिम  अँनृपात

 ee  ००००  ५33  ne  6  TY  सकनमनान+ म-न+

 ऋण  ऋण

 .  है  )
 मा  1980  399  .50  37.6  28870  19502  67.5

 -  ार्च  1981  4$9  194  39.7  34518  22926  66.4

 मार्च  1982  599  231  41.9  39673  26692  हफे.३
 मे  पं

 मात्र  1983  741  305  41.2.  46089  31164  67.6

 मार्च  1984"  885  387.  43.7  54513  36378  66.7

 कअेञन  म्तिम  ।

 वर्तमान  सूचना  प्रणाली  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  रेगिस्तानी  इलाकों  के  सम्धन्ध  में  अक्षग  से  सूचना
 प्राप्त  नहीं

 किसी  क्षेत्र  क्शिव  का  ऋण  जमा  अनुपात  रस  प्योत्र  की  शाश्षाओं  की  जमा  रादियों  और

 क ेबीच  केवल  एक  गणितीय  सम्बन्ध  का  च्योतक  होता  है  और  इससे  उस  क्षेत्र  दिए  जाने
 बाले  ऋ्रणों  की  पर्याप्तता  अथवा  अन्यथा  का  पता  नहीं  ऋण  की  राशि  उत्पादक  उपक्रमों  में

 मात्र  एक  मिवेश्य  वस्तु  उद्यमकर्ता  द्वारा  ऋण  का  लिया  जाना  कई  बातों  से  प्रभावित  होता
 है,जैसे  बिजली  की  संचार  और  अन्य  आधारभूत  बाजार  की
 ओऔद्योगिक  वातावरण  आदि

 ।
 किसी  क्षेत्र  विशेष  में  ऋण  के  उपयोग  का  स्तर  आधिक  गतिविधि  के

 विशेषकर  व्यापार  और  उचधोग  के  संगठित  क्षेत्र  के  स्तर  पर  निर्भर  करता

 फिर  भौरेतौये/रिजव  बेक  ने  बेंकों  से  यह  कहा  है  कि  वे  उन  शाज्यों  में  ऋणों  के  उपयोग
 को  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  करें  अहां  ऋण  जमा  अनुपात  कम

 बेंकों
 से  यह  कहा  गया  है  कि  25  हजार  रुपये  तक  के  ऋणों  के  सभी  आवेदन  एक

 पंश्षबाड़े  के  और  25  हजार  रुपये  से  अधिक  के  ऋण  आवेदन  8  से  9  सप्ताह  के  अन्दर
 लिफ्ट  दिये  जाने  चाहिए  |  बेंकों  को  शाला--स्तर  पर  रजिस्टर  रखना  होता  है  जिसमें

 आवेदनों  की  मंजू  रो/रह
 किये  जाने  के  कारण  आदि  दर्ज  किए  जाते  है  ।
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 ह  (a)  पिछड़  क्षत्रों  में  निवेश  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  ब्रेक  को  यह  निदेश
 7  बिएप्शए  हैं  कि  वे  लध  क्ष  त्र  को  दिए  जाने  वाले  भअग्रिमों  पर  रियायती  दरों  पर  ब्याज  लें  |  ब्याज

 दरों  में  रियायत  की  सीमा  नीचे  दी  गई  है  :--

 1.  25  हजार  तक  के  संयुक्त  ऋण  ध्याज  की  दर

 पिछड़े  क्षेत्र  '10.00

 अन्य  क्षेत्र  12.00

 2.  3  वर्ष  से  अनधिक  अवधि  के  सावधि  ऋण

 )  पिछड़े  क्षेत्र  12.5

 अन्य  क्षेत्र  13.5  नि

 रिजव  बेंक  ने  समर्थन  की  आवश्यकता  और  योजनाओं  को  अर्थक्षमता  के  आधार

 परकऋ-ण  योजनाओं  बैंकों  आदिवासी  ओर  रेगिस्तानी  इलाकों  के  लिए  उचित  गोजनाए
 शामिल  करने  के  लिए  भी  कहा  है  ।

 खानों  में  कार्य  को  लम्बी  दोवार  प्रणाली  सिस्टेस )
 :  शुरू  करना  ,

 6008.  ओ  प्रनस्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  धर

 विभिन्‍न  कोयला  कम्पनियों  के  अन्तर्गत  कितनी  कोयला  खानें  ऐसी  जिनमें  पिछले

 तीन  वर्षों-के  दोरान  कार्य  प्रणाली  शुरू  की  गई  है

 (  क्या  ऐसी  भी  कुछ  कोयला  खानें  हैं  जहां  यह  पहले  शुरू  की  गई  थी  किन्तु  बाद  में

 बन्द  कर  दी  गई  ;  ओर

 परम्परागत  प्रणाली  और  लम्बी  दीवार  प्रणांली  के  बीच  उत्पादन  लागत  में  अन्तर

 सम्बन्धी  ठ्योरा  क्‍या  है  ?.

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  भ्त्री  लटबर  :  और  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  (1982-83  से  1984-85  बिजली  चालित  लाॉगवाल  खनन  प्रणाली  चार  कोयला

 सानों  में  शुरू  की  गई  है  |  किसी  भी  खान  में  इस  प्रणाली  को  समाप्त  नहीं  किया  गया  है  ।

 चूंकि  परम्परागत  बोर्ड  ओर  पिलर  प्रणाली  की  अपेक्षा  इस  प्रणाली  की  उत्पादकता
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 काफी  अधिक  है  इसलिए  इसको  संचलन  लागत  कम  है  यद्यपि  आरम्भिक  पूंजी  लागत  ज्यादा  रहती

 है  ।  यंत्रीकृत  लांगवाल  प्रणाली  के  अन्य  मुख्य  लाभ  इसकी  सुरक्षा  और  कोयले  की  बेहतर  प्राप्ति  में

 निहित  हैं  जिनके  फलस्वझूप  कोयला  भंडारों  का  बेहतर  संरक्षण  होता  है  ।

 भारत  धोर  इ  गलेंड  के  बीच  व्यापार  सम्वस्धों  में  सुधार  .

 6009.  श्री  बी०  देसाई  :  क्या  बांणिज्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  द्वारा  इंगलेंड  को  किए  गए  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  1984  के  दोराग
 *  प्रभावशाली  दृष्टिगत  वृद्धि  हुई  है  जिससे  हंगलेंड  के साथ  देश  के  व्यापार  घाटे  में  काफी  कमी

 हुई  है

 यदि  तो  इंग्लैंड  के  साथ  व्यापार  घाटे  में  कितनी  कमी  हुई  है  ;  और

 दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  और  अप्रै  ल>७-सतः
 1983  तथा  अप्रैल-सितम्बर  1984  के  दौरान  ब्रिटेन  के  साथ  भारत  के  जायात  तथा

 व्याधार  निम्न  प्रकार  थे

 1983  1984

 ल-सितम्बर  )

 आयात  468.37  483.31

 निर्यात  236.44  323.24

 घाटा  231.93._161.07
 +->+«+कममंम-ममन-मपाभ नमन  अन--न-नम लमममभ  फननननान  फननननक  नमक  जननमन-+म  +०+आ«  ७ान++ककाकन--न-न  कवकक-+मममभ  आनकारी  काममवाल्‍ाक  प्रशिक्षण

 व्यापार  प्रतिनिधिमंडल/प्रदर्शनियां/ब्यापार  मेले/मिशन/सम्मेलन,  आनकारी  प्रशिक्षण
 तथा  विपणन  जैसे  व्यापार  संबधेन  उपाय  जारी  हैं  ।

 कोयले  को  बिक्री  को  उदार  बनाना

 कृपा करेंगे fe:  भी

 बी० वो० देसाई : क्‍या खान झौर कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;



 20  1907  *  लिखित  उत्तर

 कया  उनके  मन्त्रालय  ने  कोल  इण्डिया  लि०  की  कुछ  कोयला  खान्तों  स ेएक  समय  में
 500  टन  तक  कोयले  की  बिक्री  को  उदार  बनाने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 ञ  *
 ॥॒

 क्‍या  यह  निर्णय  कोयला  खदानों  पर  जमा  कोयले  के  मंडार  को  कम  करने  और

 कोयले  के  परिवहन  के  लिए  रेलों  पर  दबाव  फो  कम  करने  के  लिए  किया  गया  है  ;

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तर्गत  सरकार  ने  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  सड़क  द्वारा

 कोयले  के  परिवहन  हेतु  कोयले  की  बिक्री  को  उदार  बनाने  के  लिए  फोयला  कंपनियों  की  कुछ

 कोयला  खानें  निर्धारित  की  जाएं  ;  और

 यह  योजना  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना  है  और  यदि  यह  लागू  कर  दी

 गई  है  तो  इससे  किस  सीमा  तक  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  नटबर  :  से  हां  ।

 योजना  पहले  ही  लागू  कर  दी  गई  है  और  इस  योजना  के  अधीन  बिक्री  शुरू  हो
 गई  है  ।

 विदोष  इस्पात  की  सांग  झौर  उसका  उत्पादन

 6011.
 हे  चम्तामाभ ्ि

 ।

 हृ  जे
 क्या  खान  झोर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्ुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विशेष  इस्पात  का  वाषिक  उत्पादन  कितना

 देश  में  उपयोग  के  लिए  तथा  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  विशेष  इस्पात  की  वाधिक

 मांगु  कितनी  हैं  ;

 क्या  हाल  ही  में  विशेष  इस्पात  के  उत्पादन  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या

 वर्ष  1982-83,  1983-84  3-84  और  1984-85 5  के  दोरान  मात्रा  तथा  मूल्य  की  दृष्टि
 से  उत्पादन  में  कितनी  कमी  हुई  है  ;  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  विशेष  इस्पात  का  उत्पादन  मूल  स्तर  तक

 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 इस्पात  बिभांग  में  राज्य  सन्‍्त्री  मदबर
 :  वर्ष  1984-85  के  दोरान  मिश्र
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 तथा  विशेष  इस्पात  और  हाई  कार्बन  स्टील  शामिल  का  उत्पादन  «  छामग

 7,02,000  टन  अस्थायी
 ”  के

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजता  के  लिए  योजना  आयोग-द्वारा  लोहे  ओर  इस्पाक्त  के  आरे  में

 गंठित  किए  गए  कार्यकारी  दल  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  अनुल्ार  वर्ष  1985-86  के  लिए

 विशेष  इस्पात  की  मांग  8,53,000  टन
 होने

 का  अनुमान  लगाया  गया

 -  और  मिश्र  तथा  विशेष  इस्पात  का  उत्पादन  विंद्यूत  चाप  भट्टियों  द्वारा  किम्रा

 रहा  है  जो  इस  बारे  में  लोहा  और  इस्पात  नियंत्रण  संगठन  को  रिपोर्ट  करती  इनके  साथ  साथ

 मिश्र  तथा  विशेष  इस्पात  का  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  जैसे  विश्वेश्वरैया  आयरन  एंड
 स्टील  लिमिटेड  मिश्र  इस्पात  कारखाने  तथा  सेलम  इस्पात  द्वारा  भी  जाता  है  ।

 जो इस  के  दौरान  विद्युत  चाप  भट्टी  इकाइयों  का  उत्पादन  वर्ष  हैं। इनके  के  उतभ्रदन्ष '
 की  तुलना  में  कम  था  जबकि  वर्ष  सरकारी  5  के  दौरान  सरकारी  क्षत्र  की  इकाइयों  का  उत्पादन
 वर्ष  लिमिटेड  में  हुए  उत्पादन  की  तुलना  में  अधिक  मुख्यतः  पिछले  वर्षों  में  बढ़े  पेभाने  पर

 किए  गए  आयात  और  बिजली  की  अपर्याप्त  उपलब्धि  के  कारण  कुल  मिलाकर  उत्पादव  पर  प्रतिकूल
 प्रभ्राव  पड़ा  है  ।

 ॥

 निम्ननिखित  तालिका  में  लोहा  और  इस्पात  नियंत्रण  संगठन  को  रिपोर्ट  करने  वाली

 विद्युत  चात  भट्टी  मिश्र  इस्पात  विश्वेश्वरैया  आयरग  स्टोल
 लिमिटेड  और  सेलम  इस्पात  कारखाने  के  और  विशेष  के  ऊत्फदन  अथवा
 कमी  का  ब्यौरा  दिया  गया

 न

 क्रम  सं०  श्रेणो  पिछले  वर्ष  की  तुलना  रे  वृद्धि  (+)  अथवा  कमी  (  -)

 ह

 82-83  5
 अस्थायी  .,

 क्रम de  विद्यूत  चाप  भट्टी  इकाहयां  वर्ष की तुलना a  वृद्धि (+) अथवा  कमी

 2.  मिश्र  इस्पात  का
 +

 दुर्गापुर  (--:)5.2  (--)3.5

 3...  विश्वश्वरंया  आयरन  एंड  ,  |

 स्टील  लिमिटेड  (+)4.6  (+-)5.2

 4...  सेलम  इस्पात  कारखाता  (+)3.54  (+)0.8

 ।  1983-84  1984-85 राणा
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 ओसत  मूल्यों  के
 आधार

 पर
 सरकारी  क्षेत्र

 क ेकारखानों  के  उत्पादन  के  मूल्य  में  बक्षि
 अथवा  कमी  का  «्यौरा  नीचे  की  सई  तालिका  में  दिया  गछा  है  :--

 क्रम  श्रेणी  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  वद्धि  (+  )  अथवा  कमी  (  -)
 रुपयों

 1982-83  1983-84  -198485

 हि  अस्थायो
 ee  -+-----  आया  ८४४४  «छाप  neers  ७७

 मिश्र  इस्पात  कारखान

 दुर्गापुर  (--)  699  .09  (--)  426.75  (+-)179%85 .

 2...  विश्वेश्वरेया  आयरन
 ॥

 हु
 ह॒

 एंड  स्टील  (+)520.00  (+-)543:00

 4.  सेलम  इस्पात

 कारखाना  (+)1864.83  (+)79.52  (+)4247.69

 (+-)6

 जहां  तक  विद्यूत  भाप  भट्टी  इकाइयों  का  सम्बन्ध  मूल्य  को  वृत्ठि  से  उसके  तत्वाहइत  के

 बारे  में  रिपोर्ट  नहीं  दो  जाती  है  मकर  इस  प्रकार  के  आंकड़े  नहीं

 (=)  प्रोश्षोगिश्ीम  उत्तयन  ओर  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  करके  सरकारी

 क्षेत्र  की  इकाहयों  यें  मित्र  तथा  विश्वेष  इस्पात  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  भ्रस्ताव  *

 रेहाम  के  निर्यात  में  वृद्धि

 6012.  ओ  चिस्तामणिਂ  क्‍या  पति  झौर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  हाल  के  वर्षों  में  रेशम  के  निर्यात  में  निरन्तर  वृद्धि  हुई  है  ;  और  .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ।

 पूति  झौर  बस्त्र  मंत्री  चशाशोखर  :  जी

 विगत  पंच  वर्षों  के
 दोरान

 रेशमी  माल  की  विभिन्‍न  मर्दों
 सै  हुई  कुलः

 निर्मातਂ  आय

 13:7



 सिखित  उत्तर  10  1985

 दशने  बाला  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :

 वर्ष  कुल  निर्यावता  २०

 गण  1980-81  «०.  5,312.05

 1981-82  ०००  6,973.21

 1982-83  eee  7,284.84

 1983-84  83-84  oes  11,167.26  67.26

 5  ves  12,905.73
 न  ननननम  मनन  ननकनननननन  मनन  +ननननीनननीय-।खण।ण  एप  डी स्क्रीमिग संयंत्र स्थापित फ  ैक्‍फऑफ  ऑ  उ  सास  क्‍ी  व की

 कोयला  हैस्डलिंग  झोर  स्क्रीसिंग  संयंत्र  स्थापित  किया  जामा

 श्री  जगम्ताथ  पटनायक  :  क्या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  अताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 उद्योगों  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  कोयले  का  श्रेणीकरण  करने  और  उसकी  किस्म
 में  क्षुमार  श्लाने  क ेलिए  और  घोवनशालाएं भी  में  कितने  अतिरिक्त  कोयला  हैन्डलिंग  और
 स्क्रीनिंग  संयंत्र  स्थापित  किए

 क्‍या  अनेक  नई  कोयला  घोवनशालाएं  भी  स्थापित  की  जाएंगी
 क्‍या  सस्‍कार  कोयते  की  किस्म  सुधारने  हेतु  नया  इनका  ढांचा  विकसित  करने  के

 विभिन्‍न  उपायों  पर  विचार  कर  रही  और

 यवि  तो  नए  अतिरिक्त  कोयला  हैन्डलिग  और  स्क्रीनिंग  संयंत्र  किन  स्थानों
 पर  कितमी  लागत  पर  स्थापित  किए  गए  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  कु०  नटवर  :  वर्ष  छनाई  और

 ५

 3-84  के  अन्त  में  विभिन्न  कोमला  खानों  में  कार्यरत  कोयला  रघ्लरखाव॑  ओर  छनाई  संयंत्रों  की  ,
 पघंदुया  141  और  187  ह

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  (1985-1990)  के  दोरान  दस  कोयला  वाशरिपयां
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  एक  वाशरी  को  छोड़कर  शेष  सभी  वाशरियों  में  कोककर  कोयले  के
 परिष्करण  की  योजना  है  ।  यह  परिष्कृत  कोककर  कोयला  इस्पात  संयंत्रों  को  सप्लाई  किया  जाएगा  ।

 कोयला  वाशंरियों  की  स्थापना  कोककर  कोयले  के  ऐसे  परिष्करण  के  लिए  की  जा
 रही  जिससे  वह  हस्पात  संयंत्रों  की  मांग  के  अनुरूप  बन  सके  ।  अकोककर  कोयले  के  मामले  में
 प्रत्येक  लान  में  ऐसे  कोयला  रल-रखाव  संयंत्र  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  फालतू

 छनाई  और  मंडारण  आदि  की  सुविधाएं  हों  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  (1985-86  से  1989-90)  के  दौरान  सौ  से  भी
 अधिक  कोयला  रख-रख्लाव  ओर  छताई  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  ऐसे  संयंत्रों  की  कुल  अनुमानित
 लागत  लगभग  800  करोड़  रुपए  होगी  ।

 खनिज  शोर  धात्‌  ब्यापार  तिगम  हारा  बिहार  शौर  उड़ीसा  खानों
 से  लौह  प्रयस्क  की  खरीद  में  कटोतो  किया  जाना

 “  6014  जगम्माथ  पटनायक  :  कया  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 अमन  <“नननीननननननन-+न-कनन+++--कनम+>--+०-->

 क्या  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  बिहार  और  उड़ीसा  स्थित  खानों  में

 .,  लोह  अयस्क  की  खरीद  के  कोटे  में  कटोती  किये  जाने  के  परिप्रामस्वरूप  इन  खानों  को  संकट  का

 सामना  पड़  रहा

 क्‍या  ये  खाने  बन्द  होने  के  कगार  पर

 क्‍या  इससे  बड़ी  संख्या  में  आदिवासी  मजदूर  बेरोजगार  हो  गए  और

 यदि  तो  इन  खानों  में  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जी  रहे
 ed  वाणिज्य ससत्रालय सें राज्य मंत्री (भी पी० Go संगमा) : (क) से (8) विदेक्षी भ्फा  ०्न्धड

 बाणिज्य  ससत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  विदेशी  खरीकरों

 और  साथ  ही  स्वदेशी  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  लोह  अयस्क  की  कम  उड़ान  के  अधिप्राप्ति
 और  के  दोरान  बिद्दार  और  उड़ीसा  में  खानों  से  लौह  अयश्क  की  अधिप्राप्ति  में  कमी

 खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  ने  पारादीप  पत्तन  से  निर्यात  क ेलिए  नए  बाजारों  का  पता

 लगाने  में  और  स्वदेशी  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  इन  क्षंत्रों  की  खानों  से लौह  अयस्क  का  अधिक  उपयोग

 करके  बिहार  और  उड़ीसा  से  लौह  अयस्क  अधिप्राप्ति  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विभिलन  उपाय

 किये  हैं  ।  इन  प्रयासों  के  इन  क्षेत्रों  की  खानों  से  1984-85  में  लौह  अस्यक  की

 अधिप्राप्ति  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  खनिज  ब  धातु  व्यापार  निगम  ने  वर्ष  1985-86  के  लिए
 भी  विदेशी  खरीदारों  से  अधिक  निर्यात  वचबद्धताएं  प्राप्त  की  हैं  ।

 खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  ने  1985  से  इस  क्षेत्र  में  भी
 :

 उदार  बनायी  है  ॥  इंस  अधिप्रोप्ति  तीति  की  मुख्य  विशेषताएं  खान  मालिकों  से  बिना  किसी

 अधिकतम  सीमा  के  लौह  अयस्क  की  सप्लाइयां  स्वीकार  नई  खानों  के  मलिक़ों  से  1000
 टन  का  मासिक  कोटा  स्वीकार  करना  और  वर्तमान  स्ान  मालिकों  से  गत  वर्ष  के  संध्लाई
 की  गई  मात्रा  के  अतिरिक्त  25  प्रतिशत  सप्लाई  ।

 seas

 स्टील  क्षयारिटी  प्राफ  इन्डिया  लिसिटेड  इस्पात
 को  वर्ष  धोर  के  दोरान  हुआ्ला  भारी  धाटा

 ओ  प्रिय  रंजत  बास  मुंदी  :  क्या  खान  झौर  कोयला  मन्‍्त्री  यह  “  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  जन  बताने

 रज
 क्यों  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  को  वर्ष  और

 के  दोरान  अपेक्षा  से  कहीं  अधिक  नुकसान  हुआ

 उपरोक्त  वर्षों  में  हुए  लाभ  अषबा  नुकसान  का  संुयान्वार  ब्यौरा  क्या
 ी

 ७४



 इसेरे  10  1985

 ED  भर  इस्पात विभाग में राज्य wet (Go सटबर सिह) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान

 क्या  राउरकेला  और  सेलम  इस्पात  संयंत्र  सुचारू  से  चल  रहे  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  भस्त्री  सटबर  :  वर्ष  दोरान  3-84  के  दौरान  स्टील

 ,  अधथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  को  लाभ  53  करोड़  रुपये  की  हानि  वर्ष  निम्त  5

 के  लेखों को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  फिर  भी  वर्ष  के  दोरान  को  लाभ

 होगें  की  संभावना  है  ।

 वर्ष  इस्पात  के  दोरोन  लाभ  तथा  हानि  का  कारखांना-वार  ब्यौरा  निम्त

 तालिका  में  दिया  गया  है  :--  वि

 रुपये  )
 वन  न  तन  लक  लक  (53-3०  के»  कमी»  ७०)  पे  433७५»  3५५७.  ee  ee  ८

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  (--)  2.83
 शोकारो  इस्पात  कारखाना  (+)  0.55

 दुर्गापुर  दस्पात  कारखाना  (-:)  63.72
 राउ  रकेला  इस्पात  कारखाना  ह

 (--)
 मिश्र  इस्पात  कारखाना  (--  33.75

 सेलम  इस्पात  का  रखानता

 न्रन्य  (+)  362

 है  (--)  के
 ह

 कम  कक  कत  नल ला  ट
 “

 “  हां  ।  दोनों  इस्पात  कारलानों  में  वर्ष  के  मुकाबले  यर्थ  में
 .  औ  उत्पादन  में  बदि  हुई  है  :--

 ही

 कारखभा  इस्फत  का  उत्पादन  बर्ष  8  3-8  4  के  मुकाबले
 -  में  वर्ष  के

 गि
 ।  nee  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि

 कय आतिशत किक ५७3७» नम विनानमीयक लव» नाना ७0.23 २०343 हक कै० ७०मााक * राउरकेला इस्पात 862 (+) का रखाना सेलम इस्पात 6.93 . (+) का रखना । अररम«म+ अमन तन _ 25 46
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 आन  व 1983-84 में दोनों

 वर्ष  में  दोनों  कारखानों  को  हानि  हुई  थी  ।  आशा  है  वर्ष  1984-85  के
 दौरान  दोनों  कारखानों  को  लाभ  होगा  ।  हि

 ग्रामीण  क्षत्रों  मे ंडाक  घर  बचत  बेंक  योजना  को  लोकप्रिय  बनाना  »

 6016.  प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :  क्या  विक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  ग्रामीण  क्षत्रों  मे ंडाक  घर  बचत  बेंक  योजना  को  लोकप्रिय  बनाने

 हेतु  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  तथा  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ॥ं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  योजना  को  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  और

 जनता  को  राशि  जमा  कराने  की  ओर  आकर्षित  करने  हेतु  प्रोत्साहन  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  ग्रामीण  क्षंत्रों  मे ंडाक  घर

 बचत  बेक  योजना  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अब  तक  उठाए  गये  कदमों  में  से  कुछ

 ये  क  :.....

 )  लोगों  को  अल्प  धचत  योजनाओं  के  लाभों  की  जातकारी  देने  के  लिये  राष्ट्रीय
 बचत  संगठन  के  फील्ड  अधिकारियों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियमित  दौरे

 च्ब्ब्न

 (1)  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्रंस

 *
 (tl)  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  माध्यम  से

 (1५)  )  ग्रामीण  क्षंत्रों  मे ंनिविश  कराने
 के  लिए  विभागेतर  शाखा  डाकपालों  को  सेवानों

 का  .

 (९)  प्रांमिण  क्षंत्रों  में  खण्ड  विकाप्त  अधिकारियों  ,  पंचायत  समितियों
 आदि  के  माध्यम  से  अल्प  बचत  योजनाओं  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  राज्य
 सरकारों  के  फील्ड  संगठनों  क ेसाथ  और

 (VI)  प्रामीण  क्षेत्रों  में
 और  अधिक  एजेंटों  की

 इन  कदमों  से  ग्रामीण  बचतों  को  जुटाने  में  सहायता  मिली  है  ।

 आजकल  विभिन्न  श्रेणियों  के  जिनमें  प्रामीण  क्षेत्रों  क ेलोग  शामिल  हैं  की
 आाश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  के  लिए  बहुत  प्री  आकर्षक  अल्प  बचत  योजनाएं  विद्यामान

 #
 हैँ  ।
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 जीवन  बीमा  भधितियम  को  धारा  45  में  संशोधन

 6017.  श्री  चित्त  महाटा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बीमाकृत  व्यक्ति  की  मृत्यु  के  बाद  उसके  दावेदार  को

 धनराशि  देने  के  लिए  जीवन  बीमा  1938  की  धारा  45  में  संशोधन  करने

 े

 यदि  तो  तत्तसंबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  जीवन  बीमा  अधिनियम  1938  की  उक्त  धारा  के  अन्तगंत  कुछ  दावेदारों

 को  दीग  की  राशि  देने  से  इन्कार  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 सरकार  का  विचार  उन  मामलों  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 विस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंगन  प्‌  से  संभवतः  यह  प्रसंग
 '

 बीमा  अधिनियम  की  धारा  45  के  बारे  में  विधि  आयोग  ने  बीमा  अधिनियम  की  धारा  45
 में  संशोप्तेन  कैने  के  लिए  एक  काये-पत्र  लोगों  के  लिए  विचार  जानने  के  लिए
 परिच्रालित  किया  है  ।  आयोग-ने  अभी  तक  सरकार  को  इस  विषय  पर  कोई  रिपोर्ट  पेश  नहीं  की

 है  ।

 से  (3)  जीवन  बीमा  निगम  अधिनियम  की  कोई  ऐसी  विशिष्ट  धारा  नहीं  है  जिसके
 अन्तर्गत  दावकर्ताओं  को  मृत्यु  दावीं  के  मुगतान  से  वंचित  रखा  जाता  ऐसी  जिनकी
 परिणीति  मृत्यु  दावों  के  रूप  में  होती  के  दायित्व  को  उस  मामले  में  अस्वीकृत  कर  दिया  जाता

 है  जहां  यह  पाया  जाता  है  कि  बीमित  व्यक्तियों  ने  वे  पालिसियां  महत्वपूर्ण  तथ्यों  को  छिपाकर
 प्राप्त  की  थी  ओर  जिनके  प्रकट  होने  पर  जोखिम  के  निर्णय  पर  प्रभार  पड़  सकता  दीमा
 अधिनियम  की  घारा  45  दावाकर्ताभों  को  ऐसी  अस्वीकृति  की  संभाग्यता  को  कम  करके  सुरक्षा

 '  प्रदान  करती है  ।

 1983-84  में  मृत्यु  दावों  से  संबद्ध  कुल  94,858  पालिसियों  में  से  वर्ष  के  दौरान
 केबल  812  मृत्यु  दावों  के  अन्त्गंत  ही  दायित्व  अस्थीकृत  किए  गए  ।

 देकों  में  स्तियमिततापों  के  सस्वस्ण  सें  जांच

 60१९.  श  एए  रंझुन  रुएस  सर  .  रुणए  एकल  मंऋुप  णह  बतएने  री  छुपा  करेंगे  कि  ५५
 ६

 १8
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 क्या  केन्दीय  जांच  ब्यूरो  लन्दन  के  राजेन्द्र  सेठिया  को  जो  इस  समय  हिरासत  में  है
 ऋण  मंजूर  करते  पंजाब  नेशनल  बेंक  द्वारा  की  गई  अनियमितताओं  की  जांच  कर  रहा

 क्‍या  हाल  ही  में  कलकत्ता  में  बेंक  आफ  बड़ौदा  में  हुई  धोखाधड़ी  के  संबंध  में  भी

 ऐसी  जाँच  की  जा  रही  और  .

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  देश  में  कितने  बेक  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जांच  की  जा

 श्र

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंम  पुजारी  ):  जी

 जी  हां  ।
 ह

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  सुच्िित  किया  है  कि  वर्ष  1984  के  दौरान  ब्यूरो  द्वारा  दर्ज

 किए  गए  मामलों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बेंकों  के  386  कमंचारी  अन्तग्रेस्त  थे  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  ग्रौर  सरकारी  उपक्षसों  के  कर्मचारियों  को  मृत्यु  एवं
 सेवा  निवृत्ति  को  श्रधिकतम  सीमा  को  बढ़ाने

 का  लाभ  दिया  जाना

 6019.  झली  भोला  नाथ  सेंन  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  में,केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में.घोषित

 मृत्य  एवं  सेबा  निवृत्ति  उपदान  बढ़ाये  जाने  के  लाभ  राष्ट्रीयकृत  भारतीय  जीवन

 रतीय  इस्पात  प्राधिकरण  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  और  अन्य  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों  के

 कर्मचारियों  पर  भी  लागू  किये

 यदि  तो  तत्सभ्यन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  मामले  में  सरकार  का  क्‍या  विचार  और

 क्या  राष्ट्रीयक्ृत  मारतीय  जीवन  बीमा  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण
 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  और  अन्य  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  मामले  में

 मृत्यु  एवं  सेवा  निवृत्ति  उपदान  की  छूट  की  सीमा  बढ़ाने  के  लिए  आयकर  अधिनियम  की  धारा

 10  (10)  में  संशोधन  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 बिस  संत्रालय  सें  राज्य  संत्री  जमादन  :  से  सरकार  द्वारा
 कैद्ीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  ययाधोषित  मृत्यु  एवं  सेवा  निवृत्ति  उपदान  की  बढ़ी  हुई
 अधिकतम  राशि  का  लाभ  सरकारी  उसमें  के  उन  जो  क्षत्यथा  उपदान  संदाय  अधि
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 जीती  न  तीन  न  नस  तन

 के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  नहीं  आते  पर  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार

 सक्रियता  से  विचार  कर  रही  मे  सुविधाएਂ  राष्ट्रीयक्रत  बेंकों  तक  जीकस  बीमा  भितमः

 के  कर्मचारियों  को  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  सरकार  के  विभधाराधीम  नहीं

 सरकार  तक  मृत्यु  एवं  सेवा  निवृत्ति  उपदान  राशि  की  छूट  की

 सीमा  बढ़ाने  के  लिए  आयकर  रही  की  धारा  उत्पादन  6020. श्रीमती जयन्तो पटनायक : क्या इस्पात, खान झोर  के  तीसरे  परन्तुक  के  अधीन

 एक  अधिसूचना  जारी  करने  का  प्रयास  कर  रही

 बिक्रो  योग्य  इस्पात  की  भांग  झोर  उत्पादन

 6020.  श्रीमती  जयस्तो  पटनायक  :  क्या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  ५

 )  क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  अंत  तक  देश  में  बिक्री  योग्य  इस्पात

 की  कुल  मांग  के  बारे  में  कोई  अनुमान  लंगाया

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  देश  में  बिक्री  थोग्य  इस्पात  की  अनुमानित  मांग

 कितनी

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  विक्री  योग्य  इस्पात  के  उत्पादन  में  कितनी  उपलब्धि
 मोर

 ह  -  ह

 सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  बिक्री
 योग्य  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  नटबर  :  और  :  जी  लोहे  तथा

 इस्पात  के  बारे  में  कार्यकारी  दल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  सातवीं  पंज़वर्षीय  योजना  के  दौरान
 *  देश  में  विक्रेय  हस्पात  की  सम्भावित  मांग  इस  प्रकार  होगी  :--

 ह

 हजार  टन

 वर्ष

 ॥
 मांग

 |
 ए  फफ्फ्ए  ्/्एफऋब्ाईईईः

 1986-87  7  .  11,929

 1987-88
 न  12,535

 1988-39
 a

 13,172  हि

 1989-90
 ह  *  हे  13,856
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 छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  बिक्रेय  इस्पात  उत्पादन  इस  प्रकार  वा  :---

 हजार  ठम

 नमन  कम  सिने  सनन--+न  अानकमन>मनन  ८मकाकनके  आन  मन  नम  लनाननन  फननना  नाना  नाम  लननमम--ककन-नन--+

 बर्ष  सेल  गोण  -  कुल
 भी  उत्पादक

 शामिल

 xt  4767  7634

 8686.5

 5672  1537  1330  8883

 1981-82  5651  1606  1429.5  8686.5

 1982-83  5283  1621  1590

 दिसम्बर

 रक  1983-84  नननकनननकन-न-ककम  रनननन  मनमानी  जनान-नय-+न  सनमन«-मभ  4  नमन«  बन  नमन  हनन  जन  मनन  ५  न  लमम+लभम+«ममन  मल

 उत्पादन  विभिन्‍न  बातों  जैसे  कारखानों  के  सुचारू  बेहतर  क्वालिटी  के

 अदानों  की  प्रर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धि  तथा  बाजार  की  मांग  पर  निर्भर  करता  है  ।  बेहतर

 रखाब  तथा  वांछित  क्वालिटो  के  आदानों  की  प्राप्ति  से  क्षमता  का  अधिक  उपयोग  सुनिश्चित  करने

 केबलिए  प्रयत्न  किए  जाते  दीर्घकालीस  उपाय  के  रूप  में  बरतमान  कारखामों  के  प्रौद्योधिकीय

 उन्नयन  से  तथा  नैए  इस्पात  कारलाने  लागाकर  देश  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  भी  बृद्धि  की

 जाएगी  ।
 ”

 बड़े  झहरों  में  श्रायकर  झोर  धनकर  बाताशों  की  संस्या

 6021.  श्री  के०  उम्मोकृष्णण  :  क्या  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  आयकर  और  धनकर  दाताओं  की  संख्या  कितनी  है  तथा  1982-83,
 1983-84  और  1984-85  के  दौराम  उनसे  कितनी  कर  राशि  बसूल  की  गई  तथा  इस  पर

 1  1985  को  उन्तं  करों  की  कितनी  राशि  बकाया

 हा



 सिकषित  ईतर  10  1983

 न जिननामकानम»५कर+न3ल+ हर

 इस  तीस  बर्षों  में  बंगलौर  और

 हैदराबाद  में  आयकर  और  घन  कर  दाताओं  की  संख्या  कितनी-कितनी  थी  और  कर  रूप  में  उनसे

 कितनी  धन  राशि  वसूल  की  गई  तथा  |  1985  को  उन  पर  करों  की  कितनी  राशि  बकाया
 *

 (1)  इन  शहरों  में  छबत  दोनों  प्रकार  के  करों  के  बारे  में  कर  दाताओं  की  संहुमा  ओर

 उन  पर  बकाया  राशि  में  बद्धि  अथवा  कमी  की  दर  क्या  और

 उक्त  वर्षों  के  दौरान  दोनों  करों  के  मामलों  में  इन  शहरों  का  प्रतिशत-बार  योगदान

 कितेनो  रहा  ?
 '

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  प्‌  वर्ष  1982-83,  1983-84

 गैर  1984-85  1984  के  दौरान  आयकर  निर्धारितियों की  संड्या  क्रमश३

 47-97  49:30  लाख  और  49.15  लाख  थी  |  1.1.198  5  की  स्थिति  के  ऐसे
 कर-मिर्धारितियों  स ेकीमई  आयकर  की  वसूलियां  और  उनकी  तरफ  बकाया  रही  शाशि  निम्नानुसार  -

 है  :--

 नी  लत  न  अननिनन  न जजन  न  लत  बल  नी  जनीननन  रमन  जनिननन  जीनानननन  तनमन  ES  3५७3  |  ७७०००

 वसूलियां  करोड़ों

 1982-83  2-83  3754.23

 है  "1983-84  4191°86

 1984-85  5  4470.42

 ल्‍

 बकाया  सांग  880.83

 जहां  तक  धन  कर  की  सूचना  का  संबंध  है  इसे  एकत्र  किया  जा  रहा  है  ओर  जिसे  सदन-पटल
 पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 से  इन  शहरों  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  सूचना  अलग  से  उपलब्ध  महीं
 आयुषतोंਂ  के  अधिकार  जिनेके  ये  शहर  अंग  से  संबंधित  आयकर
 आंग्कर्र  बसूलियों  तंथा  बकाया  भांग  के  ब्यौरे  संलग्ने  विवरण-पत्र  में  दिए  गए  जहां  तक  घनकर
 का  संबंध  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  जिसे  सदन-पटल  पर  रख  दिया

 हैः

 पु



 20  1907  पे  लिखित  उलेरे  _

 आधुक्तों के अधिकार-क्षत्रों में कर-निर्धारितियों की संख्या * लाखों आयुक्‍तों के अधिकार क्षत्र कर-निर्धारितियों ह की संख्या के सदभ में में कमी का हि - ]. अम्बई 870 878 792. -+- ॥ 9.84 रद रा 2. पश्चिम बंगाल ,,. 390 395 “246. + 3. दिल्‍ली ४. 446... 445 367. -- 4. मद्गास ».. 340 360 239 +-. 0.29 5. गुजरात कि 252 382 ना 6 कर्नाटक . ». 229. 237 + 7. हैदराबाद ,, . +. कटे है वसूल किए गए कर और अखिल भारतीयवसूलियों से उनकी राशि क्का अनुपात करोड़ों आयुक्‍सों के अधिकार क्षत्र के अखिल भारतीय बसूली लियों में राशि न प्रतिशत-अनुपात बम्बई अधिकार . 24.88 ..._ 2. पदिच्षम बंबाल 46 3.92 3. दिल्‍ली 9.08 * 4. तमिल नाझु 6.08 5 गुजरात 95.70 6. कन्िक 4.03 १ आन्प्र प्रदेश - 2.39 5



 खिलित  उत्तर  ँ  10  1985

 बकाया  मांग  और  वृद्धि  कमी  का  प्रतिशत-अनुपात
 करोड़

 आयुक्‍तों  के  अधिकार  क्षेत्र  31.12.84  को  31.12.83  .  वृद्धि/कमी
 बकाया  मांग  को  का  प्रतिशत

 *  मांग  अनुपात

 बम्बई  अधिकार  581.55..  357.33  +  6265

 पश्चिम  बंगाल  289.77  332.32  --  14.68

 दिश्ली  282.44  241.87  +  16.77

 तमिल  ना  161.65  12962  +  24.7

 शुजरात  हि  ना  56.63
 कर्ताटक  44.25  73.85  --  66.89
 भांध्र  प्रदेश  27.39  24.05

 सिगाषुर  को  निर्यात  में  बद्ध

 6022.  श्री  एम०  झररुणाचलम  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  ः

 कया  यह  सच  है  कि  सिंगापुर  से  किया  जाने  वाले  आयात  उस  देश  को  किये  जाने
 बाले  निर्यात  से  तीन  युना  अधिक  और

 यदि  तो  सिंगापुर  को  निर्यात  बढ़ाने  ' और  कम  से  कम  आयात  और  निर्यात  में
 संतुलन  बताने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 थाथिस्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :
 से  के  दौरान  भारत  ओर  सिंगापुर  के  बीच  ब्यापार  आंकड़े

 प्रकार  हैं  :-

 वर्ष  नियति  आयात॑

 384.96
 wales  44.25

 397.25)
 ल  से
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 1907  लिखित  उत्तर

 कम

 अतः  सिंगापुर  से  आयात  हमारे  निर्यातों  से  ठीन  गुमे  नहीं  हुए  ।

 सिंगापुर  को  हमारे  निर्यात  बढ़ाने  संबंधी  उपायों  में  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेना  और

 प्रतिनिधि  मण्डलों  के  रोरे  शामिल  मैंने  वाणिज्य  उपमंत्री  के  रूप  में  1984  के  दौरान

 सिगापुर  का  दोरा  किया  और  व्यापार  संबंधी  विच्ार-विमंश  किए  ।  व्यापार  दल  पर  इस  बात  पर

 जोर  दिया  गया  कि  वह  भारत  से  आयात  बढ़ाए  और  दोनों  पक्षों  के  बोच  व्यापार  तथा  उद्योग  के

 सम्पर्कों  को  सुकर  बनाया  गया  तया  व्यापार  वृद्धि  के  लिए  संभाष्य  मदों  को  अभिज्ञात  किया
 गया  ।

 ह॒

 उत्तर  प्रदेक्ष  के  श्रल्मोड़ा  जिले  में  धाणिष्यिक  थेंकों  झोर
 भ्रामीण  बेकों  को  दालखाह्ों  का  खोला

 6023.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  वित्त  मेंत्री  यह  बताने  की  हंपा  करेंगे  कि  :  ,

 के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  सहित

 विभिन्‍न  वाणिज्यिक  बेकों  को  कितनी  शाखायें  खोली  गई  है  और  1985-86  5-86  के  दोरानं  इनकी
 कितनी  शाखायें  खोलने  का  विचार

 क्या  इन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वहां  के  50  प्रतिशत  क्षेत्र  और  40  प्रतिशत

 जमनसंदया  को  बैंकिंग  सेवा  उपलब्ध  नहीं  और
 ह

 यदि  तो  इस  संबंध  में  स्थिति  सुधारने  के  लिये
 वहां  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  बेंक

 शालायें  खोलने  का  विभार  है  ?

 वित्त  अंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंम  :  से  :  31  1985

 को  समाप्त  वर्ष  के  दोरान  नैनीताल  अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बौंक  ने  जिला  उत्तर  प्रदेश

 सात  शालाएं  खोलीं  ।  वर्ष  1985-1990  की  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  को  अंतिम  रूप  दिया  जा

 रहा  उक्त  नीति  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  तक  यह  बतानो  सम्भव  नहों  कि  जिला  अल्मोड़ा  में

 होंकों  की  कितनी  शालाएं  खोलने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ॥  जिले  में  शाखाएं  खोलने  के

 सिये  ढौंकों  के  पास॑  इस  समय  12  प्राधिकार  पत्र  हैं  ।  भारतीय  रिजर्व  ढगाँक  की  1982  से

 1985  तक  की  अवधि  की  शाखा  लाइसेंसिंग  मीति  प्रत्येक  जिले  के  प्रामीण  तथा

 शहरी  क्षत्रों  में  प्रति  17,000  की  जनसंडया  के  पीछे  एक  ढोंक  कार्यालय  खोलने  का  लक्ष्य  रक्षा  गया  .
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 लिखित  उत्तर  10  Pos

 _  [  [८  ७  एड  टच  ———

 ।  अल्मो़ी  जिले  से  संबद्ध  आकड़े  नीचे  दिये  गये  हैं|  :-

 जनसंडया  ग्रामीण/अर्ध-शहरी )  1,73,000.  .

 1924  को  कार्य रत  ढौंकों  की  शाखूों  की  संड्या  56

 शांखाएं  खोलने  के  लिए  बैंकों  के  पास  लम्वित  पड़े  प्राधिकार  पत्रों  की  12

 प्रत्येक  ग्रामीण  शाखा  के  अन्तर्गत  आने  वाली  औसत  ग्रामीण/अर्ध-शहरी'

 जनसंख्या  14,000
 ४

 लम्बित  पड़े  प्राधिकार-पत्रों  का  उपयोग  कर  लिए  जाने  के  प्रति

 ग्रामीण/अधध-शहरी  शा  के  अनुसार  अनुमानित  ऋमीण/अध्ध '  जनसंदया  13,000

 उत्तर  प्रदेधा  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  चाय  का  उत्पादन  पव

 6024.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  कितनी  मात्रा  में  चाय  का  उत्पादन  होने  का

 मान

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  राज्य  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  चाय  का  उत्पादन  बढाने  हेतु
 कोई  योजना  बनाई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  चाय  रोपण  को  वर्तमान  संकटपूर्ण  स्थिति  से  सुधार  करने

 हेतु  उनके  मन्त्रालय  का  विचार  बया  कदम  उठाने  का  है  ?

 वाणिफ्य  सन्ज्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्रो  पी०  ए०  !  जबकि  कोई  प्राधिकृत
 मूल्यांकन  उपलब्ध  नहीं  अनुकूल  मोसम  परिस्थितियों  तथा  कीमतों  के  अन्तर्गत  1985  का

 उत्पाइन  1984  के  430  एम०  टन  के  उत्पादन  से  तुलना  करने  योग्य  हों  सकता  है  ।

 से  चाय  बोड  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षंत्रों  में  विद्यमान  चाय  एस्टेटों  को

 जीवित  करने  ओर  नए  चाय  बगान  खोलने  की  सम्भाव्यताओं  का  पता  लगाता  रहा  है  ।

 राज्य  सरकार  से  उपयुक्त  मूभि  की  उपलब्धता  को  समस्या  हैं  क्योंकि  नए  बनानों  में  के  वृक्षों  को
 काट  गिराना  अन्तग्रस्त  होगा  ।  उत्तर  प्रदेश  और  हिमाचल  प्रदेश  में  थाय  बगाभों  के  सम्बन्ध  में

 अनुसंघान  तथा  विकास  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  कों  जांच  के  लिए  पालमपुर  में
 सी०  एंस०  आई०  आर०  का  एक  काम्त्लेक्स  स्थापित  किया  गया  क्षाय  उपजकर्ता  चाय  बागानों
 के  विकास  के  लिए  चाय  बोर्ड  की  विद्यमान  उंपदान  ऋण  योजनातों  का  भी  प्रयोग  कर  शक्ते
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 कसजोर  थर्गों  को  कर्ज  वितरित  करने  हेतु  जिला-स्तर  के  लीड  बंकों
 झौर  वाणिण्यिक  बेंकों  के बीच  साल  सेल  की  कमी

 6025.  भ्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  समाज  के  गरीब  और  कमजोर  वर्गों  के  ऋण
 वितरण  के  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  जिला  स्तर  के  लीड  बेंकों  तथा  वाणिज्यिक  बेंकों  के  बीच

 तालमेल  की  कमी
 |

 ।  यदि  तो  क्‍या  उन्हें  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  तालमेल  के  इस  अभाव  के
 कारण-यरीब  लोगों  के  उत्थान  के  कार्यक्रमों  के  क्रियान्ययन  में  भड़चनें  पंदा  हो  रही  और

 यदि  तो  जिला  स्तर  पर  कायं  कर  रहे  सभी  बेकों  में  इस  प्रयोजन  के  लिए
 आवश्यक  तालमेल  स्थापित  करने  हेतु  सभी  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  कया  अनुदेश  जारी  करने  का
 विचार  है  ?

 बिस  सनन्‍्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्री  जनादंन  :  से  अग्रणी  बेक  योजना
 के  बेंकों  द्वारा  जिला  ऋण  आयोजनाएं  और  वाधिक  कार्रवाई  आयोजनाएं  तैयार
 की  जाती  इन  आयोजनाओं  में  ऋण  परिव्यय  का  क्षेत्रवार  और  अलग-अलग  क्रियाकलापों  के

 अनुसार  अनुमान  लगाया  जाता  है  और  इस  परिव्यय  में  कमजोर  वर्गों  की-सहायता  करने  के  लिए  भी
 व्यवस्था  शामिल  होती  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आने  वाले

 आयोजनाओं  में  अलग  से  दिखाये  जाते हैं  ।  जिले  के  प्रत्येक  बेंक  योजना  ढृक्ष्यों  के  अन्तगंत
 '  रित  उसका  हिस्सा  आवंटित  कर  दिया  जाता  है  और  जिला  पराभर्शदात्री  समिति  की  बैठकों  में  बैंकों

 ह

 के कार्य की समीक्षा को जाती है और उस पर नजर रखी जाती इसके जिला दात्री समिति की समिति भी समन्वित ग्रामीण बिकास कार्यत्रम के क्षेत्र जो कमजोर वर्गों के लिए बनाधार बया बेकों द्वारा किए गए काय की समीक्षा करती है और जहां कहीं किसी बैंक का काम तिर्धारित लक्ष्य से कम होता है वहां ऐसे बेकों को अपने कार्य को सुधारने के लिए कहा जाता है || ॥॒ कैरल द्वारा साधन जुटाता ] 6026. श्री के० मोहन दास : कया विश मंत्री यह बताने की क्रपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दोरान केरल द्वारा साधन जुटाने में वर्ष-बार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; अन्य राज्यों की तुलना में इसकी कया स्थिति क्या अतिरिक्त साधन जुटाने में सराहनीय कार्य करने वाले राज्यों की सहायता करना सरकार की नीति 87



 हे लिलित  उत्तर
 ह

 10  1985

 (४)  यदि  तों  क्या  इस  कारण  केरल  को  कोई  सहायता  अआप्त  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विश  मंत्रालय  में  राष्य  मंत्री  जनादंन  :  और  एक  विवरण  सभा
 _

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 अपने  वित्त  की  व्यवस्था  अच्छी  तरह  करते  वाले  राज्यों  को  सहायता  प्रदान  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  ने  1983-84  में  एक  स्कीम  की  घोषणा  की  इस  सहायता  के  लिए  पातञ्ता

 राज्यों  के  न  केवल  पिछले  कार्य-निष्पादन  पर  बल्कि  उनके  1983-84  के  कार्य-निष्प्रादत  पर  भी

 निर्भर  करती

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पिछले  वर्ष  राज्यों  द्वारा  जुटाये  गए  अतिरिक्त  संसाधनों  की  प्रतिशतता  में  वृद्धि

 राज्य  लेखा  लेखा  अंतिम  -  अनुमान  ह
 1982-83  82-83  1983-84  1984-85

 40.41  40.83  59.84

 2.  असम  .  39.91  67.65

 3.  बिहार  51.35  42.40  49.97

 4.  गुजरात  94.17  45.91  38.67  -

 5.  हरियाणा  80.92  -90.74  13.94

 6.  हिमाचल  प्रदेश  163.91  24.56  20.58

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  77.00  21.97  33.42

 8.  कर्णाटक  38.21  22.32  60.56

 9.  केरल  102.46  130.73  35.39

 10.  मध्य  प्रदेश  78.76  77.88  15.61

 1D,  महाराष्ट्र  121.00  23.37  10.34

 12.  मणिपुर  126.56  59.31  .  145.89
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 ||  2  3  4
 a Fe

 '
 मेघालय  344.63  25.54  4.25

 14.  नागालैण्ड  490.91  --24.92

 _  15.  उड़ीसा  51.95  45.64  18.16

 16.  पंजाब  92.46  28.30  1.53

 17.  राजस्थान  -  171.24  29.71 °  4.02

 18.  सिक्किम  50.88  11.63  42.71

 19.  तमिलनाडु  84.24  36.22  39.02  ह॒

 20.  त्रिपुरा  48.94  .  97.14  -  0.72

 21.  उस्तर  प्रदेश  61.02  .  52.43  12.02

 22.  पश्चिम  बंगाल  57.36  50.70  १3.67

 ee  ०3-५०  ०५००५  ९०००-००.  सनम-+-नमाके  जनाननन  SS  ८3०3  «नामक  कनन+-नान  सानननन--+  अन%पकन  न  33७3

 केलत्रीय  उत्पाद  घुल्क  में  केरल  के  हिस्से  का  फेम  किया  जाना

 6027.  भी  फे०  सोहन  दास  :  क्‍या  विश्व  भन्‍्त्री  यह  बताने  क॑  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  में  केरल  का  द्विस्सा  कम  कर  दिया  गया  है

 यंदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (  ग  )  क्या  इससे  राज्य  की  साधनों  की  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 यदि  तो  क्या  केखीय  सरकार  का  विचार  राज्य  को  सहायता  करने  के  लिए  कोई
 विशेष  उपाय  करने  का  और

 तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  और  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  के  सामान्य  विभाज्य  पूल  में  केरल  के  भाग  का  प्रतिशत  के  उत्पादेंन  शुल्क  को  छोड़
 क्र  तिवल  आय  का  40  सातवे  वित्त  आयोग  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  4.033  प्रतिशत

 की  तुलना  में  आठवें  वित्त  अयोग  द्वारा  3.8  प्रतिशत  निर्धारित  किया  गया
 ॥
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 i  जलैुलकइ सइि््ि----घप्घऊड>सो>->-न- सतत

 केख्ट्रीय  उत्पाद-शुल्क  में  केरल  का  भाग  निश्चित  शर्तों  के  अनुसार  नीचे  दिया  गया

 1983-84  i  162.60

 1984-85
 vee  182.15

 1985-86  .  185.70

 जी  नहीं  ।

 (३)  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 जीवन  बोला  निगम  झौर  सामान्य  बीमा  निगम  को  छोटे  निवेशकर्ताशों  की  सहायता

 हु  करने  के  निदेश

 6028.  श्री  सत्येण  नारायण  सिंह  :  क्या  विक्ष  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  फरेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जीवन  बीमा  निगम  और  सामान्य  बीमा  मिगम  को  थोड़ी  संब्या  में

 प्रतिभूतियां  खरीदने  में  छोटे  निवेश  कर्ताओं  की
 सहायता

 करने  के  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  क्‍या  स्टाक-एक्सचेंजों  को  छोटे  निवेश-कर्ताओं  के  लिए  थोड़ी  संल्या  में

 प्रतिभतियां  देने  की  व्यवस्था  छरने  की  सलाह  दी  गई  और  हु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  पूजी  का  निवेश  करने

 वाली  सामान्य  जनता  के  हितों  की  रक्षा  करने  के लिए  जीवन  बीमा  साधारण  बीमा  निगम

 तथा  भारतीय  यूनिट  ट्स्ट  ने  लाभांश  प्रदायी  कम्पनियों  की  प्रतिभूतियों  को  थोड़ी  संख्या  में

 प्रभलित  बाजार  मूल्यों  पर  खरीदने  के  लिए  सहमति  दे  दी  इसलिए  सरकार  ने  यह  फैसला
 किया  है  कि  स्टाक  एक्सचेंजों  के  सदस्यों  द्वारा  निवेशकर्ताओं  से  ली  जाने  वाली  दलाली  की  दर  को

 एक  समान  आधार  पर  बाजार  मूल्य  के  1  प्रतिशत  के  बराबर  निर्धारित  कर  दिया  जिसे
 निवेशंकर्ता  ही  करें  । इसके  अलावा  सरकार  ने  स्टाक  एक्सचेंजों  को  निर्देश  दिया  है  कि  वे

 दलाली  से  सम्बन्धित  विनियमों  में  तदनुसार  उपयुक्त  संशोधन  भी  कर

 प्‌ रानो  सक्षीनों  के  झ्ायात  की  सांग

 6029.  भ्रीसतो  कि्लोरी  सिह  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  क्‍या  भारतीय  निर्यात  संगठनों  के  महासंघ  ने  मांग  की  है  कि  पुरानी  मशीनों  के  आयात
 की  अनुमति  दी  जानी  और

 हो
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जी  हां  ।

 आयात  तथा  निर्यात  नीति  198  5-88  के  अन्तर्गत  ऐसी  पुरानी  मशीनों  के  आयात  की

 भनुमति  है  जो  7  वर्षों  स ेअधिक  पुरानी  न  हों  ओर  जिसका  श्रमाणीक्ृत  शेष  जीवन  5  वर्ष  से  कम

 हेरोइन  को  शस्करो

 ]

 6030.  ओ  मूलअस्द  डागा  :  क्‍या  बिशा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युवकों  में  हेरोइन  की  लत  बढ़  रही

 कया  देश  में  हेरोइन  की  बड़ी  मात्रा  में  तस्करी  की  जा  रहो

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  प्रत्येक  वर्ष  देश  में  कितनी  मात्रा  में  की
 तस्करी  की

 उक्त  अवधि  में  सरकार  ने  कितनी  सांत्रा  में  ओर  कितने  मूल्य  की  हेरोइन  बरामद  की
 तथा  इसकी  तस्करी  में  शामिल  व्यक्तियों  का  विवरण  क्‍या

 '
 ($)  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  तथा  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और  है

 क्ष्या  सरकार  का  विचार  हेशेइन  का  आयात  रोकने  के  लिये  कार्यवाही  करने  का
 और  यदि  तो  कब  तक  ?

 विश  संत्रटलय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  समाज  और  महिला  कंत्यान
 अत्त्रालय  ने  औषध-द्रब्यों  के  वुरुपयोग  और  उसके  व्यसन  की  मात्रा  का  आकलन  करने  हेतु  एक  नये

 सर्वेक्षण  के  लिए  कार्यवाही  पहले  से  ही  शुरू  कर  दी  उक्त  अध्ययन  1986  तक  पूरे  हों  जाने  की

 झइम्भावना  है  ।

 से  पिछले  दो  वर्षों  से  भारत  को  उत्तरोत्तर  इस  समस्या  का  सामना  करना  पड़

 रहा  है  कि  अधिकांशतया  तथा  मध्य-पूर्व  क्षेत्र  से आने  वाली  ध्द्या  मुख्यतया  पश्चिमी  देशों  को
 भेजी  जाते  वाली  हेरोइन  को  भारत  के  रास्ते  से  होकर  ले  जाया  जा  रहा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्‍न  प्रवर्तन  एजेंसियों  द्वारा  पकड़ी  गईं  हे  कुल  इनकौरों
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 भात्रा  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  पकड़ी  गई  मात्रा  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्षिययों  की

 )  संख्या

 1982  34.122  42

 1983  138.69  5  66

 1984  199.393  53

 फ्कड़ी  गई  हेरोइन  का  कोई  ठीक-ठीक  मूल्य  नहीं  बताया  जा  सकता  क्योंकि  गैर  कानूनी
 बाजार  पूल्य  अधिग्रहण  के  समय  तथा  ओषध-द्रष्षयों  की  स्थानीम  मांग  और  पूर्ति
 की  आदि  के  कारण  पर्याप्त  अन्तर  होता  है  ।

 (8)  हेरोइन  की  तस्करी  के  मामलों  में  गिरफ्तार  किए  गए  और  व्यापार  करने  वाले
 .  क्वक्षितियों  क ेखिलाफ  संगत  कानूनों  के  अधीन  कार्यवाही  की  गई  और  मुकदमे  क्लाए

 देश  में  हेरोइन  के  आयात  पर  है  ।

 राउरकेला  हस्पात  संयंत्र  द्वारा  उत्पादन  घोर  झ्रजित  लाभ

 ]

 6031.  वी  डश्मा  :  कया  खाम  धौर  कोयला  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ््ि

 राउरकेला  इस्पात  संयत्र  और  इस  संयत्र  द्वारा  घोषित  इसके  सहायक  उथोगों  द्वारा
 बल्पात्ित  वस्सुओं  का  ब्योरा  क्‍या

 (we),  गया  इस्पात
 की  कीमतों  में  लगातार  वृद्धि  हुई

 भदि  तो  पिछले  तोन  वर्षों  में  इस  सम्बन्ध  में  इस  संय'त्र  के  अल्य  उत्पादों  की

 स्थिति  कया

 इस  संयत्र  में  मए  उत्पादों  के  विस्तार  की  क्या  भावी  योजनाएਂ  और

 उत्पादन  मूल्यों  और  लाभ/हानि  आदि  के  संय'त्र  में  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के

 असा  इत्पात  संय  त्रों  की  तुलना  में  इस  संय त्र की  हिपति  क्या  है  7.  .

 श्वे
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 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तटवर  :  राउरकेला  दस्पात  का  कारखाना
 गर्म  बेलित/क्वायलों,  ठण्डी  वेलित  चादरों/क्वायलों,  जस्ती  सादी/जस्ती  नालीदार  वद्यतिक

 इस्पात  की  इलेक्ट्रोलाइटिक  विद्यतीय  प्रतिरोधक  बेल्डित  और  सपपिल  बेल्डित
 इस्पात  की  ट्यूबों*"का  उत्पादन  करता  है  ।  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के  उत्पादनों  का  विवरण
 संलग्त  |]  में  रखा  गया  देखिए  संड्या  एल०  टी०  1116/85]  5]  देश
 भर  में  हस्पात  का  इस्तेमाल  करने  वाले  कई  उद्योग  हैं  जो राउरकेला  इस्पात  कारखाने  द्वारा  निर्मित

 उत्पादों  को  कच्चे  माल  के  रूप  इस्तेमाल  करते  लेकिन  इस  कारकश्ाने  का  कोई  सहायक  उद्योग

 नहीं  है  जिन्हें  इस  कारखाने  से  पूर्ति  की  जाती  है  ।

 और  :  इस्पात  सामेस्न्य  श्रेणियों  के  लिए  उत्पादकों  की  संयुक्त  सेंय त्र
 समिति  द्वारा  नियत  तथा  घोषित  मूल्यों  बढ़ि  हुई  राउरकेलर  इस्पात  का  रखाने  की  मुख्य-मुख्य

 जैसे  गम  वेलित  क्वायलों  ठण्डी  बेलित  क्वायलों/चादरों,  जस्ती  सादी  और  जस्ती

 नालीदार  चादरों  के  संयुक्त  संयत्र  समिति  द्वारा  मियत  और  घोषित  मूल्यों  के  बारे  में  विवरण

 [1]  ]  संलग्न  में  रखा  वेश्विए  संदया  एल०  टी०  1116/85]
 इस्पात  की  मुख्य-मुख्य  जो  संयुक्त  संय त्र  समिति  के  क्षेत्राधिकार-में  नहीं  आती  के  मूह्यों
 का  ब्यौरा  अनुलश्तक  111  थालय  गया  ।  बैखिए  संख्या  एल०  टी०  1116/85  तथा

 रसायन  तथा  उवंरक  के  मूल्यों  का  ब्यौरा  अनुलग्नक  4  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 पूल५  टी०  1116/85]  पर  दिया  गग्मा  है  ।.
 ह

 पिछले  तीन  वर्षों  में  के  अन्य  सर्वतोम्मुखी  इस्पात  कारखानों  की  तुलना  में

 राउरकेला  इस्पात  का रखा ने  विक्रेय  इस्पात  के  इस  प्रकार  है  :---

 हन  )

 उत्पादन

 1982-83
 .

 1983-84  1982-85

 ह
 ा

 हि  ऊ  ४एएएएछशएछफ
 ५  सिंलाई  इस्पात  का  रखाना  !1838  1575  1810

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  813  602  621

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  992  862  1013

 धोका रो  इस्पात  कारखाना  1529  1288 ,  1459

 ष्र्स्को
 -  380

 बर्ष  1981-82  से  1983-84  की  अवधि  में  राउ  रकेला  इस्पाठ  कारखाने  और  के
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 अन्य  इस्पात  कारखानों  का  लाभ  तथा  हानि  का  हस  प्रकार  है  :--

 लाभ  (--)

 1981-82  1982-83  1983-84

 राउरफेला  इस्पात  कारखाना  ..  (>>)21.71  (--)74.99
 जिसमें  उवंरक  संयत्र  का  हिस्ता  है  (--)8.06

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  -  66.09  19.95  (--)  2.83

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  0:70  (--)  44.23  (--2063.73
 बोकारों  इस्पात  कारखाना  6.54  6.54  18.09  0:55

 मिश्र  इस्पात  कारखाना  (--)  6.64

 सेलम  दस्पात  कारखाना

 इंडियन  आयल  छुण्ड  स्टील  कंपनी
 लि०  (--)  24.6

 वर्ष  1984-85  के  लेखों  को
 अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  परम्तु  आशा  है  इस  वर्ष॑

 राउरकेला  इस्पात  काट्खाने  को  लाभ  होगा  ।

 लोह  प्रयस्क  का  उत्पादन  झौर  निर्यात  ्ि

 6032.  आओ  सूलचन्द  डांगा  :  कया  खाम  शोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 ॥॒

 श्र

 देश  में  लौह  अयस्क  का  अनुमानित  उत्पादन  कितना  है  और  पिछले  तीम  वर्षों  में
 प्रत्येक  बर्ष  वास्तव  में  कितना  उत्पादन  हुआ  है  ओर  कम  उत्पादन  यदि  हुआ  तो  उसके  कस
 कारण  न  ;

 पिछले  तोन  वर्षों  में  नियमित  रूप  से  लोह  अयस्क  लेने  वाले  देश  कौन  से  उनके
 ताम  और  उन्हें  निर्यात  की  गई  मात्रा  कितनी

 उन  देशों  के  बया  नाम  हैं  जिन्होंने
 न्‍
 वचन  देने  के  बाद  भी  लौह  अयस्क  भहीं  उठायों

 तथा  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  को  इससे  कितनी  हानि  उठानी
 है

 क्‍या  लोह  अयस्क  हमेशा  बहुतायत  में  रहा  और

 क्‍या  अधिक  उत्पादन  के  लिए  या  नई  खाने  खोदने  के  बारे  में  भविष्य  में  विस्तार
 सम्बन्धी  कोई  योजनाएं  हैं  ?

 का
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 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटबर  :  1982,  1983  तथा  1984  के

 वर्षों  में  लोह  अयस्क  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  उत्पादन  टनों

 4982
 *्  42,752

 1983;  -  ***  38,089

 1984  41,943

 वर्ष  1983  कम  उत्पादन  इस  वर्ष  लौह  अयस्क  का  निर्यात  कम  होने  के  कारण

 हुआ  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  द्वारा  लोह  अयस्क  के  निर्यात  का  देशवार  तथा  मांगवार

 इयौरा  संलग्त  विवरण  में  विया  गया  *  नि

 गत  तीन  वर्षों  में  मारत  द्वारा  प्रतिवर्ष  400  करोड़  रुपए  के  हिसाब  से  लौह  अयस्क

 का  निर्यात  किया  गया  वर्ष  1982  में  405  करोड़  वर्ष  1983  में  388  करोड़  रुपए
 तथा  बर्ष  1984  में  425  करोड़  गत  तौन  वर्षों  मे ंलोह  अयरक  का  आयात  करने  वाले  मुख्य
 देशों  जेसे  जापान  तथा  दक्षिणी  कोरिया  ने  वायदे  के  अनुसार  लौह  अयस्क  उठाया  लेकिन  वर्ष

 1982  में  रूमानिया  द्वारा  उनके  रुपए  का  अधिशेष  अपर्याप्त  होने  क ेकारण  25  करोड़
 रुपए  का  कम  आयात  किया  गया-था  ।  १रतु  वर्ष  1984  के  दौरान  रूमानिया  ने  बायदे  के  अनुसार

 लौह  अयस्क  उठाया  लौह  अयस्क  के  निर्यात  से  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  को  कोई  हानि
 नहीं  हुई  है  ।

 सामान्यतः  उत्पादन  बाजार  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  किया  जाता  है  तथा
 वर्ष  1984  में  विश्व  दस्पात  उद्योग  में  निरन्तर  मन्दी  के  कारण  स्टाक  में  मामूली  वृद्धि  हुई

 इस्पात  की  हमारी  मिलों  तथा  निर्यात  के  लिए  ब्रावश्यक्ताओं  की  पति  हेतु  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजनावधिं  के  अन्त  तक  लगभग  600  लाख  हन  लोह  अयस्क  सांद्रण  का  उत्पादम  होने
 की  सम्भावना  अनुमान  है  कि  उत्पादन  का  यह  रतर  देश  में  वरंमान  क्षमता  से  प्राप्त  किया

 की  अनुप्रक  खान  के  रूप  में  मिनरल  डंवलपमेंट  कारपोरेशन
 द्वारा  बेलाडिला  के  निक्षेप  का  विकास  किया  जा  रहा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसी
 परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।
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 उत्तर  10  1988
 नल

 भारत  द्वारा  मुख  को  लौह  अयरंक  के  नियत  का  देशवार  ब्यौरा  :

 +  देश  15.38  2-83  14.50  983-84  *  36.52

 जापान  2.78  2.88  3.25

 दक्षिणी  कोरिया
 2.78  2.88  3.25

 रूमानिया  0.11 .  2.54  2.85

 ः  अऔकोसलोवाकिया  0.62  0.03  0.09

 हंगरी  0.03  0.03  0.03

 संधीय  गणतंत्र  जर्मनी  0.11  0.72  9.10

 बल्गारिया  0.39  0.35  0.76

 इटली  0.39  0.35  0.76

 ताईवान  0.02  0.04  0.01

 मलयेशिया  0.०2.  0.4.  0.06

 उत्तरी  कोरिया  --  0.13  0.06

 पाकिस्तान  0.05  0.12  0.05

 सऊदी  अरब
 0.10  0.13  0.05

 इराक  0-20  0.10  0.10

 मध्य  पूर्व  +  0-20  9.06  —

 ट्कीं
 न  9.06  0.03

 चीन  ना  न  0.03

 25.32 नीप+्5प/575+भ5भ:भप:भ:पभपभ्मभैभभफजजड।धपपफ3:3हपह/ए/!/७क्‍्--++-+...008॥#हक्‍.....0मत.. 96
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 कुद्रे मुख  आयरन  और  कंपनी  लिमिटेड  द्वारा  लौह  अयस्क  के  निर्यात  का  देशवार  ब्यौरा
 हि

 tt
 देश  1982-83  1983-94  1984-85

 रूमानिया  0.998  0.05  0.06  2%:

 चैकोसलोवाकिया  0.029  0.08  0.11!

 बहरीन  श्याय  ता  0.34

 हालेंड
 न  --  0.0  5

 कुल

 ह
 1027...  1.13  1.56

 6033.  भरी  यशवस्त  राव  गाडाख  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  तस्करी  रोकने  के  उह्दं श्य  से  बुलियन  नीति  का  नवीकरण  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  है
 ,

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  उस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  ण्या

 है  ?
 '  '

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  :  से
 माननीय  सदस्य  का

 विचार  सम्भवतः  तस्करी  रोकने  के  उहेश्य  से  स्वर्ण  अधिनियम  1968  में  संशोधन
 करके  बुलियन  नीति  में  सम्भव  परिवर्तन  करने  से  यदि  ऐसा  है  तो  फिलहाल  सरकार  के  पास

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 वाशिलिंग  चाय  के  उत्पादन  में  गिरावट

 6034.  जो  यहावस्तराब  गडाल  पाटिल  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 ह

 क्या  दार्जिलिंग  चाय  के  उंत्पादन
 में

 निरन्तर  कमी  होती  जा  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  दाजिलिंग  चाय  के  उत्पादन  में  कमो  के

 आंकड़ों  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
 ह
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 इसके  क्‍या  कोरण  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  हारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 *.  थाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  से  प्रतिवर्ष  होने  वाले

 उतार-चढ़ावों  को  छोड़कर  जो  मुख्यतः  मौसम  परिस्थितिं  के  कारण  होते  दाजिलिंग  चाय  के

 उत्पादन  की  अ्रवति  में  गत  9  वर्षों  में  मामूली  वृद्धि  दिखाई  दी  है  जैसा  कि  निम्नोकत  आंकड़ों  से

 देखा  जा  सकंता  है  :--

 वर्ष  ५  उत्पादन  एकक

 एः  1976  11°34

 1977,  *  “11.58

 1978  .  ४  11-530
 *

 1979  10.81

 1980  12.69

 रे  1981  12°23  .

 1982  14.13

 1683  14.26

 1  1984  *  13.17

 अर्नान्तिम

 दाजिलिंग  चाय  उद्योग  के  सामने  प्रमुख  बधाएं  हैं--कम  उत्पादकता  जिसके  परिणामस्वरूप

 ऊ'ची  लागते  आती  हैं  और  अलाभकारी  कीमतें  मिलती  हैं  ।  नि

 1984  में  दाजिलिंग  कीमतों  में'भच्छा  सुधार  हुआ  है  जिससे  इसके  आसारों  में  सुधार  हुआ
 है  ।  1985  के  लिए  चाय  विपणन  नीति  भी  दाजिलिंग  ज॑सी  ऊ  थे  मूल्य  की  चाग्न  के  निर्यातों  के

 समर्थन  में  दारजिलिंग  बागानों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  शामिल
 '

 शुल्क  फो  कम  करके  उसे  20  पैसे  प्रति  किग्रा०  के  नाममान्र  के  स्तर  तक  लाना  और  बागामगों  के
 विकास  के  लिए  बेक  ऋणों  पर  ध्याज  उपदान  की  व्यवस्था  ।  इस  प्रयोजन  के  ऋण

 तथा  पुनभु  गतान  अवधि  सम्बन्धी  मानदन्डों  क ेउदारीकरण  और  साथ  ही  जहां  कहीं
 इयक  पाया  जाए  वहां  पिछली  देनदारियों  के निधिकरण  के  लिए  भी  सहमत  हो  गया  है  ।

 जापान  को  गेर-परम्परागत कृषि  वस्तुश्ों  का  निर्यात

 6035,  और  यशवन्तराव  गडाख  पाटिल  :  क्या  बाणिज्य  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 जापान  को  गैर-परम्परागत  क्ृषि-वस्तुओं  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान

 क्‍या  है
 क्या  सरकार  ने  जापान  को  ग॑  र-परम्परागत  कृषि-वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के  प्रश्न

 परे  विचार  किया

 (7)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  नीति  तैयार  की  गई  और
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 इसके  परिणाम  स्वरूप  जापात  को  निर्यात  कितना  बढ़ासे  की  संनावना  डे  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  एक  विवरण  संलग्न

 से  केन्द्रीय  ऐसी  अपरम्परागत  कृषिगत  वस्तुओं  का  पता  लगाने  के

 जिन्हें  जापाने  सहित  अन्य  देशों  को  निर्यात  किया  जा  सकता  राज्य  सरकारों  के  साथ
 नियमित  रूप  से  बातचीत  करती  रही  कतिपय  नई  कृषिगत  मढ़ों  अर्थात

 केला  तथा  काली  मित्र  का  पता  लगाया  गया  है  भारत  ने  जापानी
 प्रोद्योगिकी  का  भी  हमारी  प्रेदावार  बढ़ाने  के लिए  तथा  कृषिगत  म॒दों  के  लिए  वाणिज्यिक  रूप  से

 लाभप्रद  निर्यात  अभि  तुख  एकक  स्थात्रितं  करने  के  लियेस्वागत  किया  जापानी  स्वास्थ्य  तथा
 संगरोधत  विनियमों  के  साथ  पूरी  समनुरुपता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं।॥  oF

 विवरण
 की

 1984-85%  5  के  दौरान  जापान  को  कुछ  प्रमुख  भारतीय  कृषि  वस्तुओं  के  वर्तगात़

 निर्यात  eg  * an  ning  जे

 ऋ्र०  सं०  मद  सात्रार

 )  र०
 >  हि

 ह

 विननकनन  अनानम-नम+  बनना  उमममपकः  +-फलनए  नमक  अनमकम«+नपंनमक मनन  |  केक  कनका  1508  "  नी  3  फपमनमक  अिनभगभन2वामनभभकभसमातथक+ न  लमनुक

 3.  ग्वार  ग्रोन्द  1230  41
 कफ

 '  निर्जलीक्ृत  प्याज  तथा  लहसुन
 *  479  79  डे

 3.  माण्ड  की  गिरी  कुल  ब.ः  :

 ' पावडर ह 4. पशु केसिग्ज उपलब्ध नहीं 70 -. 5. «. अचार तथा चटनियां 20 कुल मर



 लिखित  उर्सरे
 ह  10

 राष्ट्रीय  रत  अंकों  हारा  झ्रौद्योगिक  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन
 देने  हेतु  किए  गए  उपाय

 6036.  श्री  मोहन  सिंह  राठौड़  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विशेष  रूप  से  अदिवासियों  में  औद्योगिक

 छद्यमियों  को  प्रोत्साहत  देने  क ेलिए  क्‍या  उपाय  किए  गए
 ह

 5  क्या  उनके  मंत्रालय  में  आदिवासी  उद्यमियों  के  ऋण  आब्नवेदन  पत्रों  पर  तुरन्त

 थाही  करने  भोर  उनका  न्यायोित  निपटान  करने  हेतु  कोई  प्रकोष्ठ  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रकार  का  कोई.-अकोष्ठ  स्थापित  करने

 का

 विश्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  सरकारी  क्षेत्र  के  विशेषकर

 भारतीय  बेक  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  औद्योगीकरण  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  आदिवासियों

 शहित  सम्भावित  उद्यमियों  को  जोखिम  वाले  धन्धे  शुरू  करने  के  लिए  प्रेरित  करने  के  प्रयोजन

 हे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  उद्यमकर्ता  विकास  कार्यक्रम  चलाता  है  4  सरकारी

 क्षत्र  के  बैंकों  ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  मे ंअपने  मुख्यालयों।क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  परामर्शी  कक्ष  स्थापित

 किए  हैं  जिनका  संचालन  तकनीकी  रूप  से  अहूंता  प्राप्त  काभिकों  द्वारा  किया  जाता  ये  कक्ष

 परियोजनाओं  की  तकनीकी  अर्थंक्षमता  का  मूल्यांकन  करने  और  उद्यमियों  को  प्रबंधकीय  तथा

 सकमनीकी  सहायता  सुलभ  कराने  में  उनके  परिचालन  स्टाफ  की  सहायता  करते  अनुसूचित
 :  जाति  के  लाभार्थियों  के  सहायतार्थ  अनुसूचित  जतियों/असूचित  के  लिए

 अलग  कक्ष  स्थापित  किए  बेकों  द्वारा  बनाई  गई  योजनाओं  के  आधार  पर  उद्यम  स्थापित
 करने  के  लिए  पूर्वत्तर  क्षेत्र  मे ंआदिवासियों,को  पर्याप्त  वित्तीय  अंःर  तकनीकी  सहायता  दी  जाती

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेसभी  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्रों  राज्य  स्तर  की  ब करों  की  समिति  में

 बासी  विकास  के  संदर्म  में  विशेषकर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेलिए  ऋण  प्रवाह  की  समस्या  पर  विचार

 विमर्श  किया  जाता  है  तथा  समाधान  किया

 और  नहीं

 केकों  को  प्रबंध  व्यवस्था  में  प्‌  नः  कार्य-कुशलता  स्थापित  करने  के  लिए  उठाए  गए  कक््म

 6037.  भरी  बृज  सोहन  महंंती  :  क्या  विश्त  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इन  वर्षों  में  बैंकों  की  प्रबन्ध  में  कमी

 भाई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरां  क्‍या
 ह

 कया  बेंकों  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  पुनः  कार्य  कुशलता  स्थापित  करने  के  लिए  कोई
 कदम  उठाने  का  विचार

 300



 -  20  1907  ॥  उत्तरे  हि

 क्‍या  सरकार  प्रबन्ध  बोड़ों  और  इनके  चैयरमैनों  को  नियुक्ति  के  तरीके  में  परिवर्तन
 करये  पर  विचार  कर  रही

 ह

 कया  सरकार  इत  बो्डों  और  इनके  चंयरमेनों  पर  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  नियन्त्रण
 में  कोई  छूट  देने  पर  भो  विचार  कर  रही  और

 (5)  क्या  सरकार  को  चेयरमेनों  और  प्रबन्ध-बो्ों  के बीच  मतभेदों  और  विवादों  का  पता
 चला  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  +  और  बेंकों  के  कार्यों  में

 हुए  तेजी  से  विस्तार  के  आंकड़ा  सूचता  भौर  नियन्त्रण  तथा  पर्यवेक्षण  ग्राहक

 गृह  प्रबन्ध  आदि  जैसे  उतके  आंतरिक  प्रवस्ष  के  कुछ  क्षेत्रों  मे ंकाफ़ी  दवाव  का  अनुभव  किया  गया  है

 क्योंकि  वतंमान  प्रणाली  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।  सरकार  और
 रिजवं  बैंक  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बे  कों  की  इन  कमियों  की  पूरी  जानकारी  है  और  बेंकों  के
 घालन  में  सुधार  लाने  क ेलिए  आवश्यक  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  शीर्षस्थ  प्रबन्ध
 को  मजबूत  प्रशासन  को  चुस्त  बेकिंग  लेन-देनों  के  काम  की  अत्यधिक  मात्रा  से
 निपटने  के  लिए  कम्प्यूटर  लगाने  तथा  इलेक्ट्रानिक  और  यांत्रिक  सहायक  उपकरणों  का
 उपयोग  अनुशासन  को  लागू  करने  आदि  उपाय  शामिल

 से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 बैंककारी  करपनी  का  अर्जन  और  अधिनियम  1970  और
 1980  के  उपबन्धों  के  अधीन  राष्ट्रीयक्रृत  बेंकों  के  सामान्य  निदेशन  और  उनके  कार्यों

 तथा  कारबार  के  अबन्ध  का  काम  उनके  निदेशक  बोर्डों  में  निहित  है  ।  इनमें  से  प्रत्येक  के  बोर्ड  में
 अन्य  निदेशकों  के  अलावा  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  होता  बोर्ड  की  बैठकों  में  सभी  सवालों
 पर  बहुमत  से  निर्णय  लिया  जप्ता  है  जैसी  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंक  और  प्रकीर्ण

 "1979  और  1980  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीयक्त  बेकों  द्वारा  विदेशों  में  निवेश  में  प्रनियमितताएं

 6038.  भी  बज  मोहन  महस्ती  :  गया  बि्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयक्वत  बैंकों  द्वारा  विदेशों  में  कुल  कितनी  धनराशि  का
 कारोबार  क्रिया

 ह॒

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  में  कितने  मामलों  में  विदेशों  में  निवेश  और

 इस  क्षेत्र  में  प्रबन्ध  सम्बन्धी  अकुषलता  और  धोलाधड़ी  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार

 लें  क्या  कदम  एठायवे  हैं  ?

 .  101



 लिबित  उत्तर  हि  10  1983
 ,  चिथित

 उत्तर  ।

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादग  :  और
 सम्बन्धित  कांनूनों

 में  मिहित  उपबन्धों  के  अनुसार  और  बैंकों  में  प्रचलित  रीति  रिवाजों  के  अनुसार  बैंकों  के  ग्राहकों  से

 सम्बन्धित  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।

 भारतीय  रिजर्व  ने  भारतीय  बौकों  की  विदेशी  शाखाओं  के  प्रभावी
 संचालत

 और  उनकी  नियन्त्रण  प्रणालियों  के लिए  उचित  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  तैयार  करने  के  लिए  एक  कृतिक

 का  गठन  किया  भारतीय  रिजर्व  बंक  और  सरकार  ने  विदेशी  शाखारों  में
 अधिकारियों

 की  शक्तितियों  के  प्रत्यायोजेन  आदि  जँसे  मामलों  पर  बं  कों  को
 मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 भी

 जारी  किए  हैं  ।  हि

 1984-85  के  दौरान  कोयले  का  उत्पादन

 ५,  6039.  कुसारी  प्‌्पा  वेवी  :  क्या  इस्पात  खान  झौर  कोयला  मन्‍्त्री  यह  बतपने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ॥  a

 1984-8  5  के  दोरान  सरकार  द्वारा  कोयले  के  उत्पादन  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया

 इस  वर्ष  में  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  उत्पादन  कितना

 उपयुक्त  वर्ष  के  लिए  प्रत्येक  कोयला  कम्पनी  द्वारा  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  रखा

 गया
 ह

 .
 saad

 उस  वर्ष  के  दौरान  इन  कोयला  कम्पनियों  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  खान  में  कुल  कितने
 कोयले  का  उत्पादन  और

 ह

 तत्सम्बन्धी  ब्यौराक्षया  है  ?  .

 इस्पात  इस्पात  विभाण  में  राज्य  मटबर  :  से  योजना  आयोग  द्वारा  वर्ष
 1984-85  के  लिए  नियत  लक्ष्य  152  मिलियन  टन  था  और  वर्ष  के  दोरान  वास्तविक  उत्पादन

 147.45  मिलियन  टन  कम्पनीबार  लक्ष्य  की  तुलभा  में  कम्पतीक्षार  उत्तादन  का  ब्यौरा

 निम्नलिखित  है  :---
 ॥

 मिलियन

 2  3

 कम्पनी  वर्ष  1984-85  में  कोयला  1984-85  84-85  में  वास्तविक

 उत्पादन  का  लक्ष्य  ह  उत्पादन
 25.10

 23.41.

 24.50  2184  .

 १02



 20  1907  लिखित  उत्तर

 1,  2  3

 37.50  39.02

 43.15  46.05

 0.75  0.81

 कुल  :  *  131.00  130.83 0  |

 टिस्को /इस्को/दा. 4.00 4.29 कुल भारत ॥ और : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी । संयुक्त राष्ट्र संध विकास द्वारा प्रस्तावित झ्ाबंटन के लिए तया झ्राधार 6040. भरी महेख्र क्या क्लि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या संयुकत राष्ट्र संध विकास कार्यक्रम ने के दौरान ज्रोतों के आवंटन के लिए कुछ नया अपधार बनाया यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा कया * भारत की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ? विस सम त्रालय में राज्य मन्त्री जनादंन : से तक के चतुर्थ काय क्रमबदध आयोजन नामकਂ प्रायोगिक कार्य क्रम के रूप में संयुक्त राध्ट्र संघीय विकास कार्य क्रम के सचिवालय फरवरी में न्यूयाक में संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्य क्रम की शासी परिषद के विशेष अधिवेशन विभिन्‍न देशों को साधन आवंटित जाने का एक अस्ताव रखा था | आवंटन के लिए जिन मापदण्हों का प्रस्ताव किया गया वे उन मापदण्डों से#सारवान रूप में भिन्‍न जिनके अनुसार तृतीय कार्य त्रमबद्ध आयोचन की अवधि में साधनों का सबितरण किया गया था । इन प्रस्तावों में दो महत्वपूर्ण अवयव निम्नलिल्लित तत्वों से सम्बन्धित थे अर्थात्‌ :-- जनसंख्या का और ह



 लिखित  उत्तर  10  1985
 eo  नमक  न  +  नमक  थकान  «मम

 2.  प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  ।

 प्रस्तावित  परिवर्तनों  का  कुल  मिलाकर  प्रभाव  यही  रहता  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघीय  कार्य  क्रम
 के  समग्र  साधनों  में  आगामी  5  वर्षों  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  के  होते  हुए  भी  संयुक्त  राष्ट्र
 संघीय  कार्यक्रम  के  तरह  के  साधनों  में  भारत  का  हिस्‍सा  उतना  ही  रहता  जितना

 पहले  था  ।

 2.  भारत  तथा  कुछ  अन्य  विकासशील  देशों  ने  प्रस्ताविस  मापदण्डों  का  विरोध  किया  ।

 विशेष  अधिवेशन  जून  1985  में  शासी  परिषद  के  सत्र  के  सम्पन्न  होने  से  पहले  दो  दौरों

 में  अग्न तर  चर्चा  करने  का  फेसला  किया  ।  पहले  दौर  साधनों  के  प्रत्याशित  स्तर  के  निश्चयन  के

 लिए  और  अधिक  जानकारी  इकट्ठी  की  जानो  थी  तथा  शिष्ट  मण्डलों  द्वारा  सुझाई  गई  बातों  का

 स्पष्टीकरण  किया  जाना  था  और  इसके  अतिरिक्त  उस  जानकारी  की  व्यवस्था  भी  की  जानी  थी

 जिसके  लिए  अनुरोध  किया  था  ।  दुसरे  दोर  में  शासी  परिषद  को  उसके  अधिवेशन  में

 प्रस्तुत  किए  जाने  के  लिए  व कल्पिक  व्यवस्थाओं  का  निर्धारण  करने  के  प्रयोजन  से  संयुक्त  राष्ट्र
 विकास  कार्य  क्रम  को  प्रारम्भिक  वार्तालाप  सम्पन्त  करना  प्रशासन  से  कहा  गया  था  कि  वह
 बैठक  में  शिष्टमण्डलों  द्वारा  निरूपित  प्रस्थापनाओं  की  विश्लेषणात्मक  तथा  सविरचित  विहुंगम
 रेखा  तैयार  जिस  पर  शासी  परिषद  के  सत्र  से  पहले  प्रारम्भिक  वार्तालाप  के  दौरान  विधार

 किया  जा  सके  ।

 प्रमुख  विदेशी  निर्यात  सण्डियों  का  हाथ  से  निकल  जाता

 6041.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  भारतीय  कम्पनियों  और  निर्यातकों  द्वारा  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  वर्तमान
 मानदण्डों  का  दुरुपयोग  किए  जाने  के  कारण  इनके  प्रमुख  विदेशी  मन्डियां  देश  के  हाथ  स ेनिकल

 गई

 क्या  कुछ  निर्यातकों  ने  गुणवत्ता  तथा  माल  भेजने  की  निर्धारित  समय-सीमा  सम्बन्धी
 मानकों  का  कड़ाई  से  पालन  नहीं  किया

 यदि  तो  ऐसे  निर्यातकों  का  ब्यौरा  क्या  और  ,

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्य  वाही  की  गई  है  ?

 बानिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  जी

 1983-84  के  दौरान  बम्बई  में  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  के  क्वालिटी  नियन्त्रण
 प्रकोष्ठ  में  विभिन्‍्त  कम्पनियों  के  खिलाफ  क्वालिटी  नियन्त्रण  के लिए  अधिसूचित  और  क्वालिटी
 नियन्त्रण  के  लिए  गैर  अधिसूचित  दोनों  मदों  की  क्वालिटी  के  बारे  में  लगभग  600  शिकायरईँं  प्राप्त
 हुई
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 और  :  निर्यात  आम  तोर  पर  सोवियंत

 जमंन  आस्ट्रे  लिका  ककरि

 जसे  देशों  को  हुए  थे।.निर्यातकों  के  ब्यौरे  में  जो  जामकारी  मांगी  गई  वह  स्पष्ट  महीं  मिर्यात
 बवालिटी  नियन्त्रण  तथा  निरीक्षण  1963  के  उपयन्धों  भौर  सीमा  शुल्क  अधिनियत्र

 के  अंतगंत  भी  कई  दोषी  निर्यातकों  को  सजा  दी  गईं
 "

 1983-84  भ्रौर  1984-85  984-85  में  भारत  एल्पयूलिनियम  कल्पनी  लि०
 कार्य  निष्पादन

 6042.  कुमारी  पुण्पा  देवी  :  क्या  खान  झौर  कोयला  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  ने  1684-85  में  अपने  कार्येनिष्पादन  में

 सुधार  किया

 यदि  तो  भारत  एल्यूंमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  का  कार्मनिष्वादन  1989-86  में
 किस  प्रकार  का  और

 1984-85  में  कम्पनो  द्वारा  दिए  जाने  वाले  नकद  अधिकेष  का  ड्योरा  क्या

 ण्फ  न्न्क्

 इस्पात  विभाग  में  राज्यमस्जी  सलटबर  :  वर्ष  1984-85
 में  बिक्री  योग्य  धातु  का  उत्पादन  87,358  टन  हुआ  जो  वर्ष  1983-84  के  उत्पादन  पर  42'4
 प्रतिशत  वृद्धि  दर्शाता

 वर्ष  1983-84  में  बिक्री  योग्य  एल्यूमिनियम  उत्पादन  61,338  टन

 1984-85  के  दोरान  बालकों  के  कोरबा  संयंत्र  के  कार्ययालन  से  976  लाल
 रुपये-का  नकद  अधिशेष  जिसकी  लेखा-परीक्षा  अभी  होगी  एल्यूमिनियमस  क्वारपोरेशन
 आफ  इंडिया  लि०  की  आसमसोल  की  रुग्ण  इकाई  को  2  1984  से  आल्कों  में  मिला  लिया
 गया  है  ।  इस  यूनिट  के  2  1984  से  31  1985  तक  के  परिचालन  से  लगभग  25:30
 साल  रु०  की  नगद  हानि

 रेशम  उत्पादन  में  ध्नुसंभान  कार्य

 6043.  श्री  लिता  मणि  लेसा  :  गया  पूति  शोर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  रेशम  उत्पादन  में  किस  किस्म  का  अनुसन्धान  कार्य  चल  रहा
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 इस  सभी  अमुसन्धान  कार्य  विस्तार  सुविधाओं  से  लघु  उत्पादकों  को  किस  सीमा

 तक  लाभ  हुआ  ओर

 तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  १

 पति  झोर  दस्त  सम्ष्री  चद्र  लखर  (१)  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  स्थापित

 अनुसंधान  संश्थान  बढ़िया  और  और  उच्च  उपज  देने  वाली  शहतूृत  की  रेशम  कीट  की

 जातियों  शहहूती  भौर  गेर  शहतूृती  रेशम  कीट  खाश  पौधों  की  खेती  और  रख-रखाव  की

 विभिःन  रेशम  कीट  रेशम  रीलिग/बताई,  रेशम  कीटों  और  उनके  खाद्य  पौधों  के

 रोग  और  नाशीकीटों  पर  नियंत्रण  तथा  निवारण  की  सुधरी  तकनीक  का  विकास  कर  रहे  हैं  और

 रेशम  कीट  पालन  तथा  रेशम  रीलिंग  आदि  के  उपरकरों  तथा  मशीनरी  के  की  योजना

 बना  रहे  हैं  ।

 तथा  अनुसंघान  की  उपलब्धियों  से  ये  परिधान  प्राप्त  हुए  रेशभ  कीट  पालन
 करने  के  लिए  और  पाले  गए  रेशम  कीट  की  प्रति  यूमिट  मात्रा  के  लिएं  प्रयोग  में  लाए  गए  रेशम

 “  शीट  ज्ञात  पोष्चों  के  प्रति  यूनिट  क्षेत्र  उत्पादन  में  नाशी  कीटों  तथा  रोगों  पर  नियन्त्रण  के
 परिणाम  स्वरूप  भृत्यु  दर  में  कमी  और  परिणाम  स्वरूप  आय  में  वृद्धि  ।

 कुछ  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  हस  प्रकार

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 क्षेत्र  में शाहतूत  की  सुधरी  एम०  एस०  किस्म  के  प्रचलन  से  प्रति  हैक्टार  पत्ती  की
 उपज  400  कि०  ग्राम  से  बढ़कर  5,000  कि०  प्राम  और  वर्षा  पोसित  शहतृत  के
 मामले  में  प्रतिवर्ष  8000  से  बढुकर  10,000  कि०  ग्राम  हो  गई

 सिंचाई  की  दद्ाओं  में  की  प्रति  हैक्टार  पत्ती  की  उपज  क्रषि  बिज्ञान  की
 सुधरी  पद्धतियां  ऊपजाकर  प्रतिवर्ष  15,000  ग्राम  से  बढ़कर  30,000
 कि०  ग्राम  हो  गई

 रेशम  कीट  पालन  तथा  रेशम  कीटों  के  नाशीकीटों  तथा  रोगों  पर  नियन्त्रण  तथा
 उनके  निवारण  सुधरी  तकनीकों  तथा  साथ  ही  विस्तार  कार्य-कलापों  से  उत्पादन
 में  सुधार  हुआ  100  स्वस्थ  डिम्ब  समूह  शहतूती  कोयों  का  ओ  स्तर  18  से  20
 कि०  ग्राम  था  वह  बढ़कर  प्रति  100  स्वस्थ  डिम्बਂ  समृह  20  से  30  कि०  ग्राम  हो
 गया  है  ।  *

 जनजाति  ग्रामों  क ेनिकट  आधिक  भाड़ी  रोपण  करने  की  तकमीक  से  रेशम  कीट
 पालम  का  काम  करने  के  लिए  अधिक  संसया  में  के  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन
 देने  ओर  गेर  शहतूती  कायों  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  मदद  मिली  है  ।

 (5)  रोंग  मुक्त  रेशम  कीट  बीज  के  सुथ्यवस्थित  उत्पादन  का  आयोजन  करने  की  तकनीक
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 के  परिणाम  स्वरूप  गैर  शहतूती  क्षेत्र  मे ंफसलों  के  नष्ट  होने  की  घटनाओं  में  कमी
 आयी

 (6)  सुधरी  हुई  रेशम  रीलिंग  मशीनरी  और  कोथों  को  प्रासेस  करने  तथा  साथ  ही
 रेशम  रीलिंग/कताई  की  तकनीक  के  परिणाम  स्वरूप  उत्पादकता  में  सुधार  हुआ
 है  और  बढिया  किस्म  के  रेशम  याने  का  उत्पादन  हुआ  है  जिससे  रेशम  रीलरों/कताई
 करने  वालों  के  लिए  अतिरिक्त  लाभ  हुए  हैं  ।

 झायकर  के  स्थान  पर  क्रय  कर  लगाया  जाना

 6044.  श्रो०  पो०  ले०  कुरियन  :  क्‍या  जिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  आयकर  के  स्थान  पर  क्रप  कर  लगाये  जांने  के  सम्बन्ध  में  कोई
 प्रस्ताव  प्रॉप्त  हुआ

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 सरकार  के  कुल  कर  राजस्व  में  से  आयकर  की  प्रतिशतता  क्या

 )  क्‍या  सरकार  को  आयकर  के  पहले  दो  सलेबों  से  अधिक  कर-राजस्व  प्राप्त

 होता  और

 आयकर  से  कुल  कितती  प्रर्रप्तयां  होती  हैं  भीर  प्रत्येक  के  अन्तर्गत  कितने

 आपकर  निर्धारित  हैं  ?

 बिंस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनारदन  :  हां  ।

 (@)  आयकर  के  स्थान  पर  क्रय  कर  लगाये  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया

 है  ।

 वित्तीय  वर्ष  1984-85  के  संशोधित  अनुभानों  के  अनुसार  ,  मियम  करे  सहित

 कर  की  अनुमानित  वसूली  सकल  कर  राजस्व  का  प्रतिशत  बेठंती  हैं  ।

 नहीं  ।

 डजपे  के  दौरान  आयकर  और  निंगम  कर  कौ  वसूली  का  संक्षोष्षित

 अनुमान  4,634  करोष्ट  रुपये  एक  विवरण  पलग्त  है  जिसमें  आथकर  विभाग  के  रजिस्टरों  में

 3]  को  आयकर  छण्डों  के  अनुसार  कर-निर्षारितियों  की  संख्या  दई  शॉबई
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 बिक्री  कर  को  बदलते  के  कारण  केरल  को  राजस्थ  की  हानि

 6045.  प्रो  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  विल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  केरल  बिक्री  कर  की  कुछ  मदों  पर  अतिरिक्त  उत्पादक  शुल्क  से  अदलते
 के  परिणामस्वरूप  राजस्व्‌  में  कुछ  राशि  की  हानि  हुई

 यदि  तो  इस  प्रकार  राज्य  को  कितनी  राशि  की  हानि  हुई

 (m1)  केरल  की  अजटीय  स्थिति  इससे  किस  सीमा  तक  प्रभावित  हुई

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  इस  हाति  की  भरपाई  करने  का  अनुरोध  किया
 और

 ॥॒

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जतादन  प्‌  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और-सदन-पठल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 इस्पात  श्रायात  सारणीकरण  एजेंसो  को  स्टील  धथरिटी  श्राफ  इन्डिया
 लिसिदेड  से  झलग  करने  के  परिणामस्वरूप  फालतु

 हुए  लोगों  को  रोजगार  देता

 6046.  श्रीमती  गौता  मुखर्जी  :  क्या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपां
 करेंगे  कि  :

 क्या  नई  आयात-निर्यात  वीति  की  घोषणा  के  बाद  स्टील  अथरिदी  आफ  इंडिया
 लि०  से  इस्पात  आयात  सारणीकरण  एजेंती  को  अलग  करने  और  इस  काम  को  क्षनिज  और  धातु
 ड्यापार  निगम  को  सौंपने  के  बाद  के  विपणन  प्रभाग  में  2000  कर्मचारियों  के  फालतू  हो
 जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  का  विचार  ऐसी  स्थिति  में  उन्हें  किस

 प्रकार  रोजगार  देने  का  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्री  ०  खबदर  :  और  (a)  स्टील  आथ्रिटी
 आफ  इंडिया  लिमिठेड  के  केन्द्रीय  विवणन  संगठन  के  आयात  विभाग  जो  लोहे  भौर  इस्पात  का

 माध्यम  अभिकरण  के  रूप  में  आयात  से  संब'धित  कार्य  करता  57  कार्यपालकों  और  171
 गैर-कार्यपालकों  228)  कार्यरत  यह  अमुमात  लगाया  गया  है  कि  बाकी  कार्य  के  लिए

 109
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 लगभग  20  कार्यपालकों  और  50  गैर-कार्यपालकों  70)  की  अभी  आवश्यकता  रहेगी  ।  सइके

 अलावा  केन्द्रीय  विषणनसंगठन  में  परिवहन  तथा  नौवहन  विभाग  है  जिसमें  1352  (61  कार्यपालक  और

 1291  कर्मचारी  कायरत  हैं|  यह  विभाग  लोहे  और  इस्पात  की  सामग्री  के आयात

 .  और  निर्यात  से  सम्बन्धित  कार्या  को  करने  के  साथ-साथ  के  इस्पांत  कारखानों  के  लिए  उपस्करों

 फालतू  परुर्जो  और  कच्चे  माल  कोयला  शामिल  के  आयात  से  संत्र  घिते  कार्य  करता

 यह  विभाग  माध्यम  अभिकरण  के  रूप  में  आयात  को  छोड़कर  आयात  से  संबंधित  कार्य  करता

 अनुमान  है  कि  अब  इस  विभाग  में  लगभग  11  कार्यपालक  और  261  गेर-कार्य  पालक

 272)  फालतू  हो  जाए  आशा  है  फालतू  हो  गये  कर्मचारियों  को  में  ही  पुदेः  लगा

 लिया  जाएगा  ।

 भारत  से  सबसे  झ्षिक  मात्रा  में  निर्यात  को  जाने  बाली  बस्तु

 6047.  थ्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  जाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  में  भारत  से किस  मद  का  सर्वाधिक

 निर्यात  हुआ

 उपयुं कत  वर्षों  मे ंइस  मद  के  निर्यात  से  कितनी  राशि  की  विदेशी  मुर्दा  अर्जित  कीं

 भौर

 ‘

 वर्ष  198  5-86  में  मदों  के  निर्यात  की  क्या  संभावनाएं  हैं  ?

 बाणिज्य  भस्जालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए्‌+५  1982-83,  1983-84

 भोर  1984-85  में  खनिज  तेल  निर्यातों  की  अंकेली  सबसे  बड़ी  मद  रही

 इन  वर्षों  के दोरान  खनिज  तेल  के  तिर्यातों  का  मूल्य  नियोक्‍त  प्रकार  रहा

 वर्ष
 ह

 मूल्य

 5)

 1982-83  1063

 व  983-84  “  1231

 1984-85 5  परिष्करण

 )
 बन

 बम्बई  हाई  खनिज  के  संसाधन  की  घरेलू  परिष्करण  क्षमता  के  विकास  को  देखते  हुए
 वर्ष  1985-86  के  दौरान  खनिज  तेल  का  तिर्यात  लगभग  नगणय  होने  की  आशा

 110



 -3  0  1907  लिखित  उत्तर

 कि  शमड़  की  वस्तुओं  के  निर्यात  से  श्नजित  विदेशी  मुद्रा

 6048.  श्री  सोमनाथ रथ  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  के  दौराव  चमड़े  की  वस्तुओं  के  निर्यात  से  देश  ने  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 अजित

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चमड़े  की  वस्तुओं  का  निर्यात्‌  ने  का  -

 बदि  तो  सातवीं  योजना  में  चमड़े  की  वस्तुओं  का  विशाल  निर्यात  अभियान

 शुरू  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कार्यक्रम  और

 चमड़े  की  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  योजना  अवधि  के  दौरान

 2133  करोड़  र०  के  चमड़े  तथा  चमड़ा  उत्पादों  के  निर्यात  होने  का  आनुमान

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  अवधि  के  दौरान  चमड़ा  उत्पादों  के  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  जो  उपाय  करने  का  विचार  उनमें  कुछ  हैं  विदेशी  चमड़ा  मेलों  में  भाग

 बिक्री-सह-अध्ययन  दलों  को  प्रायोजित  बाजार  सर्वेक्षण  आदि  के  अलाया  मूल्यवर्धित
 चमड़ा  उत्पादों  के  मिर्यात  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक

 अन्तनिविष्ट
 साधनों  को  आसानी  से  उपलब्ध

 कराना  ।

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्षमों  में  निष्किय  प्‌जो

 6049.  झली  के०  राममूति  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उत्पादन  दिवसों  की

 संस्या  के  आधार  पर  सूची  स्तर  1972  के  179  दिनों  से कम  होकर  1983-84  में  97  रह  गया

 है  लेकिन  उसी  अवधि  के  दोरान  कुल  मूल्य  892  कदयोंड़  उपए  से  बढ़कर  11,165  करोड़  रुपए

 हूं  मया  और

 माल  सूची  में  निष्क्रिय  पूंजी  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि

 उच्चमों  में  सुधरी  तरल  पूंजी  के  अलावा  निवेश  पर  लाभ  की  ऊंची  दर  भी  सुनिश्चित  की  जा

 सके  ?
 ह

 e

 मन्जालय में  राज्य  मंत्री  खनादंग  प्‌  :  हां  |  किन्तु  179  दिनों
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 के  बराबर  माल  सूची  स्तर  और  892  करोड  रुपये  मूल्य  1969-70  वर्ष  से  सम्बन्धित

 म  कि  वर्ष  1972  मालसूची  का  बढ़ा  हुआ  मूल्य  उद्यमों  के  कुल  उत्पादन  की  तुलना  में

 विचा  रणीय  है  जो  आलोच्य  अवधि  के  दौरान  1,814  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  42,051  करोड़
 रुपये  हो  गया है  ओर  मालसूची  स्तर  जितने  दिन  के  उत्पादन  के  बराबर  उसमें  कमी  आयी

 जिसमें  महत्त्वपूर्ण  सुधार  दिखलाई  पड़ता  है  ।

 इस  स्तर  को  और  घटाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  कुछ  सदुषाय  माससूची
 नियंत्रण  के  वेज्ञानिक  यंत्रों  और  तकनीकों  का  इस  विषश  में  कामिकों  का

 मालसूची  की  अवधिक  समीक्षा  चुनींदा  उच्चयमों  का  गहन  अध्ययन  करसा  और  यह  सुझकाना
 किन-किन  सुधारात्मक  विषयों  में  विशिष्ट  कार्राई  की  जानी  आदि  इसका  विवरण  लोक

 उद्यम  सर्वेक्षण  1983-84  खण्ड  1  में  सरकारी  उद्यमों  में  माल-सूची  के
 के  अन्तर्गत  पृष्ठ  254-296  पर  उपलब्ध  है  जिसे  ।  को  लोक  सभा  पटल  पर  रखा

 गया

 बिहार  में  धागे  के  मूल्यों  में  बद्ध

 6050.  भ्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  पूति  झोर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  बिहार  में  हथकरधा  उद्योग  को  धागे  के  मूल्य  में  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  के कासण
 संकट  का  सामना  करना  पड़

 *

 यदि  तो  धागे  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  क्या  कारण

 इस  उद्योग  की  सहायता  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाये  गये
 और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हथरकथधों  तथा  पर  से  चलने  वाले  करधों  के  लिए  नियंत्रित
 दरों  पर  धागा  सप्लाई  करने  का

 पूति  भ्ौर  वस्त्र  संत्री  चगद्र  शेखर  :  बिहार  में  हयकरधों  द्वारा  आम
 तोर  पर  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  40  काउन्ट  तक  के  याने  की  कीमतें  गत  एक  वर्ष  के
 दोरान  लगभग  12  से  17%  तक  बढ  गई

 बिहार  में  हथकरधा  उद्कोग  को  यार्न  को  सप्लाई  के  लिए  बाहरी  स्रोतों  पर
 मिर्मर  रहना  पड़ता  है  और  इसलिए  याने  व्यापार  पर  सट्टेबाजी  के  तत्वों  का  असर  पड़ता
 है  ।
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 राष्ट्रीय  हृथकरथा  विकास  निगम  ने  1985  से  बिहार  शरीफ  में  एक  याने
 डिपों  आरम्भ  कर  दिया  राज्य  सरकार  ने  भी  सिवान  तथा  औरंगाबाद  में
 राज्य  हथरकघा  विकास  निगम  तथा  राज्य  हथकरधा  बुनकर  सहकारी  यूनियनों  के  अभिकरणों  की
 मात  यान  डिपो  खोले  ऐसी  आशा  है  कि  हसी  प्रकांर  के  याने  डिपो  मधुबनी  और  जहानाबाद
 में  भी  जल्दी  की  कार्य  करना  आरम्भ  कर  देंगे  ।

 सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारत  झोर  सोबियत  संध  के  थीच  दुपयों  सें  व्यापार

 ।

 श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  ओर  सोवियत  संघ  के  बीच  रुपयों  में  व्यापार  आगामी  पांच  वर्षों  तक
 जारी

 .  यदि  तो  इस
 संबंध

 में  कोई  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 दोनों  देशों  के  बीच  चालू  वर्ष  के  व्यापार  में  किस  हृद  तक  सुधार  होने  की
 को  संभावना  है  ?  *

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए  ०  :  से  यह  निश्चित
 गया  है  कि  भारत  तथा  सोवियत  संघ  के  बीच  रुपया  व्यापार  प्रबन्धों  में  दोनों  देशों  के  बीच
 वाणिज्यिक  तथा  गैर  वाणिज्यिक  सौदों  के  लिए  अपरिवर्तनीय  भारतीय  रुपये  से  मुगतान  की

 व्यवस्था  |  1986  से  31  1990  तक  पांच  वर्षों  की और  अवधि  के  लिए  तक
 जारी  रखी  जानी

 दोनों  व्यापा।रेक  सामेदार  दोनों  देशों  के  प्रधानमंत्रियों  द्वारा  1  1979  में

 हस्ताक्षरित  दीर्धावधि  आर्थिक  कार्यक्रम  में  निर्धारित  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  द्विपक्षीय

 व्यापार  बढ़ाने  तथा  उसके  विविधीकरण  के  लिए  काय॑  कर  रहे
 ह॒

 सातवीं  योजना  के  दो  रान  वाणिज्यिक  शोर  सहकारी  दोंकों  हारा  गृह-निर्माण  ऋण

 6052.  थी  थी०  थी०  देसाई  :  कया  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बेक  देश  में  247  लाख  मकानों  की  कमी  को  पूरा  करने  के

 उद्देश्य  से वाणिज्यिक  और  सहकारी  बेकों  को  सातवीं  के  दोरान  योजनाबद्ध  और  निजो

 आधार  पर-निर्माण  ऋण  प्रदान  करने  के  निदेश  दिए
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 यदि  तो  बया  वाणिज्यिक  बैंकों  को  इस  सम्बन्ध  में  निदेश  और
 दिशा-निर्देश बढ जप

 जारी  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कितने  बेंकों  ने  इस  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  देने  का  निर्णय  किया  है  ?

 *
 दिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ह
 इलेक्ट्रामिको  सामान  के  निर्यात  में  बढ

 6053.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  पांच  वर्षों  में  इलेक्ट्रानिकी  समान  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  उसके  वर्ष-वार  आंकड़े  क्या  हैं  तथा  निर्यात  की  जा  रही  प्रमुख
 और  मदों  के  नाम  क्‍या  और  न

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  कितने  मूल्य  के  निर्यात  किए  जाने  का  लक्ष्य  है  ?

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  जी  हां  ।

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  इलेक्ट्रोनिक  माल  के  निर्यात  निम्नलिखित  रहें  हैं  :

 २०

 वर्ष  इलेक्ट्रॉनिक  माल  साफ्ट  वेयर  योग

 1980-81...  26.78  7.28  34.06

 1981-82  33.32  10.42  43.74

 1982-83  95.00  15.00  110.00

 ;
 1983-84.  120.00  20.00  140.00

 )

 1984-  9  महीने  105.00  16.00  121.00
 .  अप्न  ल-दिसम्बर

 )
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 निर्यात की गई हाडंवेयर को प्रमुख प्रिन्ट्स फ्लापी डिस्क विन्चेस्टर मैगनेटिक हैड्स तथा कम्प्यूटर पेरीफी रल्स भारत निर्यात की गई साफ्टवेयर की मदों में वीडियो टेप आदि शामिल हैं । के लिए करोड़ रु० और साफ्ट वेयर के लिए 60 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया लघु हस्पात संयत्रों स्थापना 6564. श्री विजय एन० पाटिल : क्या ज्ञान झ्ोर कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश के विभिन्‍न भागों में स्थापित लघु इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में क्‍या प्रगति हुई कया इन संयंत्रों के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराई गईं | ये लघु परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी भोर उनयें उत्पादन कथ से शुरू हो गया परियोजनायें पहले ही पूरी की जा चुकी और यदि तो इन संयंत्रों की राज्य-बार सूची क्या है ? इस्पात विभाग सें राज्य संत्रो गटवर : से देश के विभिन्नि भागों में लघ इस्पांत कारखानों की स्थापना के लिए कुल 54.7 लाख टन वाधिक क्षमता हेतु ओद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए इनमें से इकाइयों में जिनकी वाधिक क्षमता 39.4 लाख टन वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू हो गया दोष इकाइयां _ कार्यान्वयन के विभिन्‍न चरणों में आरम्भ में आशय-पत्र एक एक वर्ष की अवधि के लिए बेच होते हैं और इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती हैक वे इस अवधि में उसे क!रया[न्वित आशय-पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में इकाई से प्राप्त अनुरोध उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता लेकिन यह बताना सम्भव नहीं है कि ये परियोजनाएं कब पूरी हो जाएगी तथा इनमें उत्पादन कब कच्ची सामग्री आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओं ध्यवस्था लाइसेंसघारियों को स्वयं करनी फिर आशय-पत्र राज्य-सरका रों/राज्य विद्युत बोर्ड ते बिजली की उपलब्धि के सन्‍्यन्ध में आश्वासन मिलने के पश्चात्‌ ही जारी किए जाते त॑ बस



 लिखित  उत्तर  7  10  1989

 जिन  लघु  इस्पात  संयंत्रों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान  किए  गए  उवकी

 बार  सूची  सभा-पटल  पर  रख्ल  दी  गई  में  रखी  गई  ।  वेखिए  संझया  एल०  टी०

 1117/85]

 सातवों  पंचवषीय  योजना  के  दौरान  एल्यूमिना  संयंत्रों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 है
 60535.

 ७4:  हल आई  \

 :  क्या  खान  शोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  किन-किन  स्थानों  पर  कितने  एल्यूमिना  संयंत्र  हैं  भौर  उन  संयंत्रों

 हैं  एल्यूमिना  का  कितना  वार्षिक  उत्पादन  होता

 क्या  अगली  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  और  अधिक  एल्यूमिना  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया

 इन  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  और

 क्या  गुजरात  छतिज  विकास  निगम  को  हुंगरी  में  एल्यूमिना  संयंत्र  की  स्थापना  के

 लिए  ठेका  दिया  गया  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?  '

 इस्पात  जिभाग  में  राज्य  सस्त्री  लटबर  :  देश  में  हस  समय  5

 प्रिमा  संयंत्रों  के स्थल  तथा  1984-85  5  का  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :---

 उत्पादक  का  नाम  स्थल  1984-85  $  में  उत्पादन

 सार्वजनिक  क्ष  तर  े

 बालकों  _

 मिजी  क्ष भर  ह  हि

 इन्डाल  भरी  तथा  बेलगाम  220,860

 हिम्डालकों  रैणूकूट  26,551  :

 भाल्को मैट्र 26,5 कुल 590,530



 20  1907  लिखित  उत्तर

 से  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  द्वारा  उड़ीसा  के  जिला
 पट  के  दामनजोड़ी  में  800,000  टन  वा्धिक  क्षमता  के  एक  एल्यूमिना  संयंत्र  का  निर्माण  किया
 जा  रहा  इसकी  मूल  अनुमानित  लागत  1980  की  प्रथम्त  तिमाही  के  प्रचलित  मूल्यों  के  . आधार
 पर  293  करोड़  रु०  संशोधित  लागत  अनुमान  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।  संयंत्र  का  निर्माण

 पहले  से  हो  रहा  है  तया  उसका  परिचालन  1986  में  होना  है  ।

 नहीं  ।

 गुजरात  सें  लगिज  भष्डारों  का  पता  सगाने  के  लिए  सबक्षण

 6056.  श्री  भोहन  भाई  पटेल  :  क्या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि

 ग्रुजरात  खनिज  भंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 )  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 उनका  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  !
 ”

 इस्पात  जिसाग  में  राज्य  संत्री  (go  सटवर  हां  ।

 गुजरात  में  निम्नलिखित  मुर्य  खनिज  पाए  गए  हैं

 |  खनिज  अनुमानित  मंडार  टमों

 बाक्साइट  903.4

 बेन्टोनाइट
 ***

 .

 430.8 430-8

 शीमी  मिट्टी
 ***  674.3

 तांबा  अयस्क
 a  75.7

 डोलोमाइट
 **  2,453.1

 फायरक्ले
 **  448.2

 फ्लूराइट
 ***

 .  83.5

 जिप्सम
 +**  72.0

 ग्रे  फाइट
 +**  20.4

 '
 लिग्ताइट  गन  1,650.2

 आूनापत्थर
 ***  1,07,920.0

 सीसा-जस्ता  अयस्क  **
 144  74.4

 मेधनीज  अयस्कृ  vee  29.6
 मनन  नमन  न  +-+++  नननकनननीनन+भ3+3++ीनी+नयनमययान॥  नम  ene

 कम
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 केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  की  एजेंधियों  द्वारा  सर्वेक्षण  कार्य  जारी

 सेलम  इस्पात  संयंत्र  को  लालू  किया  जाना रुप  थे  के  Te

 6057.  श्री  एन०  डंनिस  :  क्‍या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 तमिलनाडु  राज्य  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सेलम  इस्पात  संयंत्र

 चालू  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  सेलम  दृस्पात  संय त्र  को  चालू  करने  के  ब्ारे  में  मोजूदा  स्थिति  क्‍या

 इस्पात  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  लटवर  :  और  सेलम  इस्पात
 कारखाना  चालू  कर  दिया  वाणिज्यिक  उत्पादन  13  1982  से  शुरू  हुआ

 उड़ीसा  के  को  रापूट  जिले  में  ख  निजों  गौर  धातुश्ों  पर  ध्राघारित  उद्योगों  की  स्थापना

 6058.  भी  गिरिघर  गोमांगों  :  क्या  लान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सरकार  और  उनके  मंत्रालय  द्वारा  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  अब  तक  किते
 किन  खनिज  और  घातुओं  को  निकौला  गया

 अब  तक  खनिजों  और  धातुओं  पर  आध।रित  कौन  से  उद्योग  लगाये  गये  हैं  तथा  सातवीं
 ह

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिये  तत्संबंधी  प्रस्ताव  क्या  -

 उड़ीसा  सरकार  और  गैर  सरकारी  पार्टियों  कों  कितने  आशय  पत्र  जारी  किये  गये  हैं
 तथा  पारियों  और  आशय  धारियों  के  नाम  क्या

 कौत-कौन  से  एककों  ने  प्रारंभिक  कार्य  आरंभ  कर  दिया  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  उक्स  जिले  के  खनिजों  के  भारी  भण्हारों
 को  निकालने  हेतु  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ०  लटबर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
 ह

 कं
 कुद्र  सुब  प्रायरत  झोर  कंपनी  लिसिदेड  हारा  लोह  झ्यस्क  का  निर्यात  लक्ष्य

 6059.  भो  थो०  एस०  छुष्ण  झ्म्यर  :  कया  सान  झोर  कोयला  मंजी  यहू  बताते  की  .

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पा



 लिखित  उत्तर 20  1907

 कुद्रे मुख  आयरन  और  कंपनी  लिमिटेड  द्वारा  1984  के  दौरान  लौह  अयस्क  की

 कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया

 कया  कंपनो  ते  अपना  1984  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया

 यदि  तो  अपेक्षित  मात्रा  का  निर्यात  न  करने  के  क्या  कारण

 बैया  कंपनी  ने  पर्याप्त  ऋणादेश  प्राप्त  किए  और

 क्‍या  1984-85  के  दौरान  कंपनी  को  मुनाफा  हुआ  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्रो  नटबर  :  और  वर्ष  1984-85
 के  दौरान  कुद्र  आयरन  और  कंपनी  लिमिटेड  ने  15.7  लाख  टन  लौह-अयस्क  सांद्रण  का  निर्यात
 किया  था  जबकि  सक्ष्य  के  अनुसार  16.5  लाख  टन  लौह-अयस्क  सांद्रण  का  निर्यात  किया  जाना

 लक्ष्य  की  प्राप्सि  में  वैह  आंशिक  कमी  एक  खरीददार  देश  द्वारा  अपने  संय'त्र  में  कुछ  कठिनाइयों  के

 का रण  सांद्रण  की  संविदागत  मात्रा  न  उठाने  के  कारण  रही

 लेकिन  कहनी  सांद्रण  की  बिक्री  के  लिए  विदेशों  में  निर्यात  बाजार  ढूंढने  के

 लिए  प्रयास  कर  रही  है  ।
 |

 (३2)  नहीं  ।

 सेसस  इण्डियन  मेटल्स  एण्ड  फेरों  एल्लयज  लि०  के  माध्यम  से  चार्ज  फ्रोम ..
 झ्म्य  लाइसेंसशुवा  निर्यात

 60.60.  भरी  डी०  बी०  शिगडा  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  -.

 क्‍या  उड़ीसा  स्थित  मंसर्स  मंटल्स  एण्ड  फेरो  एहलयज  लिमिटेड  के  शत  प्रतिशत
 निर्यातोन्मुख  एकक  ने  20  1983  से  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  कर  दिया

 अब  तक  फ़ितनी  मात्रा  में  चार्ज  क्रोम  और  अन्य  लाइसेंसशुदा  उत्पादों  का  निर्माण
 किया  गया  है  तथा  उक्त  संयंत्र  के  आरम्भ  से  अब  तक  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया

 इस  फर्म  ने  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तर्गत  अपने  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एकक  के

 लिए  कितनी  मात्रा  में  क्रोम  मेटलजिकिल  कार्बन  पेस्प  आदि  जैसे  कच्चा  माल

 भोज्य  का  आयात  किया  ओर  प्रत्येक  वस्तु  का  आयतित  मृल्य  क्या

 क्‍या  इस  फर्म  ने  धरेलू  देशी  बाजार  के  लिए  कार्यरत  अन्य  एकक  को  ये  वस्तुएं  काफी

 ब्रात्रा  में  अवध  और  अनाधिकृतं  रूप  से  दे  दिया  है  और  इस  प्रकार  आयात  व्यापार  निय  त्रण
 नियम  और  उसके  अन्तगंत  जारी  नियमों  का  उल्लंघन  किया  और

 149



 लिखित  उत्तर  10  1985

 (¥)  यदि  तो  सरकार  का  विचार  उनके  विरूद्ध  क्या  काय  वाही  करने  का  है  ?

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जी  हां  ।

 विवरण  एक  संलरन  है  /

 तथा  फर्म  ने  अपने  उद्योग  के  लिए  शत  प्रतिशत  निर्याव  अभिमुख्ल  एकक
 योजना  के  भ्रन्तगंत  आयातित  माल  की  कतिपय  मात्रा  का  प्रत्यावर्तत  किया  है  भौर  राजस्व  विभाग
 द्वारा  उनके  लिलाफ  कार्रवाही  की  गई  है  ।  प्रत्यावतित  की  गई  मदों  और  उस  संबंध  में  की  गई

 कार्यवाही  के  ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए  जो  संलग्त

 विवरणु-एक

 20.2.83  से  फम  द्वारा

 विनिमित  उत्पादों  की  मात्रा

 2.  20.2,83  से  फरमं  द्वारा

 किये  गए  निर्यातों  की  मात्रा

 3.  आयातित  और  भण्डारित
 '

 कच्छे  माल  की  मात्रा

 कऋ्रोम  अयस्क

 एल  ए  एम  कोक

 .  कार्बन  इलेक्ट्रोड  पेस्ट

 चाजं  क्रोम  -

 फेरो  सिलीकान

 चार्ज  क्रोम

 जिसमें  एक  मं०  टन  मात्रा
 शामिल  है  जो  कि  स्टाक
 गणन  के  समय  कम  पाई

 न्याय  नि्णयन  के  अधीनਂ

 फैरो  सिलीकान

 सात्रा
 में०  टन  में

 13,209

 10,794.13

 1,027.239

 ट
 120

 ——— पर

 3783  मै०  टन

 3652.560  मे०  टन

 3,600.500  मे०  टन

 2,235.820  में०  टन

 सी  भाई  एफ  भूल्य
 रुपये  में

 1,12,72,399  2,72,39  9

 34,33,760.75  5,  ey

 22 34,33,760.75 लिप्त



 टु

 80  1907  सिश्चित  छदक

 पार्टी  ने  अपने  घरेलू  उद्योग  के  शतप्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एकक  के  अन्तर्गत  आयातित
 माल  की  कुछ  मात्रा  को  प्रध्यावतित  किया  प्रत्यावतित  की  गई  मात्रा  निम्नलिखित  है  :-

 न  बल-ननननन  जिय+  «५  a  ०-०

 मद  मात्रा  सी०  आई०  एफ०  मूल्य
 रूपये  में

 ४७७७४७४७४७४७४७४७४/४/४/श/"""शस्‍शशशशशशश/शशशशश/ेशशशशशशआशशा।शाि।शणश-श/शआआ  शान ४430  ०.
 के

 ऋोम  अयस्क  600  a

 एल  ए  एम  कोक  राजस्व विभाग (alo बी० Go सी०) द्वारा आयातक के  खिलाफ  कार्रवाई

 कार्बन  इलेकट्रोड  पेस्ट  53,757
 जः  जा  एररणणाभ  जप

 राजस्व  विभाग  बी०  ई०  द्वारा  आयातक  के  खिलाफ  कार्रवाई  गयी
 क्रोम  अयस्क  और  हलकट्रोड  पेस्ट  पर  3,32,860  रू०  और  गयी

 रू०  सीमाछुल्क  के  रूप  में  वसूल  किए  गए  ।  एल०  ए०  एम०  कोक  पर  सीमा  शुल्क  के  रूप  में

 १,23,505  लाख  रू०  की  मांग  की  गई  है  जिसकी  अब  अपील  में  भी  पुष्टि  हो  गयी  है  और

 7,23,505  लाख  रू०  का  मांग  नोटिस  दे  दिया  गया

 इसके  स्टाक  गणन  के  समय  क्रोम  अयस्क  की  मामले में  मै०  टन  और

 एल०  ए०  एम०  कोक  कोक  की  343.46  मै०  टन  की  कमी  पाई  गई  ।  एक  मामले  में  निर्णय  दिया  झुड
 चुका  है और  लगाया गया  रू०  के  शुल्क  मांग  की  पुष्टि  हो  गई  है  और  पार्टी  पर  एक  लाख  रू»
 का  अर्थ  दण्ड  लगाया  गया  है|

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  बिस्तार  कार्यक्रम  #

 श्री  दास  स  ज्ञी  :  बया  खान  श्रोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :  हु

 हु

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  और  छठी  पंचचर्षीय  ग्रोजना  में  3]  मार्च  पंचवर्षीय  तक

 वर्षवार  दुर्गापुर  इस्पात  संय  त्र  मेंਂ  कितना  उत्पादन

 प्ररतावित  विस्तार  कार्य  क्रम  में  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  और

 दुर्गापुर इस्पात संयत्र में इस समय कितने आदमी काम रहे हैं तथा विहार कार्य क्रम पूर्ण होने पर उनकी संख्या कितनी होने का अनुमान है ? इस्पात विभाग में राज्य मंत्रों सटबर पांचवी तथा छठी पंच्रवर्षीय
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 हू

 योजनाबधि  के  दौरान  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 शया  है  :--

 ण  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि
 '

 छठी-पंच्रवर्षीय  योजन्मवधि

 विक्रेय  दस्पात  का  उत्पादन  वर्ष  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन

 “1975-76  752  1980-81  598
 है  6

 1976-77  चऊ  901  1981-82  782

 1977-78  865  1982-83  2-83  813

 1978-79  7१78  1983-84  602

 1979-80
 665  -  1984-85:  5  -  621.

 हि  दुर्गापुर  इस्पात  कारझाने  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  परन्तु  प्रौद्योगिकीय
 उन्मयन  तथा  आधुनिकीकरण  की  योजना  तैयार  कर  ली  गई  है  जिसमें  कारखाने  की  16.58  लाख
 टन  अपरिष्कृत  इस्पात  की  निर्धारित  क्षमता  की  प्राप्ति  की  परिकल्पना  की  गई  -

 ॥

 31  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  को
 32698  फर्मचारी  काम  कर  रहे  परन्तु  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  आधुनिकीकरण

 के  बाद  श्रम-शक्ति  की  आवश्यकता  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  की  जाने  वाली  आधुनिकीकरण  की
 योजना  की  अवस्था  तथा  कार्य  क्षेत्र  पर  निमेर  करेगी  ।  मर

 ‘  झौषधियों  का  निर्यात

 6062.  भरी  राधाकान्त  दिगाल  :  गया  वाणिए्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  रे

 गत  दो  के  दोरान  विदेशों  को  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  की  ओषधियां
 निर्यात  की

 (a)  क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  औषधियों  का  निर्यात्त  बढ़ाने  की  कोई  योजना  सरकार  के
 समक्ष

 5  हु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?



 20  1907  लिखित  उत्तेर

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  ए०  :  पिछले  दो  वर्षों  के  लिए
 वर्गगार  औषधियों  के  निर्यात  आंकड़े  नीचे  दर्शाये  गए  हैं

 +  रुपये

 1983-84  1984-85  83-85
 -

 1.  औषधीय  केस्टर  भॉयल  «  80°00  88:74

 2.  फिनिश्ड  फारमूलेशन्स  50°52  65.52.

 3.  बेसिक  ढ्ग्ज  2548

 4.  कुनीन  साल्टस
 '

 0.44

 ७००  भाममए  सिह  ५५०००  थमा  न  पक  न  विनननभनमनाम  अनमम-मन+  18°46  +भा  +ब  25°48  णणआ  आए
 जार

 कुल  150°88  180°18  ---

 हां  ।

 1985-86  5-86  के  लिए  इन  मर्दों  के  निर्यात  के  लिए  215  करोड़  रु०  का  लंक्षेय

 निर्धारित  किया  गया  निर्यातों  को  बढ़ाने  क ेलिए  जो  कदम  उठाए  गए  हैं  वे  नए  बाजारों

 का  पता  मल  औषधियों  के  निर्यात  पर  अधिक  बल  अध्ययन-सहू-बिक्री  दलों  को
 '
 भेजना  तथा  अतिरिक्त  बलक  ओषधि  मदों  को  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  प्रदान  करना  ।

 उड़ोसा  में  चूगा  पत्थर  की  खानें

 6063.  श्री  राघाकान्त  विगाल  :  क्या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :
 '

 उड़ीसा  के  विभिन्‍न  भागों  में  चूना  पत्थर  की  कितनी  सारे

 इन  थानों  में  चना  पत्थर  के  कुल  कितनी  मात्रा  में  मंडार  और

 उड़ीसा  में  चूना  पत्थर  के  मंडारों  के  उचित  उपयोग  हेतु  कया  कदम  उठाएं  गए
 हु

 |  '
 123



 लिडिश  रतेंर  10  1985

 कर  नानी  नीननननननननननीनानननाननीनननननननन-नं-«-भफऊगभ£भ£ग:-नण॑नीण।य

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटबर  :  उड़ीसा  में  चूनापत्थर  खानें

 सम्भलपुर  और  सुन्दरगढ़  जिलो  में  इन  दोनों  जिलो  में  एक-एक  बतायी  जाती
 कोरापुट  जिले  में  भी  एक  खान  जो  इस  समय  बन्द

 (a)  भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा  तैयार  1-1-1980  की  खनिज  सूची  के  इन
 क्षेत्रों  मे ंकुल  अनुमानित  चुना  पत्यर,भण्डार  इस  ब्रकार  हैं  ।

 ॥

 . ed  +ब  3  अकममकन्‍क  «नमक  सिम  के  निया  अर  जन  स्‍िननगनननन  मनन  nee

 जिला  सभी  ग्रेड  भण्डार  टन

 1.  13°96

 2*  सुन्दरगढ़  -  570°90

 3.  कोरापुट  '  255-82

 *  १  उड़ीसा  राज्य  840:68

 ह  .  चूनापत्थर  का  उपयोग  दुर्गापुर  और  रुरकेला  इस्पात  कारखातों

 मैं  तथा  आई०  डी०  सी०  उड़ीसा  के  बड़गढ़  और  उड़ीसा  सीमेंट  लि०  के  राजगंगपुर  सीमेंट

 कारखातों  में  होता  है  ।  कुछ  म[त्रा  का  इस्तेमाल  तालचिर  के  उर्वे रक  कारखाने  और  करलिंग  आइरन
 बक्से  ब[रबिल  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  की  विभिन्‍्त  फाउन्ड्रीज  में  भी  होता  है  ।

 घर्द  1985-86  शोर  1986-87  के  दौरान  चोनी  का  निर्यात  '

 6064.  ञआ»ी  बाला  साहिब  विश्ले  पाटिल  :  क्‍या  ब(णिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृत्ा  करेंगे
 किः  -

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  चीनी  के  निर्यात  का  क्‍या  लक्ष्य  रखा

 इस  क्षंत्र  में  प्रवेश  करने  हेतु  गैरसरकारी  और  सहकारी  क्षेत्र  के  लिए  कितंता
 कोटा  निर्धारित  किया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  किन्हीं  नये  बाजारों  का  पता  लगाने  में  हम  समथं  हो  तो

 उसके  नाम  क्या  और

 (a)  चीनी  निर्यात  का  लाभ  दर  क्या  है  ?

 °



 20  1907  लिखित  उत्तर

 »वाजलिज्य  में  राज्य  भम्त्री  पी०  ए०  :  वुछ  पड़ोसी  देशों  को

 और  अधिमानी  कीमत/कोटा  हकदारी  के  अन्तगंत  थोड़ी  मात्राओं  में  चीनी  के  निर्यातों  को  छोड़कर
 झीनी  के  निर्यात  स्थगित  इसलिए  1985-86  के  लिए  चीनीं  के  लिए  कोई  निर्यात  लक्ष्य  नहीं

 है  11986-87  के  लिए  लक्ष्प  निर्धारित  करने  के  प्रश्त  पर  अगली  फसल  और  उत्पादन  स्तरों  का

 मूल्यांकन  करने  के  बार  विज्ञार  किया

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिहार  में  छोटे  भौर  सीमांत  किसानों  से  बेंक  ऋण  से  कृषि  उपकरण

 खरीदने  पर  ग्रधिक  भूल्य  वसूल  किया

 हिन्दी  ] न्यू

 6065.  श्री  विजय  कुमार  मिश्र  :  क्प्रा  बिल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कपः  करेंगे  कि  :

 (6)  क्या  कुछे  संसंद  सैंदस्थों  ने  दिनांक  27  1985  के  पत्र  में  यह  आंरोप

 लगाया  गया  था  कि  बिहार  में  छोटे  और  सीमांत  किसानों  से  बेकों  द्वारा  दिए  गए  ऋण  से
 स्टेनर  तथा  अन्य  कृषि  उपकरण  खरीदने  पर  बजार  मूल्य  की  तुलना  में

 कई  गुना  अधिक  मूल्य  लिया  जाता

 ह  कया  ग्रामीण  विकास  विभाग  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है  ऑर  यदि  तो  इन
 श्रारोंपीं  में  कितनी  सत्यता  हैं  और  उनमें  से  कितने  आ।रोय  सही  पाए

 इस  बारे  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  ते  क्या  सिफारिशें  की  और

 यदि  कोई  अधिकारी  दोषी  पाए  गए  तो  उनके  विरुद्ध  क्‍या  कारंवाई  की  गई |

 विंस  मंत्रालय  में  राज्य  मसंत्री  जतादेत  :  श्री  ;  भ  देव
 संसद  राज्य  सभा  से  दिवांक  27  1985  का  एक  पत्र  हुआ

 है  जितमें  इस  प्रकार  के  आरोप  लगाए  गए

 -  से  (&)  ग्रामीण  विकाप्त  विभाग  ने  विहार  राज्य  सरकार  से  राज्य  सरकार  के  सम्बन्पित
 पयञ्ध्ट  अधिकारियों  के  विदद्ध  कारंबाई  करने  का  परामर्श  दिया  भारतीय  रिजर्व  बंक  को  भी

 |

 बैंकों के अपराधी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में जिम्मेदार ठहराने के लिए अपने कुछ बररिंष्ठ अधिकारी पटना मैजने और सम्बन्धित बेंकों को दौषी पाएं गए अधिकारियों के विरुद उचित अनुशोसनिक कारैवाई करेने के निदेश देने के लिए कहा गया है । $



 लिखित  उत्तर  10  19851
 मनन मननननननीनननननननननीननगननननगभनतगएग2£2२गतलतऊ नननननीनननननननननीननननननननननननम-निननननन॑-न3त3-नलन-न+मम++«न++  नी भी

 पनुसुबित  जातियों/अनजातियों  को  ऋण  देने  हेतु  विशेष

 की  स्थापना

 6066.  भरी  नर्रासह  लक्वाता  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  ठीक  प्रकार  से  ऋण  उपलब्ध  कराने

 के  रिजर्व  बंक  द्वारा  क्या  दिशा  निर्देश  जारी  किए  गए

 क्या  इन  निदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  प्रशोजत  हेतु  विशेत्र  कज्ष  स्थापित  क  रने  वाले  बँकों  की  संख्या  कितनी

 शेष  बेंकों  द्वारा  कब  तक  ऐसे  कक्ष  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 क्‍या  रिजर्व  बंक  के  निदेशों  के  अनुसार  प्रत्येक  बेंक  को  अनुसूचित  जातियों/जन-
 जातियों  के  व्यक्तियों  को  कराये  जाने  वाले  ऋणों  के  वाषिक  प्रायबकलन  तैयार  करने  के
 निदेश  दिए  गए  और  ५

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 \

 विस  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादन  :  और  अनसंचित
 जातियों/अनुसू चित  जन  जातियों  के  ऋणकर्ताओं  को  उत्पादक  ऋणों  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  लिए
 भारतीय  रिजवं  बेक  समय-समय  अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लोगों  की

 आवश्यकताओं  के  अनुकूल  ऋण  योजनाएं  तैयार  जिला  ऋण  आयोजनाओं  में  अनुसूचित
 जातियों/अनुसूचित  जन  जातिथों  को  तरजीह  अनुसूचित  जातियों/अनुसूबचित  जन  जातियों  के

 विकास  की  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  वाले  निगमों/अभिकरणों  के  साथ  निकट  सम्पर्क
 अधिक  संख्या  में  अनृध्ृचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जाति  की  आब्रादी  वाली  हारिजन्‌  बस्तियों
 अथवा  गांवों  को  अ  गीकार  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  आवेदकों  के  प्रस्तावों
 का  सहानु  भूतिपूर्वेक  मूल्यांकन  सुनिश्चित  करने  और  उनके  आवेदनों  का  शाखा-स्तर  से  ऊपर  को  केਂ

 उच्च  स्तर  पर  ही  रह  करने  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  ज्न  जातियों  के  ऋणबर्"त्ताओं  को  दिये
 जाने  वाले  ऋणों  के  प्रवाह  पर  नजर  रने  के  लिए  विधेष  कक्ष  स्थापित  करने  और  निदेशक  बोर्डों  के

 सम्मुख  आवधिक  सुमीक्षाएं  प्रस्तुत  करने  जेसे  उपाय  कार्यान्वित  करने  के  जिनमें  न  केवल  की
 गयी  का  ब्यौरा  दिया  गया  हो  बल्कि  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के

 ऋणकर्त्ताओं  की  व्याप्ति  का  विस्तार  करने  के  लिए  परिकल्पित  अतिरिक्त  उपायों  की  रूपरेला  भी
 गयी  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किये  गए

 4  इन  सभी  उपायों  के  परिणाम-स्वरूप  हाल  के  वर्षों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  इेंकों  द्वारा  अनुसूचित
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 जातियों/अनुसूचित  जम  जातिपों  के  हिताधिकारियों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  प्राप्त  में

 नौय  वृद्धि  हुई

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अ  तर्गत  अनुसूचित  जातियों/अनू  सूचित
 जन  जातियों  के  ऋणकर्ता  खातों  की  संख्या  जो  जून  1979  में  11.78  लाख  थी,आन  1984  में  बढ़कर
 43.65  लाख  हो  गयी  और  इसी  अवधि  में  अग्रिमों  की  राशि  170.53  करोड़  रुपये  से  बढ़कर
 832.45  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गयी  |  सरकार/भारतीय  रिजय॑  बैंक  को  क्षेत्र  स्तरीय  अधिकारियों

 हारा  इन  दिशा  निर्देशों  का  पालन  न  किये  जाने  के  बारे  में  कभी-कभी  विशिष्ट  छिकायतें  प्राप्त

 होती  हैं  ।  इन  शिकायतों  के  बारे  में  उपचार/त्मक  कार्रवाई  करने  के  लिए  अनुवर्ती  उपाय  किये

 जाते
 ॥

 और  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  ऋणकर्त्ताओं  को  दिये  जाने
 बाले  क्रणों  के  प्रवाह  को  छढ़ाने  के  उहद  श्य  को  पूरा  करने  के  प्रयोजन  से  सर॒कारी  क्षत्र  के  सभी  बेंकों
 ने  इन  समुदायों  लिए  बनाए  गये  ऋण  कार्यक्रमों  के  कर्यान्‍्वयन  पर  नजर  रखने  के  लिए  विशिष्ट

 तंत्रों  का  निर्माण  किया  विशेष  कक्षों  के  गठन  के  बारे  में  बकों  से अलग-अलग  सूचना
 प्राप्त  की  जा  रही.है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ह  और  बकों  को  अपने-अपने  कार्य-निष्पादन  बजट  के  अभिन्न  अंग  के  रूप  में

 अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जन  जातियों  के  ऋणकर्त्ताओं  को  ऋण  सहायता  देने  के  कार्यक्रम
 '  बनाने  का  परामर्श  दिया  गया  है|  ताकि  इन  उद्दं  एयों  की  पूर्ति  कर  कारागर  ढंग  से  नजर  रखी  जा  *

 सके  ।

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  एल्यूमिनियम  का  झावंटन  करने  के  लिए  निर्धारित
 हे  दिशा  मिर्देश

 6067.  डा०  गौरी  हाकर  राजहँस  :  क्या  लान  झोौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  एल्यूमिनियम  के  वास्तविक

 क्ताओं  को  विभिन्‍न  श्रेणियों  का  एल्यूमिनियम  आवंटित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  दिशा-निर्देश

 निर्धारित  किए

 यदि  तो  जारी  किए  गये  दिशा-निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  यूनिटों  के
 जाम  क्या  जो  एल्यूमिनियम  के  वास्तविक  प्रयोक्‍ता

 क्‍या  सरकाड़  के  में  यह  बात  जायी  है  कि  बहुत  से  जो  सरकार  से
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 विभिन्‍न  श्रेणियों  का  एल्यूमिनियम  कर  रहे  विनिविष्ट  कोटे  क्रा  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  और

 उसे  अधिक  मूल्य  पर  बेच  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  व  विचार  उन  एककों  के  विस्द्ध  वया  कार्रवाई  करने  का  है  जो
 कोटे  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  सें  राज्य  मन्‍्भी  नटथर  सिह  )  व  नई  ओर  सुधरी  हुई
 बूनिटों  के  बेहतर  क्षमता  उपयोग  और  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  वर्ष  1984-85  में
 ई०्सी०  ग्रेड  एल्यूमिनियम  के  वितरण  के  बारे  में  कुछ  दिशा  विर्देश  तंयार  किए  गए  थे  ।  इत्त
 दिशा-निर्देशों  को  1985-86  के  लिए  भी  बरकरार  रखा  इन  निर्वेशों  की  विशेषताएं  इप्त

 प्रकार  है  :--
 री

 (1)  यूनिटों  को  आवंटन  उनकी  पिछली  अधिकतम  वाधिक  खरीद  के  75  प्रतिशत्न  अंक
 तथा  उनकी  25  प्रतिशत  क्षमता  के  आधार  प्रर  किया  जाता  है  ।

 (2)  नई  ओर  सुधरी  हुई  यूनिटों  को  आवंटन  उनकी  75  प्रतिशत  क्षमता  के  आधार  पर
 किया  जाता  है  ।

 (3)  प्रत्येक  आबंटी  यूनिट  की  विशेषतया  छोटी  यूनिट  की  सुविधा  के  उन्हें  धातु
 उठाने  हेतु  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  माह  का  नोटिस  दिया  ब्ञाना

 अनिवायं
 ह  ह 5

 (4)  दिक्षा-निर्देश  के  ऋणी  जो  ई०  सी०  स्रेटल  की  नियमित  आबंटी

 एल्यूमितियम  नियंत्रक  को  सहम्रति  से  किसी  अन्य  आबंटी  से  कर्ज  लेचे  की

 अनुमति  है  तथा  एक  आबंटन  अवधि  में  लिए  गए  कर्ज  को  अगली  आबंटन  अवधि
 अंतिम  तारीख  से  पूर्व  लौटाना  जरूरी  होता  है  ।

 ई०  सी०  ग्रेड  मेटल  प्राप्त  कर्त्ता  केबुल  और  कन्डक्टर  निर्माता  तथा  बाइडिंग
 वायर  मिर्माता  यूनिटों  के  नाम  सभा-पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  दिए  गए

 [  ग्रन्धालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1148/85]

 देश  में  उत्पादित  ग्रंड  एल्यूमिनियम  के  बितरण  पर  नियंत्रण  नहीं  है  |  मेक्षिद
 झ्रायातित  ग्रेड  धातु  पिडों  का  सरकारी  निर्देशों  के  अनुसार  टी  द्वारा  बितरण

 किया  जाता  है  तथा  सी  द्वारा  वर्ष-दर,बर्ष  जारी  ट्रेड-नोटिसों  में  झाम्चिल  किया

 जाता  ग्रेड  एल्यूमिनियम  के  वितरण  सम्बन्धी  निर्देशों  की  खास  बात  ब्रह  है  कि
 '

 बास्तविक  प्रयोक्ता  अपनी  पिछली  उच्चतम  वाबिक  खरीद  की  एक  तिहाई  सीमा  तक  यह  धातु
 लेने  के  हकदर  होते  हैं  ।  के
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 व  एल्यूमिनियम  की  उपलब्धि  में  गत  वर्ष  से  सुधार  हुआ  है  ।  घरेलू  उत्पादन
 में  पर्याप्त  के  साथ-साथ  जो  कमी  है  उसे  आयातों  से  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।  या

 ग्रेड  एल्यूमिनियम  की  कोई  कमी  नहीं  एल्यूमिनियम|की  सहज  उपलब्धि  के  कारण  गत
 की  अन्तिम  छमाही  से  वितरण  नियंत्रण  में  ढील  दे  दी  ऊचे  मुनाफे  पर  एल्यूमिनियम

 के  दुरुपयोग  या  किसी  अन्य  को  बेच  दिए  जाने  की  शिकायत

 झफीम  की  लेती  के  झ्रम्तगंत  भूमि

 6068.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अफीम  की  खेती  कितने  हेक्टेयर  भूमि  में  होती  है  और  उसमें  से  उत्तर  प्रदेश

 के  बराबंकी  जिले  में  कितने  हेक्टेयर  भूमि  में  उक्त  खेती  होती

 कया  सरकार  का  विचार  अच्छे  किस्स  की  अफीम  का  उत्पादन  सुनिश्चित  करने  हेतु
 इसके  परिष्करण  के  लिए  एक  कारखाना  खोलने  का

 यदि  तो  उक्त  कारखाना  कब  तक  स्थापित  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ।

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  फसल  बर्ष  1984-85
 दौरान  देश  में  और  उत्तर  प्रदेश  के  बराबंकी  जिले  में  अफीम  की  काश्तकारी  का  रकबा  क्रमशः

 लगभग  25,154  और  2,833  हेक्टेयर  था  ।

 सें  ऐसा  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  क्योंकि  अफीम  का  परिष्करण  करने  हेतु
 पर्याप्त  क्षमता  अफीम  के  दो  सरकारी  भर्थात्‌  उत्तर  प्रदेश  में  गांजीपुर  में  और

 दूसरा  मध्य  प्रदेश  में  नीमच  में  पहले  से  ही  मौजूद  हैं  ।

 सीमा  शुल्क  झक्‍्रधिकारियों  द्वारा  पकड़  गए  साल  से  संबंधित  स्याय-निर्णयाधीन
 लम्बित  मामले

 ]  ग

 6069.  कली  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  पकड़े  गए  माल से
 संबंधित  विभिग्त  सीमा  शुल्क  कलबटरियों  में  न्‍्याय-निर्णयाधीन  मामलों  की  संदया  में  बृद्धि  हुई
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 यदि  तो  21  1980,  1982,  1984  और  1985  को  विभिन्‍न  सीमा

 शुल्क  कलेक्टरियों  में  न्‍्याय  निर्णयाधोन  लम्बित  पड़े  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 >०.त-+-_+न्‍स्‍>तनतनाजन०

 माल  के  एकत्रित  हो  जाने  की  स्थिति  से  बचने  के  लिए  ऐसे  मामलों  को  शीक्ष  निपटाने

 हेतु  क्या  कार्य  वाही  की  गयी  है  ?

 बिश  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  फैनावंग  से  3  1980,
 1982,  1984  और  1985  की  स्थिति  के  देश-भर  के  विभिन्‍न  सीमाशुल्क  समाहर्तालयों

 में  न्‍्यायनिर्णय  के  अधीन  पड़े  सीमाशुल्क  अभिग्रहण  के  मामझ्षों  की  संख्या  मिम्नोक्‍्त  है  :--

 वर्ष  31  मार्च  की  स्थिति  के  अनुसार  न्यायनिर्णयाधीन

 पड़े  मामलों  की  संख्या

 1980
 om  5463

 1982  5926

 1984  **  8072  ॥॒
 ***  5839

 -  या

 के  ना
 मामलों

 $
 मामलों  का  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  व्यक्तिगत॑

 गवाहों  से  पूछ-ताछ  और  आदि  के  पश्चात्‌  न्यायनिर्णयन  संबंधी  काय
 परिणामतः  न्‍्यायनिर्णयन  आदेश  पारित  किया  जाता  अधं-न्यायिक  स्वरूप  की  इन  काय
 हियों  में  निश्चित  रूप  से  समय  लगता  है  जो  भिन्‍म-भिन्‍न  होता  है  ।  समय  की  यह  भिन्‍नता  इस
 बात  पर  निर्मर  होती  है  कि  जिस  पार्टी  पर  आरोप  लगाया  गया  है  वह  उत्तर  देने  में  कितनी
 रता  दिखाती  कभी-कभी  विभाग  के  निय  त्रण  से  बाहर  की  परिस्थितियों  की  वजह  से  ऐसी

 काय  वाहियां  उस  सेमय  रुक  जाती  हैं  जब  संबंधित  पार्टियां  न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर
 लेती  हैं  अथवा  वे  जानबूक  कर  उन  कार्य  वाहियों  में  विलम्ब  करती  हैं  ।

 स्थायनिर्णेयन  संबंधी  तंत्र  को  सामान्य  अभियान  के  एक  अंग-रूप  में  और  अधिक  काझार

 बना  दिया  गया  बकाया  मामलों  की  संख्या  काफी  कम  हो  गई  2]  1984
 की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  मामलों  की  संख्या  8072  जो  31  मार्च  1985  की  स्थिति  के

 अनुसार  घटकर  5839  रह  गई  इस  प्रकार  बकाया  मामलों  का  निपटान  वर्ष  1984  में

 निर्णयन  के  लिए  प्राप्त  नए  मामलों  की  दो  मास  की  औसत  पावती  से  केवल  कुछ  ही  अधिक

 रहा  ।
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 ८  पापा  फजीजफे  ऊना श्श

 जब्त  किए  गए  माल  की  बिकी

 6070.  श्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  विस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  जब्त  किए  गए  माल  की  बिक्री  दर  में  गत
 तीन  वर्षों  के  दोरान  गिरावट  आई

 यदि  तो  उपके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  मूल्य  का  माल  जब्त  किया  गया  अथवा  पकड़ा

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  मूल्य  का  माल  पकड़ा  गया  अथवा  जब्त  किया  या
 माल  बेचा  गया

 )  3।  मार्च  माल  और  को  सीमा  शुल्क  के  गोदामों  में  कुल  कितने

 मूल्य  का  जब्त  किया  गया  माल  पड़ा  और  मर  नह

 जब्त  किये  गये  माल  को  शीघ्र  बेचने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का

 विचार

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  नहीं  ।

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  और  के  दोरान  अभिगृहित  किए  गए  माल  और  जब्त
 उग  जिमतोल

 किए  गए  माल  का  कुल  मूल्य  निम्नोत्नत  है  :-

 7  ४
 करोड़  रुपयों

 बर्ष  अभिगृहित  माल  का  जब्त  किए  गए  माल  का

 मूल्य  मूल्य

 66.39

 89.92

 67.22*

 वर्ष और के दौरान बेचे गए अभिगृहित/जब्त शुदा माल का हु ६:
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 आज  पपपपपैपपपैभ+ै  पपप_घफक्‍भजपजपपफहक्‍ंक्‍-++

 कुल  मूल्य  निम्नोक्‍त

 वर्ष  बेचे  गए  जब्त  शुदा  माल  का  कुल  मूल्य
 :  करोड़  रुपए

 1982  +  24.90

 1983  ा  41:14

 1984  रा  १९  57:39

 पान+-नन  मनन  निनननगभवनवानाभमना मनन  भननननननीननननन  333  मन  निननगनगगन  नननन-+-+

 SS मनन ES ne SS  की  स्थिति  के  अनुसार  सीमा  शुल्क
 शोदामों  में  पड़े  हुए  जब्त  माल  का  कुल  मूल्य  निम्नोकत  है  :--

 की  स्थिति  के  अनुसार  माल  का  मूल्य
 रुपये  में  )

 31.3.1983  ***
 46.14

 31.3.1984  an
 57.82

 31.5°1985  ™  61-47  )

 जब्त-शुदा  माल  की  बिक्री  में  तत्परता  लाने  के  लिए  जब्त-शुदा  माल  की  बिक्री  के
 तौर-तरीकों  में  वर्ष  1983  में  विस्तार  किया  गया  नेशनल  कनज्यूमर  कोआपरेटिव  फेडरेशन्स
 आफ  इृष्यि  कोआपरेटिव  स्टेट  कोआपरेटिव  फेडरेशन्स  आदि  कों  निर्धारित
 बिक्की  मूल्यों  पर  समाहर्तालयों/मीमा  शुल्क  गृहों  द्वारा  उचित  छूट  दी  जाती  है  ।

 बोकानेर  में  हस्तशिल्प  बोर्ड

 ]  ॥
 ह

 6071.  भी  समोहर  सिह  राठोर  :  कया  पूति  झोर  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  हस्तशिल्पों  के विकास  के  लिए  बीकानेर  में  एक  हस्तशिल्प  बोर्ड  अथवा
 क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  करने  का  विचार  है  ताकि  उस  क्षेत्र  में  हस्तशिल्पों  को  बढ़ावा  और
 प्रोत्साहन  दिया  जा

 क्‍या  बीकानेर  हस्तशिल्‍्पों  का  सबसे  बड़ा  बाजार  और
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 क्‍या  वहां  पर  गलीचा  बुनाई  केन्द्र  रंगाई  और  बुनाई  अन्य  सम्बद्ध  हस्तशिल्पों  के विकास

 की  अत्यधिक  क्षमता  विद्यमान  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रयास  किये  गये  हैं  ?

 पूति  झौर  वस्त्र  मंत्री  चशा  शेखर  :  जो  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  बीकानेर  सामान्य  रूप  से  कमल  काष्ठ
 कालीन  बुनाई  तथा  अन्य  ऊनती  उत्पादों  के  लिए  प्रसिद्ध

 चूंकि  बीकानेर  एक  ऊन  उत्पादक  क्षत्र  अतः  बहां  पर  ऊन  आधारित  उत्पादों  के

 विकास  की  गुंजाइश  है  ।  राज्य  सरकार  अभिकरण  कालीन  बुनाई  प्रशिक्षण  केन्द्र  और  साथ  ही  ऊनी

 शाल  बुनाई  के  लिए  कार्यक्रम  चला  रहे  हैं  ।

 इस्पात  के  मूल्यों  में  बद्धि  होने  से  छोटे  पं  माने  के  उच्चोगों  शोर  गृह
 निर्माण  पर  बुरा  प्रभाव

 ]

 6072.  प्रो०  नारायण  अन्न  पराहर  :  क्‍या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कया  स्पात  के  मूल्यों  में  सामाल्य  रूप  से  गत  पांच  वर्षों  स ेऔर  विशेष  रूप  से  गत
 तीन  वर्षों  से  वृद्धि  दो  रही

 यदि  तो  प्रत्येक  वर्ष  में  इसके  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 क्‍या  सरकार  को  इस्पात  के  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकारण  छोटे  पंमाने  के  उद्योगों  भौर

 निम्न/मध्यम  आय  वर्ण  के  लिए  गृह  निर्माण  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ने  की  जानकारी  और

 इस  संबंध  में  कठिनाई  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने

 का  विचार  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मर्जी  गटबर  ओर  पिछले  पांच  वर्षों  की

 अवधि  के  दोरान  मुख्य  उत्पादकों  की  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  14  भित्न-भिन्‍न  अवसरों  पर  इस्पात
 के  मूल्यों  में  बुद्ध  की  गई  अनेक  कारणों  से  मूल्यों  में  वुद्धि  क श्ना  जहरी  हो  गया  इन
 कारणों  में  उत्पादन  लागत  में  उत्पादन  इस्पात  विकास  निधि  के  अ  इंजीनियरी
 साज-समान  निर्यात  सहायता  निधि  के  अ  संयुक्त  संयंत्र  समिति  क ेउपकर  और  रेल  भाड़े
 में  वृद्धि  अथवा  रेलबे  द्वारा  मदों  का  पुनः  वर्गीकरण  करने  के  कारण  समीक्ृत  रेल  भाड़  में  वृद्ध
 होने  जेसे  कारण  शामिल  इस्पात  के  उपभोक्ता  मूल्यों  में  14  बार  वृद्धि  की  गयी  थी  ।
 इनमें  से  केबल  7?  बार  इस्पात  मुख्य  उत्पादकों  को  अतिरिक्त  आय  की  प्राप्ति  हुई  पिछले
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 पांच  वर्षों  के  दौरान  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के  बारे  में  वर्षवार  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण

 में  दिया  गया  [  ग्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  1119/85}

 और  मल्यों  में  वृद्धि  करते  समय  इस्पात  उपभोक्ताओं  उद्योग  और

 गृह  निर्माता  भी  शामिल  और  उत्पादकों  के  हिंतों  की  हैयान  मेंਂ  रखा  गेया  “7!

 जाय  पर  धा  लक  से  वसुलो  गई  धन  राह्षि

 6073.  श्री  आनरद्  पाठक  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  198  2-83,  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  चाय  पर  केसरी

 उत्पाद  शुल्क  से  कितनी  धन  राशि  प्राप्त  की  गई  है  लि  ३

 वर्ष  1982-83  से  1984-85  के  दौरान  चाय  पर  निर्यात  शुल्क  से  कितनी  धनराशि

 एकत्र  की  गई

 वर्ष  1982-83  से  1984-85  के  दोरान  चाय  पर  कृषि  आय  कर
 से  कितनी

 राधि  एकत्र  की  और

 चाय  उद्योग  पर  निगम  कर  से  कितनी  धनराशि  एकत्र  की  गई  तथा  वर्ष  198  2-83

 1984-85  5  तक  कितनी  धनराशि  बकाया  पड़ी

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंद  प्‌  एक  विवरण  संलग्त

 है  जिसमें  1982-83,  1983-84  ओर  1984-85  के  दोरान  चाय  से  वसूली  गयी  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  की  रकम  को  दर्शाया  गया
 *

 1982-83  से  1984-85  5  के  दौरान  चाय  से  कोई  मिर्यात  शुल्क  नहीं  बसूला  गया

 क्योंकि  इसे  शुल्क  छूट  प्राप्त

 आयकर  1961  की  धारा  10  (1)  के  अनुसार  पिछले  वर्ष  की  कुल
 आय  की  संगणना  करते  समय  कवि  सें  होने  वाली  आय  को  शामिल  नंहीं  किया  शाता  है  ।  इसके

 कषि  आय-कर  राज्य  का  विषय  है  इसलिएँ  आपेक्षित  सूचना  केन्द्रीय  के  पारा

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  पृथक  रूप  से  नहीं  रखी  जाती  सूचना  एकत्र  करने  में  बहुत
 अधिक  समय  और  अ्रम  लगेगा  |  तथापि  यदि  मानतीय  सदस्य  किसी  विशेष  बचाव  कंपनी  के  व्यौरे

 आाहते  तो  एकत्र  करके  प्रस्तुत  कर  दिए  ras
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 विवरण

 रुपयों

 मूल  शुल्क  विदेष  उत्पादन  उपकर  कुल

 शुल्क

 198  2-83  4900  492  454  5846
 हु  |  ध्की

 1983-84  4917  492  464  5873

 1984-85  5  5900  590  505  6995
 बजट

 अनुमान )
 हु

 दोल्नति  हेतु  सैम्प  सेवा  को  क्षामिल  किया  जाता
 ।

 6074.  भरी  राजेश  पाइलट  :  क्‍या  बिश  मंत्री  सरकारी  क्षंत्र  के  बेंकों  में  पुन  नियोजित

 भूतपूर्व  सेनिकों  की  पदोन्नति  के  बारे  में  6  अप्रैल  19:4  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6775  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सररकार  ने  1983  में  जारी  किए  गए  अपने  दिशा  निर्देशों  क ेआधार

 सरकारी  क्षंत्र  के  बरेंकों  में  पुननियुक्त  मूतपूर्व  सैनिकों  की  एक  संवर्ग  से  दूसरे  संवर्ग  में  पदोन्‍नति

 के  लिये  उनकी  सैन्य  सेवा  को  शामिल  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सेवा  को  शामिल  करने  हेतु  क्या  मान  दण्ड  निर्धारित

 किया  गया  और

 क्‍या  बेंकों  ने  सरकार  के  निर्णय  को  कार्याविन्त  किया  है  ?

 विश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जमादंग  :  से  वेकों  में  पुननियुक्त

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  सेवा  बैंकों  में  एक  संवर्ग  से  दूधरे  संवर्ग  में  पदोन्नति  के  प्रयोजन  से  वरीयता

 देने  के  लिए  उचित  फार्मूला  तेयार  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  पहले  से  ही  भारतीय  बेंक  संघ  के

 साथ  विचार  कर  रही  है  और  इस  संबंध  में  ययोचित  कारंवाई  की
 ~  ook  लक

 झायकर  को  बकाया  धनराधि  का  कम्पनी  बार  बिबरण

 6075.  भी  सलत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  विश  मंत्री  कम्पनियों  पर  बकाया  आयकर  की  राशि

 के  बारे  में  12  अप्र  ल  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संछया  2857  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
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 की  कृपा  करेंगे  कि  30  सितम्बर  1984  को  आयकर  की  बकाया  धनशाशि  (113.49  करोड़
 का  कम्पनीवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ॥

 बिका  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  प्‌  :  अपेक्षित  सूचना  संलग्त  विवरण-पत्र
 में  दी  गई  है  ।

 ह

 विवरण

 क्रमांक  कर-निर्धारिती  का  नाम  30.9.1984  की  स्थिति  के  अनुसार
 बकाया  मांग  लाक्षों

 2  3

 1.  मिल्कफूड  लि०  20.19

 2.  सेंचुरी  एंका  लि०  19.51

 3.  ई-मर्क  लि०  84.11

 4.  एचजे  इण्डस्ट्रीज  लि०  105.15,

 ६.  बाम्बे  डाइंग  एण्ड  मंन्यूफक्चरिंग  क०  लि०  12.  3

 6:  रोलेटेनर्स  लि०  36.05

 7.  प्रकाश  ट्यूब्स  लि०  25.03

 १.  जगजीत  दृडस्टीज  लि०  103.43

 9.  क्योरवेल  लि०  15.77

 10.  काण्टीनेंटल  डिवाहस  इण्डिया  लि०  18.87

 11.  एल०  एण्ड  टी०  मीनेल  लि०  78.00

 12.  सारसन  एण्ड  टूबरो  लि०  468.75

 13°  तोक्षिबा  आनन्द  बैटरीज  लि०  62.23

 14.  अमर  डाइकेम  लि०  24.10

 15.  रिलाएबल  एकसट  क्शन  इण्डस्ट्रीज  20.20
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 ह्ए:बैत्ञास,

 28:

 365

 39.

 40.

 .  रैनबक्सी  लेबोरेट्रीज  लि०

 .  कास्टीनेंटल  कंट्रक्शन  लि०

 «  निर्लान  सिथेटिक  फाइबस  एण्ड  क़मिकल्स  लि०

 .  प्रताप  स्टील  रोलिंग  मिलस  लि०

 .  पेपर  प्रार्डक्टस  लि०

 .  जे०  के०  सिथेटिक्स  लि०

 -  श्री  सिथेटिक्स  लि०

 «  इृण्यिन  एक्सपलोसिव्स  लि०

 .  जैन  साहू  वनस्पति  कंपनी  लि०

 .  नरूला  उद्योग  और  एक  अन्य

 .  शापेंज  लि०

 .  स्पैशल  स्टील्स  लि०

 जुआरी  एग्रो  कैमिकल्स  लि०

 ,  हिन्दुस्तान  गैस  इण्डस्ट्रीज  लि०

 .  मोदी  रबड़  लि०

 «  सिल्वानिया  लक्ष्मण

 .  अहमदाबाद  एडवान्स  मिल्स  लि०

 »  आई०  टी०  सी०  लि०

 ,  त्रिवेणी  शीट  ग्लास  वक्‍्से  लि०

 .  आई०  डी०  एल०  कैमिकल्स  लि०

 झारप्र  प्रदेश  पेपर  मिल्‍स  लि०

 .  लखनपाल  नेशनल  लि०

 केशोराम  इण्डस्ट्री  एण्ड  काटन  मिलस  लि०

 श्रीनिवास  इ्जील  जलि

 लक  प्र लि फैरो  एलायज  कार्पोरेशन  लि०

 3
 बन

 6757:42

 5.

 88.46  हैँ

 5

 53.34

 36.35

 103.10

 22.63

 409,59

 107.86

 10.71  5

 53.34

 36.35

 22.63

 52.52

 96.28
 पु
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 खुले  सामाम्य  लायसेंस  से  इलेक्ट्रामिक  फोटो  कम्पोजिंग  तथा  झ्ानुषगिक  उपकरणों  को

 हटासे  का  समाचार  पत्र  उद्योग  पर  प्रभाव

 6076.  भी  बज  मोहम  महस्तो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खुले  सामान्य  लाइसेंस  से  इलेक्ट्रानिक  फोटो  कम्पोजिंग  और  आनुषंगिक
 करणों  को  हटाने  से  समाचार  पत्र  उद्योग  पर  प्रभाव  पड़गा  तथा  उद्योग  के  विकास  में  बाधा

 थोर  1

 (@)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बानिष्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 झ्रायकर  के  मामलों  के  लिए  विदोष-कक्ष

 6077.  भी  भोहन  भाई  पटेल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आयकर  के  मामलों  को  निबटाने  के  लिए  एक  विशेष  कक्ष  बनाया

 यह  कक्ष  कब  बनाया  गया  था  और  आज  की  तारीख  तक  इस  कक्ष  को  कितने  मामले
 भेजे  गए

 उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  मामले  विशेष  कक्ष  को  भेजे  गए  भौर

 विशेष  कक्ष  के  कार्य  क्‍या  हैं  और  विशेष  कक्ष  ने  अब  तक  कितने  मामले  निबटाए  हैं  ?

 बिश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  हां  ।

 से  विशेश  कक्ष  की  स्थापना  1972  में  की  गई  थी  ।  इसका  एक  अलग
 और  स्वतंत्र  इकाई  के  रूप  में  पुनगंठन  करके  13  1981  से  निरीक्षण  निदेशालय

 का  नाम  दिया  गया  कर-निर्धारण  करने  के  लिए  निरीक्षण  निदेशालय

 को  मामले  अन्तरित  नहीं  किये  जाते  हैं  ।  समय-समय  पर  इसे  सौंपे  गए  बड़े  भौद्योगिक  धरानों

 के  कुछ  भुनिन्दा  मामलों  में  जांच  और  कर-निर्धारण  संबंधी  कार्यों  को  देखता  है  ।  बहू-राष्ट्रीक
 विदेशी  आदि  के  कुछ  मामले  भी  कभी-कभी  निरीक्षण  निदेशालय  को

 सौंपे  जाते

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  निरीक्षण  निदेशालय  को  सौंपे  गए  मामलों  के

 समूहों  से  संबंधित  सूचना  विवरण  में  दी  गई  है  ।  इन  समूहों  के  चुनिन्दा  मामलों  में  तथा  इसको
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 सोंपे  गए  बहु-राष्ट्रिकों  और  विदेशी  आदि  के  मामलों  में  भी  समय-समय

 पर  निरीक्ष  ण  निदेशालय  द्वारा  देखे  गए  निरीक्षण  निदेशालय

 के  कार्यों  से  संबंधित  सूचना  संलग्न  विवरण-दो  में  दी  गई

 विवरण-एक

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  निरीक्ष  निदेशालय  को  सौंपे  गए  बड़े
 औद्योगिक  घरानों  के  सम्‌  तथा  अन्य  मामले

 बड़  श्रौद्योगिक  घरानों  के  समूह

 1.  बिडला

 2.  साराभाई

 3.  मोदी

 4.  श्रीराम

 5.  भफतलाल

 6.  चिदम्बरम

 7.  चोगुले

 8.  इण्डियन  टुबंको  कम्पनी

 9.  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा

 19.  कोठारी

 11.  थापर

 12,  बजाज

 13,  किलेस्कर

 झान्‍य  सामले

 !
 1.  आई०  बी०  एम०

 2.  आई०  सी०  एल०

 ्  3.  आई०  सी०  आई०  एम०  सि०

 4,  ज़ान  विथ  एण्ड  ब्रदर्स  लि०  बंगलौर
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 ,  स्मिथ  कलिन  एण्ड  फ्रेंच  लि०  बंगलौर

 .  युरोपियन  एशियन

 ब्य

 65

 (०

 ,  एमीरेट्स  क्मशियल  बेंक  लि०  बम्बई  ।

 8.  मेट्योर  लि०

 9.  निच्िमेन

 10.  मेससं  इंडो  निप्पोन  केमिकल्स  कारपोरेशन  लि०

 11.  मेससं  इण्डिया  जिलेटाईन  एण्ड  केमिकल्स  लि०

 12.  मेससं  ईस्ट  सिरेमिक  लि०

 13.  मेससे  द्वारका  इण्डस्ट्रीज  डेबलपमेंट  प्रा०  लि०

 14.  मेसर्स  ड्न्दू  निसान-ओक्सो-केमिकल्स  इण्डस्ट्रीज  लि०

 विवरण-दो

 निरोक्षण  निदेशालय  के  कार्य

 बड़े  ओद्योगिक  घरानों  के  मामलों  के  संबंध  में  पूरे  किये  गए  छिपाई
 गई  आय  के  पता  लगाये  गए  लगाये  गए  दायर  किये  गए  मुकदमों

 बसूल  किये  गए  बकाया  अपीलों  तथा  संदर्भ  आदि
 की  प्रगति  से  संब  घित  सूचता  एकत्र  करना  तया  बोर्ड  को  सप्लाई  करना  ।

 समूहों  की  व्यष्टियों  तथा  न्यासों  के  मामले  में  कर  देयता  को  कम  से  कम
 करने  के  लिए  बड़े  ओद्योगिक  घरानों  द्वारा  अपनाये  गए  तरीकों  की  छानबीन  करना  ।

 कर-निर्धारणों  को  पूरा  अपीलों  की  सुनवाई  करने  तथा  बकाया  करों  को  वसूली
 करने  के  कार्यो  को  तत्परता  से  निपटाना  ।

 ऐसे  समूहों  के  मामलों  को  निपटाने  में  विभाग  की  कमियों  तथा  त्रुटियों  का  पता
 लगाना  ।

 (३)  बड़े  ब्यापार  समूहों  के मामलों  को  अधिक  तत्परता  तथा  छउपयुक्तता  से  निपटाने  में
 विभाग  की  कारगरता  फो  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  और

 कक्ष  को  सौंपे  गए  समूहों  के  मामलों  में  जांच-पड़ताल  के  तरीके  के  संब ध  में

 दर्शन  तथा  सहायता  प्रदान  करना  तथा  प्राथमिकता  के  आधार  पर  समन्वित  कार्य -

 बाही  करना

 ।
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 प्रामीण  ऋणों
 में

 बंकिंग  क्ष त्र  का  हिस्ता

 6078.  श्री  बनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  ऋणों  में  बेकिंग  क्षेत्र  का  कितना  हिस्सा

 क्या  राष्ट्रीयंकृत  बैंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  साहुकारों  को  समाप्त  करने  में  सफल  हो  सके
 ओर

 प्रामीण  क्षत्रों  में  आथिक  दृष्टि  से  कृमजोर  वर्ग  के  150  लाक्ष  परिवारों  को  इसके
 अन्तर्गत  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बिस  मरणा्वय  सें  राज्य  सन्त्री  जनादंग  :  ग्रामीण  ऋण  में  अम्यों  के
 अलावा  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  की  सरकारी  सरकारी  क्षंत्र  के  बेंकों  गे
 सरकारी  क्षंत्र  के  परम्परागत  साहुकारों  और  वस्तु  विनिमय  व्यापार  के  माध्यम  से  ग्रामीण
 क्षेत्र  को  दिये  गए  ऋण  आते  हैं  ।  वतंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  दिए  गए
 केवल  संस्थाग़त  ऋण  के  सम्बन्ध  में  सूचना  प्राप्त  होती  इस  समय  ऐसी  कोई  नियमित  सूचना
 प्रणाली  नहीं  है  जिससे  परम्परागत  साहुकारों  भौर  वस्तु  विनिमय  व्यापार  के  माध्यम  से  दिये  गए
 ग्रामीण  ऋण  से  सम्बन्धित  सूचना  प्राप्त  होती  हो  ।  कुल  ग्रामीण  ऋण  में  बेकों  के  हिस्से  का

 कोई  साथंक  प्रतिशत  नहीं  निकाला  जा  सकता  है  ।

 सरकार ने  ग्रार्मप्ण  क्षेत्रों  में बेंकों  की  शाखाएं  खोलने  के  ठोस  प्रयास  किए
 1969  में  ग्रामीण  शाखाओं  की  संख्या  1832  भी  जो  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  बढ़  कर

 1984  के  अन्त  में  25929  हो  1984  में  कुल  शाखाओं  की  संख्या  में  ग्रामोण
 शाखाओं  का  अनुपात  56.2  प्रतिशत  बैठता  है  |  1969  में  यह  अनुपात  केवल  22:2  प्रतिशत

 था  ।  उक्त  अवधि  के  दौरान  जो  शाला  विस्तार  हुआ  उसमें  60  प्रतिशत  से  अधिक  प्रामीण  केलों

 में  किया  गया  ।  आशा  है  कि  इससे  गांवों  की  गरीब  जनता  अब  बेकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  वित्त  की

 ओर  पर्याप्त  आकृष्ट  होगी  और  इस  प्रकार  ग्रामीण  क्षत्रों  में  सरहूकारों  का  हिस्सा  उतसमा  ही
 कल  होगा  ।

 छठी  आयोजना  की  अवषि  में  1'5  करोड़  परिवारों  को  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 काग्रेकस  के  अल्तग्रेंत  लाते  के  लिए  प्रतिवर्ष  इस  कार्यक्रम  के  अधीन  प्रति  ब्लाक  600  परिवारों  का

 क्क्ष्य  प्राप्त  करना  मासिक  प्रगति  रिपोर्टों  से  प्राप्त  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 1985  तक  1'57  करोड़  परिवार  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आ  चुके  थे  ।

 शण्ण  शलोगों  के  लिए  केश्ौय  सरकार  की  नीति

 -  6079.  भरी  भोला  माथ  सेन  :

 ।

 क्या  विश  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 केन्त्रीय  सरकार  रुर्ण  उद्योंग  सम्बन्धी  नीति  के  अन्तगंत  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  क्‍या

 शूभिका  सौपी  गई  :
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 से तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीयक्ृत बैकों द्वारा विभिन्‍न राज्यों में रुग्ण उद्योगों कः दी गई सहायता का ब्यौरा क्या उसका राज्य-वार ब्योरा क्या उपरोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीयक्ृत बेकों द्वारा कितने रुण यूनिटों का चयन किया को ऐसे रुग्ण यूनिटों की ओर कुल कितना बेंक ऋण बकाया इस अवधि के दौरान चयन किये गए कितने यूनिटों के सम्बन्ध में बेकों द्वारा उनके चलाये जा सकने की संभावना का अध्ययन किया गया तथा कितने यूनिटों के गया । ' +-+ श््प शव न्प श्य बम हु से तक की अवधि के दौरान कितने रुग्ण यूनिटों को बेंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम में शामिल किया और अब तक कितने रुग्ण यूनिटों को पुनः स्थापित किया गया है ? विश मंत्रालय में राज्य मंत्री जनादंन : भारत सरकार द्वारा रुप उद्योगों के सम्बन्ध में तयार की गयी नीति के बैंकों से अपनी पर्येवेक्षण प्रणालो को सुदृढ़ धनाने की अपेक्षा की गयी है ताकि औद्योगिक एककों में रुणता से बचते के लिए समय पर चारात्मक उपाय करना संभव हो सके । यह भी अपेक्षा की गयी है कि बेकों को जंसे ही रुग्णता के मिश्चित चिन्हों का पता वैसें ही उनके द्वारा किए गए निदानात्मक अध्ययन के आधार पर आवश्यक उपचारात्मक कारंवाई शुरू कर दी जिन मामलों में बेंकों को सरकारी स्वर पर सहायता की आवश्यकता हो उन्हें वेंकों द्वारा सरकार के ध्यान में लाया जाना जरूरी होता है । और आंकड़े संग्रह करने की प्रणाली से एक विशेष अवधि के दौरान रुप्ण औद्योगिक एककों को दी गयी सहायता की राज्यवार सूबना नहीं चुंकि बेंक उन औद्योगिक एककों को ऋण सीमाएं मंजूर करते हैं जो मंजूर शुदा सीमाओं के अम्दर-अन्दर अपना खाता चालू रखते इसलिए किसी विशेष अवधि के दौरान दी गयी सहायता के ब्योरे को अलग अलग करना व्यवहाय॑ नहीं होगा । और जून के अस्त राष्ट्रीयक्ृत बेंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों की तत्काल उपलब्ध सूचना के
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 के  अस्त  में  राष्ट्रीयक्रत  बेकीं  से  सहायता  प्राप्त  रूण  औद्योगिक  एककों  की  संख्या  34821  थी  जिनके

 नाम  कुल  मिलाकर  1814.10  करोड़  रुपये  की  रकम  बकाया  थी  ।

 और  नीचे  दिए  गए  विवरण  में  रुण्ण  एककों  की  जिनके  बारे  में

 अर्थक्षमता  सम्बन्धी  अध्ययन  किया  गया  संभावित  अर्थक्षमता  एककों  कि  वित्त  पोषण

 कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  रुण्ण  एककों  की  संख्या  और  रुण्ण  एककों  की  सूची  से  निकाल  दिए  गए  रुग्ण

 एककों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  1982  से  1983  तक  तथा  उपलब्ध  ब्यौरा  नीचे

 दिया  गया  है  ४--

 अवधि  उन  एककों  की  संख्या  संभावित  वित्त  पोषण  रुप्ण  एककों
 जिनके  सम्बन्ध  में  एककों  की  संख्या  कार्यक्र  की  सूची  से
 अधथेक्षमता  अध्ययन  अन्तगंत  निकाल  दिए
 किया  गया  था  रुण  एककों  गए  रुष्ण

 की  संख्या  एककों  की
 संख्या

 जून  1982  21,171  6100  2605  उपलब्ध  नहीं

 दिसम्बर  1982  52,662  6246  2577  5100

 जून  1983  57,834  6741  2848  उपसब्ध  नहीं

 दिसम्बर  1983  70,544  7409  2919  8763

 पंचयर्वोय  योजना  के  दौरान  कोक  कोयले  का  आयात

 6080.  बी०  थी  देसाई  :  क्या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सम्पूर्ण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  पहले  के  15  लाख
 टन  के  अनुमान  की  30  लाख  टन  कोककर  कोयले  का  आयात  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  सम्पूर्ण  योजनावधि  के  दोरान  30  लाख  टन  का  ही  आयात  सीमित

 करने  के  मुख्य  कारण  क्या  ओर

 क्‍या  इस्पात  सखंयंत्रों  पहले  कॉफी  कम  राखत्र  की  मात्रा  हेतु  बल  दिया  गया

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सनटबर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखाने  17  प्रतिशत  राख  की  मात्रा  बाले  कोककर  कौयते

 पर  हमेशा  ओर  देते  रहे  हैं  क्योंकि  उतकी  धमन  भट्टियों  का  रूपांकन  इस  प्रकार  किया  गया  जिसमें

 इस  मात्रा  वाले  कोक$र  कोयले  के  मिश्रण  से  उनका  परिचालन  किया  जाता

 रेलभाड़े  वद्धि  के  कारण  कोयले  शोर  म--कोक  को  कोमतों  में  बढ़ोशरी

 6081.  श्री  झार  ०  एम०  भोये  :  क्या  छान  झौर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेल  भाड़े  में  वृद्धि  की  वजह  से  कोयले  और  मृदु  कोक  की  कीमतों  में  पर्याप्ल

 बढ़ोत्तरी  हुई  क्योंकि  इसके  अन्तिम  मूल्य  में  भी  वहन  लागत  का  एक  बड़ा  भाग  शामिल  होता
 और

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्री  सतटबर  :  ओर  कोयले  और  कोक

 की  सब्लाई  के  लिए  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  ली  जाने  वाली  सरकार  द्वारा  नियत  कीमत  के

 अनुसार  कोलियरी  साहडिग  में  तक  निष्प्रभारਂ  आधार  पर  होती  इसमें  वहः  रेल-भाड़ा
 शामिल  नहीं  हीता  जिसका  मुगतान  प्रषक  करता  है  |  दिनांक  15-4-1985  500  कि०  मीटर

 से  अधिक  की  दूरी  के  लिए  सभी  प्रकार  के  माल  यातायात  कोयला/साफ्ट  कोक  शामिल  है
 के  लिए  कुल  भाड़े  पर  10  प्रतिशत  का  पूरक  प्रभार  लगेगा  परन्तु  500  कि०  मीटर  यो  उससे  कम

 दूरी  के  माल  यातायात  को  इस  पूरक  प्रभार  से  छूट  दी  गई  है  ।

 इस्पात  संयंत्रों  का  श्राधुनिकीकरण

 6082.  श्री  खिन्तामणी  जेना  :  क्या  क्षात  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  किसी  बाहरी  देश  ने  इस्पात  संयंत्रों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  सहायता  करने

 की  पेशकश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 आधुनिकीकरण  के  बाद  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  मौर

 इस  काम  के  कब  आरम्भ  होने  और  कब  पूरा  होने  की  सम्भावना

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटबर  :  और  ब्रिटेन  तथा

 सोवियत  रूस  की  सरकारों  ते  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  तथा  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील

 कंपनी  का  आधुनिकीकरण  करने  क॑  कार्यक्रमों  में  सहायता  करने  की  पेशकश  की  है  ।
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 ब्रिटेन  की  सरकार  ने  सुझाव  दिया  हैकि  उसके  द्वारा  भारत  सरकार  को  दी  जाने  याणी
 द्विपक्षीय  सहायता  में  से  पांच  वर्ष  की  अवधि  तक  प्रत्येक  वर्ष  20  मिलियन  पौंड  की  राशि  दुर्मापुर
 इस्पात  का  रखाने  का  आधुनिकरीकरंण  करने  के  लिए  इस्तेमाल  की  जा  सकती

 सोवियत  रूस  ने  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  ऋण  आधार  पर  उपस्करों  की

 करने  की  पेशकष्  की  इसके  साथ-साथ  सोविभत  रूस  ने  इंजीनियरी  रेंखांकन  तैयार

 पर्यवेक्षण  आदि  के  कार्य  में  भी  सहायता  करने  की  पेशकश  की

 आधुनिकीकरण  की  इन  योजनाओं  में  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  तथा  में

 अपरिष्कृत  इस्पात  के  उत्पादते  की  निर्धारिए  क्षमता  क्रमशः  16.58  लाख  टन  तथा  10  लाख  टन

 थुनः  प्राप्त  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।
 |

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तृगंत  इस्पात  क्षेत्र  को  धन  के  आवंटन  के  सम्बन्ध  में

 योजना  आयोग  के  पंदामर्श  से  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है|  इसे  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  तुरंह
 पश्चात  इन  योजनाओं  पर  पूंजी-निवेश  प्तम्बन्धी  निर्णय  लिया  जाएगा  तथा  इन्हें  कार्यान्वित  किया

 सरकार  द्वारा  इन  योजनाओं  को  अनुमोदित  करने  के  पश्चात  ही  समयावधि  इन्हेँ

 पूरा  करने  की  सम4-सु ची  क॑  बारें  में  पता  चल

 इ  डिया  लिसिटेड  के  ग्रधोौन  कोयला  स्तनों  के  लिए
 फ्री  खरीद

 6083.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |॒

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  फोल  इंडिया  लिमिटेड  के  अधीन  कोयला  ब्लानों  के  लिए
 जआाकल  किए  यए  उपकरणों  का  विदेशों  के  नाम  सहित  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  मद  के  लिए  और  प्रत्येक  देश  को  कितनी  धनराशि  का  मुगतान  किया  गया

 है  अथवा  भुगतान  किया  जाना  है  और  उन  के  नाम  कया  जिनमें  इन्हें  प्रयोग  किया
 और

 ये  उपकरण  सप्लाई  करने  वाली  फमों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटबर  :  अपेक्षित  जानकारी
 सैभाफ्टल  पर  रसे  मए  विवरण  में  दिए  गए  है  ।

 में  रखा  गया  बेखिए  संझपा  एल०
 टी०  *

 कृष्णा  जिले  के  नग्दोप्राम  ताल्लुक  में  रत्नों  श्र  हो  रों  को  उपलब्धता

 6084...  भी  सोसनाद्री  सवारा  राव  :  वया  साम  शोर  कोयला  मंत्री  यह  बतस्थे

 और
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 की  कृपा  करेंगे  कि  :  हि

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  में  नन्‍्दीग्राम  तालुक  के

 कुछ  गांवों  की  भूंमि  में  ररन  ओर  हीरे  उपलब्ध  हैं

 क्‍या  सरकार  की  रत्नों  हीरों  वाली  मुद्रा  को  एकत्रित  करने  और  उन्हें  मदा  स ेअलग

 करने  की  कोई  योंजना  और

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  परियोजना  पर  कितनी  लागत

 आाएगी  तथा  इस  बारे  में  भविष्य  की  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  नटवर  :  हां  ।

 ,  ओर  कृष्णा  जिले  में  हीरायुक्त  कंकड़ों  की  मात्रा  के  निर्धारण  हेकु  3,000  में

 विशेष  परियोजना  प्रारम्भ  की  गई  अब  तक  विशेष  डिजाइन  के  संयंत्र  में  लगभग  3,000
 चनमीटर  का  शोधन  किया  जा  चुका  है  और  उससे  कुछ  हीरे  प्राप्त  हुए  आागे  कार्य  जारी

 और  इसलिए  इस  समय  परियोजनां  की  कुल  लागत  नहीं  बतायी  जा  सकती  ।

 विदेशियों  के  बालो  चाय  कंपनियों  और  याय  बागानों  को

 बेचा  जाना

 6085.  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 उन  चाय  कस्पनियों  और  चाय  बागानों  की  संड्या  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  दों  पूरी

 तरह  या  आंशिक  तौर  पर  विदेशियों  के  स्वामित्व  में  है  और  पिछले  दस  के  दौरान  जिनको

 भारतीयों  अथवा  अनिवासी  भारतीयों  ढ्वारा  खरीद  लिया  गया  था

 स्वामित्व  के  उक्त  अवतरण  में  कुल  कितना  बागान  क्षेत्र  और  कितने  मजदूरं

 अस्त  और  .

 उक्त  कम्पनियां  और  बागान  के  बेचे  जानें  के  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ३.

 बाणिक्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  ओर  विवरण

 पंलस्न  है  ।  में  रखा  गया  !  देखिए

 एल० टी० अन्‍्तर्प्रस्त कुल बागान क्षेत्र लगभग लाख हेक्टार का अन्तपग्रस्त शारों की संक्या लगभग 3 लाल
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 6086.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  किन-किन॑  उपक्रमों  में  अभी  तक  अन्तरिम  सहायता  की  अदायगी

 नहीं  को  गई
 ॥

 उन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहाज़ता  की  अदायमी

 न.करने  का  क्‍या  औचित्य  है  जितकें  वेतन  सरकारी  कर्मचारियों  से  अधिक  नहीं  और

 इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  संघों/संगठनों  के  अभ्यावेदतों  पर  सरकार  की  क्या  अतिकिया

 विश  संत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  जनारदस  :  से  ऐसे  लगभग  70
 सरकारी  उद्यम  हैं  जो  अपने  कार्यपालकों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  महंगाई  भत्ता  पैटर्न  अपना  रहे  हैं/थे.

 में  रखा  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  1122/85]  ।  हनमें  से  41

 सरकारी  उद्यम  अपने  कामगारों  अन्य  कनिष्ठ  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  सरकारी  दरों  परਂ

 महंगाई  भत्ते  का  भुगतान  करते  [  ग्रन्यालय  में  गया  देशिए  संख्या  एल०  टी०

 1122/85]  ]  ।  सरकार  ने  चौथे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होते  तक  केखस्द्रीय  सरकारी

 जाएियों  को  अत्तरिम  सहायता  की  स्वीकृति  दी  सरकार  ते  इन  सरकारी  उद्यमों  को  सलाह  दी
 थी  कि  वे  अपने  कर्मचारियों  को  समान  अन्तरिम  सहायता  का  भुगतान  न  करें  क्योंकि  इन  सरकारी

 उद्यमों  के  कमंचारी  चौथे  वेतन  आयोग  के  विचार  क्षंत्र  के  अन्तर्गत  नहीं  आते  हैं  और  केवल

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लए  अन्तरिम  सहांयता  के  मुगंतान  के  लिए  आदेश  जारी  किए  जाने  के
 *  आधार  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कमंचारियों  को  अन्तरिम  सहायता  दिए  जाने  का  प्रश्न  ही

 पैदा  नहीं  होता  के  इन  सरकारी  उद्यमों  के  कमंचारी  कुछ  भत्त  जैसे  मकान
 किराया  भत्ता  अधिफाधिक  दरों  पर  पाते  हैं  |  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  सभी  सरकारी  उचपों
 को  ओऔद्योगिक  महंगाई  भत्ता  पेटर्न  अपना  लेना  चाहिये  ।  आशा  है  कि  केन्द्रीय  सरकारी  महंगाई
 भक्ता  पैटर्न  अपताने  वाले  उद्यम  औद्योगिक  महंगाई  भत्ता  सूत्र  अपमाने  के  साथ  वेतनमानों  में
 शोघन  सम्बन्धी  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेंगे  ।  सरकार  भी  औद्योगिक  महंगाई  भत्ता  पैटने  समयबद्ध
 आधार  पर  अपनाने  के  जब  तक  वेतम  मानों  में  परिशोधन  न  हो  तब  तक  प्रत्येक  मामले
 में  गुणावगुण  के  आधार  पंर  अन्तरिम  सहायता  का  भुगतान  करने  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  पर  ,

 :
 निष्पक्ष  एवं  सार्थक  रूप  से  विचार  करने  के  लिए  तैयार  सरकार  ने  कुछ  सरकारी  उद्यमों  ज॑से
 केन्द्रीय  भाण्ठागार  नियम  और  नेशनल  हा  इड्रो  इलेक्ट्रिक  पाबर  कारपोरेशन  के  गैर-कार्य  पालक  संबगों
 के  लिए  ऐसी  अन्तरिम्‌  सहायता  का  मुगतान  प्राधिकृत  कर  दिया  है  ।  हिन्दुस्तान  हिन्दुस्तान

 .  हिस्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  और  आडिफिशियल  लिम्स्स  मैन्यूफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड
 कै  मे  भी  औद्योगिक  महंग।ई  भत्ता  पैटर्न  अपनाने  की  सहमति  दी  है  ।
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  विभिन्‍न  यूनियनों/संघों  और  संयुक्त  कार्य  समिति  ने

 कैस्लीय  सरकारी  महंगाई  भत्ता  अंपनाते  वाले  मरकारी  उद्यमों  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहायता
 के  मुगतान  के  लिए  सरकःर.से  अभिवेदन  किया  परस्तु  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  उपयुक्त
 ब्रातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन  कर्मचारियों  के  लिए  ये  लाभ  स्वीकार  करना  संम्भव  नहीं

 प्रोषधि  झौर  श्रोषधि  इ  टरमिडियटों  के  श्रायात  पर  सीधा  शुल्क

 6087.  ओ  सिद्ध  ल्ञाल  मूरमू  :  क्या  विक्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  औषधियों  पर  उसके  इटरमिडियेटों  पर  लगने  वाले  सीमा  शुल्क  की  तुलना  में

 कण  सीमा  शुर्क  लगता
 ा

 ओषधि  और  औषधि  इंटरमिडियटों  के  जायात  पर  लागू  सीमा  शुल्क  की  वर्तमान  दर

 अलग-अलग  क्या  और

 उस  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  से  ओऔषध-द्रव्य  सीमा

 टैरिफ  1975  की  प्रथम  अनुसूची  के  अध्याय  2829  अथवा  30  के  अन्तर्गत  भांति

 हैं  और  द्रव्य  सामान्यतया  उक्स  प्रथम  अनुसूची  के  अध्याय  29  के  अन्तर्गत  आते हैं  ।

 हालाँकि  इन  अध्यायों  के  अन्तर्गत  आने  वाली  मदों  पर  सामान्यतया  सांविधिक  मूल  शूंल्क

 लुसार  100  प्रतिशत  की  दर  से  लगता  है  परन्तु  औषध  द्रब्यों  पर  प्रभादी  मूल  शुल्क  मूल्यामुसार
 %0  प्रतिशत  की  दर  से  तथा  ओषदप्र  मध्यवर्ती  द्रब्यों  पर  मल्यानुसार  70  प्रतिशत  की  दंरसे  लगता

 इसके  अतिरिक्त  उपसंगी  शुल्क  मूल्यानुम्तार  40  प्रतिशत  वी  ढर  से  तृथा  अतिरिक्त

 अनकारी )  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  बराइर  उदग्र  हणीय  विभिन्‍न  विनिर्धिध्ट

 ोधध  तया  औधषध  महंयवर्ती  द्वब्यों  पर  उद्ग्रंदणीय  शुल्क  को  सम्बन्धित  प्रशाली

 के  परमर्श  करके  कम  किया  गया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  समय  पर  जारी  की  गई  अधि  सूचनाकों
 उनके  व्याद्यात्मक  ज्ञाप्तनों  के  साथ  सदन  पटल  पर  रख  दिया  जाता  रहा  है  ।

 प्याज  की  खरीद  झौर  निर्यात

 6088.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1984-85  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  मुद्रा  में  मूल्य  प्याज-#ा
 किया  मया  और  1983-84  में  किए  गए  तिर्यात  की  तुलना  में  यह  कितना  कम  अभज्ा

 अधिक
 ह

 .
 ह

 प्याज  को  खरीद  और  निर्यात  के  बारे  में  मूल्य  नीति  क्या  है  तथा  प्याज  का  उत्पाएुत
 :

 बढ़ाने  के  लिए  प्याज  उत्पादकों  को  यदि  कोई  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं,.तो  थे  क्या  और
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 प्याज़  के  निर्यात  का  देक्ष  में  इसके  मूल्यों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  १

 बालिक्य  अंत्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  ए०  :  1983-84  और
 1984-85  के  दौरान  निर्यात  की  गई  प्याज  की  मात्रा  तथा  मूल्म  निम्नलिखित  है  :--

 :  में०
 श

 क्र  :  लाख  रु०

 nn  --------------------------.................--

 1983-84  83-84  1984-85"  1983-84*

 की  तुलना  में

 1984-85 5  में

 वृद्धि|गिरावट «

 ५  मात्रा  183,883  258,»27..  +75,094

 मूल्य  3,587  5,145  + 58 ढ़
 न्‍न्‍नन्‍ननन  ननननननमक  पैनन-न-नक  जानन-मनथ  जानना  «-निनानन  नाना  अनगग।ग  जानना  आयीनान  ननभगभेग-ए  नाता  विनिनोभनगरनरननगभगए  न  जनननननानन  अपन  ियणओ  नाना  जाओ  नयथ+  विजन  प्याज  लता  उगाने  को प्रोत्ताहित करने के seer से प्याज उपजकर्ताओं को उचित कीमत सुनिश्चित की  कमल

 #  अनुमानित

 प्याज  कृषि  लागत  संघ  के  अन्तर्गत  कवर  नहीं  प्याज  उगाने

 को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  प्याज  उपजकर्ताओं  को  उचित  कीमत  सुनिश्चित  की  गई

 है  और  इस  कार्य  के  लिये  बाजार  स्तक्ष  प  की  एक  योजना  बनाई  गई  है  और  इस  समय

 महाराष्ट्र  राज्य  में  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  परिसंघ  लि०  और  राज्य

 विपणम  अस्सिंथ  की  कार्यास्वित  की  जा  रही  औसतन  अच्छी  किस्म  की  प्याज  के

 लिए  बाजार  कीमत  60/-  रु०  प्रति  क्विटल  प्याज  के  निर्यातों  पर  उचित  लाभ  को

 ब्रुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  समय-समय  पर  नियमित  आधार  पर  नेफेड  द्वारा  न्यूनतम  निर्यात

 कीमत  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 प्याज  का  निर्यात  नेफंड  की  मार्फत  सरणीबद्ध  है  और  घरेलू  आवश्यकताओं  और

 कीमतों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  निर्धारित  की  गई  सीमित  मात्रा  में  निर्यातों  की  अनुमति  दी

 आती  है|

 झायकर  ध्रथिकारियों  का  दिल्‍ली  में  प्रधिक  समय  तक  रहना

 6089.  लो  शाम  समशुझाजत  :  कया  विश  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  आयकर  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  जो  गत  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय

 है राजधानी में तैनात ४9
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 -  एक  स्थान  पर  तैनात  रहने  की  सामान्य  अवधि  क्‍या

 डिल्‍्ली  में-ऐसे  आयकर  अधिकारियों  की  संड्या  कितनी  जो  निर्धारित  अवधि  से
 मधिक  समय  से  तैनात  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 विस  मन्‍त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  से  :  समुह  के

 कुल  22  आयकर  अधिकारी  ऐपे  हैं  जो  राजधानी  में  थांच  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  तैनात
 कर  अधिकारियों  के  स्थानाज़्तरण  के  लिए  निर्धारित  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  पदोन्‍नत
 कर  अधिकारी  समूह  को  एक  प्रभार  विश्षेष  में  नियमित  आयकर  अधिकारी  समूह  के  रूप
 में  पांच  वर्ष  की  सेवा  करने  के  बाद  दूसरे  प्रभार  में  स्थानांतरित  किया  जा  सकता  सीधे  भर्ती

 किए  गए  आयकर  अधिकारी  समूह  को  एक  प्रभार  में  6  वर्ष  तैनात  रहने  के  बाद  दूसरे  प्रभार

 में  स्थानांतरित  किया  जा  सकता

 आयकर  अधिकारी  हं  को  एक  प्रभार  से  दूसरे  प्रभार  में  स्थानांतरित  नहीं  किया
 जाता  परन्तु  अत्यधिक  अनुकम्पा  के  आधार  पर  अथवा  प्रशासनिक  कारणों  से  स्थानांतरित  किया
 जाता  परन्तु  उन्हें  दिल्‍ली  ज॑से  शहर  के  प्रभार  में  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  बाद  दुसरे  वार्ड
 प्ें  स्थानांतरित  किया  जा  सकता

 उपयु कत  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  क ेआधार  इस  समय  समूह  के  केवल.पांच  आयकर

 अधिकारी  ऐसे  हैं  जिन्हें  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानांतरित  किया  जाना  इन  अधिकारियों  के  दिल्ली

 से  बाहर  स्थानांतरण  के  प्रश्न  पर  आम  वार्षिक  स्थानांतरणों  के  समय  विचार  किया

 स्वदेशी  टेक्सटाइल  मिल्स  का  प्रबन्ध  प्रपने  हाथ  में  लेने  के स्तिए  समय  झ्वधि  बढ़ाना

 न्‍ैँ
 6090.

 के  इुप्परतमो
 :  क्‍या  पूति  झौर  बस्त्र  मंत्री  स्वदेशी  टेक्सटाइल

 ेृ
 6  0  q

 है

 मिल्स  के  राष्ट्रीयकरण  करे  बारे  में  ।0  1984  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 किन  परिस्थितियों  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  स्वदेशी  टैक्सटाइल  मिल्‍्स  का  प्रबन्ध

 अपने  हाथ  में  लेने  के लिए  समय  अवधिਂ  छः  बार  हर  बार  3.  महीने  से  6  महीने  तक  बढ़ायी  गयी

 और
 दा

 े  इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लें  लिया  जाएगा  कपोंकि  इस  अनिर्णय  और

 अनिश्चितता  से  मजदूरों  और  अर्थव्यवस्था  पर  प्रभाव  पड़  रहा

 पूर्ति  ह्ोर  बस्त्र  संत्रो  चन्द्र  दोलर  :  मे०  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कं०  लि०
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 20  1907  लिखित  उत्तर

 के  छः  वस्त्र  उपक्रमों  के  अधिग्रहण  के  आदेश  की  वेधता  को  जनद्ठित  में  समय-समय  पर  बढ़ाया
 गया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  त।रीख  बताना  सम्भव  नहीं

 टी०  वो०  सेटों  पर  उत्पाट  शुल्क  का  झ्ाकलन  करने  संबंधो  नियम/विनियम

 6091.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्‍या  विरा  मंत्री  करदाताओं  द्वारा  टी०  बी०  सेटों  पर

 उत्पादक्ष॒त्क  का  अप्रबंधन  के  बारे  में  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2866  के  बारे

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ...  17  1985  से  पहले  विभिन्‍न  प्रकार  के  ब्लैक
 |

 एण्ड  व्हाइट  तथा  रंगीन  टी०

 सैटठों  पर  किन  नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं  के  अन्तर्गत  उत्पाद-शुल्क  का  आकलन  किया

 जाता  था  ।  भू

 (a  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  द्वारा  नोटिस  जारी  किये

 जाने  के  बाद  किने-किन  निर्माताओं  के  विहूद्ध  कायंवाही  शुरू  की  और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्याहारिक  व्यवहार  आयोग  द्वारा  नोटिस  जारी  किए  जाने

 से  पूर्व  कित-किन  निर्माताओं  के  विरूद्ध  कारंवाही  शुरू  की

 उक्त  प्रश्न  में  उल्लिखित  6  कम्पनियों  द्वारा  कर  अपवंचन  के  लिये  प्रयोग  किये  गये

 तरीकों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  ब्रांड  नामों  सहित  उन  सबविस  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें
 उत्पाद  मल्यांकन  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।  .

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंग  :  दिनांक  17-3-1985  से  पहले
 51  सें०  से  अनधिक  आकार  की  स्क्रीन  के  सभी  टी०  वी०  सैटों  पर  मूल  शुल्क
 लिखित  दर  से  लगाया  जाता  था  :---

 ()  36  सें०  मोौ०  से  अनधिक  आकार  की  मूल्यानुसार  ,
 स्क्रोन  के  मोनोक्नोम.रिसोवर  सेट  nt

 5  प्रतिशत

 (ii)  अन्य  ह॒  मूल्यानुसार
 -

 5  प्रतिशत

 51  सें०  मी०  से  अधिक  आकार  की  स्क्रीन  के  संटों

 के  संबंध  में  शुल्क  की  दर  मल्यानुसार  30  प्रतिशत  थी  ।

 ॥  और  एम०  आर०  टी०  पी०  आयोग  द्वारा  आरम्भ  की  गई  कार्यवाही  से

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  क्षेत्रीय  कार्यालयों  द्वारा  की  गई  जांच  का  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  गुष्त
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 लिंलित  उत्तर  19

 डडस सास

 के  एकत्र  विये  जाने  के  १रिणामस्वरूप  जिन  निर्माताओं  के  संब'घ  में  यह  पाधथे  जाता  है  कि  उन्होंने
 उत्पादन  शुल्क  का  अप  वंचन  किया  उनके  खिलाफ  स्वतन्त्र  रूप  से  कार्यवाही  की  जाती  जैंशी

 क  12  1985  को  लोक  सभा  में  पूछे  गए  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2866  के  उत्तर  में

 उल्लिलित  6  फर्मों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  शुरू  की  गई  थी  ।  किसी  एकक-विदेष  के  संम्बन्ध  में
 सूचना  मांगे  जाने  पर  उसे  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  एकत्रित  किया  जाएगा  ।

 उक्त  कंपनियों  द्वारा  अपनाया  गया  तरीका  यह  था  कि  शुल्क  निर्धार्य  मूल्य  में
 उस  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाए  जाने  के  प्रयोजनाथ  सामान्यता  कतिपम  प्रभार  शामिल  नहीं

 ये जाते  ॥

 पेंशनभोगियों  के  लिए  राष्ट्रीय  पेंशन  निधि

 6092.  श्री  सुब्बा  रेड्डी  :  क्या  वि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेवानिवृत्त  पेंशनभोगियों  द्वारा  एक  राष्ट्रीय  पेंशन  निधि  और
 एक  राष्ट्रीय

 पेंशन  नीति  तथा  पेंशनभोगियों  के  लिए  एक  अलग  मंत्रालय  की  भी  माँग  की  गई  हैं

 (@)  यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  सरकार  को  सभी  श्रेणियों  के  चॉहे.वे  सरकारी  हों  अथवा  कैर
 के  लिए  एक  पेंशन  योजना  बनाने  का  विचार  है  ?

 विक्त  सन्‍्जरालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  और  पेंशभभोगियों  के

 कुछ  संगठनों  ने  सरकार  से  प्राष्त  अंशदान  से  वित्त  पोषित  होने  वाली  एंक  .  पेशन  निधि  की  स्कॉपनए
 के  लिए  सरकार  के  पास  प्रतिवेदन  भेजे  हैं  ।  संगठनों  ने  पेंशनभोगियों  को  समस्य।यें  हल  करने  के
 लिए  एक  पेंशन  आयोग  नियुक्त  करने  और  एक  अलग  पेंशन  मंत्र,लय  बनाने  का  भी  सुकाव

 “

 दिया  है  ।

 का  मिक,एवं  प्रशासनिक  सुधार  और  सरर्वजनिक  छ्षिकायतें  और  पंशन  मंत्रालय  के

 अधीन  एक  पृथक  पेंशन  ओर  पेंशनभोगी  कल्याण  विभाग  पहले  ही  अध्विसुन्नित  कर  दिया  गया  है  ।
 सरकार  ने  पेंशन  आयोग  के  गठन  की  मांग  स्वीकार  नहीं  की  है  ।

 सरकार  के  पास  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  पेंशन  का  भुगतान  करने  की

 स्कीम  पहले  से  ही  विद्यमान  है  ।  संगठित  क्षेत्रों  में  गंर-सरकारी  कमंचारी  कुल  मिलाकर  पेंशन  स्कीम
 या  उनके  बराबर  के  सेवा-निवृत्तिं  लाभों  के  अन्तर्गत  आ  जाते  हैं  ।

 सीमा  शुल्क  कलेक्टरों  के  विरुद्  ध्रक्सानता  के  लम्बित  सामले

 6093,  झरी  देवी  घोषाल  :  कंया  बिश्य  मेंत्री  यह  बतांने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिलित  उसरਂ

 क्या  देश  में  विभिन्‍न  उच्च  न्याग्रालयों  में  कुछ  सोमा  शुल्क  कलेक्टरों  के

 मानना  के  कुछ  मामले  लम्बित

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  मामलों  का  ब्यौरा  कया
 |

 उन  मामलों  की  संछ्या  कितनो  हैं  जितमें  सीमा  शुल्क  कलेक्टर  शामिल  हैं
 संख्या  उन  मामलों  की  संख्या  की  तुतता  में  कितनी  है  जितमें  अन्य  सीमा  शुल्क्र  कलेक्टर  शामिल

 और

 उक्त  भाग  और  के  सेम्वन्त्र  में  1995,  1982,  और  1980  के  31

 की  क्‍या  स्थिति

 !
 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  जनादत  :  से  सूबना  एकत्र  .

 जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी
 ॥॒

 लधु  श्रौद्योगिक  एककों  को  सुविधायें/रियायतें

 6094,  भरी  झ्रानन्द  पाठक  :  क्या  मंत्री  यह  कताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लघु  औद्योगिक  एकक़ों  को  उत्पादन  क्षेत्र  के  आरक्षण  विपणन  सरकार  द्वारा  खरीद
 आयात  विनियम  नियंत्रण  और-आयकर  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीतियों  में  क्या

 विधाएं/रियायतें  आदि  दी  गई  हैं

 क्‍या  सरकार  लघु  औद्योगिक  एककों  द्वारा  निर्यात  को  प्रोत्साहत  देती  है  और  यदि  हल
 दो  सत्प॑म्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  ने  निर्धात  उत्पादन  में  लघु  उद्योगों  की  सहायता  करने  की  नीति  छोड़
 दी  है  क्योंकि  12  1985  को  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  प्रंस  नोट  में  उसका

 उल्लेख  नहीं

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जबकि  राज्य  में  लक्ु
 उद्योगों  के  विकास  और  संवर्धन  का  प्रमुख  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  केन्द्रीय  सरकार  उनके

 शीझ  और  सन्‍्तुलित  विकास  के  लिए  अनेक  सुविधाएं  एण्ड  रिययातें  देती  रही  है  ।  इम  सुविधाओं
 में  शामिल  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए  केन्द्रीय  निवेश  उपदान  परिवहन  अशिलਂ  भवरसीसः

 सावधि  ऋणदातब्ी  संस्थानों  की  मार्फत  रियायती  कर  सम्बन्धी  मश्ीवरी  की

 कच्चे  माल  के  आयात  के  लिए  विशेष  सुविधाएं  आदि  ।  इपके  अतिरिक्त  केस्ट्रीय  सरकाश  कै

 अनेक  लध  उद्योग  सेवा  सारग  विस्तार  क्षेत्रीय  परिक्षण  उत्पाद  तथा

 प्रोसेषश  विकास  फटवियर  प्रारीक्षण  टलख्म  तथा  परीक्षण  क्षेत्र  परीक्षण  केस

 आदि  स्थापित  किए  हैं  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  लघु॒  उद्योगों  के  संबर्जत  के  लिए  व्यापक-परशनक्ती

 सेबाएं  तथा  तकनीकी  प्रबन्ध  सम्बन्धी  अआधिक्‌  और  विपणन  सहायता  व्यवस्था
 हा

 मर



 खिलषित  10  1985

 केवल  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  800  से  अधिक  मर्दे  आरक्षित  की  गई  हैं  इसके

 अलावा  400  से  तधिक  मर्दे  इस  क्षेत्र  से  ख़रीदे  जाने  के  लिए  आरक्षित  हैं  ।  द्षेष  मदों  के  सम्बन्ध

 में  स्टोर  खरीद  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कीमत  अधिमान  दिया  जाता

 1985-86  के  लिए  चालू  आयात  तथा  निर्यात  नीति  में  निम्नलिखित  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 की  गई  है  :-

 (i)  लघु  ओद्योगिक  एककों  के  सम्बन्ध  में  संयंत्र  और  मशीनरी  पर  पूंजीनिवेश  की  सीमा  20

 लाख  रु०  से  बढ़ाकर  35  लाख  रु०  कर  दी  गई

 (ii)  आटौमटिक  लाइसेंसों  की  श्रेणी  समाप्त  कर  दी  गई  है  और  आटोमैटिक  अनुमेय  सूची
 में  आने  वाली  अधिकांश  मदों  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  लाया  गया  है  ।  इससे  विशेष

 रूप  से  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  लाभ  होगा  ।

 (iii)  के  लिए  सुविधाओं  का  मिलना  जारी  रखा  गया  है  ;

 एक  लाख  रु०  के  मुल्य  तक  अधिक  से  अधिक  दो  प्रोटोटाइपों  का

 और  राज्य  लघु  उद्योग  निगम  की  मार्फत  पूंजीगत  माल  का
 ह

 पिछड़े  क्षेत्र  में  नए/प्रस्तावित  लघु  एककों  को  या  व्यावसायिक  व्यक्तियों  द्वाराया

 चूतंपूर्व  सैनिकों  या  अनुसूचित  जातियों  या  अनुसूचित  जनजातियों  कें  व्यक्तियों  द्वारा
 प्रतिबन्धित  सूची  तथा  सीमित  अनुमेय  सूची  बाली  मद्दों  के  आयात  के  लिए  आयात  लाइसेंस

 का  दिया  जाना  ।  +

 जी  हां  ।

 लच्‌  उद्योग  एककों  द्वारा  निर्यात  किये  जाने  को  प्रोत्साहन  दिये  जाने  के  लिए  1985-88  .
 की  आयात  नीति  में  निम्नलिखित  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं

 1.  निर्यात  सदन  प्रभाणपत्र  दिये  जाने  के  लिए  लघ्‌  उद्योग  एककों  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षाकृत
 मिशन  निर्धारित  न्यूनतम  सीमा  निश्चित  की  गई  है  ।  यह  सीमा  लघ  एककों  के  लिए  चुनिन्दा

 उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  75  लाख  रु०  और  गेर  .  चनिन्दा  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  3  करोड  है
 जबकि  बड़े  एककों  के  सम्बन्ध  में  गह  सीमा  क्रमशः  3  करोड़  रु०  और  7  करोड़  रु०

 ६.  2.  उद्योग  निर्माता  के  अलावा  प्रांर्थी  की  पात्रता  निर्धारित  करने  क ेलिए  लघ  उद्योग

 एलककों  द्वारा  किए  गए  उत्पादों  के  निर्यातों  के  मूल्य  का  हिसाव  ऐसे  मिर्यातों  के  वास्तविक

 दुगना  लगाया  जाता

 है
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 3.  निर्यात  सदनों/व्यापार  सदतों  की  अतिरिक्त  लाइसेंस  देने  के  लिए  भी  तथा  कुंटोर
 उद्योगों  द्वारा  विनि्भित  ब्ुनिन्दा  उत्पादों  के  निर्यात  के  मूल्य  को  अतिरिक्त  महत्त्व  दिया
 जाता

 ॥

 4.  लघ्‌  उद्योग/कुटीर  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  विनिर्मित  कम  मूल्य  के  चुनिन्दा  उत्पादों  के
 निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  1984-85  में  उद्यमी  व्यापारी  निर्यात  को  के  नाम  से
 विख्यात  एक  योजना  आरम्भ  को  गई  हप  योजना  के  अन्तर्गत  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि

 चूंकि  के  लिए  न्यूनतम  निर्यात  तिष्यादन  निर्वादित  किया  गया  है  इसलिए  बहू  अपने

 :  निर्यावक  विनिर्माताओं  की  पूर्ति  के  लिए  तिवारित  दर  यर  अतिरिक्त  लाइसेंस  दिए  जाने  का  पात्र

 ,  होगा  ।  आयात  नीति  “1985-83  में  दत्त  को  और  उदार  बताया  गया  है  ।  र

 व्यापार  प्रतिनिधि  अव्ययत|बिक्रो  दलों  में  शामिल  एककों  के  प्रतिनिधियों  और

 उद्योगों  के  निर्यात  सदनों  के  लिए  उत्तादों  के  सम्बन्ध  में  जिनका  स्यूनतम  निर्वात

 10  लाख  रु०  का  डी  अनुदान  60  प्रतिशत
 |  ते

 जी  नहीं  ।

 शेयर  बाजार  में  सट्टेबाजी

 6095,  श्री  पी०  आप्पाला  नर्रातहुम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  थी  कूंपा  करेंगे

 क्या  देश  में  शेयर  बाजार  में  अत्याधिक  अतिपमित  और  अनावश्यकता  संद्टेबाजी
 व्याप्त

 ॥

 क्या  सरकार  की  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सट्टेबाजो  के  शेयर  बाजार  व्यापार

 का  बहुत  बड़ा  भाग  काले  घन  का  और  -

 यदि  तो  क्‍या  सुब्रारात्मक  कदम  उठाएं  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 .

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  यह  कहना ठोक  नहीं  है  कि

 देश  भर  के  शेयर  बाजारों  में  व्यापक  रूप  से  अनियंत्रित  राट्टेबाजी  चल  रही  फिर  भी  .

 ध्यवस्था  के  औद्योगिक  क्षेत्र  में  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  को  देखते  हुए  ओर  उसके  साथ  ही  निवेशकों  के

 बढ़े  हुए  भरोसे  के  कारण  शेयरों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है और  बाजार  में  आमतौर  पर  तेजी  रही
 शेयर  बाजार  को  धुव्यवस्थित  ढंग  से  संचालित  करते  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाये  गए

 और  शेयर  बाजारों  के  सठस्यों  के  लेनदेनों  की  सूबना  शेयर  बजारों  के

 कारियों  को  देना  जरूरी  होता  है  बजार  के  सदस्यों  के  लेतदेनों  का  विप्टारा  भी  केबर

 '[55
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 बाजार  के  नियमों  और  उपनियमों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।  सरकार  को  शेयर  बाजार  में  काले
 धन  के  लेन-देनों  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 झागरा  स्थित  प्लायकर  कार्यालय  में  क्‍श्राकस्मिकता  निधि  से  बेतन
 पाने  वाले  कर्मचारी

 7  क्‍ 6096
 सी  दल

 5

 :  क्या  विश्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  3-84  के  दोरान  आगरा  स्थित  आयकर  कार्यालय  में  वार्ड

 के  कर  बसूली  और  आयेकर  अधिकारी  द्वारा  आकस्मिता  निधि  से  वेतन  पाने
 कर्मचारी  नियुक्त  किए

 आगरा  स्थित  आयकर  कार्यालय  में  इस  समय  ऐसे  कितने  व्यक्ति  नियुक्त

 ऐसे  कितने  कर्मचारी  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  नियुक्त  किए  गए  तथा  कितते

 कर्मचारी  रोजगार  क्रार्यालय  के  माध्यम  के  बिना  नियुक्त  किए  और

 लोगों  को  सीधे  ही  नियुक्त  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  रोजगार  कार्यालय  के
 माध्यम  की  उपेक्षा  करते  हुए  लोगों  को  सींधे  ही  भर्ती  करने  के  जिम्मेवार  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 कोरेवाई  की  गई  है  है

 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  कर  आगरा  तथा

 +कर  अधिकारी  “<”  आगरा  द्वारा  नियोजित.आकस्मिक  नीधि  से  बेतन  पाने  वाले
 कर्मचारियों  की  संख्या  क्रमशः  तथा

 ह

 आयकर  विभाग  के  आगरा  में  स्थित  कार्यालयों  में  कार्य  कर  रहे  आकमिक

 निधि  से  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्यां  है  ।

 गौर  कार्यालयों  की  अत्यावश्यक्  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  इस  बाते  ,
 को  भी  देखते  हुए  कि  आकस्मिक  निधि  से  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  की  आरंभ  में  निशुक्षित

 अल्पावधि  के  लिएः  इसलिए  रोजगार  कार्यालय  को  नहीं  लिखा  गया  था  ।

 शाउयों  द्वारा  विभिम्त  घिकास  कार्यक्रमों  पर  खच  किए  गए  राजस्थ
 को  प्रतिषतता  के  बारे  में  प्रध्ययन

 =  6097.  भरी  धार  ०  एम०  भोगें  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  राज्यों  द्वारा  अपने-अपने  राज्यों  में  विभिन्‍न  विकास  कार्मक्षमों  पर  कर्ण

 किए  गए  राजस्व  की  प्रतिशतता  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  और
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 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  का  प्रत्येक  राज्य के  बारे  में  स्तस्म्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  हां  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 *  विधरण

 .  कुल  प्राप्तियों  के  प्रतिशत  के  रूप  में  योजनागत  ध्यय

 राज्य  198  2-83  1983-84  1984-8  5

 A.  आम्र  प्रदेश  19.66  29.37  22.56

 2,  असम  24.70
 "(24.53

 27.85

 3.  बिहार  .  20.79  16.64  19.86

 4,  गुजरात  41.61  37.97  38,86

 5.  हरियाणा  27.26  24,54  29.23

 6.  हिमाचल  प्रदेश  24.42  35.31  31.17

 4.  जम्मू-कश्मीर  27  44  31.27  33.43

 8.  हर्णाटक  25.15  24.66  20.28
 :

 9,  केरल  27.59
 33.32  32.65.

 10.  मध्य  प्रदेश  -  -.  31.74  36.31  31.89

 1].  महाराष्ट्र  29.88  28.06  29.52

 12.  मणिपुर  25:66  31.25  [28.85
 -  13.  भेघालय  37.10  40.06  34.78

 “14,  नागालैण्ड  »...  18.90  19.52:  26.44

 15.  उड़ीसा  22.18  17.03  26.63

 16.  पंजाब  23.89  20.96  15.20

 17.  राजस्थान  16.8  5  23.21  19.11

 18.  सिक्किम  44.98  47.98  50.76

 19.  तमिल  ना  30.20  24.14  34.13

 20.  जभिपुरा  30.09  37.38  33.42

 -  157 ड़
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 21.  उत्तर  29.67...  26.40...  26.01.

 22,  पश्चिम  बंगाल  13.67  14.86  .  12.68

 केरल  से  स्‍ग्रायकर  झोर  सं  कर  की  धसूलो

 6098.  श्रो  के०  पी०  उस्नोक्ृष्णन  :  क्‍या  विज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  आयकर  और  संपत्ति  कर  के  कु  कितने  करदाता  हैं  और  -  वर्ष  1982-83,
 और  के  दोरान  कितनी  धन  राशि  का  कर  वसूल  किया  गया  और  जनवरी

 को  कितनी  राशि  बकाया

 केरल  में  उन  दोनों  करों  के  संबंध  में  कर  निर्धारणों  की  संझया  में  और  बकाया  राह्ि
 में  कितनी  दृद्धि  हुई  अथवा  कमी  और  हें

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केरल  का  इन  दोनों  करों  का  प्रतिशत-वारं  अंशदान  कितना

 है  ?
 ह

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  से  (7)  आयकर  से
 संबंधित

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  जहां  तक  धन  कर  से  सम्बन्धित  सूचना  का  सम्बन्ध  इसे

 एकत्र  किया  जा  रहा  है  जिसे  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 विवरण

 2-83  अंशदान  5

 आयकर  2:84

 केरल  में  आयकर
 ्

 निर्धारितियों  की

 संख्या

 सम्बन्ध

 ऐसे  कर-निर्धारितों  बसूलियां  (०  करोड़ों

 से  की  गई  आयकर

 वसूलियां  और  उसका  .  64.52  00.95  70.06

 समस्त  भारत  में  की

 गई  वसूलियों  के  साथ  प्रतिह्षत  झनुषात

 प्रतिशत  अनुपात
 (३-1

 को  32.87  करोड़

 कर  की  बकाया  मांग



 20  1907.
 .

 लिखित  उत्तर
 अजित  ता  पा  ता  *  5
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 कर की  को  मांग  26.00

 कर  की  बकाया  मांग

 आयकर  की  बकाया  23.02

 मांग  में  वृद्धि  का

 अनुपात
 ननमम-मलननानन  िननकनन  विन  नाना  नाना  मननननन  जनम  पाना  स्‍मनन++  शरनमन«म-»कानननन-मान  वन  मनन  याओमानान  ७++न-ननन»कमननम५कान  ८०नननन-न  पान  लगना  वनन-म--थ  नमन  जनक  3  मानक

 मसंसर्स  इण्डियन  मेटल  एण्ड  फरो  उड़ीसा  के  विरद्ध  शिकायतें

 6099.  श्री  डी०  बी०  शिगाड़ा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  मेससं  हृण्डियन  मेटल  एण्ड  फेरो
 अलाय  उड़ीसा  के  विरुद्ध  शिकायतों  की  जांच  के  बारे  में  19  अगस्त  1983  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  4255  और  27  अप्रैल  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संडया  9111  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इंडियन  मेटल  एण्ड  फेरो  अलाय  उड़ीसा  द्वारा  शत  प्रतिशत  निर्यात  पर

 रित  एककों  लिए  सरकारी  योजना  के  उल्लंघन  के  आरोप के  बारे  में  प्राप्त  शिकायतों  की  विस्तृत
 जाँच  कर  ली  गई  है  ;  और

 यदि  तो  योजना  के  उल्लंघन  के  लिए  उक्त  फर्म  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है  या  करने  का  विचार  है  ?
 ह

 बाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  ओर  अतिरिक्त
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  जांच  का  अन्तिम  परिणाम  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 जाली  दस्तावेज  भरने  के  लिए  परिधान  निर्यातकों  के  विरुद्ध  जांज

 6100.  श्री  ध्लामम्द  पाठक  :  क्‍या  प्‌ति  झौर  वस्त्र  मंत्री  परिधान  निर्यातकों  की  बहाएं
 के  बारे  में  दिनांक  19  अप्रैल  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3769  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 /  क्या  निर्यात  नियंत्रण  आदेशों  के  अन्तर्गत  |  1985  को  निर्यात  कोटा

 के  लिए  अपने  आवेदनों  के  साथ  जाली  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  वाले  28  परिधान  नियातकों  के
 विरुद्ध  उन्हें  जाली  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  लिए  प्रतिबंधित

 करके
 और  इन  मामलों  को  केन्द्रीय

 जांच  अ्यूरो  को  सुपुर्द  करके  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार

 यदि  नहीं  तो  उंसके.क्या  कारण  और

 सरकार  का  कार्यकारी  समिति  के  उन  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विरुद्ध  जिन्होंने
 26  फरवरी  1985  को  हुई  बठक  में  मामलों  को  वापस  लेने  का  निर्णय  लिया  क्‍या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 ह  ह॒

 पू9ति  झोर  वस्त्र  मंत्रो  लक  होलर  :  और  अपैरेल  निर्यात  संवर्धन
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 एड  7  अओ  गे  सणणक

 परिषद  ने  28  परिधान  निर्णतकों  के  खिलाफ  पहले  ही  कार्य  वाही  आरम्भ  कर  दी  है  ।  पांच  पार्टियों
 के  खिलाफ  निलम्बन/अपंजीक रण  की  कार्यवाही  की  गई  है  ।  अन्य  मामलों  में  कार्य  वाही  जारी

 अपैरेल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  की  ही  समिति  ने  विनिश्चय  किया  कि  इन
 मामलों  में  कारण  बताओ  नोटिस  और  लिखित  व्यक्तिगत  अध्यावेदन  पर  विभार  करने
 के  बाद  कार्य  वाही  जारी  रहनी  इस  बात  को  देखते  हुए  कोई  कारयवाही  करने  की
 आवश्यकता  प्रतीत  नहीं  होती  ।  ५,

 सरकारी  विभागों  में  पदों  क ेसजन  पर  प्रतिबंध

 श्री  झानन्द  सिठ
 सी  विजय  कुमार  यादव

 :  या  विश्त  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्‍या  सरकारी  विभागों  में  नए  पदों  के  सृजन  और  रिक्त  स्थानों  को  भरने  पर  लवांए  गए
 प्रतिबन्ध  के  कारण  बहुत  से  जो  अपनी  बारी  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  निर्धारित  आयु  सीमा
 में  अधिक  आयु  के  हो  गए  हैं  और  निर्धारित  आयु  सोमा  को  पार  कर  गये  हैं

 .  यदि  तो  कया  सरकार  ने  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  मैंती  के  लिए  आयु  सीमा  बढ़ा
 दी

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 दि्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादत  भर्ती  से  :  अनुकम्पा  के  आधार
 पर  मृत  कर्म  चारियों  के  आश्रितों  और  अपंग  व्यक्तियों  की  एक  संगठन  के  फालतृ  कार्मिकों
 को  दूसरे

 संगठन में पुनः रोजगार समूह रिक्तियों पर नेमित्तिक श्रमिकों को नियमित एकमात्र पदोन्‍्तति द्वारा रिक्तियों को भरने आदि ज॑से कुछ चने हुए मामलों में रोक शंकंधीः आदेशों में छूट देने की अनुमति दी गई है । पदों के सृजन/रिग्रितयों को भरे के पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और इपमें शिथिलता अत्यन्त आपूब्रादिक प्ररिस्थितियों में दो जाती है । सरकार के अधीन विभिन्‍न पदों के लिए सात बर्ष तक की पात्रता अवधि को ध्याव में रखते उन ब्यक्तियों जो रोक अवधि के दोरान अधिक आयु के हो गये विभिन्‍्ण संगत पदों पर विचार किए जाने के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त हो चुके होंगे । ॥ उपयुक्त को देखते विभिन्‍न पदों/सेआाओं में भर्ती के लिए.ऊपरी आदु में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है । रुग्ण कपड़ा मिलों के बारे में सरकार की नोति भी चाई० एस० महालम : क्या पूति झौर बरत्र मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे
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 रुग्ण  कृपड़ा  मिलों  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  कया  है  ;

 कया  हस  प्रकार  की  मिलें  तिज़ी  पार्टियों  को  बेचने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  रुणण  कपड़ा  मिलों  की  परिसम्पत्तियों  का  डिक्री  मूल्य  निर्धारित  करने  के
 लिए  क्‍या  तरीका  अपनाने  का  विचार  है  जिससे  कि  इन  सौदों  से  राजकोष  को  कोई  वित्तीय  मुकसान
 न  हो  ;  भौर

 यदि  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  तो  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  को  किस  प्रकार
 स्वस्थ्य  बनाने  का  विचार  है  जिससे  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  और  इसकी  सहायक  कपड़ा  कम्पनियों

 में  होने  वाले  नुकसान  को  समाप्त  किया  जा  सके  ?

 पति  ध्लोर  वस्त्र  मंत्री  चरद्र  शोख्र  :  वस्त्र  मिलों  के  आधुनिकीकरण  और

 पुर्नस्थापना  के  लिए  सरकार  ने  सहायता  कार्य  क्रम  तैयार  लेकिन  ऐसे  एकक  जिनके  पुनः
 जीवित  होने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  है  |  बन्द  हो  सकते  ऐसे  मामलों  में  सरकार

 कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  करना  चाहेगी  ।

 जी  नहीं  ।  इस  समय  एन०  टी०  सी०  के  किसी  भी  एकक  को  निजी  पार्टियों  को

 बेचने  का  कोई  प्ररताव  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उत्ता  ।

 सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  निष्पादन  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जा

 रही  है  और  इसके  कार्य-निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  कदम  उठाए  जाते  मिलों  के  कार्य

 निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  उठाए  गए  ।  उठाए  जा  रहे  महत्वपूर्ण  कदमों  में  से  कुछ  निम्नलिखित

 1.  विभिन्‍न  उपलब्ध  स्रोतों  से रई  की  समय  पर  वसूली  के  प्रबन्ध  किए  जा  रहे

 2.  नकद  हानियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यशील  पूजी  की  प्रतिपू्ति  की  गई

 3.  बिजली  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  बिजली  पैदा  करने  को  क्षमता  में  वृद्धि  की

 गई  है  ;

 4...  परिणाम  अभिमुख  लामों  के  लिए  चयनात्मक  आधुनिकोकरण  काय'क्रम  नीतियां
 अपनायी  गयी  हैं  ।

 5.  सभी  स्तरों  पर  लागत  में  कमी  करने  के  लिए  लागत  नियन्त्रण  तरीके  लाग  किए
 गए  हैं  ;  .

 6.  गैर  परिक्षालन  प्रशासनिक  व्ययों  वो  बम  बरने  के  प्रयास  जा  रहे  और
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 |,  मिलों  के  प्रबन्ध  में  कामगारों  की  भागीदारी  योजना  को  प्रोस्साहन  दिया  जा  रहा

 है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  हारा  दिए  गये  व्यक्तिगत  ऋण

 6103.  भी  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  थित  मंत्री  यह  बताने  वी  क्रपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  उनके  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  कितनी  धनराशि  के

 व्यक्तिगत  ऋण  दिये  गये  हैं  ;

 ऐसे  क्रणों  की  क्ितनो  धनराशि  वसूल  कर  ली  है  और  कितनी  ऋणराशि

 बसूली  की  जानी  दोष  है  ;

 क्‍या  बनेक  बैंकों  ने  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  को  ऋण  देने  के बजाय  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  के  निदेशों  के  विरुद्ध  बड़ी  संख्या  में  व्यक्गित  ऋण  दिये  हैं  ;  और

 (8)  यदि  तों  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लनादंन  :  1981  के  अन्तिम

 शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  मंजूर  किये  गये  व्यक्तिगत  ऋणों

 भोक्‍्ता  वस्तुओं  की  खरीद  की  859  करोड़  रुपये  थी  ।

 ५
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  लिये  भारतीय  रिजर्व  बेक  में  प्रचलित  आंकड़ा  धूचमा

 पड़ति  वे  प्रश्न  में  पूछे  गये  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  मंजूर  किये  गये  व्यक्तिगत  ऋण  बहुत  कम  होते  हैं

 जून  1981  के  अन्त  में  कुल  ऋणों  का  3.5  जबकि  कुल  मिलाकर  सरकारी  क्षेत्र  के

 बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  दिये  गये  अग्रिम  1984  की  स्थिति  के  मुताबिक
 40  प्रतिशत  के  लक्ष्य  को  भी  पार  कर  गए  थे  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 लेक्ोमोन  एण्ड  मंकेमजो  कम्पनो  हारा  भारतीय  जीवन  बोसा  निगम  तथा

 पूमिट  ट्स्ट  श्राफ  इण्डिया  को  ऋणों  का  भुगतान  करना

 6104.  sto  थी०  बेंकटेदा  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जया  मैकीनोन  एण्ड  मंकेनज़ी  कम्पनी  बम्बई  भारतीय  जीअन  निषम  तथा
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 यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  को  निर्धारित  अम।नुसार  अपने  ऋणों  का  भुगतान  करने  मे  अब  तक
 विफल  रही

 कया  कम्पनी  ने  विदेशों  में  अपने  शेयरधारियों  को  लगातार  मुनाफा  भेजा  है  जबकि
 भारत  में  काम  करते  हुए  कम्पनी  ने  पुस्तकों  में  घाटा  दिखाया  है  ;  और

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  भारतीय  जीवन  बीमा  यूनिट
 ट्रस्ट  आफ  इंडिया  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  इस  कम्पनी  को  दिये  गए  ऋणों  की  बसूली  हेतु
 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तथा  आज  तक  के  इन  बकाया  ऋणों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  जीवन  बीमा

 यूनिट  टुस्ट  आफ  इंडिया  और  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैक  डी०  बी०

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश
 निगम  और

 निर्यात  आयात  बेक  जैसी  अन्य  प्रमुख  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  मंकीनोन  एण्ड  मंकेनजी  कम्पनी  लि०

 बम्धई  को  कोह  ऋण  नहीं  दिया  गया  जीवन  बीमा  निगम  और  यूनिट  ट्स्ट  आफ  इंडिया

 सहित  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कम्पनी  को  दिये  गये  अप्रिमों  की  वसूली  के  लिये  कोई  कार्रवाई
 करने  का  प्रश्न  पंदा  नहीं  होता  पता  वला  है  कि  यह  कम्पनी  1977  से  घाटे  में  लल

 रही

 भारत  को  एशियाई  बिकास  बक  से  ऋण

 श्रीमतो  इस्बुमती  भट्टाचार्य  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  एशियाई  विकास  बेंक  से  ऋण  लेने  की  इच्छुक

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  एशियाई  विकास  बेंक  से  कितनी  धनराशि  के  ऋण  मांगे
 गये  हैं  और/अथवा  मांगे  जाने  की  संभावना  है  तथा  एशियाई  विकास  बेंक  से  प्राप्त  ऋणों  का  किन
 परियोजनाओं  के  लिये  उपयोग  किये  जाने  की  संभावना

 एशियाई  विकास  बेंक  ने  भारत  को  कितनी  राशि  के  ऋण  देने  का  निर्णय  किया  है
 और  इन  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  क्‍या  होगी  ;

 एशियाई  विकास  बेक  सामान्यतया  सदस्य  देशों  को  कित  शर्तों  पर  ऋण  स्वीकृत

 करता  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  से  भारत  प्रकार  ने

 एशियाई  विकास  बेक  के  प्रबंधकों  को  अपने  इस  आशय  से  अवगत  करा  दिया  है  कि  वह  तीसरी

 सामान्य  पूंजी  वृद्धि  को  की  अवधि  के  दौरान  बैक  से  ऋण  लेनो  आरेम्भਂ
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 भारत  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  की  वःस्तविक  धनराशि  और  उससे  वित्तपोषित  की  जाने  वाली

 परियोजनाओं  के  बारे  में  बातचीत  अभी  चल  रही

 एशियाई  विकास  बैंक  सामान्यतः  निम्नलिखित  शर्तों  पर  ऋण  स्वीकृत  करता  है  :--

 (i)  सामान्य  पूंजी  साधनों  से  दिये  गये  ऋणों  पर  बेंक  वचनबद्धता  प्रभारत
 लेता  ये  ऋण  10  वर्ष  से  30  वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिये  दिये  जाते  हैं  और  हसमें  2  से

 |  वर्ष  तक  की  रियायती  अवधि  भी  शांमिल  अधिक  आय  वाले  विकासशील  देशों  के

 बारे  में  यह  अवधि  15  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होती  और  इसमें  3  वर्ष  की  रियायती  अवधि  भी  शामिल

 होतीहै  ;  सभी  प्रोग्राम  ऋणों  की  ऋण  परिशोधन  अवधि  शामिल  होती  है  और  इसमें  3  वर्ष

 की  रियायती  अवधि  शामिल  होती  और  क्षत्रीय  ऋणों  के  बारे  में  शर्तें  सामान्यतः

 परियोजना  के  स्वरूप  और  बैंक  की  उधार  देने  तथा  पुनः  उधार  देने  सम्बन्धी  नीति  को  ध्यान  में

 रखकर  निर्धारित  की  जाती  है  ।  इस  समय  ब्याज  की  दर  10.25  प्रतिशत  है  ।

 (i)  विशेष  निधियों  से  लिये  गये  ऋरणों  पर  बंक  1  प्रतिशत  की  दर  से  सेवा  प्रभार  के

 हप  में  लेता  है  और  इन्हें  40  वर्षों  की  अवधि  में  लोटाना  होता  जिसमें  10  वर्षों  की  रिमायत्री

 अवधि  शामिल  है  |

 राष्ट्रीय  सावंजनिक  विस  झौर  नीति  संल्यान  का  प्रतिबेदन

 6106.
 =  मोहर्प  महा  ली  सो

 }
 :  क्‍या  जिस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  राष्ट्रीय  सार्वजनिक  वित्त  और  नीति  संस्थान  ने  सरकार  द्वारा  उसे  देश  में  काले

 घन  की  मात्रा  के  बारे  में  अध्ययन  करते  सम्बन्धी  सौंपा  गया  कार्य  पुरा  कर  लिया

 क्‍या  संस्थान  ने  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  ओर

 यदि  तो  कब  भ्रस्तुत  किया  है  ओर  उसमें  क्या  सिफारिश  की  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन

 और  यह  रिपोर्ट  29-3-1985  को  मिली  थी  जिस  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 है  ।

 प्योर  ड्िक्स  कंपनी  समूह  के  बोसा  दादे

 6107.  भरी  झासन्द  पांठक  बस  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उस  बीसा
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 —_—  नी

 दावों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जो  प्योर  ड्रिक्स  मोहन  कूल  क्राउन्स
 ओर  क्राउन्स  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  और  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक  की  परिसम्पत्तियों  का

 मूल्य  कितना  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  31-10-1984  को  और  उसके

 बाद  हुए  दंगों  के  दौरान  हुए  नुकसानों  के  लिए  मंसर्स  प्योर  ड्रक्स  मोहन
 मशीन्‍्स  लिमिटेड  ,  कूल  क्रऊन  कार्क्स  लिमिटेड  और  सी०  जे०  क्राऊन:काक्‍्से  मैन्यु०

 लिमिटेड  के  सम्बन्ध  में  बीमा  दावों/सकल  आंकी  गई  हानि  की  कुल  राशि  2:47  करोड़
 रुपये  बैठती  साधारण  बीमा  उद्योग  की  निर्धारित  पद्धति  के  लाइसेंसधारी  सर्वेक्षक  एवं

 हानि  निर्धारक  क्षतिपूर्ति  की  सीमा  निर्धारित  करने  फे  लिए  प्रभावित  सम्पत्ति  के  प्रतिस्थापन

 मूल्य  का  तरीका  अपनाते  हैं  जो  कि  उसमें  से  उचित  ह्रासित  मूल्य
 घटाने  के  बाद  निकाला  जाता  बीमा  कम्पनियां  दावों  को  निपटाने  के  लिए

 अविलिखित  मूल्य  को  हिसाब  में  नहीं  लेगो  ।

 वक्षिण  बिल्ली  को  खदानों  में  प्रबेष  खनन

 6108.  श्री  मूलचंद्र  डागा  ॥  खान
 हि

 झीमती  एमन०  पो०  झांसी  लक्ष्म
 |

 :  क्‍या  क्ान  श्ौर  कोयला  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्याम  12  1985  के  एक्सप्रंसਂ  में  इल्लीगल

 माइनिंग  अंगेन  इन  साउथ  दिल्ली  क्वरीज  ”  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदिं  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  कि जब  इन  लखदानों  के  खनन  कार्य  पर

 पहले  प्रतिवन्‍्ध  लगा  दिया  गया  तो  इनमें  खतन-कार्य  पुनः  कैसे  शुरू  हो

 इन  खदानों  में  कार्य  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  अवेध  खनन  को  रोकने  के  लिए  दक्षिण  दिल्ली  सब-डिवीजनल  मजिस्ट्रेट  ने  इन

 छदानों  पर  छापे  मारे  ओर

 (5)  कया  सरकार  का  विचार  इन  खदानों  के  कार्य  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  तत्काल

 कोई  उपाय  करने  का  है  ?
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 कानूनी  खनन  की  रोक-थाम  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  के  अधिकारियों  द्वारा  नियमित  छापे  मारे  जाते
 दिल्‍ली  प्रशासन:ने  दिनांक  1-1-1983  से  अब  तक  अवैध  खनन  के  155  मामलों  का  पता

 लगाया  नई  दिल्‍ली  के  सब  डिविजनल  मजिस्ट्रेट  और  कलक्टर  एवं  ने  अवैध
 खनन  की  रोकथाम  के  लिए  छापे  मारे  छापे  मारने  की  कार्यवाही  और  तेज  की  जा  रही  ६  |  कई
 मामलों  में  जुर्माना  लगाया  गया  है  ।

 टी०  बी०  संट  निर्माताओं  द्वारा  उत्पादन  शुल्क  का  ह्रपअंचम

 6109.  श्री  बनवारी  लाल  वेरबा  :  क्या  बिल्त  मंत्री  करदाताओं  द्वारा  टी०  वी०  सैटों
 पर  उत्पादन  शुल्क्र  का  अपवंचन  करने  के  बारे  में  12  अप्र  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 2866  के  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एकाथिकार  अवरोधक  व्यापार-वब्यवहार  आयोग  के  समक्ष  मामले  आर०  टी०
 पी०  संख्या  138,  1984  की  जांच  में  यह  पाया  गया  है  कि  अनेक  टी०  वी०  सैट  निर्माताओं ने
 उत्पादन  शुल्क  की  अपवंचन  की  यदि  हां  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 उन  टी०  वो०  संटों  निर्माताओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  मानलों  की  जांच  की  गई
 है  और  उनके  ब्रांड  नाम  क्या  हैं  और  उन्होंने!कर  अपवंचन  के  लिए  कौन  सा  तरीका

 उन  टी०  वी०  सैट  निर्माताओं  का  ब्यौरा  और  प्रत्येक  का  ब्रांड  नाभ  क्‍या  है  जिनके
 मामलों  की  अब  तक  जांच  नहीं  की  गयी  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 1982-83,  1983-84  और  1984-85  5  के  दौरान  निपटाए  गए  उन  टी०  वी०
 संटों  के  ब्रांड  नाम  और  प्रत्येक  प्रकार  के  टी०  वी०  सैटों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  निर्माताओं  को

 एकाधिकार  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  आयोग  द्वारा  आरोप-पत्र  दिए  गए  तथा  एशियांड  1982
 के  समय  आयातित  उपकरणों  से  तैयार  किए  गए  20  इंची  के  रंगीन  टी०  वी०  घेंटों  की

 कितनी  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंस  :  और  मामला

 1984  का  138  की  जांच  के  सम्बन्ध  आयोग  का  टेलीविजन

 निर्माताओं  द्वारा  उत्पादन  शुल्क  के  अपवंचन  की  जांच  करने  और  इस  सम्बन्ध  में  अपना  निर्णय  देने
 सम्बन्धी  कोई  क्ष  त्राधि  कार  नहीं  है  ।

 आयोग  ने  23  टेलीविजन  निर्माताओं  के  सम्बन्ध  में

 जांच-पड़ताल  का  कार्य  अभी  अपने  हाथ  में  लेना  मामलों  की  जांच  पड़ताल  के  लिये  हाथ  में
 ले  लिये  जाने  पर  ही  प्रत्येक  टेलीविरन  निर्माता/व्यापारी  के  ब्रांड  नाम  का  पता  चलेगा  । एस  ए

 भायोग  ने  लजांब-पड़ताल  के  इस  प्रयोजन  के  लिए  ऐसी  सूचना

 एकत्र  नहीं  की  किसी  टेलीविज  न  संट-विशेष  के  सम्बन्ध  में  सूचना  मांगी  जाने  पर  उसे  एकत्र

 किया
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 ऋष्यनिप्रों  द्वारा  प.ह्ली  अुटाया  जाता

 6110.  शीमतोी  अयंती  पटनायक  :  जगा  विश  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 -  उस  कच्पनियों  के  माम  तथा  संलूया  क्‍या  है  जिस्हें  पिछले  तीन  महीनों  के  दोरान  पूंजी

 जुटाने  की  अनुमति  दी  गई  और

 इस  अकार  जुटाई  गई  उनकी  साम्य  शेयर  पूंजी  और  कारें  पूंजी  का  ब्यौरा  क्या

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादेग  :  और

 1985  से  1985  तक  की  अवधि  के  197  कम्पनियों  को  परियोजना  वित्त  पोषण
 कार्यब्ालन  पूंजी  आदि  के  लिए  475.23  करोड़  रुपये  मूल्य  की  पूंजी  जुटाने  की  अनुमति  दी  गई  ।
 कम्पनियों  के  नाम  तथा  अनुमोदित  निरगंमों  की  राशि  का  ब्यौरा  नियमित  प  से  प्रंस  विज्ञप्तियों  के
 रूप  में  प्रकाशित  किया  जाता  है  जो  कि  अखबारों  में  छपती  रहती  हैं  ।

 फौश्स  कमिशयल  बरोइग  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 6111.  भरी  सत्येना  भारश्यजण  :  सिंह  क्‍या  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1985-86  में  1500  करोड़  रुपए  का  विदेशी  वाणिज्यिक  ऋण  लेने
 का  फैसला  किया  जैसा  कि  30  मा  1985  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित

 हणा  है
 चकय-पफ्ाकपा  न  नननका  mT  अबह  चनक  अज्कूक  ५३० ३७४

 यदि  तो  इन  ऋणों  को  किन-किन  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  प्रयोग  किया  जाएगा
 और

 इस  ऋण  का  देश  की  विदेशी  देनदारी  पर  कया  प्रभाव  पड़ेगा  और  इसकी  सर्वासंग
 लागत  क्या  होगी  ?

 वित्त  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जतावंग  :  से  विदेशी
 बाणिज्यिक  कऋ्रणों  की  मात्रा  का  निर्धारण  वहुत  सी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  ज॑से

 परियोजनाओं  की  इत  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  स्त्रोतों
 से  ऋणो  की  मुगतान  संतुलन  की  स्थिति  और  ऋण  शोधन  करने  के  दागित्वों  को

 विवेकपूर्ण  सीमा  के  भीतर  रखने  की  जरूरत  |  इस  बात  का  निश्चयन  अभी  किया  जा  रहा  है  कि
 1985-86  5-86  में  विदेशी  वाणिज्यिक  उधारों  की  मात्रा  कितनी  होगी  और  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए
 उसका  कितना-कितना  आवंटन  किया  जाएगा  ।
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 बक्षिण  एशिया  हेतु  प्रोपीय  झ्ाथिक  झ्रायोग  के  शिष्ट  संडल  को  यात्रा

 6112.  ञ्ली  डी०  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  एशिया  हेतु  यूरोपीय  आथिक  आयोग  के  एक  दिष्ट  मंडल  ने

 1985  में  भारत  की  यात्रा  की  और  .

 यदि  हां  तो  क्‍या  शिष्टमंडल  के  प्रमुख  ने  20  फरवरी  1985  को  कोचीन  में  यह  सुझाव
 दिया  था  कि  यूरोपीय  आर्थिक  आयोग  ग्रामीण  विकास  और  मत्स्य  उद्योग  के  क्षेत्र  में  विकास

 हेतु  सहायता  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जलादंन  :  श्री  मेशयोटी  जो  नई
 दिल्ली  में  दक्षिण  एशिया  सम्बन्धी  यूरोपीय  आर्थिक  आयीग  के  शिष्टमंडल  के  आवासी  अध्यक्ष

 फरवरी  1985  में  कोचीन  का  दोरा  किया  था  ।  दक्षिण  एशिया  सम्बन्धी  यूरोपीय  आर्थिक  आयोग

 के  किसी  अन्य  शिष्टमंडल  ने  ]985  में  भारत  का  दोरा  नहीं  किया  ।

 जी  हां  |  यूरोपीय  आर्थिक  आयोग  के  शिष्टमण्डल  ने  पुष्टि  की  है  कि  श्री  मेशयोटी
 ने  कोचीन  में  दिए  गए  अपने  भाषण  में  दहन  मामलों  का  उल्लेख  किया  था  ।

 यूरोपीय  आ्थिक  आयोग  भारत  को  पहले  हो  कृषि  प्रामीण  विकास  और  मत्स्यपालम

 के  क्षेत्रों  में  विकास  सहायता  प्रदान  कर  रहा  इन  क्षेत्रों  तथा  अन्य  सम्बद्ध  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित

 बहुत  सी  परियोजनाएं  जिनको  यूरोपीय  आर्थिक  अ'योग  के  समक्ष  प्रस्तावित  किया  गया

 यूरोपीय  आर्थिक  आयोग  की  सहायता  से  ही  क्रियान्वित  की  गई  हैं  ।

 श्रेणी  के  शहरों  का  दर्जा  बढ़ा  कर  श्रेणी  करमा

 6113.  प्रो०  पो०  जें०  कुरियन  :  क्‍या  विस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  श्रेणी  के  उन  शहरों  का  पता  लगा  लिया  है  जिन्हें  दर्जा  बढ़ा

 कर  श्रेणी  के  अन्तगेत  शामिल  किया  जाना

 यदि  हां  तो  राज्य-वार  ऐसे  कितने  शहर  और

 यदि  तो  ऐसे  शहरों  का  पता  लगने  का  काम  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 वित्त  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  नगरों  का

 करण  दशवर्धीय  जनगणना  में  बताये  अनुसार  जनसंख्या  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  पिछली

 आर  इस  प्रकार  का  वर्गीकरण  1981  की  जनगणना  के  अधार  पर  1981  में  दिया  था  ।
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 1983  की  जनगणना  के  परिणामस्वषप  कुछ  क्षेज्नों  को  कुछ  नगरों  की  नगर,पालिका-सीमाओं  में
 *  मिला  दिया  गया  है  और  उनके  मामलों  उनका  पुनः  वर्गीकरण  जनसंख्या  के  निर्धारित  मानदंडों

 के  अनुसार  किया  गया  है  ।  श्रेणी  नगरों  का  श्रेणी  भगरों  में  सामान्य  पुम:वर्गीकरण
 करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ह  ह

 देदा  में  रूण  रूई  मिलें

 6114.  श्रीमती  जयमम्ती  पटमापक  :  क्‍या  पूर्ति  शोर  करत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (
 क्या  बड़ीं  संख्या  में  मिले  रूग्ण  हो  गई

 यदि  तो  देश  में  रूगण  रूट  मिलों  की  संख्या  तथा  नाम  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  रुर्ण  रूई  मिलों  को  पुनर्जोबित  करने  का  और

 तो  हस  सम्बन्ध  में  क्या'कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 प्‌रति  और  थस्त्र  संत्री  चना  पोखर  :  जी  हां  ।  का

 इस  सम्बन्ध  में  प्रमाणिक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तथा  सरकार  ने  बस्त्र  मिलों  के  आधुनिकीकरण  तथा  पुनर्वास  के  लिए  सहायता
 का  कार्यक्रम  अनाया  लेकिन  वे  एकक  जिनके  आर्थिक  रूप  से  सक्षम  बनाने  की  आजा  नहीं
 उनको  बन्दी  का  सामना  करना  पड़  सकता  है  ऐसे  मामलों  में  सरकार  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा
 करना  चाहेगी  |

 ॥

 सरकारी  क्षत्र  के  उपकमों  में  मानक  लागत  ध्ोर  मुल्य
 विश्लेषण  झारम्भ  करना

 6115.  श्री  विष्णु  सोदो  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  उद्यम  कार्यालय  ने  संसद  की  सरकारी  उपक्षमों  सम्बन्धी  सम्रिति  की
 .  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को मादक  लागत  और  मूल्य  विश्लेषण  भ्रारभ्भ
 करने  की  सलाह  दो

 यदि  तो  किन-किन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  अब  तक  मानक  लागत  और
 मूल्य  विश्लेषण  आरंम्भ  किंया  है  ।

 क्या  सरक्षार  का  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  विदोषकर  वह  जो

 निर्माण  या  खनन  गतिविधियों  में  लगे  लागत  लेखा  ओर  लागत  लेखा  परीक्षा  अनिवार्य
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 न्‍ां  $  आज  ू  सरकारी  उपक्रमों  चीफ  कल डा  तच आओ तनमन  बनजल  तर

 करने  का  विचार  और  वदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  जताबंन  :  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति
 की  टिप्पणी  के  आधार  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  मे  प्रशासनिक  मंत्रा  लयों/विभागों  को  अपने

 नियंत्रणाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  मानक  लागत्‌  एवं  मूल्य  विश्लेषण  लागू  करने  की  सलाह

 वा  छित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारा  कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  किसी  खास
 उत्पाद  का  विनिर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  की  के  लिए  लागत  लेखा  प्रलेख  नियम  निर्धारित
 किये  किसी  उत्पाद  का  विनिर्माण  करने

 वाली
 उस  कम्पनी  की  लागत  लेखा  परीक्षा

 का  आदेश  दिया  जाता  है  जिसके  लिये  लागत  लेखा  प्रंलेख  नियम  निर्धारित  किये  गये  सरकारी
 क्षेत्र  में  उत्पादों  का  विनिर्माण  करने  वाले  उन  उपक्रमों  के  जिनके  लिए  लागत  लेखा  प्रलेख
 नियम  निर्धारित  किये  गये  अन्य  सभी  जो  विनिर्माण  एवं  खनन  कार्यों
 में  लगे  के  लिए.लागत  लेखा  और  लागत  लेखा  परीक्षा  अनिवार्य  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  *  ऐसा  इसलिए  किया  गया  क्योंकि  मह  नियम  जब  कभी  अधिसूचित  किये  जाते
 तो  वे  गैर-सरकारी  क्षेत्र  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  पर  समान  रूप  से  लागू  होते  हैं  ।

 राज्यों  को  प्रस्तर्सष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  की  सहायता

 श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  में  किन-किन  राज्यों  को  कृषि  परियोजनाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  ,

 विकास एजेन्सी से ऋण प्राप्त हुए हैं क्‍या गुजरात सरकार को उस वर्ष किसी विदेशी परियोजंना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से ऋण प्राप्त हुआ और यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या है ? - बित्त सम्त्रालय सें राज्य सन्‍्त्री : अन्तर्राष्ट्रीय बिकास संघ ऋण , भरत सरकार द्वारा लिए जाते हैं और इनका उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता के दौरान . कुषि क्षेत्र केरल में सामाजिक ऋण लेने के राजस्थान और मध्य के राज्यों में राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के लिए और आन्प्र मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परियोजन्त के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघक्रण लिए गए हैं ।
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 और  1984-85  के  दोरान  गुजरात  सरकार  द्वारा  गुजरात  मध्य  सिंचाई

 के  क्रियान्वयन  के  लिए  अन्सर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  की  मानकं  शर्तों  पर  17.2  करोड़  डालर

 (16.43  करोड़  एस०  डी०  का  ऋण  लिया  गया  परियोजना  की  ऋण  समाप्ति  की

 तारीक्ष  .31  1989  है  ।  यह  परियोजना  गुजरात  सिंचाई  परियोजना  संब्या  808

 आई०  एन०  दिनांक  17  जुलाई  1978)  की  राहायक  परियोजना  है  ।  इसके  द्वारा  (1)  प्रेथम  धरण

 में  आरम्भ  की  गई  29  उप-परियोजनाओं  में  से  27  परियोजनाओं  का  निर्माण  कार्य  पूरा  करना
 और  शेष  2  परियोजनाओं  को  अग्रिम  चरण  में  जिसमें  8  हेक्टेयर  सब  चक  स्तर  तक  एक
 लाइंड  नहर  प्रणाली  और  निजी  खेतों  को  फील्ड  जनपथों  द्वारा  जोड़ना  शामिल  (2)  गांव  सेवा
 क्षेत्र  पर  आप्रारित  प्रत्येक  उप  परियोजना  में  विश्वलनीय  और  सम-साम्यिक  जल  प्रबंध

 प्रणालियों  को  लागू  (3)  राज्य  में  विकसित  जल  प्रबन्ध  कार्यों  के विस्तार  के  लिए  समुचित
 संस्थागत  आधारभूत  ढांचा  स्थापित  (4)  किस्म  प्रबोधन  और  लघु  तार-जाल  के

 अभिषल्प  तैयार  करने  के  लिए  परियोजना  संगठन  को  दृढ़  (5)  लगभग  30  शिल्तपियों  के  लिए
 पभियंत्रिकी  कौशल  प्रशिक्षण  का  प्रबन्ध  (6)  सिचाई  विभाग  के  लगभग  200

 400  उप  व्यावसायिक  कर्मचारियों  और  8800  प्रगतिशील  किसानों  के  लिए  प्रशिक्षण  का

 और  (7)  उप  परियोजनाओं  के  रख  रखाव  और  प्रचालन  आदि  के  लिए  बाहन
 सँयंत्र  और  संचार्‌  उपकरणों  का  प्रबंध  किया  जायेगा  ।  इस  परियोजना  द्वारा  लगभग  241,000

 हेक्टेयर  का  अतिरिक्त  सिंचाई  क्षत्र  तेयार  किया  जाएगा  ओर  133.000  हेक्टेयर  वर्तमान  सिंचाई
 क्षेत्र  के  लिए  और  अधिक  भरोसेमन्द  पानी  की  व्यवस्था  की

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  बिना  प्रतिमूति  के  ऋण  संज्र  किया  जाता

 6118.  आओ  पी  ०  पेंचालंया  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  कमजोर  वर्गों  को  बिना  प्रतिभूति  के  ऋण  मंजूर  कर  रहे

 -  यदि  तो  यह  ऋण  किस  प्रयोजन  से  मंजूर  किए  जाते

 अधिकतम  कितनी  राशि  मंजूर  की  जा  सकती  और

 (9)  यदि  ऋण  बिना  प्रतिभूति  के  मंजूर  नहीं  किए  जाते  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 बित्त  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हां  ।  बेंकों  से  यह  कहा  गया  है
 कि  बे  5,000  रुपए  तंक  के  ऋणों  के  लिए  ऋण  के  द्वारा  प्राप्त  की  गई  परिसम्पत्ति  के

 रहुन  के  कोई  और  प्रभिमृति  न  मांगे  ।
 .

 ऐसे  ऋण  उत्पादक  और  आधिक  दृष्टि  से  सक्षम  कार्यो  के  लिए  मंजूर  किए  जाते

 जैसे  फलल  ऋण  और  चल  परिसम्पत्तिपयों  के  निर्माण  के  लिए  निवेश  ऋण  ।
 ह

 मंजूर  किए  जा  सकने  वाले  ऋण  की  अधिकतम  राशि  परिसम्पत्ति  की  आथिक  लामंत

 मह  शर्त  लागू  या  5,000  इनमें  से  जो  भी  कम  तक  होती

 a  i71
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 उन  गतिविधियों  के  लिए  ऋण  नहीं  दिए  जाते  जो  आंधिक  दृष्टि  मे  सक्षम  नहीं  पाई
 जाती  या  ये  ऋण  उन  ऋणकर्त्ताओं  को  नहीं  दिए  जाते  जो  इन  के  पात्र  नहीं  होते  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रषिकारियों  का  विदेश  बोरा

 6119.  भ्री  बाला  साहेव  जिसे  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ॥
 ह

 क्‍याਂ  विदेश  जाते  वाले  सरकारी  अधिकारियों  को  सरकार  से  स्वीकृति  प्राप्त  करमी

 यदि  तो  इसमें  कोन-फौन  सी  भिन्‍न  एजेंसियां  अन्तग्रेस्त

 इस  आत  की  देखभाल  कौन  सी  एजेंसी  करती  है  कि  विदेशी  दौरे  केवल  तभी  किए
 जब  वे  अभिवरय्य

 वर्ष  1982,  1983  और  1984  के  विदेश  गए  केन्द्रीय  सरकार  के
 अधिकारियों  की  कुल  संख्या  कया  है  और  उनका  ई[वर्ष-वार  तथा  मंत्रालय-वार  ब्यौरा  क्या

 और
 ह  हु

 इस  पर  नियंत्रण  रखने  और  केंवल  अनिवार्य  होनें  तक  ही  सीमित  रंखने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बिस  सन्व्ालय  में  राज्य  सन्त्रो  जनादंन  से  सरकारी

 अधिकारियों  कौ  विदेश  जाने  से  पहले  सरकार  से  स्वीकृति  लेगी  होती  सरकार  द्वारा  प्रायोजित

 मधिकारियों  की  विदेतों  में  प्रतिनियुकित  के  सम्बन्ध  में  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  प्रस्तुत
 किए  गए  प्रश्तावों  की  उनके  वित्तीय  सलाहफकारों  द्वारा  जांच  की  जाती  है  और  अनुमोदन  के  लिए

 :  मंत्रि  मण्डल  सचित्र  की  अध्यक्षता  में  बनी  सचिवों  की  जांच  समिति  को  श्रस्तुत  किएं  जाते

 विदेशों  में  प्रतिनियुक्ति  के  अल्य  मामलों  में  ऐसे  किसी  अनुबंध्र  के  अनुसरण  में  आयोजित  प्रशिक्षण

 जिसे  सरकार  का  अनुमोदन  प्राप्त  कोलम्बो  योजना  जेसी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  स्कीमों  के

 अंतर्गत  संयुक्त  राष्ट्र  और  उसकी  एजेंसियां  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  के  अनुमोदित

 कार्यक्र  माँ  के  अन्तर्गत  आयोजित  बैठकों  आदि  में  भाग  लेने  के  विशेष  व्यक्तियों  को

 प्रधिनियक्ति  के  लिए  वित्तीय  सलाहकार  के  परामर्श  से  प्रशासनिक  मंत्रालय  विभाग  के  साँचव  का

 अनुमोदन  प्राप्त  किया  जाता  प्रायोजक  मंत्रालय/तिमाग,  वित्तीय  सलाहंकार  और  सश्षिवीं  की

 जतौआ  समिति  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  जांच  करती  है  विदेशों  में  प्रतिनियुक्ति
 केवल  तभी  की  जाए  जब  उससे  राष्ट्रीय  हित  पूरा  होता  सरकार  ने  अधिकारियों  के  विदेक्षों  में

 ब्रतिमियुक्ति  पर  जाने  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  समय-समय  पर  आवश्यक  अनुदेश  जारी  किए

 सुबना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  और  उसे  भारत  सरकार  के  सभी  विभागों

 ४72.
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 से  एकत्रित  करना  यह  सूचना  एकत्रित  करने  में  पर्याप्त  समय  लगेगा  और  इसका  जो

 परिणाम  वह  सूचना  एकत्रित  करने  में  लगे  समय  और  श्रम  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 24  के  देझों  के  मंत्रियों  को  वाशिंगटन  में  हुई  बठक

 6120.  शोमती  किद्योरों  सिह  ?  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 :  क्या  उन्होंने  24”  के  देशों  के  मंत्रियों  की  16  1985  को

 में  हुई  बंठक  में  भाग  लिया

 क्या  ग्रूप  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  कोष  और  विश्व  बेंक  राहत  और  विकास  समिति  की

 बैठक  के  अवसर  पर  विकसित  देशों  की  अनेक  मांगें  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 .  मांगों  पर  मिश्रित  देशों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विलत  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंस  :

 (a)  और  ग्रूप  में  विकसित  देशों  से  विस्तास्ति  बसूली  की  नीति  अपनाने  के  लिए  और

 विकासशील  देशों  के  निर्यात  विकास  केअव॑सरों  में  बाधा  डालने  वाले  संरक्षण  उपायों  को  वापस  लिए

 जाने  का  अनुरोध  किये  ग्रप  ने  विकसित  राष्ट्रों  से  इस  बात  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  कि  वे

 सरकारी  विकास  सहायता  में  अपने  अंशदान  के  रूप  सें  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  के  0.7  प्रतिशत  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  सम्ममत  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  आक्श्यक  कदम  ग्र,प  ने  ब्याज

 और  विनिमय  की  दरों  फो  स्थिर  रखने  की  आवश्यकता  और  बहुपक्षीय  संस्थाओं  तथा  उनके

 संसाधनों  को  सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता  पर  जोर  इस  बात  के  लिए  भी  अनुरोध  किया

 गया  कि  ऋण  प्राप्तकर्ता  देशों  के  ऋणों  को  समयबद्ध  करने  की  बहुवर्षीय'नीति  अपनाई  जाए  ।

 व्यापार  सम्बन्धी  मामलों  में  प्रप  ने  आयात  सिर्यात  शुल्क  और  व्यापार  सम्बन्धी  सामान्य  करार  के

 अन्तगंत  कार्यक्रम  के  क्रियान्वित  करने  के  लिए  अनुरोध  किथा  और  कहा  कि  व्यापार  सम्बन्धी

 बातचीत  विकासशील  देशों  की  पहुंच  को  विकसित  देशों  के  बाज।रों  तक  बढ़ाने  पर  केन्द्रित  होनी

 चाहिए  |

 प्रूप  24  की  बैठक  अन्तरिंम  और  विकास  सर्भिति  की  बैठकों  से  पहले  हुई  थी  भौर

 इंसका  उहं श्य  विंकांसशील  देशों  के  अल्तरिम  और  विकास  समिति  की  बंठकों  के  एक

 समानवित  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लियें  सहमति  तैयार  करभो  थां  और  विकास  समिति  में  निर्णय  लेते

 समय  जी  ०-24  द्वारा  क्री  गई  सिफारिशों  पर  विचार  किया  गया  कुछ  विकस्तित  देशों  ने  जो

 इन  समितियों  के  सदस्य  इन  दिशाओं  में  कारंवाई  किए  जाने  की  आवश्यकता  कों  मान  लिया

 कलतकारों  को  बकिय  क्‍ह्क्‍फ़रीका  को  यात्रा

 6121.  भी  समत  कुमार  मण्डल  :  क्या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  गायकों  आदि  जैसे  कुछ  कलाकारों  ने  दक्षिण  अफ्रोका  की  यात्राएं  की

 इस  यात्रा  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  मंजूरी  दी  थी  और  विदेशी  मुद्रा  मंजूर
 की

 '  ह

 यदि  तो  ये  यात्रायें  देश  की  रंगभेद  सरकारों  के  बहिष्कार  की  घोषित  नीति  से

 कैसे  मेल  खाती  है

 क्या  ये  गायक  उस  देश  से  क्या  कोई  धनराशि  खाए  हैं  ?

 वित्त  स्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतादंस  .  :  हां
 ;

 हमें  मालूम  हुआ :
 है  कि  कुछ  कलाकार  दक्षिण  अफ्रीका  गए  हालांकि  उनके  पासपोर्ट  में  उस  देश  के  लिए  पृष्ठांकन

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  गायक  आंदि  कलाकारों  को  दक्षिण  अफ्रीका  की  के

 कोई  विदेशी  मुद्रा  जारी  नहीं  की  है  ।

 सरकार  ने  भारतीय  राष्ट्रिकों  दक्षिण  भ्रफ्रीका  जाने  पर  पाबन्दी  लगा  दी  है  और

 सिवाय  उन  मामलों  के  जहां  कि  वहां  पर  बसने  वाले  अधिकांश  भारतीय  समुदाय  के  साथ  सांस्कृतिक
 धामिक  और  पारिवारिक  सम्बन्धों  को  बनाए  रखने  के  लिए  जरूरी  होता  बाकी  किसी

 भी  भारतीय  प्रासपोर्ट  पर  दक्षिण  अफ्रीका  जाने  के  लिए  पृष्ठांकन  नहीं  किया  ऐसे  मामलों

 में  सी  इन  लोगों  से  आश्वासन  लिया  जाता  है  कि  उनकी  दक्षिण  अफ्रीका  यात्रा  केवल  सांस्कृतिक

 होगी  और  कलाकारों  को  इस  यात्रा  से  कोई  भी  वाणिज्यिक/धन  सम्बन्धी  लाभ  नहीं  होगा  ।  इस
 नीति  का  भविष्य  में  कोई  उल्लंघन  न  हो  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  उन

 कलाकारों  जिन्होंने  दक्षिण  अफ्रीका  में  धत  लाभ  के  लिए  कायंक्रम  प्रस्तुत  किए  थे

 द्रदर्शन  या  भारत  सरकार  के  तत्वावधान  में  किसी  भी  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  पर  रोक  लगा

 दो

 वतंमान  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  विनियमों  के  10,000/-  रुहये  से  कम  या

 उसके  समतुल्य  रकम  के  प्र  षणों  के  बारे  में  राष्ट्रीयता  और  प्रयोजन  का  ब्यौरा  देता  जरूरी

 नहीं  होता  ।  भारत  भेजी  जाने  वाली  10,000/-  यां  उससे  अधिक  रकम  फे  भ्रषणों  की  जानकारी

 भी  केवल  आंकड़ों  के  के  लिए  ही  प्राप्त  की  जाती  इसके  अलावा  बाहर  से  आने  वाले

 भारतीयों  को  स्वदेश  लोटने  फी  तारीख  के  एक  सप्ताह  के  उसके  द्वारा  लायी  गयी

 विदेशी  मुद्रा  को  भारत  में  किसी  प्राधिकृत  डीलर  के  पास  जमा  होती  है  और  प्राधिकृत  डीलर
 को  भारतीय  रिजंवें  बेंके  को  इन  खरीदब्ारियों  के  प्रयोजन  का  ब्यौरा  देना  जरूरी  नहीं  होता  ।

 लिए  ,  इन  गायकों  द्वारा  दक्षिण  अफ्रीका  सेਂ  लायी  गयी  बदि  कोई  है  भी  का  ब्यौरा  देना

 संभव  नहीं  है  ।
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 :  पहाड़ी  क्षंत्रों  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  रीअनों  का  प्‌

 6122.  जी  जी०  जो०  स्वेल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  पूर्व  से  पहाड़ी  क्षेत्रों  पे  भारतीय  स्टेट  बैक  के  रीजनों  का  पुमर्गंठन  अत्यन्त

 असंगत  है  और  बेंक  कर्मचारियों  के  वर्ग  की
 सेवा  आवश्यकताओं  में  सहायता  के  लिए  तेयार  किया

 गया  दि

 सभो  खाती  और  जेंतियां  पहाड़ियों  को  जहां  मेघालय  की  राजधानी  मणिपुर  के

 साथ  अन्य  क्षेत्र  के  छोर  पर  हैं  एक  ग्र[प  में  मिलाने  का  क्या  ओऔचित्य  है

 भौगोलिक  जिसके  अनुसार  नागालेंड  को  मणिपुर  के  साथ  तथा  त्रिपुरा
 को  मिजोरम  के  साथ  स्वाभाविक  रूप  से  जाना  का  उल्लंघन  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादंत  :
 नहीं  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  की  मेघालय  में  55  शाखाएं  इन  शाखाओं  का

 नियन्त्रण  एक  क्षं  न्नोय  प्रबन्धक  द्वारा  गिया  जाता  है  जिसके  अधीम  प्रायः  150  से  200  शाखायें

 होती  लेकिन  क्षंत्र  के  मार्ग  दुर्गम  होने  और  क्षेत्रीय  प्रबंधक  हारा  शाखाओं  तक  पहुंच  न  पाने

 के  कारण  इन  शाखाओं  की  देखरेख  के  काम  की  जिम्मेदारी  दो  क्षेत्रीय  प्रबंधकत  को  दी  गई

 चूंकि  ऐसा  करने  से  प्रत्येक  के  पास  मेघालय  की  केवल  27  शालखायें  ही  इसलिए
 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  एक  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  को  मणिपुर  की  12  शाखायें  और  दूसरे  क्षेत्रीय  प्रबंधक

 को  मिजोरम  की  15  शाखाएं  देना  उच्चित  समक्का  |  इस  व्यवस्था  से  इन  क्षेत्रीय  प्रबंधकों  द्वारा

 मेघालय  की  शाखाओं  की  ओर  दिए  जाने  वाले  ध्यात  में  कोई  बाधा  नहीं  पहुंचती  ।

 यह  पुनर्गठन  पहले  से  बेहतक  नियंत्रण  के  लिए  किया  गया  क्योंकि  व्यवस्था  के

 अधीन  एक  क्षंत्रीय  प्रबंधक  के  नियन्त्रण  में  उतनी  शाश्षायें  रखी  गई  हैं  जितनी  शाखाओं  का  वहू
 प्रबल्ध  कर  सकता  इस  बात  की  भी  सुनिश्चित  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  लोगों  की  आधश्यकताओं

 और  इच्छाओं  की  पर्याप्त  पूर्ति  की  सके  ।  .

 खावल  का  सिर्धात

 6124.  भ्री  सोमनाग्रीसवरा  रब  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  किसी  व्यक्ति  अथवा  एजेंन्सी  द्वारा  गेहूं  का  निर्यात  किएं  जाने  की

 अनुमति
 देने  का  निर्णय  किया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 *
 क्‍या  सरकार  ने  चावल  के  निर्यात  के  बारे  में  ऐसा  ही  निर्णय  किया  और
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 िकनानिका++न-न-तीनीीीनानन-नन

 यदि  नहीं  सो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिण्य  सम्च्चालय  में  राज्य  सम्चो  पो०  ह०  सा्यजतिक  अभिकरणों  के

 पास  गेहूं  के  अत्यधिक  स्‍्टाक  और  देश  में  इसको  सुलभ  उपलब्धता  को  देखते  हुए  यह  विनिश्चय  किया

 गया.है  कि  गेहूं  और  गेहूँ  उत्पादों  सूुजो  तथा  अनछना  आटा  अर्थात  कम  से  कम  95

 प्रतिशत  निस्सारण  युक्‍त  गेहूं  के  आटे  के  निर्यात  कौ  इस  मदों  की  प्रत्वेक  के  लिए  निधारित

 न्यूनतम  निर्यात  कीमतों  के  अध्यधीन  और  सीमित  सीमाओं  के  भीतर  दी  इसके

 अतिरिक्त  एक  संरकार  से  दूसयी  सरकार  आधार  पर  गेहूं  के  निर्यात  का  कार्य  भारतीय  खाद्य

 मिमम  द्वारा  देखा  जा  रहा  है  ।

 )  और  बारुमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  6500  रु०  प्रति  मे०  टन  एफ०  |
 ओ०  बी०  के  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  के  अंध्यधीन  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  दी  जाती

 घरेलू  जरू  रत  और  वर्तमान  उपलब्धता  स्थिति  को  देखते  हुए  गेर  बासमती  चावल  के  निर्यात  की

 अनुमति  नहीं  है  ।

 गुजरात  में  उपलब्ध  शनिज  भण्डार

 ]  .

 6125.  श्री  नर्रसह  सकबाना  :  क्‍या  खान  झौर  क्रोपला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  '

 गुजरात  में  कौम-कौन  से  खनीज  और  उबका  कितना  भ्रण्डार  ढपलब्ध  है  तथा

 तत्सम्बन्धी  पूरा  ब्यौरा  कया

 कोन  से  क्षत्र  में  ख़नत  कार्य  चल  रहा  है  भौर  क्या  यह  कार्य  सरकार  द्वारा  किया  जा

 रहा  है  अथवा  गैर  सरकारी  एजेंसियों  हारा  कराया  जा  रहा

 हवयं  खनन  कार्य  करने  वाले  व्यक्त  को  कितनां  बड़ा  मूखंड  आवंटित  किया  जाता
 और

 |
 हु

 ॥

 खनन  कार्य  शुरु  करमे  क ेलिए  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  कितना  बड़ा  भूखण्ड
 आबंटित  किया  जाता  है  और  भूखण्ड  का  आकार  न  बढ़ाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मडबर  :  गुजरात  में  महत्वपूर्ण  खनिज
 और  उनके  अनुमानित  भण्डार  निम्नलिखित  हैं  :--

 खनिज  अनुमानित  भण्डार  जिला
 टनों

 नम  3

 बाक्साइट  903.4  जनागेडू  .

 करा  तबा  छुकत



 20  1907
 लिखित  उत्तर

 वर  2  -  3

 बेन्टोनाइट  430.8  कच्छ  और  भड़ोच

 शीनीमिट्टी  674.3  कच्छ  मेहसना  तथा  सायरकंठा

 तांबा  अबरक  75.7  बनासकठा

 डोलोमाइट  3,453.1  बड़ौदा  तथा  भावनगर

 '  फायरक्ले  “448.2  राजकोट  तथा  बलसार

 83.5  बड़ौदा

 जिप्सम  ,  72.0  कच्छ
 तथा  सुरेद्रनगर

 हैं

 ग्रेफाइट  20.4  पंचमहल

 1,650.2.  कच्छ  तथा  भड़ीच  .

 चूना  पत्थर  1,07,620.0  करा  तथा  कच्छ  .

 सीसा-जस्ता  अयस्क  74.4  बनासकंठा  तथा  बड़ोदरा

 मैंगनीज  अयस्क  29.6  पंचमहल  तथा  बड़ौदा

 इन  क्षेत्रों  नें  सरकारी/ग  र-सरकारी  सेक्टर  में  कार्यरत  लानों  की  संक्यो  इस  प्रकार

 है  :--

 — ee  <-

 खनिज  जिला  कार्यरत  खानों  की  संख्या

 प्रायवेट  सेक्टर  सरकारी  सेक्टर  _

 हे  2  3  4

 बाक्साइट  ...  जामनगर  33  |
 ,

 ह

 कैरा  है  न

 कच्छ  हि  4

 डोलोमाहट  बड़ौदा  28  न

 भ्‌ज  1  णा

 चीनी  मिट्टी  मेहसाना  ||
 —

 -  497



 लिखित  उत्तर  10  1983

 2  3.  4

 राजकोट  15
 ह

 साबरक़ंठा
 न

 सुरेनद्रनगर  60  न

 जिप्सम
 4  .  —

 |
 चूनापत्थर  अमरेली  1  —

 .  बनासकंठा  1

 जामनगर  12

 जनागढ़  58  —

 चोनी  मिट्टी  बनासकंठा  1  --
 ह

 मेहसाना  3  —

 साबरकंठा  6  न

 उपयुक्त  के  अलावा  गुजेरात  में  फ्लूराइट  ग्रं  फाइट  और  खड़िया  का  भी  खनन  हो  रहा

 वे  व्यक्तियों  को  खान  पट्टे  पर  क्षेत्र  का आबंटन  खनन  के  .

 क्नन  सम्बन्धी  व्यक्तिगत  इच्छा  तथा  खनिज  के  वांछित  उपयोग  पर  निभंर  करता  है  ।

 ध्योर  ड्िक्स  हारा  क्‍्रथिक  बीजक  बनाने  को  ज़ांच

 ]

 6126.
 कप  बी  शिया  रच

 एस०

 कट
 sar  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  प्योर  ड्रिक्स  को  2.4  करोड़  रुपये  का  लाइसेंस  मिला

 क्‍या  ड्िक्सਂ  द्वारा  ग्रायातित  तंथा  स्थानीय  मशीनों  का  कुल  मूल्य  1.5

 करोड़  रुपये  से  भी  कम

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अधिक  बीजक  बनाने  की  जांच  करने  का
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 '

 जिखित  उत्तर

 कम्पर्नों  ने  कुल  कितने  बीमे  का  दावा  किया  है  और  कितनी  घन  राशि  दे  दी

 गई  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  हां  ।

 और  यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  इस  फर्म  द्वारा  आयातित  कुछ  खेपें  बम्बई  पहुंच
 गई  चूकि  पार्टी  ने  अपने  माल  की  निकाप्ती  के  लिए  सीमाशुल्क॑  विभाग  के  पास  कोई  आंगम-पत्र

 दाखिल  नही  किया  इसलिए  इस  खेप़  की  अन्तर्वस्तु  अथवथा  मुल्य  के  सस्वन्ध  में  कोई  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  ।  -

 ः

 1984  में  हुए  दंगों  में  मैससे  प्योर  ड्रिक्स  को  जो  नुकसान  हुआ
 के  लिए  उसने  कुल  के  बीमे  का  दावा  किया  था  और  नेशनल  इत्ण्योरेंसਂ

 कम्पनी  लि०  ने  कुल  का  भुगतान  '

 झाई०  टो०  सी०  लिमिटेड  द्वारा  निर्मित  उत्पादों  पर  उत्पाद  झुल्क

 6127.  श्री  राम  भगत  पासबान  :  क्या  जिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  मैससे  आई०  टी४

 सी०  लिमिटेड  के  उत्पाद  इसकी  स्त्रीकृति  क्षमता  की  अपेक्षा  दुगुने  वेचे  गए  हैं  क्योंकि  भिन्‍न-भिन्‍मे

 एककों  में  उनके  ब्राण्ड  का  उत्पादन  किया  जाता  है  और  उत्पाद  शुल्क  का  भुगतान  किये  बिना  उन्हें
 बाजार  में  लाया  जाता  और  जि

 यदि  तो  तंत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या

 बाही  करने  का  अ्रस्ताव  है  ?

 मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  सिगरेट  का  निर्माण  करने

 वाले  मैसरस  आई०  ठटी०  सी०  के  पांच  एककों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  प्रतिवर्ष  5,20,000  लाख

 अदद  सिगरेट  के  निर्माण  की  क्षमता  की  स्वीकृति  दी  हुई  जब  कि  अलग-अलझ्व  कारखानों  से  उसकी

 निकासियां  उनकी  मंजूर-शूदा  क्षमता  बहुत  ही  कम  होतों  है  ।  इसके  अतिरिक्‍त  मैंससं  आई०  टी०

 सी०  की  कुछ  ब्रांडों  के  सिगरेटों  का  अन्य  एककों  द्वारा  ठेके
 के

 आधार  पर  किया  जाता

 बिना  शुश्क-अदायगी  के  सिगरेटों  की  निकासी  जाने  का  कोई  मामला  जानकारी  में  नहीं

 भाया  है  ।  ५

 ऊंपर  भांग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 झस्तर्राष्ट्रीप  श्राथिक  सहयोग

 6128.  भी  एसन०  बी०  रत्नम  :  क्‍या  विश्त  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 बहुद्ं  शीय  वित्तीय  एजेन्सियों  अन्तर्राष्ट्रीय  आथिक  सहयोग  के  लिये  क्‍या  प्रयास  कर  रहे

 हैं  ओर  उन्हें  कहां  तक  सफलता  मिली  है

 यदि  सफलता  नहीं  मिली  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 बिस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  जनादेन  :  और  बहुदेशीय  वित्तीय

 ध॑स्थानों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  विश्व  बेंक  समूह  और  क्षेत्रीय  विकास  डोंक  जैमे  कि  एशियाई
 विकास  अफ्रीकी  विकास  ढॉँक  और  अन्तर-अमरीकी  विकास  डॉक  शामिल  हैं  ।  ये  संस्थान

 अपने-अपने  चार्टर  के  अन्तर्गत  कार्य  कर  रहे  हैं  और  विश्व  के  वर्तमान  वातावरण  में  जहां  तक

 ब्यंचहार्य  है  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  सहयोग  के  संवर्धन  का  प्रयास  कर  रहे  अभी  बहुत  कुछ
 करमा  दोष  है  जो  विश्वव्यापी  शहयोंग  पर  आधारित  अन्तर्राष्ट्रीय  मौद्षिक  और  वित्तीय  प्रणाली  में

 बुनियादी  सुधार  पर  ही  संभव  है  जिससे  ये  संस्थान  अधिक  प्रतिनिधित्व  और  अधिकतर  सदस्यों  की

 भाकांक्षाओ  के  प्रति  क्रियाशील  हों  ।

 1983  में  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  कें  सातवें  शिखर  सम्मेलन  में  विश्व॑व्यापी  सहयोग
 सै  बिकास  के  लिए  मुद्रा  और  वित्त  पर  एक  सम्मेलन  बुलाने  का  झ्राहबान  किया  गया

 था  ।  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  अध्यक्ष  होने  के  नाते  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  तियुक्त  विधेषज्ञों

 के  एक  उच्चस्तरीय  दल  मे  प्रस्तावित  सम्मेलन  के  स्थायी  ओर  प्रतिक्रियात्मक  मुहों  को  जांच  कर
 ली  है  और  बतंमान  अन्तर्राष्ट्रीय  मौद्धिक  और  वित्तीय  प्रणाली  में  कमियोँ  और  खामियों  को  दूर  करने
 कै  उपायों  की  सिफारिश  की  है  ।  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  विशेषज्ञ  दल  की  रिपोर्ट  की  प्रतियां  सभी  -

 और  विकासशील  देशों  की  सरकारों  अथवा  राष्ट्राध्यक्षों  को  भेजी  गई  थी  ।  विभिन्‍न

 अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  में  प्रस्तावित  सम्मेलन  के  पक्ष  में  व्यापक  सहयोग  प्राप्स  करने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे

 राष्ट्रीय  कपड़ा  विगम  की  कपड़ा  सिलों  के  प्रधन्ध  में  श्रमिकों  को  अऋगीदारी

 6129.  भी  एम०  प्ररणाचलम  :  कया  पूर्ति  झ्लौर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 फरेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  कौ  कपड़ा  भिलों  के  प्रवस्ध  के  श्रमिकों  को  भागीदारी
 बनाने  की  शुरू  की  गुई  ब्यवस्था  सफल  रही

 यदि  तो  यह  प्रणाली  कितनी  मिल्लों  में  शुरू  की  गई

 क्या  हसे  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  सभी  मिलों  में  शुरू  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर
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 तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  लिंगम  की  कौन-कीन  सी  कपड़ा  मिलें  इस  योजना  का

 कालन  कर  रही  हैं  ?

 प्‌ति  ध्लौर  बस्त्र  मंत्री  चन्प्रदोशर  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  40  वस्त्र  एककों  में  प्रबन्ध  समितियां  आरम्भ  की  गई  हैं
 जिनमें  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारीਂ  अन्तर्ग्रस्त  है  ।  -

 और  श्रमिक  भागीदारी  योजनाएं  क्रम  बद्ध  रूप  में  लागू  की  जा  रही  हैं  ।.  ऐसी

 संभांवना  है  कि  1985  के  अन्त  तक  यह  योजना  राष्ट्रीय  वस्त्र  सिगम  की  60  प्रतिशत  मिलों  में  लागू
 कर  दी  जाएगी  ।

 (=)  तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  कसत्र  निगम  के  अवीक्त  निस्‍्नलिशित  पांच  मिलें  इस  योजना  पर

 चल  रही

 (0)  ओम  पराशक्ति  कोयम्बढटूर  ।

 (ii)  कालेश्वरर'जीਂ  मिल्‍स  कलयार  कायल  ।.  .

 (॥)  पायनियर्स  कमुडाकुडी  ।

 (४)  बलरामवर्मा  ट्रैक्सटाइल  शेनकोटाह  ।

 (२)  कम्बोडिया  कोयम्बटूर  ।

 कृषि  ऋण  के  लिये  भारतीय  रिज़य  बेक  के  झनुदेश

 6130.  डा०  गौरी  दाँकर  राजहूँस  :  वंया  विरप  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे

 किः

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  दौक  ने  हाल  दी  में  राष्ट्रीयकृत  ढौंकों  को  छोटे  किसानों  को  कृषि
 ऋंणों  में  संशेषन  के  अनुदेश  दिए  ु

 यदि  तो  भारतीय  रिंज  बेंक  द्वारा  दिए  गएँ  अनुदेशों  का  ब्योरा  क्या  और

 नई  योजना  किस  सीमा  तक  अधिक  प्रमाकी  है  और  देश  में  छोटे  और  मध्यम  किसानीं
 फो  इस  योजना  से  किस  प्रकार  लॉ  होगा  ?

 विस  संत्रातय  में  राज्य  मंत्री  जनादंम  सेਂ  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों

 से  यह  सुनिश्चित  करते  के  जिये  कहा  गयो  है  कि  ब्रार्षभिकंता-प्रप्त  क्षेत्रों
 के

 लिये  उसके  ऋणों  का
 25  प्रतिशत  हिस्सा  कमजोर  वर्णों  को  मिलना  चाहिए  जिसमें  अन्य  वर्गीं  के  सांव-साथ  लघु  और
 सीमोम्तिक  किसातਂ  भी  भा  जाते  हैं  ऋण  आवेदन  फार्म  सरल  बना  दिए  गए  हैं  ताकि  ऋणकर्तामं
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 कम  से  कम  आवश्यक  सूचना  भरनी  पड़े  ।  बकों  से  कृषि  तथा  कृषि  से  संबंधित  कार्यों  के  लिये

 ऋण  आवेदन  फाम ं  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  उपलब्ध  करवाने  के  लिये  भी  कहा  गया  है  ।  कृषि  क्षेत्र  में

 चल  परिसम्पत्तियों  की  खरीद  के  लिये  बकों  से  5,000/-  रुपये  तक  के  ऋणों  के  सम्बन्ध  में

 सम्पत्ति  को  रहन  रखने  के  अलावा  किसी  भी  प्रकार  की  सांपाश्विक  प्रतिभंति  न  मांगने  की  सलाह
 दी  गयी  बैंकों  से  शाखा  प्रबंधकों  को  पर्याप्त  शक्तियां  देने  कें  लिये  भी  कहा  गया  है  ताकि  80

 शत  आवेदनों  का  निपटारा  शाश्षा  स्तर  पर  ही  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  ब्याज  की  दरों  के  मामले

 में  भी  लघ्‌  ऋणकर्ताओं  को  रियायत  दी  जाती  हैं  .।  किसानों  को  5,000  रुपये  तक  के  ऋण

 11.5  प्रतिशत  ब्याज  की  वाधिक  दर  पर  दिये  जा  रहे  हैं  ।  सिंचाई  और  भूमि  विकास  के

 लिये  किसमनों  को  और  कृषि  से  सम्बद्ध  कार्यों  क ेलिए  छोटे  और  सीमान्तिक  किसानों  को  दिए  जाने

 वाले  सावधि  ऋणों  के  ब्याज  की  दर  10  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  निर्धारित  की  गयी  है  ।

 '
 शाष्ट्रसंडल  परामशेशाता  ग्रप  की  रिपोर्ट

 6131.  थभ्री  एन०  थोी०  रस्तस  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्र  मंडल  परामर्शदाता  प्रप  द्वारा  1984  में  टोरेंटों  में  राष्ट्र
 मंडल  वित्त  मंत्री  सम्मेलन  के  सदस्यों  को  प्रस्तुत  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  कंया

 क्या  उन्हें  स्वीकार  और  कार्यान्वित  किया  था  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या
 कारण  और

 '  भारत  द्वारा  अड़चनों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  ?

 वित्त  अन्त्रालय  में  राज़्य  सन्त्री  जनादंन  :  रिपोर्ट  में  मुख्य  रूप  से  यहूਂ

 सुझाव  दिया  गया  था  कि  राष्ट्र  मंडल  के  वित्त  मंत्री  तीन  या  चार  दिनों  के  लिए  विकास
 समिति  बेंक  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  फोध  के  गर्बनरों  की  मंत्री  स्तर  की  संयुक्त
 की  बैठक  बुलाएं  जाने  के  लिएਂ  सामूहिक  तौर  पर  प्रस्ताव  और  यह  बैठक  1985  की  पहली
 तिमाही  की  समाप्ति  से  पहले  ही  बुलायी  जाए  और  इसमें  ग्र  प  द्वारा  पता  लगायी  समस्याओं

 *  पर  विचार  विमर्श  किया  इन  समस्यों  में  मुख्यतः  ये  शामिल  हैं  :  (1)  विकासशील  देशों  की

 भुगतान  शेष  को  स्थिति  और  अत्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  मूमिका  (2)  विश्व  बेक  जैसी  बहुपक्षीय
 वित्त  संस्थाओं  की  संसाधनों  संबंधी  स्थिति  और  उनकी  भूमिका  (3)  पूंजी  प्रवाह
 विकास  सहायता  (4)  व्यापार  संबंधों  उदार  संरक्षण  और  संरचनात्मक  समायोजन
 और  (5)  मुद्रा  और  व्यापार  और  आर्थिक  विकास  में  तालमेल  ।

 ओर  किल्त  मंत्रियों  की  टोरांटो  में  हुई  बेठक  में  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर

 लिया  गया|और  कनाड़ा  के[वित्त  मंत्री  जो  इस  बेठक  की  अध्यक्षता  कर  रहे  यह  प्राषिकार  दिया

 गया  कि  वह  1984  में  होने  वाली  विकास  समिति  की  बेठक  में  सम्रिति  का  ध्यान  ग्रुप  द्वारा

 की  गई  इस  सिफारिश  की  ओर  आकर्षित  करें  ।  तदनुसार  कनाडा  के  वित्त  मंत्री  ने  राष्टमंडल  देशों  को
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 ओर  वाशिगटन  में  में  23  1984  को'हुई  विकास  समिति  की  बैठक  में  बोलते  हुए  1985
 के  आरम्भ  में  विकास  समिति  की  विदोष  ब॑  ठक  बुलाने  का  सुझाव  जिसमें

 ऋण  और  व्यापार  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  व्यापक  चर्चा  की  अन्य  मामलों  के
 साथ-साथ  राष्ट्रमंडल  वित्त  मंत्रियों  द्वारा  प्रस्तावित  समस्यओं  पर  विश्नार  करने  के  लिए  यह  ब्र॑ठक

 1985  में  हुई

 समुद्री  खाद्य  पदार्भ  उद्योग  का  झ्ाधुनिकोकरण

 6132.  भो  यदाबम्त  राव  मड़ाँल  पाटिल  :  क्‍या  वाजिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह

 क्‍या  सरकार  ने  समुद्री  खाद्य  पदार्थ  उद्योग  के  अधुनिकीक रण  कीं  कोई  योजना  तैयार
 की  और

 ह
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिज्य  स  त्रालय  में  राज्य  सत्रो  पी०  ए०  और  सरकार  ने

 समुद्री  खाद्य  उद्योग  के आधुनिकीकरण  के  लिए  विभिशत  योजनाओं  को  स्वीकृति  दी  हैं  और  विभिन्‍न
 कार्यकलापों  के  लिए  प्रोत्साहन  उपलब्ध  जैसे  :--

 ()  नए  उत्पादों  के  लिए  संयुक्त  उद्यम  ।

 प्रशोतित  करने  के  एककों  की  कार्य  क्षमता  को  अपग्र ड

 समुद्री  उत्पादों  के  परिवहन  के  लिए  रेफ्रिजरेशन  एककों  की  स्थापना  ।

 (५)  ओटोमेटिक  फ्लेक/चिप  आइस  बनाने  के  संयंत्र  और

 (५)  क्वालिटी  नियंत्रण  के  लिए  लघु  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करना  और  पीलिंग  शेडों  को
 को  अपग्रड  करना  ।

 सध्यान्ह

 ]
 प्रो०  सघु  बंडबते  :  स्थगन  प्रस्ताव  कों  वरीयता  दी  जानी  चाहिये  ।

 मैं  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  यह  कहना  भाहता  हूं  कि  मैंने  इसकी  सूचना  दे  दी  है  मुझे  कुछ
 कहने  दीजिये  और  इसके  बाद  आप  निर्णय  कीजिये  ।  कल  पी०  टी०  आई०  के  संवाददाता  को
 फ्तार  किया  गया  है  )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  पुके  आपका  स्थगन  प्रस्ताव  मिल  गया  है  ।

 प्रो०  मधु  वंडबले  :  पहले  म्‌के  अपयी  बात  कहने  दीजिये  उसके  बाद  आप  चिज्ंग्र

 दीजिये  ।  मैंने  स्थगनर  प्रस्ताव  दिया  '**
 )

 हध्यक्ष  महोवष  :  मैंने  इसकी  अनुमति,नहीं  दी  थी  '''*'

 प्रो०  मधु  दंडबते  »  कुलम्बों  में  के  संवाददाता  को  गिरफ्तार  किया  गया

 है

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पता  लगाऊगा''*'**  )

 ह  प्रो०  सधु  दंडबले  :  पहली  शात  यह  है  कि  मंत्रिमंडल  ने  संवाददाता  द्वारा  राष्ट्रपति  जय

 बढ़ने  के  भांषण  को  जानबूक  कर  तोड़-मरोढ़  कर  पेश  करने  के  तथाकथित  मामले  पर  निर्णय  लिया

 था  ।  उस  पर  कानूनी  कार्यवाही  क्री  ज़ा  सकठी  थी  |  उसे  गिरफ्तार  कर  लियौों

 हाष्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसका  पता  लगाऊ  ****

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  उसने  कहा  था  कि  मुझे  भारतीय  उच्चाथोग  में  ले चलोਂ  ।  उसे  कहा
 कि  हम  आपको  भा  रतीस  उच्नक्गोम  से  लेकिस  इसे  सुक्यालयं  ले  जाय

 गया  तथा  उसे  यातनाएं  द्वी  गई  और  पूछताछ  की  गई  ।  भारत  सरकार  को  इस  मामले  में
 हस्तक्षेप

 करना  चाहिये  तथा  आवश्यक  कार्यवाही  करनी  इस  विषय  पर  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति
 दीजिये

 |

 इध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मंत्री  महोवग्न  से  तथ्यों  का  पता  बग़्ाऊग्रा  थौर  उप्तके  बाद  ही  इस  पर

 e

 प्रो०  सघु  वंडबले  :  ये  तथ्य  ही  हैं  जिन्हें  आपने  हमें  कहने  की  अनुमति  दी  है  ।  तथ्य  सुनने
 के  बाद  आप  हमारे  स्थगन  प्रस्ताव  पर  निर्णय  क्‍यों  नहीं

 ******
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल''****

 द

 भरध्यक्ष  महोदय  :  महोदय  मैंने  आपकी  बात  सुनी  भ्रव  आप  मेरी  बात  भी  सुनिये'''***
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 प्रो०  सधु  दंडबते  :  मैं  केवल  इतना  जानना  चाहता  हूं  कि  मैंने  जो  कुछ  भी  कहा  है  क्या

 उसमें  कोई  एक  बात  भी  गलत  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नही  जानता  ।  मैं  आपकी  इस  तरह  की  बातों  का  सत्यापन  नहीं  कर
 सकता  ।  कल  श्री  राममूर्ति  ने  भी  यही  सवाल  उठह्ष्या  मैंने  पहले  ही  तथ्य  मंगवाए  हैं  और  यदि
 तथ्य  यही  हैं  जेसाकि  आप  कह  रहे  हैं  तो  मैं  इस  विषय  पर  चर्चा  की  अनुमति  दूगा  ।  मैं  भी  आपकी
 बात  का  समर्थन  करता  हूं  और  He

 )

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  सोमवार  को  ही  ।

 :
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  विचार  है  कि  ga

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमवार  को  क्या  होगा  20+
 द  |

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  सुनिये'*

 ँ

 झध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  पता  कि  श्री  माकन  आप  कया  कर  रहे  हैं''****  ॥॒

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  कुछ  कह  रहा  हूं  तो  आप  मेरी  बात  क्यों  नहीं  सुनते  ?  मैं  नहीं
 जानता  कि  आप  क्या  कर  रहे  क्या  आप  में  इतना  शिष्टाचार-नहीं  है  कि  आप  मेरी  बात

 आप  में  इतना  शिष्टाघार  क्यों  नहों  यह  क्या

 )  .

 झध्यक्ष  महोदय  :  ये  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 *  )

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्‍या  आप  मेरी  बात  सुनेंगे  .।  मैं  आपसे  अपनी  बात  सुनने  के

 लगे  कह  रहा  मैं  इस  मामले  के  बारे  में  यही  कह  रहा  हूं  ।  क्या  आप  अधिक  उत्सुक  मैं  भी

 इसी  मामले  पर  बोल  रहा  हूं  ।  मुझे  कुछ  ऐसे  तथ्यों  का  पता  है  जिनकी  आपको  जानकारी  नहीं  है  ।

 विदेश  मंत्री  जी  भटान  जा  रहे  मुझे  यह  देखना  है  कि  जब  वे  वापस  आए  तो  पहला  काम  यही

 होगा  कि  मैं  यह  कार्य  करवाऊ

 हु  )

 झी  इरहजीत  परुप्त  :  उनको  वक्तव्य  देना
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 :  हाध्यक्ष  भहोदथ  :  मैं  उनेसे  कठुंगा  |  ठीफ  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  समस्या  तो  यह  है  कि  सभा  के  दो  भोजन  के  लिये  स्थगित  होने  के
 जआाद  इस  श्थतन  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  का  क्‍या  फायदा  ?

 इध्यक्ष  भहीदय  :  प्रौ०  साहब  इंसका  तो  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।  तरीका  यह  नहीं  ...

 प्रो०  भधु  दंडवते  :  सोमवार  को  रुन्हें  वक्‍तंव्य  देना  चाहिये  ।

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  मैं  शीत्र  ही  इस  मामले  की  लू
 मैं  जानता|हुं  कि  आप  उत्तजित  मुझे  भी  उतनी  ही  चिन्ता  है  जितनी  आपको  है  ।  हम

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनसे  कहूंगा  ।
 *

 .  भी  इस्दजीत  गुप्त  :  विदेश  मंत्री  की  अनुपस्थिति  में  ,  प्रधान  मंत्री  जी  वक्तव्य  दे  सकते

 प्रो०.के०  के०  :  हमें  श्रील का  के  अधिकारियों  के  इस  मुखंतापूर्ण
 कार्य  पर  बिल्ता  है  तथा  हम  कड़ं  छाब्दों  में  निन्‍्दा  करते  हस  पर  चर्चा  अवश्य  होनी

 )

 झहध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  चिन्ता  व्यक्त  कर  चुका  हूं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिब़ारी  :  इसके  सांथ-सांथ  पंजाब  में  हो  रही  निर्दोष  लोगों  की  हत्याओं  की
 ओोर  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  आज  भी  हमें  सूचना  मिली  है  कि  सभा  के  एक  महत्वपूर्ण

 भूतपूर्व  सदस्य  की  हत्या  की  गई  है  हमारे  दल  के  सदस्यों  की  भी  हत्या  हो  चुकी

 भहीबंध  :  आज  सुबह  ही  मैंने  निधन  सम्धन्धी  उल्लेख  किया

 के०  के०  तिथारो  :  और  अकाली  दल  अब  उम्रवादियों  के  कब्जे  में  आ

 गया  ...
 +

 सध्यक्ष  महोदय  :
 यह  गृह  मंत्रालय  तथा  सरकार  का  काम  है  ।  मैं  इस  बारे  में  कर
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 सकतर  हूं  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  इस  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा

 )

 प्रध्यक्ष  सहोदय  :  इसके  लिये  गृह  मंत्रालय  है  ।  गृह

 प्रो०  के०के०  तिवारी  :  ओर  मैं  चाहूंगा  कि  श्री  दंडवते  भी  इस  बारे  में  अपना  असंतोष
 जाहिर

 हु

 .  मधु  दंडबते  :  वह  मेरे  दल  के  सदस्य  थे  ।  वे  जनता  पार्टी  के  चेयरमेत  थे  ।  मे  जनता
 पार्टी  के  संसद  सदस्य  थे-मैंने  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  को  अपनी  नाराजबी  पहले  ही  प्रकट  कर  डी

 है  और  मैंने  इस  पर  चर्चा  किये  जाने  की  भी  मांग  की  व

 ु  प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  और  प्रतिपक्ष  को  इस  पर  चिता  होनी
 चाहिये  तथा  हम  सबको  इसकी  निन्‍दा  करनी  चाहिये  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  पंजाब  में  यह  क्या

 हो  रक्ष  है  ...  *  ह

 प्रो०  मधु  इ  डबते  :  आप  उनकी  खिच।ई  क्यों  नहीं  करते  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  सब  बहुत  चितित  .

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मेरा  विचार  है  कि  उन्हें  भी  निरदा  कानी

 क्री  नारायण  चोबे  :  बोलने  की  ऋन्ुुमत्रि  बड़ों  द्रीज़ा  रही
 हैं  !...

 ह्रध्यक्ष  भहोबय  :  मैं  वहीं  जागता  कि  उन्होंने  कोई  गलती  ।
 |

 प्रो०  सथु  द  डबले  :  मैं  निन्‍्दा  कर  चुका  हूं  आपने  ध्यान  नहीं  दिया  .  .  .

 हाम्यक्ञ  महोदय  :  क्‍या  आप  चिंतित  नहीं  ..  ...  ७

 अध्यक्ष  भ्ह्दोगप  :  ठीक  है  ।

 187



 लिखित  उत्तर  .  10  1985

 प्रो०  मधु  द  डबते  :  इस  दुःख  की  घड़ी  में  भी  वे दलगत  मामलों  को  में  क्यों  लाना

 चाहते  हैं  ?

 न  beh

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  एक  मिनट  रुकिये  तो  ।  जब  मैं  बोल  रहां  हु  तो  कम-से-कम  इतना
 शिष्टाचवार  तो  दिखाएं  कि  आप  बैठ  जाए  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सामंत  कृपया  बैठ  जाइये  ।  मेरे  विचार  से  हमें  इसका  गलत  अर्थ

 नहीं  लगाना  जो  भी  दुःख  है  हमें  उसमें  होना  इस  प्रकार  की  कोई
 स्‍या  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मामले  पर  और  अधिक  बल  देना  चाहते  हैं  ।  इसलिए  ,

 पूरी  सभा  इस  दुःख  में  शामिल

 ध्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैंने  उन  पर  आ  रोप  नहीं  लगाया  मैंने  किसी  परं॑  कोई  आरोप

 महीं  लगाया  |  मैंने  केवल  इतना  कहा  है  कि  इस  प्रकार  की  हत्पाएं  हो  रही

 )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  अब  तो  विचार  व्यक्त  किए  जा  चूके  हैं  ।

 थी  मारायण  चोबे  :  आप  अपने  कक्ष  में  बुलाइये  और  उनसे  कहिये  कि  वे
 ठीक  तरह  व्यवहार  करें  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  श्री  चोबे  आप  इस  तरह  की  बात  मत  कहिये  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  महोदय  कलकक्ा  उच्च  न्यायालय ने  कुरान  पर  प्रतिबंध  “

 लगाने  सम्बन्धी  याचिका  स्वीकार  कर  ली  है  ...  ..  .  साम्प्रदायिक  तनाव  पैदा
 करमे  का  प्रयास  कर  रहें  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  मामला  बहुत  गम्भीर  मामला

 प्रो०  पी०  छे०  कुरियम  :  सदन  को  इसका  र्याल  रखना  चाहिये  तथा  विधि  मंत्री  जी  को  इस

 सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  भारत  के  कानूनी  इतिहास  को  बिगाड़ा  जा  रहा  है  -

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  है  तथा  सभा  को  इससे  चिंतित  होना

 चाहिये  ।  ह॒

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  त्ते  एक  रिट  याचिका
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 न  नमन

 है

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  श्री  की  बात  सुनने  दीजिये  .।  मैं  आपकी  बात  भी  सुन
 मैंने  पहले  आपसे  ही  बोलने  को  कहा  था  लेकिन  आप  नहीं  बोले  ।

 ओ  सुरेद्ा  कुरूप  :  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  एक  रिट  याचिका  स्वीकार  की  है  जिसमें

 कुरान  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  को  कहा  गया  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  पर  अपनी  अप्रसन्‍्नता
 व्यक्त  की  क्या  आप  कृपा  करके  गृह  मंत्री  जी  को  इस  पर  वकक्‍तध्य  देने  के  लिए  कहेगे  ?

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  प्तचम  बंगाल  सरकार  ने

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अपनी  अप्रसन्‍नता  व्यक्त  कर  दो

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  न्यायालय  ने  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  को  नोटिस  भेजे

 हैं  जिनमें  यह  पूछा  गया  है  कि  कुरान  पर  प्रतिबंध  क्‍यों  न  लगाया
 *'

 दाविक
 भावनाएं  भड़काने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है'''***

 ह॒

 )  हे  न

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपयो  आप  बंठ  जाइये  +  जब  मैं  बोल  रहा  हूं  तो  आप  से  उम्मीद

 की  जाती  है  कि  आप  बंठ  जाएਂ  ।  कम-से-कम  इतनी  मर्यादा  तो  बताये  रखिये  ।

 )

 भ्रष्यक्ष  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है
 के

 ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  आरे  में  मैं  अपने
 बिचार  कंसे  ठयक्त  करूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  समस्त  सभा  की  एक  ही  राय  हमारे  सामने  पहले
 ही  बहुत  कठिनाइयां  हैंਂ  कठिताइयां  पैदा  करने  के  लिए  eee’

 भगवान  ने  हमें  दिमाग  इसलिये  दिया  कि  हम  इसका  उपयोग  करें  ।  एक  चौज  है  जिसे

 सूम-बूझਂ  कहते  हैं  ।

 जैसे  हिन्दी  में  कहते  हैं  कि  उस्तरा  इसलिये  नहीं  कि  गला  काट  दी  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 प्रो०  मधु  द  इचते  :  हमारी  सामान्य  सूक-ब  क्र  का  तो  अभी  तक  राष्ट्रीयकरण
 नहीं  किया  गया  है  ।

 को  ]  *

 ।  ढ  क्ष  महोदय  :  कानून  इसलिए  बना  है  देश  को  बचाने  के  सब  कुछ  करने  के
 बना  है  कि  आग  लगा  दो  ।
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 [  प्रमुवाद  ]
 हु

 हमें  प्रत्येक  मामले  में  कुछ  रोकथाम  करनी  चाहिए  और  हमें  कोई  ईसा  कार्य  नहीं  करना

 चाहिए  जिसका  प्रतिकूल  प्रभाध  पड़े  और  जो  राष्ट्र  विरोधी  हर  ओर  सदृधावेत्रा  होती
 मैं  नहीं  चाहता  कि  ऐसी  घटताएं  भारत  में

 ह
 )

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  अध्यक्ष  विधि  मंत्री  जी  यहां  उपस्थित  हैं  ।  उन्हें  कुछ
 कहने  दीजिए  ।  ,

 ह्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  धौंठ  जाइए  ।
 ४

 झी  बो०  शोमनाव्रीसवरा  राच  :  मैं  आश्र  अ्रदेश  में  धूसे की  स्थिति

 चर्चा  की  मांग  करता  हूं  ।
 |

 प्र॒ध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसी  सभा  में  सूक्षे  पर  पहले  ही  चर्चा  कर
 चुके  हैं  ।  पेय  जल  सम्बन्धी

 यह  चर्चा  भी  इसी  सूखे  के  कोरण  है  ।

 हम  पेय  जल  पर  चर्चा  सुनें  और  उसके  बाद  हम  देखेंगे  ।  सूझे  से  ब्रश्चिक  खनिज  मेश्  जम

 इसलिए  पहले  हम  इस  पर  चर्चा  करंगे  ।  मु

 Gout  भ्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाईये  |  स्थिति की  गंभीरता  को  जानता  हू  ।  मैं

 देख  लूंगा  ।
 °  *

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रधुमा  रेड्डी  कृपया  बैठ  जाइये  ।  इसे  करना  मेरा  काम  है  ओर  मैं

 इसे  अच्छी  तरह-से  जानता  हूं  ।
 ह

 भी  एसम०  रघुमा  रेड्डी  :  मेरा  नाम  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  कर्क  शहों  मैं  क़्तका  जर्कासान  जहीं  दे सकता  ।  यह

 मत  तो  आपके  अधिकार में  है  न  मेरे  ।

 की  एम०  रधुमा  रेड्डो  :
 मैं  इस  प्रश्न  को  पिछले  तीन  दिनों  से  उठा  रहा  भापने  शीहेश

 पर  विचार  नहीं  किया  है  ७"
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 हराकर  वाद  ााारााका

 झध्यक्ष  महोदय  :  आपको  नियम  अवश्य  सीखने  चाहिए  ।  यह  मेरा  काम  नहीं  बैलट  से

 नाम  निश्चित  किये  जाते  मेरा  कहना  इतना  ही  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  बोल  रहे  जाप  क्षपत्ती  सोट  लोजिए  ।

 विधि  धोर  सत्य  मंत्रालैय  में  राज्य  मंत्री  एचਂ  श्रार०  :  मैं  सभा  को  यह
 सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  जंबे  कुरान  कै  विषय  में  यह  मॉमेला  समाचार  पत्रों  में  आया  था  तो  हमें
 इसका  बोध  हों  गया  था  और  हमारे  मंत्री  मंण्डलीय  मंत्री  श्री  अशोक  सेन  ने  समाचार
 पत्रों  में  एक  वक्तव्य  जारी  किया  कि  हम  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करते  क ेलिए  और  याचिका  को
 सीधे  रहू  करवाने  के  लिए  भारत  के  महा  अधिवक्ता  को  भेज  रहे  हैं  ।

 थी  शुूलचंस्दे  होगा  :  अध्यक्ष  एक  छोटा  सा  सवाल  प्राथंना  यह  है  कि
 रोज  जो  आइटम्स  होते  हैं  ढसमें  टाइम  रेमुलेट  नहीं  क्रिमा  जाता  |  पहले  वक्‍ता  को  तो  किसी  क
 आधा  किसी  को  40  मिस्ट  मिलता  है  और  पीछे  ओलम  बाले  को  दो  मिनट  तीन  मिनट
 जबकि  इस  के  बारे  आपके  नियमों  में  लिखा  हुआ  तियमों  का  अनुपामम  होना

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कल  तो  मैंते  ओर  ज्ञादा  बबंत  बढ़ा  दिया  ।  जितमा  था  उससे  भी  ज्यादा
 बढ़ाया  ।

 ओ  सुलखत्द  हॉगा  :  संवाल  यह  नहीं  णों  पहले  वक्ता  बोलते  किसी  को  एक  घंटा
 किसी  को  40  सिमट  और  पीछ  शोलमे  थांते  को  दों  मिनट  तीन  समिंगट  मिलता

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  कब  नहीं  हुआ  ।

 नग्न  ०००

 ]

 एक  भांभतीये  लेदस्य॑  :  एक  संदस्थे  और  दूसरे  संदस्थ  के  बीच  कोंई  भेदभाव  नहीं
 जाना  चाहिए

 ॥

 झध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  कीई  व्यवस्था  का  प्रदान  नहीं  अब
 खा  पहल  पर  पत्र  रखे  जांएँ  ।
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 12.13  स०  प०

 समा  पटल  पर  शखे  गये  पत्र

 '
 सीसा  शुल्क  राष्ट्रीय  कृषि  झोर  प्रामीण  विकास  बेंक  |

 झधिनियम  के  प्रन्तगंत  श्रधिसूचनायें  झोर  भारत  के

 नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  वर्ष  1983-84
 का  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  जमादंन  प्‌  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :---
 ॥॒

 (1)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  तथा  अ'ग्नेजो  की  एक-एक  प्रति  :--

 सा०  का०  नि०  388  जो  30  अप्रैल  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  ]
 1983  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  की  वेधता  की  अवधि  को  30

 अप्रैल  1987  तक  आगे  बढ़ाया  गया
 हि

 सा०  का०  नि०  39]  जो  |  मई  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  एक  वध्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  10
 1982  फी  अधिसूचना  संख्या  210-82  सी०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  -  किया
 गया  ताकि  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  समिति  को  दिये  माल  पर  छूट  का
 लाभ  दिया  जा  सके  ।

 सा०  का०  नि०  392  और  393  जो  ।  1985  को  भारत
 के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  बव्याब्यात्मक  जो  रेशम  कीट
 बीजाण्डों  जब  भारत  में  उनका  आयात  किया  उन  पर  जद्गप्रहणी य
 सम्पूर्ण  मूल  तथा  उपसंगी  सीमा  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  395  जो  |  1985.  को  -  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  2  मई  1979
 की  अधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 ताकि  पुनः  निर्यात  की  अवधि  को  दो  महीने  की  वतंमान  अवधि  से  बढ़ाकर
 महीने  किया  जा  सके  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  89  ६  >>  60  प्र  अत

 19३



 20  1907  सभा-पटल  पर  रजे  गये  पत्र

 (2)  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  1981  की  धारा  60  की  उप
 धारा  (5)  के  अ  राष्ट्रीय  ओर  ग्रमोण  विकास  बंक
 सामान्य  1984  तथा  अग्र जी  की  एक  »जो

 23  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  740  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ह

 में  रखा  वैलिए  संख्या  एल०  टी०  8

 (3)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  प्रतिबेदनों

 तथा  अग्रैजी  की  एक-एक  प्रति  :--
 ह

 भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  का  वर्ष  1983-84  संबंधी

 वेदम--संघ  सरकार  राजस्व  प्राप्तियां  खंड  कर  और

 खंड  कर  ko

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल-टी  897/  85  ]

 भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  का  वर्ष  ३-84  सम्बन्धी

 अग्रिम  प्रतिवेदन-संध  सरकार
 हु

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  896/85  ]

 .  पटसन  विनिर्भित  विकास  कलकत्ता  का  वर्ष

 का  वाधिक  प्रतिवेदन  झोर  राष्ट्रीय  पटसन

 बिसिसित  निगस  कलकसा  का  वर्ष

 सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदत

 झौर  समीक्षा  तथा  उल्लिखित  पन्नों  को

 सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  |

 के  कारणों  को  दशने  वाला

 एक  विवश्ण

 पूति  झौर  कपड़ा  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  मैं  निम्न  लिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  :--
 ह

 (1)  पटसन  विनिर्मित  विकास  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी

 वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  अ ग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखाओं
 :  की  एक

 पटसन  विनि्भित  विकास  के  थर्ष  98  3-84 के  कार्यकरण

 ःः  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अग्रंजी  एक

 प्रति  ।
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 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रहने  में  हुए  विसम्ब

 को  दर्शाने  वाला  एंक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 हु  में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 (3)  कम्पनी  अधिनियम  की  घारा  की  उपधारा  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अ  ग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :---

 राष्ट्रीय  पटसन  विनिभित  निगम  के  वर्ष  संस्करण) |  के
 .  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राष्ट्रीय  पटसन  निगम  का  वर्ष  का

 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेजे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालैखापरीक्षफ
 की  टिप्पणियां  ।  0

 के

 :  (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्चिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब
 के  कारणों  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रंजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  सझया  एल०  टी०  900/85]|

 ]

 डा०  दस्ता  सामन्त  दक्षिण  :  महोंदय  प्रधान  मन्त्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  है
 कि  अकाली  दल  की  वीं  बैठक  के  बाद  चे  निर्णय  करेंगे  ।

 हष्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  कुछ  नहीं  यह  कोई  उचित  तरीका  नहीं  मैं  इसकी  अनुमति
 नहीं  वेता  ।  यह  सब  अप्रसांगिक  बेठ  जाइये  ।

 भ्रष्यक्षा  महोदय  :  मामले  को  उठाने  का  यह  कोई  तरीका  नहीं  यह  व्यवस्था  का  प्रश्त

 नहीं  मैं  इसकी  अनुमति  महीं  दे  सकता  ।  आपको  पहले  समझना  *

 का०  इसा  सामम्त  :  मैं  पहले  ही  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  सूचना  दे  चूका  हूं  ।

 झध्यक्षा  महोदय  :  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  का  प्रश्न  ही  नहीं  मैं  ध्यानाकर्षण  की



 »

 \  हा  दि
 संदेश 20  जैम्नाल  1907  राज्य  सभा  से  संदेश

 हा  +
 सूचता  पर  निर्णय  लूंगा  ।  मैं  चर्चा

 के  लिये  इस  तरह  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 *॒

 भ्रध्यद्षा  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइये  ।

 भ०  १०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 ]

 महासचिव  :  राज्य  सभा  से  निःनलिखित  संदेशों  की

 सूचना  देनी  है  :--

 लोक  सभा  को  यह  सूचित  करने  का  भिदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  से
 30  अप्र  प्रस्ताव  को  अपनी  बंठक  में  लोक  लेखा  समिति  के

 सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  प्रंस्ताव  स्वीकृत  किया  :---
 हैं

 कि  यह  सभा  लोक  सभा  को  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य  सभा
 लोक  सभा  की  लोक  लेखा  समिति  के  30  अप्रैल  सहयोजित  को  समाप्त  होने
 वाले  कार्य  काल  के  लिये  उस  समिति  के  साथ  सहयोजित  होने  हेतु  राज्य  सभा

 के  सात  सदस्य  नामनिदिष्ट  करने  और  सभापति  के  निदेशानुसार  सभा  के
 सदस्यों  में  से  सात  सदस्य  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए  मिर्वाचित  करने  पर

 सहमत  हैं  ।

 मुझे  लोक  सभा  को  यह  भी  सूचित  करना  है  कि  उपरोक्त  प्रस्ताव  के

 अनुसरण  में  राज्य  सभा  के  निम्न  लिखित  सदस्य  उक्त  समिति  के  लिए
 '  निर्वाथित  हुये  हैं  :--

 -  श्रीमती  अमरजीत॑  कौर

 ।  2-  श्री  निर्मल  चटर्जी

 3.  कुमारी  जयललिता

 4.  श्री  गुलाम  रसूल  कार
 5.  श्री  चतुरानन  मिश्र  >
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 -  6.  श्री  एल०  एन०  प्रसाद

 7.  श्री  रामानम्द  यादव  हु

 मुर्के  लोक  सभा  को  यह  करने  का  निदेद  हुआ  है  कि  सभा  ने

 मंगलवार  30  1985  को  अपनी  बँठक  में  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी
 समिति  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  :---

 यह  सभा  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  कि  राज्य  सभा

 लोक  सभा  को  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  30  अप्रैल  1986  को

 समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के  लिये  उस  समिति  के  साथ  सहयोजित  होने  हेतु
 राज्य  सभा  के  सात  सदस्य  भाम॑  निदिष्ट  करने  और  सभापति  के  निदेशानुसार
 सभा  के  सदस्यों  में  स ेसात  सदस्य  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए  निर्धाणित
 करने  पर  सहमत

 ,  मुझे  लोक  संभा  को  यह  भी  सूचित  करना  है  कि  उपरोक्त  प्रस्ताव  के  अनुछरण
 में  राज्य  सभा  के  निम्नलिखित  7  सदस्य  उक्त  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में
 निर्वाचित  हुए  हैं  :--

 1,  सईद  रहमत  अली

 2.  श्री  अश्वनी  कुमार

 3.  श्री  नन्‍्द  किशोर  भट्ट

 4.  कु०  सरोज  खापडें

 5.  डा०  शाल्ति  गी०  पटेल

 6.  श्री  सन्‍्तोष  कुमार

 7.  श्री  गुलाम  मोहिउद्दीन  शाल

 मुझे  लोक  सभा  को  यह  सूचित  करने  का  बिदेश  हुआ है  कि  राज्य  सभा  ने
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 मंगलवार  30  शअ्रप्रल  1985  को  हुई  बैठक  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जन  जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  स्रमिति  के  सम्बन्ध  में  निम्ब
 लिक्षित  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किया  ।

 हु

 यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  राज्य  सभा  दोनों  की

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति
 के  30  अप्रेल  1986  को  समाप्त  होने  वाले  कार्यकाल  के  लिए  उसमें



 20  8907  .».  राज्य  सफत  से  संदेश

 सम्मिलित  होगी  तथा  एकल  संक्रमणीय  मत  के  माध्यम  है  हे  प्रनुपातिक
 निधित्व  की  प्रणाली  के  अनुसार  कुछ  सदस्यों  में  से  दस  सदस्यों  को

 समिति  में  कार्य  करने  के  लिए  निर्वाचित  करेगी  ।

 लोक  सभा  को  यह  भी  सूलित  करना  है  कि  उपरोक्त  प्रस्ताव  के

 अनुसार  राज्य  सभा  के  निम्नलिखित  सदस्यों  को  उक्त  समिति  के  लिए
 चित  किया  गया  है  :--

 1.  श्री  अत्यादी  अरुण  उर्फ  वी०  अरुनाखलम

 2.  श्री  घरनीघर  बासुमतारी

 3.  चोधरो  राम  सेक्क

 4.  श्री  घान्तिमय  घोष

 5.  प्रो०  एन०  एम०  काम्बले

 ८  कत्च्ान्ररेज 0.  SIAAT  Dewy

 ,  भरी  राम  क्ृष्ण  मजुम्रदा र 7

 8.  श्री  वी०  सी०  केशव  राव

 9.  श्री  रोशन  लाल

 0.  श्री  स्कातो  स्वू

 मैंने  आपके  दफ्तर  में  भी  आप  से  मिस्र  कर  ओर  कई  बार  कार्सिम  अटेंशन  4  37%  दे  कर
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 आपका  छ्योन  आकर्षित  किया  कि  रोहतास  इंडस्ट्री  जिसमें  50  हजार  मजदूर  काम
 करते  हैं  दो  साल

 से  बन्द  पड़ी  हुई  है  ।

 [  प्रनुधाद ]

 प्रध्यक्ष  :  यह  अपसांगिक  है  इस  विषय  में
 कुछ  नहीं  होगा  ।  यह  भअप्रसांगिक  है  ।

 '
 यह  उक्त्ति  नहीं  है  ।

 धाष  )  कक
 न

 प्रध्यया  महोदय  :  अब  आप  बैठ  जाइये  ।  कायवाही  वत्तांत  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया

 जायेगा  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।

 *

 प्रध्यक्षा  महोदय  :  यह  उचित  तरीका  नही  यदि  आप  नहीं  व  ठेंगे  तो  मैं  श्री  रामस्वरूप
 आपको  सभा  से  बाहर  जाने  के  लिए  कहूंगा  ।

 **

 प्रष्यदा  महीदय  :  अब  आप  बंठ  जाईये  ।  मैं  अब  आपको  बाहर  जाने  के  लिए  कह  दूंगा  ।

 कृपया  अपनी  सीट  पर  बँठ  जाइये

 *

 झहध्यद्षा  सहोबय  :  संसदीय  कार्य  मन्त्री  कहां  हैं  ?
 5

 )  कॉफी

 हाधष्यक्षा  महोदय  :  बंठ  जाईये  यह  उचित  तरीका  नहीं  है  ।  आप  जो  बोल  रहे  हैं  बहु  सब

 असंगत  है  ।  यह  ठीक  नहीं  कृपया  बँठ  जाईये  ।  कृपया  अपनी  सीट  पर  बठें  ।

 )  **

 ..  झ्रष्यद्षा  महोदय  :  अब  आप  अपनी  सीट  पर  ब ँठ  जाइयें  ।  मैं  आप  से  सीट  पर  अँठने  के

 लिए  कह  रहा  मैं  आपसे  विनती  करता  हू  कि  आप  बँठ  जाये  ।

 ेु
 मैं  आपसे  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  आप  अपनी  सौट.पर  विराज  जायें  ।

 ह
 tetanic  ैनंनन  समन  मनन  मनमनन+म+  ह.>+कनन-  अनगगनग0:ग-> 7  दंजिनयत-जननमम

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  महीं  किया  गया  ।
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 «

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  अब  मैं  उन्हें  बाहर  जाने  के  लिए  कह  रहा  हूं  ।  वे  दीक

 व्यवहार
 नहीं  कर  रहे

 **

 धष्यका  सहोदय  :  एक  भी  शब्द  रिक!र्ड  नहीं  किया  जाये  ।

 अब  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  ।

 12.16  भ०  १०

 अविलस्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकषंण

 देश  के  विभिम्त  भागों  में  पेव-जल  की  भारी  कभी  होमे  से
 उत्पन्य  स्थिति

 ]

 ही  बुद्धि  चसा  सम  :  अध्यक्ष  महोदय  ,  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 लिखित  विषय  की  ओर  माननीय  निर्माण  और  आवास  मन्‍्त्री  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  :

 के  विभिन्‍न  भागों  में  जल  की  भरी  कमी  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  तथा  इसके
 सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।''

 ]  |
 ”

 लिर्माण  और  शायास  मंत्री  ध्ब्दुल  :  अध्यक्ष  1984  के  दौरान  अपर्याप्त
 बर्षा  एवं  अनियमित  मौसम  के  आन्ध्र  हिमाचल  मध्य

 राजस्थान  ओर  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  ने  सूखे  की  स्थिति  अबतायी  थी  और  भारत
 कार  को  शापन  दिया  गया  था  जिसमें  सूखे  से  राहत  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  मेरे

 सहयोगी  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  अन्त्री  श्री  बूटा  सिंह  ने  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  और  अन्यों

 द्वारा  प्रस्तुत  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  जिसमें  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले

 प्रस्तावित  अल्पावधि  एवं  दीर्धावधि  उपायों  तथा  उन  राज्यों  को  दी  गई  सूखा  राहत  सहायता  का

 उल्लेख  किया  के  उत्तर  में  2  1985  को  लोक  सभा  में  एक  वक्तव्य  दिया  था  ।

 केन्द्रीय  दल  जिसने  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दोरा  किया  के  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  और  राहुत  पर
 उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिश  200.66  करोड़  रुपये  तक  केन्द्रीय  सहायता  की  कुल

 #+#  क्वा्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ॥



 लोक  अहत््व  की  ओर  ध्याधाकर्षण्  10  1985

 अब्दुल  ह॒
 अधिकतम  राशि  मंजूर  की  गई  इसमें  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  का  प्रबन्ध  करने  के

 लिए  1984-85  के  दौरान  39.31  करोड़  रुपये  और  1985  86  के  दौरान  14.71  करोड़
 की  सहायता  शामिल  महाराष्ट्र  मध्य  प्रदेश  श्ौर  कर्ताटफ  सरकार  ने  1985-86  के  दौरान
 केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  अनुपूरक  ज्ञापन  दिए  जो  कृषि  मंत्रालय  के  विचाराधोन  एक  केन्द्रीय

 दल  ने  मध्य  महाराष्ट्र  और  कर्माटक  में  सखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  है  और  उनकी  रिपोर्ट

 क्ृषि  मंत्रालय  को  पेश  की  उच्च  स्त्ररीय  ससिलि  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  उन  राज्यों

 में  पेवजल  पू्ि  के  लिए  सहायता  सहित  सरकार  और  सहायता  के  लिए  उपयुक्त  निर्णय

 हरियाणा  सरकार  ने  हाल  ही  में  सला  राहुत  के  तहत  सहायता  के  लिए  एक  ज्ञापन  दिया

 गामियां  शुरू  होने  से  वर्तमान  ग्रीष्म  ऋतु  में  उठने  वाली  संभावित  समस्या  की  प्रकृति

 एवं  संकट  से  निपटने  के  लिए  अपेक्षित  की  पर्याप्तता  और  भांरत  सरकार  से

 अपेक्षित  तकनीकी  सहायता  फी  समीक्षा  करने  के  लिए  सूखाग्रस्त  राज्यों  क ेसाथ  एक  बेठक  की  गई
 राज्यों  ने बतलाया  कि  वे  संकट  से  बिपटने  के  लिए  अंपने  तन्‍्त्र  को  अनुकूल  बना  रहे  हैं  ओर

 वे  निम्नलिखित  लाइनों  पर  कारंबाई  कर  रहे  हैं  :

 प्रभावित  गांवों  में  कुएं  खोदमा  और  हैण्डपम्प  -

 हैण्डपम्पों  को  चलाने  एवं  उनकी  देखभाल  के  लिए  पर्याप्त  प्रकट

 (x)  जो  हैष्डपम्ग  टूड  गए  थे  उर्भकौ  मरम्मत  करने  उन्हें  पुनः  चालूँ

 उच्च  कोटि  के  इण्डिया  हैण्डपम्पों  से  घटिया  कोटि  के

 पम्पों  को  बदलना  ।

 3.  भारत  सरकार  के  अनुरोध  यूनिसेफ  प्रभावित  राज्यों  को  मौजदा  रिगों
 के  विसेश  इण्डिया  कोटि  के  हैल्डपम्प  ओर  अनुरक्षण  बाहनों  की  ब्यवस्या  कर
 रहा  है  ।  मदि  राज्य  सरकारें  ठोख  कार्यक्रम  तंधार  करके  उन्हे  भूगत  जल  बोर्ड  को  भेजें  तो  केन्द्रीय

 बोर्ड  मे  भी  रिस  का  अपना  बेड़ा  शगाकर  जसपू्ति  के  लिए  कुओं  का  निर्बाण  करने  के  दिए
 राज्य  सरकारों  को  सहायता  देने  के लिए  अपनी  तत्परता  स्यगल  की  है  ।

 4.  भारत  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूल्षा  राहत  संकट  से  निपटने  के  लिए  किए  जा  रहे  विशेष
 उपायों  के  भारत  सरकार  ने  पेयजल  को  बहुत  ही  उच्च  प्राथमिकता  दी  230784
 समस्‍्याग्रस्त  गयंवों  में  लगभग  1.92  लाख  गांवों  को  1985  तक  लाभान्वित  किया
 लाया  गया  ग्रामीण  जलपूर्ति  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  इसे  राज्यों  के  न्यूनतम
 इयकता  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  है  और  राज्यों  से  आशा  की  गई  थी  कि  वे  छठी  योजना  के
 दोरान  1511  करोड़  रुपये  व्यय  करेंगे  ।  वर्ष  1984-85  के  दौरान  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  प्रत्याशित  व्यय  372.17  करोड़  रपफा  था  ।
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 5.  त्वरित  ग्रामीण  जंलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  केन्द्र  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौसन

 राज्यों  को  लगभग  919.71  करोड़  रुपये  के  अनुदान  1984-85  के  दोरान  समस्याग्रस्त  ग्रामों

 के  लाभान्ययन  के  लिए  राज्यों  को  लगभग  287  करोड़  रुपये  के  केरद्रीय  अनुदान  दिए  गए  थे  !  चालू
 वर्ष  के  दौरान  राज्यों  में  नियतन  लिए  त्वरित  ग्रामीण  जशल्षपूर्ति  काय॑क्रम  केਂ  अन्तर्गत  लग

 298  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  यंह-राशि  राज्यों  में  वितरित,की  जायेगी  और  संसद

 द्वारा  बजट  पारित  किए  «जाने  के  बाद  पह  t  विरत  रिलीज़  की

 6.  केन्द्र  तथा  राज्यों  द्वारा  गये  उपायों
 के

 परिणामरवरुप  ग्रामीण  पेयजल  पूर्ति  से

 जनसंख्या  का  लाभान्वयन  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  के  31.0  प्रतिदात  की  तुलना  में  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  अग्त  तक  53.9  ५तिशत  तक  बढ़  गया
 #

 तक  शहरी  जलपूति  का  सम्बन्ध  राज्यों  को  राज्य  बजटों  में  प्रावधान  करना

 है  ।  व्यवहार्य  योजनाओं  के  प्रस्तुत  होने  पर  यह  मंत्रालय  शहरी  जलपूति  के  लिये  विश्व  बेंक

 सहायता  प्राप्त  करने  के  प्रयास  करता  अभी  तक  उत्तर

 तमिलनाडु  और  केरल  राज्यों  की  9  शहरी  जलपूति  योजनाओं  के  लिये  विश्व  बेक  के  ऋण

 उपलब्ध  कराये  गये  इन  परियोजनाओं  से  लगभग  145  शहरों  में  शहरी  जलपूति  मुहैया

 होगी  ।

 महोदय  पीडासीन

 के

 12.20  स०  प०

 भरी  वृद्धि  चन्द्र  जंन  :  उपाध्यक्ष  यह  शो  महोदय  की  ओर  से  जबाव

 प्रस्तुत  हुआ  उससे  यह  स्पष्ट  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखे  की  स्थिति  के  क्राराग  पीने.के

 पानी  का  संकट  पैदा  हो  गया  है  और  यह  संकट  आरनन्‍्प्न  प्रदेश,,हिमाचल  मध्य
 :  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  में  पैदा  हुआ  है  ।  जब  सूले  की  स्थिति  पृद्दा  ह्वोती

 तो  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  सहायता  मांगती  हैं  और  केख्ीय
 सरकार  की  ओर  से  सहायता  समय  पर  दी  भी  जाती  हैं  |  अब  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  हमारे  देश  को

 भाजादी  प्राप्त  किये  हुये  38  साल  हो  गये  हैं  परन्तु  इस  .  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  स्थायी  तोर

 पर  और  माकूल  तरीके  से  हल  नहीं  कर  पाये  यह  मारे  लिये  एक  बड़ी  भारी  चुनोती  है  और

 चुनौती  का  मुकाबला  करने  के  लिये  हमें  यह  सोचना  कि  हम  कब  सक  इस  पीमे  के  पानी  को

 सम  या  को  स्थायी  तौर  पर  और  माकूल  तौर  पर  हल  कर  लेंगे  और  सभी  गांवों  में  पीने  के  पन्‍्मी
 :  की  व्यवस्था  सभी  नगरों  में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  यह  कब  तक  कर  पायेंगे  ।  छड़ी ”

 वंचवर्षीय  योजना  में  हमने  यह  निर्णय  किया  था  कि  हम  सभी  मांवों  में  पीने  के  परामी  की  व्यवस्था  कर

 सकेंग्रे  और  अभी  जो  मंत्री  महोदय  ने  सूचना  दी  उस  सूचना  के  आधार  पर  जो  करीब  2  लाख
 -  31  हजार  समस्‍्याग्रस्त  गांव  उत  में  से  |  लाक्ष  92  हजार  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  समस्या

 हुल  कर  दी  मैं  मंत्री  महोदर्य  के  ध्यान  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  आप  को  यह  संतोष  है  कि
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 आपने  af  लाख  92,  हजार  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  कर  दी  है  लेकिन  मैं  आपसे  यह

 निवेदन  कर  देना  चाहता  हूं  कि  जिन  गांव़ों  में  आपने  पीने  के  पानी  की  योजनाओं  को  कमीशन  किया

 ©  उन  योजनाओं  की  स्थिति  भो  अभी  बड़ी  विकट

 उन  योजनाओं  के  अभ्तर्गत  कई  गांव  हैं  उनमें  कभी  पानी  ही  नहीं  पहुंचता  |  उन  योजनाओं

 के  अन्तर्गत  गांवों  में  जो  पानी  मिलना  चाहिये  वह  वहां  पहुंच  ही  नहीं  पाता  ।  वे  देश  के  ही  हैं

 और  उनमें  पानी  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।  वे  कमीशंड  गांव  उनमें  पानी  की  यह  स्थिति  फिर

 बुत
 गांव  होने  का  क्या  लाभ  ?

 यह  स्थिति  उन  गांवों  की  जब  वर्षा  हो  जाती  है  या  सूखे  की  स्थिति  पैदा  लो  जाती  है  ती

 वहाँ  समस्या  और  धी  भयंकर  हो  जाती  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  कारे  में  ढ  गहराई  से

 सोचता  चाहिए  कि  हम  किस  प्रकार  की  योजह्षियें  बनायें  और  उन्हें  किस  प्रकार  से  क्रियान्वित

 उन  कमीशंड  विलेजिज  के  बारे  में  जब  केन्द्र  सरकार  से  राज्य  सरकार  मदद  मांगती  है  तो

 यह  कह  दिया  जाता  है  कि  वे  कमीशंड  गांव  हैं  उनको  हम  कोई  मदद  नहीं  कर  सकते  उनकी
 मदद  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  है  जबकि  जनसंख्या  बढ़  रही  आपने  197)  की  जनसंख्या
 के  आधार  पर  यह  योजना  बनाई  1981  की  जनसंख्या  के  आधार  पर  उसको  रिवाईज  स्कीम
 बनाया  जाना  आ  गमेन्टेशन  रकीम  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 हमने  अपने  जिले  कै  बारे  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  के  बारे  में  जब  कुछ  प्रभाव  डाला  तो  स्कीम

 मंजूर  अगर  आप  अपनी  योजन।ओं  को  रिवाईज  नहीं  करते  उनको  आगममेन्‍्टेशन  नहीं  किया
 जाता  है  तो  जिनु  गांवों  को  आपने  कमीशंड  किया  है  उनमें  कभी  पी  नहीं  पहुंच  उन
 गांवों  के  बारे  में  न  कन्‍्द्र  सरकार  मदद  देती  है  ओर  न  राज्य  सरकार  मदद  देती  मेरा  निवेदन
 है  कि  जिन  गांवों  के  लिये  पीने  के  पानी  की  योजना  कमीशंड  हुई  हैं  उन  गांवों  के  बारे  में  एक  कमेटी
 बिठायें  जिसके  सदस्य  वहां  मौर्क  पर  पहुंचे  और  वहां  आकर  यह  जांच  करें  कि  इस  समय  जो  गांव
 क्षमीशंड  हैं  उनमें  लाभ  पहुंच  रहा  या  नहीं  पहुंच  रहा  यह  बहुत  जरूरी  बहुत  ही  आवश्यक

 जो  योजनायें  बनी  थीं  हमारे  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  के  लिये  वे  प्रति  व्यक्ति  40  लीटर.के  आधार
 पर  बनी  थीं  ।  इसमें  मनुष्यों  के  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  थी  |  हमने  यह  निवेदन  किया  था  कि  40
 लीटर  की  व्यवस्था  आप  मनुष्यों  की  जनसंख्या  के  आधार  पर  कर  रहे  इसमें  पशुओं  की
 संख्या  सम्मिलित  नहीं  पशु  वहां  बहुत  ज्यादा  हैं  और  मनुष्यों  की  जनसंख्या  भी  ज्यादा  उनके
 बारे  में  भी  आपको  व्यवस्था  करनी

 जब  इस  प्रश्न  को  केन्द्रीय  सरकार  के  उठाया  गया  तो  सरकार  ने  इस  पर
 कुछ  ध्यान  दिया  और  उसके  अधिकारी  मौके  पर  पहुंचे  और  इसका  उन्होंने  अध्ययन  अध्ययन
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 करके  40  लीटर  प्रति  व्यक्ति  का  जो  आधार  तय  किया  गया  था  वह  70  लीटर  प्रति  व्यक्ति  तय

 किया  गया  जिससे  कि  वहां  के  पशुओं  को  भी  पानी  उपलब्ध  हो  सके  ।

 परन्तु  प्रश्त  यह  है  कि  जैसलमेर  और  वाड़मेंर  जिले  में  पशुओं  की  जनसंख्या  ज्यादा  उन

 रेगिस्तानी  क्षेत्रों  मे ंपशुओं  की  जनसंख्या  को  देखते  हुये  40  लीटर  व्यक्ति  के  आधार  पर

 जो  योजना  बनाई  गई  है  उसे  100  लीटर  प्रति  व्यक्ति  आधार  पर  बनायेंगे  तब  जाकर  के  वहां
 के  मनुष्यों  और  पल्युओं  को  पीने  को  पानी  मिल  इस  पर  विचार  करने  की  बड़ी
 श्यकता

 |

 दूसरा  हमारे  क्षेत्र  में  यह  प्रश्न  है  कि आपने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  निर्णय

 आपके  ये  डाहरेक्टिव  हैं  कि  एक  गांव  में  एक  हीਂ  स्थात  पर  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  की

 हमारे  यहां  तो  ऐसे-ऐसे  गांव  हैं  जो  कि  25  वर्ग  किलोमीटर  से  लेकर  सौ  वंर्ग  किलो  मीटर  तक  फैले

 हुये  अगर  एक  गांव  में  एकं  ही  जगह  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करेंगे  तो  ग्रामवासियों  को

 10-10,  1  5-15  किलोमीटर  तक  पानी  लेने  के  लिए  जाना  पड़ेगा  ।

 .  इसलिए  हमने  यह  सुझाव  दिया  हैं  और  उस  सुझाव  को  आप  मान्यता  दे  रहे  सिद्धांत  रूप

 से  मान  रहे  हैं  कि  250-300  की  जनसंख्या  पर  एक  पीने  के  पानी  का  प्वाइंट  होना  250-

 300  जनसंख्या  के  करीब  ढाणियों
 का

 समूह  होता  उसको  प्वाइंट  मानकर  पीने  के  पानी  की

 व्यवस्था  जब  करेंगे  तब  जाकर  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  हो  सकेगी  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  कहिये  ।  अस्य  लोगों  ने  भी  भाग  है  ।

 भी  वृद्धि  चर  जेन  :  समस्या  बहुत  महत्वपूर्ण  इसलिये  उन  बातों  को  बताना  वैसे

 मैं  बहुत  संक्षेप  में  बताने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  तो  जो  आपने  सिद्धांत  बनाया  है  कि  1.6

 मीटर  से  ज्यादा  किसी  को  पीने  के  पानी  के  लिए  न  जाना  हस  तरह  की  योजभायें  बनाई  भी

 जा  रही  लेकिन  राजस्थान  के  लोगों  को  10  15  किलोमीटर  दूर  जाना  पड़ता  है  ।

 हमारे  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  से  गांव  फैले  हुए  इसलिये  वहां  पर  250-300  की

 संझ्या  पर  पानी  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  श्लौर  इसको  एक  इकाई  मान  लेना  यूनिट

 मान  लेना  चाहिएऔर  यूनिट  मानकर  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  इसलिए  सातवीं

 पंचवर्षीय  याजना  में  इसका  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।  स्टेट  से  भी  सुझाव  भेज

 गए  हैं  कि  ढाणियों  को  इकाई  मानकर  पानी  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 अंत्र  प्रश्न  उठता  है  कि  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  मे ंकुछ  नलकूप  भी  लगाये  गये  हैं  और  सफल  हुए
 :

 लेकिन  बहुत  स्थानों  में  नलक्‌प  सफल  तो  हुये  हैं  पर  उनमें  पानी  खारा  है  या  बहुत  कम  पाती

 जिससे  योजनायें  नहीं  बन  सके  ती  ।  अगर  बन  भी  सकती  हैं  तो  एक  गांव  के  लिये  बन  सकती  हैँ

 4,  5,  या  6  गांव  के  लिए  नहीं  बन  सकतीं  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  जब  अन्ह  रप्राउंड  आाटर
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 a  नहीं है तो पक्का, स्थायी हल राजस्थान नहर से ही हो सकता है  और वही  “““““

 वृद्धि  चन्द्र

 नहीं  है  तो  स्थायी  हल  राजस्थान  नहर  से  ही  हो  सकता  है  और  वही  उसका  पक्‍का  इलाज

 जिसको  श्रीमतो  इंदिरा  गांधी  नहर  के  नाम  से  जाना  जाता  जैसा  कि  मंत्रिमण्डल  ने  सिर्णय

 लिया  तो  यह  आवश्यक  और  जरूरी  है  कि  इस  प्रकार  का  जो  निर्णय  लिया  गया  सातवीं

 वर्धीय  .  योजना  में  पानी  के  पीमे  के  स्थायी  हल  के  लिए  ग्रामीण  क्षत्रों  +  लिये  एक  माह्टर-प्लान

 बनाता  चाहिये  और  राजस्थान  गबनेमेंट  ने  मास्टर  प्लान  बनाये  उनको  जल्दी  से  जल्दी  कार्यरुप  में

 परिणत  किया  जाये  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उसके  लिये  प्रावधान  किया  जाये  ।  अभी  भी

 मुख्यमंत्री  जी  ने  इस  ओर  ध्यान  दिलाया  था  प्लानिंग  कमीशन  मेरे  कहने  का  अर्थ  है  कि

 जितनी  भी  पीने  के  पानी  की  योजनायें  वे  राजक््यान  नहर  से  बनाई  जानी  चाहिये  और  लिफ्ट
 से  योजनायें  बनाना  ही  इस  समस्या  का  पक्का  और  स्थायी  हल  हो  सकता  इसके  अलावा

 दूसरा  पक्‍का  स्थायी  हल  इसका  नहीं  हो  सकता  ।  तो  हसके  बारे  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 व्यवस्था  करती  चाहिये  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिये  ।

 है

 एक  बात  ओर  विक्षेष  तौर  से  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  हमने  कार्य  किया  है-एक्सप्लोरेटरी
 ट्यूबबल  आर्गनाइजेशन  जो  कि  केन््ीय  सरकार  का  आर्गनाहजेशन  था  ओर  सेंट्रल  वाटर  आर्गेनाईजेशन
 ओर  प्राउंड  बाटर  आगंताइजेशन  तो  आपका  एक्सप्लोरेटरी  ट्यूबबेल  आर्गनाइजेशन  जो  ट्यूबबल
 घोदता  उसकी  एज  20  वर्ष  होती  मगर  हमारे  यहां  जो  ट्यूबवल  खोदे  जा  रहे  जिनको
 योजनाओं  में  हम  मदद  दे  रहे  उनकी  ऊम्न  केवल  दो  वर्ष  एक-एक  ट्यूबवैल  में  ढाई-ढाई  लाख
 रुपये  खर्च  होता  ह ैऔर  उसकी  उम्र  दो  वर्ष  तो  जब  आप  मदद  कर  रहे  हैं  योजर्नॉथों
 के  तो  मेरी  रिक्‍्वेस्ट  है

 कि  राजस्थान  सरकार  के  अन्तगंत  जो  ट्यूबवैल  आगेनाइजेशन  वर्क
 कर  रहे  उनकी  जांच  होती  चाहिये  ।  मैंने  राजस्थान  सरकार  सामने  भी  यह  प्रश्न  रखा
 था  कि  हम  यह  बरदाश्त  नहीं  कर  सकते  ।

 , ..  जब  एक्सप्लोरेटरी  ट्यूबवेल  आर्गंनाइजेशन  सेंट्रल  गवनेमेंट  के  डिपार्टमेंट  से  लोदे  गये
 हयूबवेैल  की  एज  20  वर्ष  है  और  वे  चल  रहे  हैं  और  आपके  ट्यूबवेल  दो  वर्ष  में  खत्म  हो
 डेढ़  बर्ष  में  सत्म  हो  यह  स्थिति  बरदाश्त  नहीं  की  जा  इसलिये  इसकी  जांच  करना
 आवश्यक  अगर  उसको  ट्र  निग  की  आवहयकता  है  तो  उसकी  व्यवस्था  की  जानी  अगर
 वे  लोदने  का  तरीका  नहीं  जानते  हैं  तो  उसके  बारे  में  उनको  पूर्ण  जानकारी  दी  जानी  ताकि
 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  हो  सके  ।

 इसके  साथ  ही  प्रामीण  क्षंत्रों  को  राजस्थान  नहर  से  जब  तक  पीनें  का  पानी  न  पहुंचे  तब
 तक  कुओं  के  आरे  में  जोर  देने  की  आवश्यकता  इसके  अलावा  हमारे  यह  ग्रामीण  क्षत्रों  में
 लोगों  से  टॉके  बसाए  इसके  लिए  सोमेंट  की  आवश्यकता  होती  जिन  किसानों  को  स्थिति
 धजबूत  है  उस  किसानों  ने  टोंके  बना  लिये  लेकिन  बाकी  लोग  नहीं  बना  सकते  ।  -

 अनुसूचित  अमुधृधित  स्माल  फ़ारम्स  और  वीकर  सेक्शन  के  लिए  यह
 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  पचास  परसेंट  सबसिड़ी  टोके  बनाने  के  लिए  उतको  मिल  सके  |
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 खारा  पानी  और  बरसात  के  पार्नी  को  कलेक्ट  करके  और  मिलाकर  के  उसको  पी  लारे

 पानी  को  मीठा  करने  के  लिए  डिफेन्स  लेबोरेटरी  जोधपुर  में  वह  कार्य  कर  रही  है  ।  वह  कार्य

 बढ़ाना  चाहिए  ताकि  सारे  खारे  पानी  को  मीठा  किया  जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  एयर-रिंग  की

 मदद  दे  रहे  हमारी  राजस्थान  सरकार  ते  भी  इस  बारे  में  रिक्वेस्ट  की  इस  सम्बन्ध  में  पूरी

 तरह  से  मदद  देने  की  आवश्यकता  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि आपके  अधिकारियों

 ने  हमारे  रेगिस्तानी  क्षत्र  की  मदद  की  आप  भी  मौके  पर  पहुंचे  और  जैसी  भी  मदद  की  आव«

 श्यकता  हो  वह  मदद  करने  की  कोशिश  करें  ।  दिल्ली  जो  पीने  के  पानी  की  समस्या  पेदा  हो  गई
 उसकी  तरफ  भी  ध्यान  आकर्षित  करमा  चाहता  हूं  ।  इससे  सभी  लोग  दुखी  नगरीय  क्षेत्र

 के  लिए  जो  बनी  हुई  उसके  बावजूद  भी  पामी  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।  रिवाइज्ड  स्कीम

 अनाकर  पानी  पहु  चाने  की  व्यवस्था  करनीं  चाहिएं  ताकि  गांवों  में  भी  पानी  पहुच  सके  ।  हमारें

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  नहीं  पहुंच  पाती  जिसंसे.पीने  के  पानी  का  संकट  पेदा  हो  जाता  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  डीजल  सैट्स  की  व्ययस्था  होनी  चाहिए  ।  अगर  आप  आल्टरनेटिवं

 व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तो  पीने  के  पाती  की  योजबा  सफल  नहीं  हों  सकती  बिजली  के  न  मिलने  के

 कारण  पानी  म॒  तो  पहुंच  सकता  है  और  न  निकल  सकता  है  इसलिए  डीजल  संट्स  की  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  ।  इसकी  व्यवस्था  डिस्टीक्ट  और  डिबोजनल  हैड  क्वार्टर  में  तीन-चार  मैगावाट  की

 होनी  कंज्युमर्स  के  लिए  इण्डस्ट्री  और  एग्रीकल्चर  से  ज्यादा  प्रायोरिटी  बिजेली  ओर  पानी

 के  लिए  देनी  इन  शब्दों  के  साथे  मैं  अपदी  बात  समाप्त  करता  है  ।

 क्रो  रामाअय  प्रसाद  सिह  |:  मेरा  प्वाइस्ट  आफ  आर्डर  है  ।

 ]
 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या

 ँ  वि
 भरी  रासाक्य  प्रसाद  सिंह  :  पीने  के  पाती  के  बारे  में  जो  ध्यानाकर्षेण  प्रस्तोव  चल  रहा  है

 इसमें  बिहार  को  भी  जोड़ी  जामा  क्योंकि  डेढ़  करोड़  वहाँ  के  आदमी  इससे  प्रमोवित
 e

 ]  ,
 उपाध्यक्ष  महोबय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  आप  इसे  लिखिंत  रूप  में  दे  सकते  हैं

 और  अनुमति  मिलने  के  पश्चात  आप  हसके  वारे  में  उल्लेख  कर  सकते  हैं  ।  अब  वह  इसके  बारे  में
 उल्लेख  कैसे  कर  सकते  हैं  ?

 आीमती  गीता  भुख्चजी  :.  नियम  377  के  अन्तर्गत  वह  इसका  उल्लेश  कर
 सकते  हैं  ।  '

 ]

 भी  जेनूल  बशर  :  मंत्री  जी  तो  खुंद  विद्वारे  के  हैं  ।
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 भरी  प्रब्युल  गफ्र  :  जैन  जी  ने  जो  सवाल  इस  कालिंग  अटेशन  के  जरिए  से  इस  हाउस  में

 उठाया  है  और  जिसका  जबाब  मैंने  दिया  है  हस  भ्रेविंटी  ने  साथ  ज़ो  कि  आप  जानते  हैं  कि  कंट्री  के

 अन्दर  चाहे  कोई  भी  प्रोविन्स  आपने  तो  काफी  स्टेट्स  के  बारे  में  बताया  अगर  इस  तरह  को

 सिचुएशन  अराइज  हो  जाती  है  तो  उसी  वक्‍त  सेन्टर  से  स्टेट  गवनंमैंट  को  असिसटेंस  दी  है  क्षौर  जो

 कुछ  भी  बन  पड़ता  बह  काम  होता  कभी-कभी  नेंचर  की  तरफ  से  इस  किस्म  का  तूफान  आ
 जाता  है  तो  उस  वक्‍त  लगों  को  तकलीफ  होती  है  ।  उस  तूफान  को  रोकने  के  लिए  जो  काम  किया

 जाता  उससे  लोगों  को  काफी  फायदा  होता  आपने  तो  सारी  चीजों  का  जिक्र  इसमें  कर  दिया

 हम॑  लोगों  ने  सेन्टर  से  अपने  आफिसस  को  हर  स्टेट  में  भेजा  इस  चोज  की  वे  जांच  _

 रहे मैंने अपने जवाब में भी बताया कि यूनिसेफ ने भी कहा है कि हिन्दुस्तान में इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है और हम एसिस्टेंस देने के लिए तैयार इसके अलावा जो कुछ रिग्स वगरंह की जरुरत उसको.हुम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं 4 हमारे सैंट्रल वाटर बोई ने भी स्टेट्स को कहा है कि जिप हटेट को जितनी जरुरत होगी थे अपने प्रोग्राम हमारे ' रिस्स भी वहां जाकर काम करेंगे । इसके कुछ स्टेट्स ने हमें कहा है कि हम अपने यहां फलां-फलां काम कर रहे यह्‌ बड़ी खुशी की बात है इसलिए जिन चीजों का जिक्र आपने किया ये सारी कायंवाही पहले से हो रही है और कुछ इसकी रिपोर्ट आने के बाद कदम उठाये ह ह जहां तक ड्किंग वाटर का सवाल यह बात सही है जो आपने जिक्र किया और शायद आपको याद होगा कि एक जब हमारे स्पीकर साहब यहां बैठे हुए थे तो उन्होंने जिस अन्दाज से कहा कि अगर इस प्रौ्लम को आप राजस्थान में हल कर दीजिए तो आपको कौन सा चक्र हनाम में मिलेगी । इसलिए जैन साहब आपने जिन बातों का यहां जिक्र यदि आप मेरे स्टेट में यू० पी० में बंगाल में जायें तो हम एक बिलेज उसे मानते हैं जिसमें 200, 300, 500 या एक हजार तक आदमी रहते उससे कुछ ज्यादा संख्या भी होਂ सकती लेकिन आपके यहां बविलेज का डेफिनिशन कुछ दूसरा है । वैसे मैंने उस इलाके को स्वयं नहीं देखा है परन्तु जब मैं एक छीज को पढ रहा था कि कितने प्रौब्लम विलेजेज हैं तो मैं समभतता था कि आपके विलेजेज भी उसमें कवर जिस तरह के विलेजेज हमारे यहां यू० पी० भें बंगाल में हैं या दूसरी स्टेट्स में बैसे ही आपके विलेजेज भी लेकिन भ्ापकै विलेजेज का तो नक्शा ही कुछ दूसरा वे स्टेट्स के बिलेजेंग से भिन्‍न जों बातें आपने मेरी तमाम हमदर्दी आपके साथ यह कंसे हो सकता है कि एक जिसमें 300-400 भादमी रहते हों और ।5 मील चले जाए तो भी विलेज कहलाये । मेरी तो कुछ समऊ में नही आया । अगर इस किस्म की चोज है तो चाहें किसी गांव में डेढ़ सौ भी आदमी क्‍यों न रहते वे सब प्रौब्लम विलेजेज की कैटेगरी में आते हम सारे हिन्दुस्तान के प्रौब्लम विलेजेज की समस्या सौल्व करने में लगे हैं । बल्कि आपको तो सब लोगों का शुक्रगुजार होता चाहिए कि ड्किंगे वाटर की समस्या को हल करने की दारी राज्य सरकार पर है फिर भी हम उसके लिए सेन्‍्ट्रल एसिस्टेंस देते हैँ । इतना ही नहीं उन को इन्सैन्टिव दिए जाते जितना ज्यादा कोई स्टेट इस दिशा में काम हम उसको उत्तता ज्यादा इन्सैन्टिव देंगे । ये सारी चीजें 306.
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 इसके  अलावा  हने  एक  और  जिक्र  किया  कि  हमारे  पास  जितनी  फीगर्स  भाई  लगभग  दो

 लाख  इक्तीस  हजार  प्रोबलम  बिलेजुज  ज्निमें  से  लगभग  एक  लाख  91  हजार  बविलेजेज  कवर

 किए  जा  चुके  हैं  और  बुछ  अभी  रहते  उन  सभी  वो  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कवर  करने

 का  प्रयत्न  हमारी  निश्त  है  कि  जल्दी  से  जहदी  जितना  हो  इस  समस्या  को  हल  किग्रा

 जाए  ओर  हमारे  मुल्क  में  कहीं  भी  डि[विग  वाटर  की  प्रौब्लम  न  रहे  ।  '

 आपने  जिन  मुख्य  प्वाइट्स  क्री  ओर  ध्यान  आव्षित  और  इस  बात  को  भी  मामा

 कि  जब  हमारे  यहां  से  लोग  गए  तो  उसके  जहां  पहले  40  लीटर  के  हिसाब  से  पानी

 मिलता  वह  ब्दाकर  70  लीटर  कर  दिया  मत्लब  यह  है  जाने  से  »पको  कुछ  फायदा

 तो  हुआ  |  जहां  तक  आपने  हैमलेटस  का  जिक्र  क्या,गांवों  का  जिक्र  उसके  बारे  में  भी  हम
 सातवी  पंच्वर्षीय  योजना  में  बड़ी  सीरियसली  सोध  रहे  हैं  ।  परन्तु  आपने  एक  नई  चीज  बताई

 पहले  मेरी  नज़र  में  नहीं  हो  सषता  है  हमारे  बुछ  और  लोगों  को  उसका  पता  हो  |  मैं  राजरथान

 में  गया  लेकिन  कुछ  शहरों  बगेरहा  तक  ही  हो  सकता  है  एक-दो  देहातों  में  भी  गया

 लेक्नि  उस  समय  मेरी  जानकारी  में  यह  बात  नही  आई  ।  मैने  सोचा  यहां  १२  भी  धैसा  ही
 जैसा  अच्य़  रटेटो  में  है लेषिम  आपने  जो  बुछ  उस्के  आध्यर  पर  मैं  मानता  हूं  किब्छपको
 प्रौब्लम  दूसरे  स्टेट्स  के  मुबा।ध्लेबुछ  ज्यादा  उसे  हमारे  बुछ्ठ  स्टेटस  ने  बल्डे  बेंक  से  एसिस्टेंस
 ली  बुछ  ने  वर्ल्ड  बैंक  से  सहायता  ली  है  और  बुछ  ने  जर्मनी  वगैरह  ओर  वे  एसिरट  स  देने
 के  लिए  तैयांर  आपके  स्टेट  को  भी  चाहिए  कि  वह  इस  एसिस्टेंस  का  फायदा  मैं  सम्भता

 हूँ  कि  आपके  रटेट  के  लोग  बुछ  ब२  भी  रहे  इन  सारी  ज्स्प्यात  को  देखते  हुए  मैं  आपको  यकीन

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  राज्स्थान  की  प्रौब्लम  दूसरे  रटेट्स  के  मुकाब्ले  स्पेशल  कंटेगरी  की

 इंसानों  के  लिए  और  जानवरों  के  ल्ए  पानी  मिलना  आसान  नहीं  फिर  डिस्टंस  को  महं  नजर
 रक्षते  हुए  भी  मैं  इस  बात  को  मानता  हूं  क्योंकि  बंसा  हाल  हमारे  यू०  पी०  में  या  बिहार  में  या
 किसी  दूसरी  स्टेट  में  नहीं  है  ।

 एक  स्पेशल  कंटेगरी  अपनी  तरफ  से  अ।पको  नही  कहते  इसके  लिये हम  रिग्मेण्ड
 जाप  जानते  ही  हैं  कि  हमारे  फायनेस  मिनिस्टर  साहब  यहां  बैठे  हुये  पानी  ही  क्या  सारी

 चीजे  हन्हीं  के  हाथ  में  और  ये  भी  इस  चीज  वो  दुन  रहे  ज्नि  हलःकों  का  आपने  जिक्र
 किया  यह  जरूर  है  कि  इससे  आपको  लाभ  होगा  ।  सब  लोगों  को  लाभ

 मैंने  राजस्थान  का  जिक्र  इसलिए  किया  शापको  यह  सुनकर  ताज्जुब  होगा  कि  वहां  पर
 लोग  बकेट  को  अपने  सर  पर  २रूकर  7-7  और  8-8  मील  ₹क  पानी  लेने  जाते  हैं  और  इतनी  दूरी

 -  से  लेकर  अपने  धर  में  पानी  लाते  हैं  ।  यह  चीज  हमारे  बिहार  में  नहीं  हमारे  यू०  पी०  में  नहीं

 है
 ००१००

 (  व्यकधान  )
 %०००००

 भी  जेतुल  अदार  नहीं  ।  यू०  पी०
 में

 बिहार  में  नहीं  लेकिन  यू०  पी  में
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 करी  डाल  सेन  :  यह  चीज  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  भी  है  ।

 भरी  हरीदा  रावत  (  :  हमारे  यहां  पहाड़ी  इलाके  में  भी  पांच-पांच

 मीटर  की  दूरी  से  सीधी  चढ़ाई  चढ़कर  धर  में  पानीं  लाते

 [  प्रभुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  शुम्यों  में  भी  यह  बात

 भी  एच०  ए०  डोरा  :  जहां  तक  पेयजल  का  सम्बन्ध  है  सभी  राज्यों

 समाम  शूप  में  समझा  जाना  पेयजल  की  समस्या  आंध्र  प्रदेश  में  भी

 [  ह््न्दी  ]

 भी  झ्रब्युल  गफूर  :  मैं  सब  स्टेट्स  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  ।  लेकिन  राजस्थान  का  इसलिए
 जिक्र  किया  है  क्योंकि  अध्यक्ष  महोदय  कह  रहे  थे  ।

 झपफ़ाध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्थिति  केवल  एक  राज्य  में  नहीं  है  |  राजस्थान  में  इससे  भी  अधिक

 सूम्रस्या  हो  सकती  अम्य  राज्यों  में  भी  यह  समस्या  हो  सकती  जब  मंत्री  महोंदय  केवल
 के  बारे  में  बोलते.हैं  तो  प्रत्येक  सदस्य  उत्त ज़ित  हो  जाता  मैंने  मन्‍्त्री  जी  को  सुझाव

 दिय्रा  है  कि  उन्हें  अन्य  रा़्यों,के  बारे  में  भी  सोचना

 थी  एच०  ए०  डोरा  :  आंध्र  प्रदेश  में  ऐसे  गांव  है  जहां  अधिक  संख्या  में  लोग  केवल
 जस  के  लिए  दूसरे  गांवों  अर्थीत  30  अथवा  40  कि०  मी०  दूर  जाकर  बस  रहे  वे  अपनां
 बार  छोड़  रहे  आंध्र  प्रदेश  में  भी  यह  स्थिति

 भी  परज़्ुल  प्रदूर  :  तो  मैंने  घोढ़ा-सा  राजस्थान  का  जिक्र  इसलिर  ज्यादा  क्योकि  हमारे
 स्पीकर  साहब  ने  इस  चीज  को  जब  ग्रहां पर  की  ब्ाटर  स्केअतसिटी  के  ऊपर  जि  क्र  हो  रहा
 कहा  था  ।  भृंकि  वे  आज  चेयर  पर  नहीं  लेकित  मैं  उनकी  कांस्टीट्यूएन्सी  का  जिक्र  कर  रहा
 क्योंकि  उनकी  कांस्टीट्यूएन्सी  में  भी  पानी  की  काफी  दिक्कत  इसलिए  मैंने  उनकी  स्टेट

 शान  का  जिक्र  किया  है  ।  जहां  तक  दूसरी  स्टेट  का  सवाल  बहां  भी  देखना  होंगा  ।

 शी  जेनुल  बशर  :  जहां  से  वित्त  मन्‍त्री  साहब  आते  वहां  भी  चार-चार  और
 पांच-पांच  किलोमीटर  की  दूरी  से  लोग  पीने  का  पानी  लाते

 झी  हाब्युल  गफूर  :  दूसरी  स्टेट्स  के  ड्राउट  के  बारे  में  जिक्र  किया  गया  उसके  बारे  में

 ३0६8
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 मैंने  तफ्सील  के  साथ  नाम  बता  विए  हैं  और  कहां  है  कि  सेण्ट्रल  टीम  उस  स्टेट  में  गई  सारी
 चीज  देख  रही  है  और  अभी  इन्तजार  किया  जा  रहा  लेकिन  अगर  सिचुएशन  बद  से  बदतर

 तो  उसके  लिये  सेण्ट्रल  जितना  भी  हो  जितनी  भी  ड्राउट  स्टेट्स  जो  २

 से  अफेक्टेड  मदद  करेगी  ।

 [  प्रमुधाद उपाध्यक्ष

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भव  श्री  जय  प्रकाद्  अग्रवाल  की  बारी  है  ।  आप  अपने  भाषण  में
 अन्य  राज्यों  को  भी  सम्मिलित  कर  आप  अपने  आपको  केवल  दिल्‍ली  तक  ही  सीमित
 न  रखिये  ।  आप  अन्य  सदस्यों  की  तरफ  से  भी  बोल  सकते  हैं  ।

 »  श्री  जयप्रकाश  भ्रग्रवाल  चौक  )  :  उपाध्यक्ष  बड़ा  देख  होता  है  यह  सोचकर  ५

 कि 38 साल की आजादी के बाद भी हम हिन्दुस्तान की राजधानी में ्षड़े होकर यह सोच रहे हैं कि जनतों को पीने का पानी देने में तकलीफ क्यों हों रही है । यह भी उस देश जहां कि : नदियां पानी से उकनती हैं और हजारों गांवों को अपनी चपेट में ले लेती इसका मतलब यह है कि कहीं त-कहीं हमारी प्लानिंग में कोई बहुत बड़ी गलती जिसके कारण आंज मे तो इरिंगेशन के लिए पानी दे पा रहे हैं और न आज की तारीख में जनता को पीने के पानी की अच्छी तरह से सहूलियत दे पा रहे मैं दिल्‍ली की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां कि बहुत.सारे ऐसे हिस्से जहां लोगों|को चार-चार और पांच-पांच मंजिल[से नीचे उतर कर एक-एक मील पैदल जाकर पीने के लिये पाती भरकर लाना पड़ता है और फिर वे इतनी मंजिल चढ़कर अपने धर में उस पानी को पीते हैं और इस्तेमाल करते कई जगह तो लोगों को पीने के पाती के लिये पांच-पांच रुपये एक बाल्टी के देने पड़ते यह बहुत दुख और तकलीफ की बात है । अगर आप दिल्‍ली में जाकर देखें और दिल्‍ली की जनता के विचारों को तो आपको महसूस होगा कि उन लोगों को पीने के पानी की वजह से कितनी परेशानी हो रही आप पुरानी दिल्ली.में 50, 50 और 60, 60 साल पुरानी पानी की लाइनें पड़ी हुई हैं जो कि.टूट गई हैं और सीवर में मिल गई उनमें से पीने का पानी जो घरों में टूटियों में आता वह मिला हुआ पानी होता जिसमें बदबू आती जिसे मुंह से नहीं लगाया जा सकता है । ५ रिसेटलमैंट कालोनियों पनी के लिये लोगों की मीलों जाना पड़ता उन के पास एक बूंद पानी की नहीं यमुना-पार दिल्‍ली की अबादी का एक-तिठाई हिस्सा है जहां कि म्ियों में गंदा पानी भरा हुआ है और मच्छर लेकिन उनके पास पीने छा पानी नहीं है । 209, .
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 जयप्रकाश  अग्रवाल  ]

 -  दिहंलीं  में  बहुत  सारे  ऐसे  हिस्से  हैं  जहां  की  पानी  की  लाइन  नहीं  बिछी  हुई  हैं  और  लोगों

 को  पाती  की  वंजहे  से  बहुत  परेशानी  होती  इसकी  वजह  गह  है  कि  हमने  की  बढ़ती

 हुई  आबादी  को  देखा  नहीं  और  दूसरी  तरफ  यह  कह  सकते  हैं  कि  दिल्‍ली  जब  बढ़  रही  थी  तो
 उसको  हमने  रोका  क्‍यों  क्योंकि  हम  उन  लोगों  को  बिजली  और  पानी  नहीं  दे  सकते  थे  ।

 एक  तरफ  जब  थोड़े  समय  के  लिये  पानी  मिलता  चाहे  एंक  घंटा  हो  या  दो  घंटे  उस

 सर्मंय  बिजलो  चली  जाती  है  और  लोगों  को  फिर  परेशानी  का  सामना  करना  पढ़ता  है  ।  4  बजे

 पानी  खोलते  हैं  6  बजे  तक  के  लोगों  को  अपनी  नींद  से  उठकर  उस  पानी  को  संजोकर  रक्षना

 पड़ता  है  ।  ऐसे  में  अगर  बिजली  चली  जाये  तो  वह  पानी  भी  उनको  नहीं  मिलता

 क्या  हम  यह  महसूस  करें  कि  हिन्दुस्तान  की  राजधानी  दिल्ली  में  लोग  पानी  के  लिये  परेंशान
 पैसे  देकर  उन्‍हें  पानी  मंगाना  पड़ेगा

 अगर  पानी  के  लिये  दिल्‍ली  नगर  निगम  में  कनेवशन  की  सप्लाई  करते  हैं  तो  कई-कई
 महीने  लगते  लेकिन  कनेक्शन  नहीं  मिलता  है  ।  के  20  चक्कर  लगाने  पड़ते  हैं  तब॑  जाकर
 वाटर  मीटर  सैक्शन  होता  है  और  उस  कनेक्शन  को  लगाने  के  लिये  भी  लोंगों  कों  उन  अधिकारियों
 के  आगे  झुंकना  पड़ता  उनके  पैर  छूने  पड़ते  तब  जाकर  इनको  पानी  मिलता

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकषित  करना  भाहता  हूं  कि  जो  हालत  आज  दिल्‍ली  में  जिस

 तरह  से  लोग  आज  पानी  की  वजह  से  परेशान  दिल्‍ली  के  बहुत  सारे  ऐसे  सलम्स  और  कररें  हैं
 जहां  एक-एक  जगह  300,  300  और  500,  500  लोग  रहते  उन  500  आदमियों  के  बीच
 में  सिफे  2  टूटियां  पानी  की  होती  वहां  पर  लोग  एक-दूसरे  का  सिर  फोड़ते  परेशान  होते
 हैं  और  पानी  के  लिये  घंटों  लाइन  सें  उन्हें  लड़  रहना  है  ।

 जय॑  हमारी  पालिसी  है  कि  हम  स्‍लम  कटरों  में  पानी  ट्टियां  उनके  परिवारों
 कोਂ  पाली  तों  वहां  पर  लोग  पानी  को  एक-एक  बाल्टी  भरने  के  लिये  4,  4  और  5,  5  चंटे
 लाइन  में  लड़े  झगड़ा  बहां  पुलिस  केस  बने  और  वह  परेशान  हों  तो  यह  उचित  नहीं

 बया  वजह  है  कि  आज  तक  हमने  यह  नहीं  देखा  कि  दिल्ली  में  रहने  वालों  की  क्या  परेशानी
 है  और  हम  किस  तरह  से  उन्हे  पासी  दे  सकते  आप  रिसैटलमैंट  कालोनी  और
 सलम-कटरों  में  वहां  जाकर  आप  यह  देखेंगे  कि  पूरे  परिवार  को  सिर्फ  एक  वाल्टी  पानी  में
 अपना  गुज्यरा  करना  पड़ता  है  और  वह  भी  2  रुपये  या  5  रुपये  में  बाल्टी  पानी  की  भरवांकर
 लेता  है|  हि

 यमुनापार  में  बहुत  सारी  ऐसी  जगह  है  जहां  गंगा  का  पानी  लाया  गयो  आप  वहां  जाकर
 वहां  की  लाइने  टूटी  हुई  वहां  के  ज्याइंटस  मिले  हुये  नहीं  उन  पाइप्स  में  से  पानी

 सिकलकर  कई  जगह  इकट्ठा  हो  जाता  गन्दगी  पैदा  हो  जाती  बीमारी  फेल  जाती
 भहां  के  लोगों  को  उससे  बहुत  परेशानी  होती  लेकिन  उसे  सुनने  वाला  कोई  नहीं

 भाप

 "
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 हम  पानी  देना  चाहते  अगर  पानी  हमारे  पास  लेकिन  उन  लाइनों  को  इस  तरह  से

 _  लगाना  चाहिये  जिससे  लोगों  को  परेशानी  न  हो  ।  हम  उत  लोगों  को  पीने  का  पानी  नहीं  दे  सकते

 लेकिन  गन्दगी  के  लिप्े  पानी  इकट्ठा  करवा  सकते  इस  तरफ  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 मैं  दिल्ली  की  बढ़ती  हुई  आबादी  की  तरफ  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  क्रना  चाहता

 हूँ  ।  आंज  दिल्ली  की  पोपुलेशन  7  लाख  है  और  हमें  472  मिलियन  गैलने  पानी  प्रतिदिन  चाहिये
 लेकिन  हमारी  सोर्स  आफ  वाटर  सिर्फ  344  है  ।  सन्‌  1990  में  दिल्‍ली  की  पोपुलेशन
 87  लाख  होगी  और  उसके  लिये  पानी  हमें  चाहिये  574  मिलियन  गैलन  पर-डे  ।  1995  में

 लेशन  104  लाख  होंगी  और  692  पानी  चाहियेगा  ।  सम  2001  में  पोपुलेशन  128  लाख

 होगी  और  पानी  1024  चाहियेगा  ।  लेकिन  दिल्ली  में  पानी  लाने  के  लिये  अरब  कोई
 जगह  नहीं  बची  है  !  यमुना  का  पानी  आप  इस्तेमाल  कर  गंगा  का  पानी  दिल्ली  में  ला

 *
 अब  कोन  सीं  ऐसी  जगह  है  जहां  से  दिल्ली  में  पानी  लायेंगे  ?  सिफे  एक  हो  रास्ता  दिखाई  देता

 है  कि  दिल्ली  के  लोग  प्यासे  लोगों  के  पास  पानी  नहीं  पानी  की  दूटियां  सूख  जायेंगी

 ओर  लोग  यह  देखेंगे  कि  उनमें  से  पानी  कब  टपकेगा  ।

 भी  रो  रहे  हैं  कि  उनके  पास  पानी  नहीं  है  ।

 मैं  मन्‍्द्री  महोदय  से  दो  सवाल  करना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  के  आस-पास  जो  नदिस्तें  में'डैम  .
 बनाने  की  जो  योंजना  बनी  थी  ताकि  दिल्ली  को  पानी  उनसे  लाकर  दिया  ज़ा  दड़  कहां  दक

 गई  और  किस  वजह  से  वह  पूरी  नहीं  हुई  ।

 दूसरा  कितने  लोग  दिल्ली  में  ऐसे  जिन्होंने  पानी  के  कनेक्शन  के  लिये  एप्लाई  किया

 लेकिन  उन्तको  पानी  के  कनेक्शन  नहों  दिये  जा  सके  ।  मेरी  जानकारी  के  मुताविक  करीब  50  हजार
 लोगू  ऐसे  हैं  जो  पानी  नगर  निगम  से  मांग  रहे  लेकिन  उनको  पानी  नहीं  दिया  जा  रहा

 तीसरा  हरियाणा  से  जो  आपकी  चल  रही  हैं  रा-वाटर  के  उस  छक्रीम  का
 बंधा  हुआ  और  कितनी  जल्दी  वहु  स्कीम  लागू  हो  जायेगी  ।

 भी  प्रस्युल  गफूर  :  जिन  वीजों  का  इन्होंने  जिक्र  उनਂ  सथ  ने  यही  कहा  कि  हिस्ुस्ताल
 को  आजाद  कितमे  साल  हो  गये  ।  हम  भी  जब  आजाद  हुए  थे  ती  जोग्रफो  में  पढ़ते  थे  क्ि

 स्‍्तान  की  भाबादी  35  करोड़  हिन्दुस्तान  बढ़ता  आबादी  भी  बढ़ती  गई  और  प्राब्लमृ  भी
 घढ़ती  गई  ।  -

 ज॑ब  हम  गुलाम  ये  तो  छोटी-छोटी  चीजों  के  साथ  बड़ो-भड़ी  चौजें  आती  थीं  तो  कोई  कान
 में  जूं  नहीं  रेंगती  हम  जेल  में  थे  तो  बंगाल  में  कितने  लोग  मर  गये  ।  उसका  फोंडी
 देशा  कि  लोग  ऊपर  से  खाना  फेंक  देते  थे  तो  बच्चे  और  कुत्ता  एक  साथ  बैठते  थे  और  उचढ़ो  बाते
 थे  ।  इसीलिए  आजादी  मिलने  के  बाद  सारे  लोगों  की  उमंगें  सारे  लोगीं  की  बहुत  बढ़

 लेकित  आप  सममभते  हैं  कि  आजादी  मिलने  के  बांद  जब  हम  गुलामी  में  इतने  हुजारं  साल  उस
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 .  अब्दुल  गफूर  ]  ु

 बक्त  से  लेकर  हमारी  हालत  क्या  ठीक  वैसे  राजस्थान  के  ऊंट  की  तरह  से  कि  रे  ऊंट

 तेरी  कल  कितनी  सीधीਂ  इस  तरह  आप  जरा  सोचिए  ।

 )

 आपकी  प्राब्लम  दूसरी  तरह  से  साल्‍्ब  हो  जायेगी  ।

 हम  अपना  दुखड़ा  रो  रहे  हैं  कि जब  हम  किसी  चीज  का  जिंक्र  करें  तो  चीजों  पर

 दिमाग  से  सोचे  कि  हम  इतनी  मुदृत  में  कितने  आगे  बढ़े  और  हमने  कितना  काम  किया  ।

 आज़  344  दिल्ली  को  मिल  रहा  472  मिलना  आपने  दो-तीन

 लीओं  का  जिक्र  हमारा  प्रयास  यह  है  कि  इस  सेंचुरी  में  दिल्ली  कितनी  पानी  की  जरूरत
 .  होगी  जिससे  उसको  पूरा  किया  सके  ।  जब  एक  करोड़  की  आबादी  हो  जायेगी  तो  कहां  से  पाती

 आएगा  ?  इन  सारी  चीओं  पर  हम  चिंतित  यह  न  समझें  कि  भाखड़ा  से  मांगने  की
 रत  होगी  तो  मांगा  हरियाणा  और  यू०  पी०  आदि  से  बात  हो  रही  हरियाणा  खुद  ड्राउट  .

 में  था  गया
 ह

 इस  समस्या  में  जहां  तक  लोगों  के  पीने  के  पाती  का  सवाल  ६,  इस  चीज  का  छयाल  न  करे

 कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  या  स्टेट  गवनेमेंट  हर  जगह  की  गवर्नमेंट  मदद  के  लिए  तैयार

 हिल्‍्ली  में  देखें  ।  साउथ  नाय॑  एवेन्यू  में  क्या  हुआ  ?  मैं  उस  रोज  यहां  नहीं  था  ।
 स्पीकर  की  इल्चाजत  लेकर  एक  रोज  के  लिए  बाहर  गया  था  और  अपने  दोस्त  को  कह  दिया  कि
 आप  हमारा  जवाब  दे  देना  ।  मैं  जब  आया  तो  मैंने  सोचा  कि  आज  कॉलिंग  एटेंशन  उसमें
 दिल्‍ली  के  बारे  में  खास  तौर  से  जिक्र  करेंगे  ।  वही  समस्या  रहेगी  तो  क्या  जवाब  दिया  जाएगा  ।
 पता  भला  सभी  अफसरों  को  बुलाकर  विचार  हुआ  कि  क॑से  एकदम  पानी  होने  से  7-8  बजे  ही  भानी
 खत्म  हो  गया  आप$ो  घुनकर  ताज्जुब  होगा  कि  पता  नहीं  चला  कि  वह  कहां  चला  गया  ?  थोड़ी
 देर  के  बाद  पता  लगाया  ।  पता  नहीं  कंसे  थोड़ी  देर  के  बाद  अपने-आप  पानी  आने  लगा  ।  यह  तो
 वही  बात  हुई  जैसे  हम  बचपन  में  तत्रिक  में  विश्वास  करते  थे  और  मूत  आदि  को  भी  भानते  थे  ।
 उसी  की  तरह  इसके  साथ  हुआ  ।  उसमें  कोई  कमी  नहीं  हुई

 थे
 हमने  कहा  क्रि

 देलिए  कहीं  भूत  मआ  इसलिए  इस  को  रोकने  के  लिए  24  घंटे  आप  लोग  तैयार
 और  लोगों  को  दूसरी  जगह  जो  पानी  नहीं  मिलता  है  तो  कोई  बोलने  के  लिए  नहीं  आता  है  लेकिन
 यहां  आप  लोगों  को  जरा  भी  पानी  की  कैठिनाई  हो  जाय  तो  आप  लोग  दिल्‍ली  को  सिर  पर  उठा
 लेते  हैं

 “'  '*
 हम  ने  कहा  कि  ल॑ं'गों  के  फ्लैट्स  जहां  जहां  हैं  साउथ

 :  एवेस्यू  या  दूसरों  वहां  इसके  ऊपर  आप  विजिलेंस  रखिये  और  जहां  कहीं  भी
 शिकायत  हो  उसको  जा  कर  के  आप

 ]

 थीता  थ्रुखजों  :  क्या  हमते  केवल  अपने  बारे  में  धूछा  है  ?  उनको  ऐसा  नहीं  कहना द
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 यह  वास्तव॑  में  हमारे  ऊपर  एक  बहुत  बड़ा  आक्षेप  है  ।

 1.00  म०  प०

 ]

 श्री  हरीश  रावत  :  मजाक  में  आपने  बड़ी  गम्भीर  बात  कह  दी  ।

 श्री  प्रब्दुल  गफूर  :  इसीलिए  मेडम  को  जरा  सा  लग  गया  ।  लेकित  उनको  अगर  पानी

 पीने  में  दो मिनट  की  देर  लय  जाय  और  उनकी  स्टेट  में  पानी  लोगों  को  मिलने  में  ज्यादा  देर  लगे

 तो  वह  उतना  तो  नहीं  बोलेंगी  जितना  अपने  लिए  ।  “''
 )

 श्री  जुनुल  बशर  :  मन्त्रो  महोदय  ने  जो  कुछ  कहा  है  उससे  संकेत  मिलता  है  कि  हम  केवल
 अपने  लिए  ही  चितित  दूसरों  के  लिए  मुझे  खेद  है  कि  मन्‍्त्री  महोदय  को  ऐसा  नहीं  कहना
 चाहिए  ।

 श्री  भ्रब्दुल  गफूर  :  मुझे  आपसे  भी  ज्यादा  खेद

 ]

 अच्छा  अगर  आपको  बुरा  लगा  हो  तो  मैं  दूसरी  चीजों  के  लिए  जवाब  दूं  **

 इसीलिए  मैंने  पहले  कहा  कि  इस  किस्म  की  चीश्ष  के  लिए  जिसका  इंतजाम  हमारा  डिपार्टमेंट  और
 दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन  करता  है  पानी  वर्ग रह  मैंने  उनसे  कहा  कि  फिर  दुबारा  कहीं  इस  किस्म का
 बाकया  न  हो  जाय  इसके  लिये  आप  ऐसा  कीजिए  कि  एक  फोन  आप  रखिए  जिस  पर  हाउस  के
 मेम्बर  सूचना  दे  सकें  और  जहां.भी  शिकायत  आए  इम्मीडिएटली  आप  उस  जगह  पर  जाइए  ।
 उनकी  प्राब्लम  हल  हो  नार्थ  साउथ  एवेन्यू  वगैरह  की  तो  उनकी  अगल  बगल  जो

 लोग  रहते  हैं  उनकी  भी  प्राब्लम  आटोमेटिकली  हल  हो  जाएगी  ।  तो  विजिल  रखने  के  लिए  हमने
 कहा  कि  एकदम  फिरਂ  से  ऐसी  चीज  दिल्‍ली  में  न  हो  ।

 दो  तीन  सवाल  अग्रवाल  साहब  ने  चांदनी  चोक  की  तरफ  आपको  मालूम  है  कि
 उन  को  रेनीवेट  करने  का  काम  हो  रहा  है  लेकित  आप  जानते  हैं  कि  चांदनी  भौक  का  प्राब्लम  वाकई
 ऐसा  है  कि  वहां  बड़ी  नैरो  लेन्स  हैं  और  वह  इतनी  ज्यादा  है  जो  चीज  को  करने  के  लिए  हमारे
 डिपार्टगेंट  से  जो

 डिटेल  आया  है  उसके  अनुसार  दो  साल  या  तीम  साल  तक  लग  सकता  जो  दूसरे
 एरियाज  जँसे  कि  अशोक  कर्जन  रेस  कोर्स  वगैरह  था  और  जो  ऐसी  जगह  हैं  वहां
 तो  हम  आसानी  से  करा  सकते  लेकिन  चांदती  चौक  की  प्राब्लम  और  लेकिन  वहां  काम  हो

 झहा  है  और  कुछ  हद  तक  हुआ  भी  है  उसको  तये  ढंग  से  माडनाइज  करने  का  वाटर  लाइन
 बिछाने  का  काम  हो  रहा  आप  शुद  जानते  हैं।'*ਂ  '**  आपको  तो  काफी  मालूमात
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 अब्दुल  गफ्र ]

 -  जहां  तक  जमुना  का  सवाल  आपने  किया  तो  वहां  तो  हमारे  रेनी  वेल्स  भी  हैं  लेकिन  आप

 को  सुनकर  ताज्जुब  कि  जो.नीचे  से  जो  पानी  ऊपर  को  आता  हैं  वह  भी  और  जो  होरि
 जन्टल  आता  है  वह  भी  सब  खत्म  हो  सब  भूत  ले  जब  माउन्टेन
 में  स्‍्नोमेल्ट  करता  है  तो  उससे  हमारा  पानी  का  जो  प्राब्लम  है  चाहे  वह  ड्रिकिंग  का  उसमें

 थोड़ी  आसानी  हो  जाती  इस  साल  मालूम  हुआ  कि  वहां  भी  भूत  पहुंच  गए  तो  ये  सारे

 वानयात  जो  गवर्नमेंट  के  कन्ट्रोल  के  अन्दर  हैं  उनको  तो  हम  रहे  हर  मुमकिन  तरीके  से

 इसको  हल  करने  की  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं

 भोमती  कृष्णा  साही  :  पीज  .  के  यहां  तो  पानी  आ  नहीं  रहा  है'*ਂ

 श्री  प्र्दुल  गफूर
 :  आपके  यहां  तो  हरहराकर  गिर  रहा  जाइये  देखिए  न  ।

 श्रीमतो  कृष्णा  साही  :  आप  चलिए  चलकर  देखिए  |

 भी  प्रब्दुल  गफूर  :  आपके  लिये  खास  इंतजाम  हो  रहा  उनके  लिए  खास
 इन्तजाम  यह  हुआ  है  कि  आपको  जब  पानी  की  जरूरत  तो  फ़ोन  लगा  हुआ  जो  पानी

 पहुंचाते  उत्को  फोन  वे  पहुंचा  देंगे  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कई  बार  टेलीफोन  लुद  भी  एक  समस्या  बन  जाता  है  इसके  लिये  आप
 एक  दूसरा  ध्यानाक़र्षण  प्रस्ताव  अथवा  इसी  प्रकार  का  कोई  दूसरा  प्रस्ताव  लामा  होगा  ।

 श्री  भ्रब्दुल  गफूर  :  हरियाणा  से  भी  बात  हो  रही  यू०  पी०  सरकार  से  भी  बात  हो  रही
 है  भोर  जगहों  से  भी  बात  हो  रही  जिसकी  चर्चा  मैं  नहीं  करूंगा  ।  नहीं  तो  फिर  आप  मुझ
 पे  पूछेंगे  कि  गया  हुआ  |  इसलिए  आपको  काम  लायक  उतसी  बातें  जरूर  हो.रही  है  और  हम  लोग

 की  प्राब्लम  को  हल  कर  रहे  हैं  ।

 ]  हैं

 शी  जयप्रकाद  श्ग्रवाल  :  क्षमा  कीजिए  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  पानी  के  कनेक्शन
 के  लिए  लगभग  50,000  आवेदन  पत्र  आए  हुये  हैं  ।

 भरी  धब्दूल  गफूर  :  आप  तो  खुद  कमेटी  के  चैयरमैन  हैं  ।  आप  जानते  डी  है
 दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  वगेरह  सब  चीजें  आप  ही  लोग  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  इस  सवाल
 का  सम्बन्ध  मेरे  पास  इस  वक्‍त  जवाब  नहीं  मैं  जवाब  मंगा  कर  आपको  दे
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 झी  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  मेरे  कई  मित्रों  ने  इस  समस्या  के  बारे  में  मंत्री  जी

 का  ध्यान  आक्ृष्ट  किया  अभी  हाउस  में  बेठे-बैठे  श्री  निहाल  जो  आगरा  से  संसद  सदस्य

 हैं  और  श्रीमती  कृष्णा  साही  व  अन्य  कई  मित्रों  ने  अपने  क्षेत्र  की  समस्याओं  के  बारे  में  लिखकर

 इस  उम्मीद  से  मुझे  दिया  है  कि  मैं  माननीय  मत्री  जी  का  पास  आक्रृष्ट  करूंगा  |  हम  चाहे  जो  भी

 दावा  लेकिन  हकीकत*  यह  है  कि  सारे  देश  की  आधे  से  अधिक  जनसंख्या  को  पीने  का  पानी  हम
 दे  पा  रहे  हैं  ।  जो  कि  पीने  लायक  भानी  होता  जिसको  मीठा  पानी  कूहूते  माननीय  मंत्री

 जी  ने  खुद  इस  बात  को  अपने  जवाब  में  स्वीकार  किया  है  कि  54  प्रतिशत  प्रोबनम  विलेजीज  को

 कवर  किया  जो  कि  1972  के  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  आइडटिफाई  किएआए  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  बाकी  पोपुलेशन  को  आप  कब  तके  पीने  का  मीठा  पानी दे  देंगे  ?

 दूसरा  प्रश्न  1972  के  सर्वेक्षण  हर  राज्य  की  अपनी-अपनी  रिजर्वेशन्स  हैं  और  1972  के

 सर्वोक्षण  की  स्थिति  से  अब  स्थिति  बदल  गई  1972  के  सर्वेक्षण  के  वक्‍त  जिन  मांवों  में  पीने

 का  पानी  उपलब्ध  या  तो  वे,स्रोत  सूल्ष  गए  हैं  और  सूखे  नहीं  तो  वह  योजना  काफी  पुरानी
 पड़  गई  है  ।  उस  योजना  से  अथध्व  पानी  नहीं  दिया  जा  सकता  प्रश्न  यह  मंत्री  ज़ी  क्‍या  एक
 नया  स्वक्षण  ताकि  इस  बात  की  जानकारी  हो  सके  कि  सारे  देश  के  अन्दर  ऐसे  कितने
 प्राबलम  विलेजिज  हैं  और  उनको  किस  प्रकार  से  पानी  दिया  जा  सकता  है  ?

 अब  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  इलाके  की  तरफ  आक्ृष्ट  करना
 जिसके  बारे  में  मेरे  मित्र  कह  रहे  थे  कि  एक  किलोमीटर  से  दूर  पानी  लाना  पढ़ता  माननोय
 मंत्री  जी  ने  कहा  हिमालय  में  बर्फ  पिधलनी  बन्द  हो  गई  है  ।.  बर्फ  जरू  रत  से  ज्यादा  जिस
 तरह  का  मौसम  हो  रहा  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  हिमालय  में  बर्फ  पिघलेगी  ओर  पानी

 उस  पानी  को  जो  उस  पानी  के  लिए  तरस  डन  तक  कंसे  पहुचाएंगे  ?
 आप  हिमालय  के  पानी  की  क्ष  मता  पर  शंका  मत  लेकिन  आपकी  क्षमता  क्‍या  आप  किस

 तरह  से  अपनी  क्षमता  को  ताकि  लोगों  के  पौस  प्रीने  का  पानी  पहुंच  सके  ?  इसके  लिए
 आपको  एक  प्लान  बनाने  की  जरूरत  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  आप  एक  नेशकल  क्रश

 प्रोग्राम  जिसके  अन्तर्गत  हम  लोगों  को  पानी  दे  सकें  ।  वैसे  हमने  घोषणा  की  है  कि  इस
 दर्शक  में  हम  पनि  दे  लेकिन  जिस  तेरह  का  आपका  उत्तर  है  और  जिस  तरह  की  सारे  दैश  में

 पर्रिस्थिति  है  और  विधेष  कर  नादेन  इंडिया  के  कुछ  प्रान्तों  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  आप  इस
 दशक  में  आधे  गांवों  को  भी  पानी  नहीं  दे  पायेंगे  । एक  चीज  मैं  जिस  क्षेत्र  से  आता  उस
 क्षेत्र  मे ंकाफी  कठिन  परिस्थिति  है  मेरे  क्षेत्र  में  103  गांव  ऐसे  जहां  पर  उस  स्थान  को  लोगों

 ने  छोड़ें  दियां  है  या  छोड़मे  की  स्थिति  में

 करीब  200  गांव  ऐसे  जहां  कि  लोगों  को  10  किलोमीटर  से  ले  कर  20  किलोमीटर  की

 दरी  पर  नीचे  नदी  की  घाटी  में  पानी  लेने  के लिए  जाना  पढ़ता  है  और  जब  मैं  अपने  निर्वाचन
 क्षेत्र  मे ंएक  गांव  में  गधा  तो  वहां  की  महिलाओं  ने  मुझे  अपने  सिर  को  उनके  सिर  में
 बाले  नहीं  रह  गए  थे  ।  इतनी  खतरनाक  स्थिति  वहां  पर  माननीय  मंत्री  जी  ने  बहुत  सारे  कदमों
 का  जिक्र  हस  में  किया  है  और  मैं  जानता  हुँ  कि  उन  की  अपनी  सीमाएं  हैं  क्योंकि  उन  को  राज्यों
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 नि  :  छ
 हरीश  ४

 ॥॒  हे
 पर  निर्भर  करना  होता  है  और  उमर  की  अपनी  कोई  इम्पलीमेंटेशन  मशीनरी  है  उन्होंने  यह
 तो  बताया  है  कि  इस  प्रकार  के  हम  ने  कदम  उठाये  हैं  मगर  उन  की  जानकारी  नहीं  दी  है  कि  जो

 कदम  उठाये  उनसे  क्‍या  फायटा  उनसे  लोगों  को  क्या  राहुत  मिली  ।  यह  प्राव्लम  अब  से

 पैदा  नहीं  हुई  इस  प्राज्लम  की  तरफ  मैं  करीब  दो  महीने  से  ध्यान  आकर्षित  करता  रहा  हूँ  और

 मुक्त  से  पहले  कई  माननीय  सदस्य  इस  तरफ  €ंयान  आकर्षित  करते  रहे  मैं  माननीय  मंत्री  जी  .

 से  यह  निवेदन  करमा  चाहुंगा  कि  जिस  तरीके  से  सूखे  से  पीढ़ित  क्षेत्रों  का  प्रध्ययन  करने  के

 लिए  कृषि  मंत्रालय  अपबा  अध्यंयन  दल  भेजता  तो  मंत्रालय  की  तरफ  से  कोई  अध्ययन
 दल  भेजें  ताकि  हर  स्टेट  के  अन्दर  कितनी  एकयूट  प्राब्लम  उस  की  डेंसिटी  का  ज्ञान  हो  सके
 ओर  उस  के  अनुसार  आप  प्लान  फारमूलेट  कर

 मैं  मानतीय  मंत्री  जी  से  यह  आग्रह  करूंगा  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  आप  ने  1511

 करोड़  रुपए  खर्च  करने  का  प्रावधान  रखा  था  ।  हस  को  आपको  ओर  राज्यों  को  मिल  कर  खर्च
 करना  था  लेकिन  यूनीसेफ  की  एक  रिपोर्ट  मिकली  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  1100  करोड़
 रुपये  ही  इस  में  खर्च  हुए  कौन-कौन  से  ऐसे  राज्य  हैं  और  कहां-कहां  ऐसी  कमी  रह  गई  इस
 के  विषय  में  हम  फो  जानकारी  देने  का  कष्ट  मंत्री  जो  करें  ताकि  समुचे  राज्यों  के  जो  मेम्बर  आफ
 पालियामेंट  वे  अपने-अपने  यहां  राज्य  सरकारों  पर  दबाव  डाल  सके  और  उन  के  स्तर  पर  अगर

 कहीं  कोई  कमी  तो  उस  कमी  को  दूर  किया  जा  सके  और  अपने  स्तर  पर  वे  कार्यवाही  करें  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हस  मंद  में  जो  पैसा  आपने  णिछले  साल  दिया
 या  वह  ज्यादा  यह  करीब  40  करोड़  रुपये  था  और  इस  वर्ष  1985-86  में  जबकि  यह
 प्राब्लम  और  ज्यादा  एक्यूट  हो  गई  आप  मे  14  करोड़  71  लाख  रुपया  दिया  है  |  मैं  आपसे  यह
 चाहूंगा  कि  इस  समस्या  की  गंभीरता  को  देखते  हुए  कया  और  पैसा  इसके  लिए  आप  «

 एक  प्राब्लम  मैंने  पिछले  दिनों  उठाई  थी  377  के  अन्तर्गत  माननीय  मन्री  जी  के  सामने  ।
 मैंने  अपपसे  आग्रह  किया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  दो  एजेन्सियां  इस  काम  को  करंतो  एक
 एजेन्सी  पीने  के  पानी  को  योजना  को  बनाती  है  ओर  दूसरी  एजंन्सी  उस  के  रख  रस्कव  का  काम
 करती  है  ।  स्थिति  यह  हो  गई  है  कि  वह  जिसको  जल  निगम  के  नाम  से  हम  उत्तर  प्रदेश  में
 जामते  योजना  बनाती  है  ओर  दूसरी  ए  जेन्सी  जल  संस्थान  ये  दोनों  एक  ही  पेरेन्ट  बाडी  के
 हिस्से  हैं  लेबिन  इन  में  इंजीनियर्स  लोवर  लेंबिल  पर  आपस  में  मिल  जाते  माननीय  वित्त  मंत्री
 जी  उत्तर  प्रदेश  के  मूख्य  मंत्री  रह  चुके  हैं  और  वे  एक  से  अधिक  बार  पहाड़ों  में  गए  हैं  और  उनके
 सामने  लोगों  ने  इस  बात  को  बताया  है  कि  वहां  पर  होता  यह  है  कि  जल  निगम  अधूरी  योजना

 घना कर जल संस्थान को साँप देता एक महीना पानी आता है और वह पानी आने के बाद जब जल संस्थान के पास वह योजना चली जाती तो पानी आना बन्द हो जाता है और जब हम इस समस्या को उठाते हैं और जल निगम के लोगों के पास जा कर कहते हैं कि पामी नहीं आ रहा है और योजना खराब तो वे कहते हैं कि यह्‌ तो जल संस्थान वालों के पास है और जब जस संस्थान से कहते बालों तो वे कहते हैं कि जल
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 ”
 निगम  नें  हम  को  योजना  बना  कर  दी  ग्रामवासियों  से  टैक्स  तो  ले  लिया  जाता

 है  मगर  उने  को  पानो  नहीं  दिया  जाता  है  ।  मैं  दावे  के  साथ  इस  थात  को  कह  सकता  हैं  और

 मुझसे  इ  सतीफा  ले  लीजिए  अगर  मेरी  बात  सत्य  साबित  न  हो  ।  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  जल
 निगम  ने  जितनी  भी  योजनाएं  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  बनाई  उनमें  से  75  प्रतिशत  योजनाएं
 बन्द  उन  में  एक  महीने  से-ज्यादा  पानी  आया  ही  नहीं  है  और  कुछ  थोजनाये  ऐसी  जिनमें
 पानी  आया  ही  नहीं  कभी  ।  योजना  बन  गई  और  जल  संस्थान  को  हैंड  ओवर  हो  गई  और  यांव

 फीड  होते  देखा  दिया  गया  मगर  लोगों  को  पानी  नहीं  मिल  रहा  है।आप  उत्तर  प्रदेश  के

 कारियों  से  बात  चीत  करें  और  आप  कपा  करके  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कहें  कि  जल  संस्थान

 ओऔर  निंगम  का  एकीकरण  करो  ।  वे  बहाना  यह  बनाते  हैं  कि  विश्व  बैंक  की  तरफ  से  कुछ  दर्ते  *

 जिने  की  बजह  से  ऐसा  नहीं  हो सकता  ।  अगर  ऐसी  बात  है  तो  विश्व  बंक  के  अधिकारियों  से
 भी  बातचीत  करें  ताकि  वास्तविक  रूप  से  लोंगों  को  जल  की  आपू्ति  हो

 एक  बाह्षु  और  निवेदन  करना  चाहता  124  करोड़  रुपये  उत्तर  प्रदेश  को  पिछले  दिनों

 आपने  के  रूप  जल  आपूर्ति  के  लिये  दिया  है  मिनीमम  नीड्स  प्रोग्राम  के  अन्तर्गत

 उत्तर  प्रदेश  एक  बहुत  बड़ा  प्रान्त  ह ैऔर  उसमें  भी  आप  ने  सैकड़ों  गांवों  को  प्राब्लम

 विलेजे  ज.दर्शाया  ह ैऔर  वे  अभी  तक  कवर  नहों  हो  पाये  ऐसे  गांवों  में  से  आधे  से  ज्यादा

 गांव  उत्तर  प्रदेश  के  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  को  जो  राशि  आप ने  दी

 केवल  298  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  आपने  उस  के  लिए  रखा  तो  इसको  बढ़ाने  की  जरूरत

 क्या  आप  इसको  बढ़ायेगें  ?

 इसके  अलावा  जो  खराब  जलपूर्ति  हो  विदोष  कर  आयरा  जैसे  क्षेत्र  में  जो  कि

 देश  का  प्रसिद्ध  पर्यटन  केन्द्र  जहां  के  बारे  में  अखबार  में  भी  निकला  है  मैं  पढ़  कर  सुनाता

 संस्थान  ने  आंख  मूंदकर  ओर  द्वाथ  पर  हाथ  धर  कर  बड़े  ही  शांत  और  धैर्य
 भाव  से  लाखों  आगरावासियों  को  गंदे  पानी  के  इंजेक्शन  से  घुट-घुटंकर  मरते  देखने  की  तैयारी

 ली  ह
 -

 ह

 इस  अखबार  में  आगे  लिखा

 अनुमान  के  अनुसार  एक  लीटर  पानी  में  कम  से  कम  100  मिलीलीटर

 काई  देखने  को  मिलेगी  ।

 इस  प्रकार  से  नो  गंदे  पानी  की  पूर्ति  हो  रही  विशेषकर  वाराणसी  और  मेरे
 अपने  केन्द्र  में  भी  होती  है  ओ  कि  जल-संस्थानों  की  ओर  से  होती  यह  गंदे  पानी  की  पूर्ति  न  हो
 इसके  लिए  आप  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ?

 आपके  बिहार  में  भी  एक  प्राब्लम  है  जो  कि  श्रीमती  कृष्णा  साही  की  विशेष  है  ।
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 हरीश  रावत ]

 वहां  1967  में  अकाल  के  वक्‍त  में  हैण्डपम्प्स  लगाये  थे  |  मगर  ज्यों  ही  अकाल  की  स्थिति  तो

 जो  हैष्डपस्प  अघरे  रह  गये  थे  उन्हें  अधूरा  छोड़  दिया  जो  पूरे  कर  दिये  गये  थे  और  जिनके

 की  जरूरत  उनकी  मरम्मत  नहीं  की  गई  ।  इस  बारे  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इसका

 उत्तर  आप  बेबाक  यहां  न  लेकिन  मेरे  भाषण  की  कापी  मंगरा  कर  उसे  पह  लें  और  उस  बारे  में

 कहर  सरकार  के  साथ  बातचीत  कर  लें  ताकि  श्रीमती  कृष्णा  साही  की  स्टेट  का  मामला  उनको

 भी  सान्तवसा  हो  सके  ।  हु

 मैंने  जो  समस्याएं  उठाई  हैं  इस  दिशा  में  आप  क्या  कार्यवाही  कररहें  हैं  ?

 भरी  ह्इबुल  गफ्र  :  जो  बात  आपमे  उठाई  माफ  उसके  बारे  में  हम  कुछ  नहीं
 कर  सकते  हैं  ।  आपने  बहुत-सी  ऐसी  चीजों  का  जिक्र  किया  जिनको  कि  सेन्टर  कर  सक

 ड्रिकिंग  वाटर  सेन्टर  का  सब्जेबट  नहीं  यह  स्टेट  का  सब्जेक्ट  आपने  जिन-जिन  चीजों

 का  जिक्र  किया  है  उनके  बारे  में  आप  अपने  चीफ  मिनिस्टर  स ेमदद  *

 शी  हुरीदा  रावत  :  जब  स्टेट  के  मुख्य  मन्न्नी  यहां  आयें  तो  आप  उनसे  बात  तो  कर  सकते

 झी  झब्दुश  गफ्र  :  मैं  आपको  बताता  यह  हर  स्टेट  का  अपना-अपना  मेंटर  है  और  हर
 ह

 स्टेट  की  यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह  पता  लगाग्रे  कि  उसकी  स्टेट  में  कितने  प्राब्लम  विलेजिज

 .
 आपने  कहाँ  किਂ  आप  अपने  आफिसर्स  हिन्दुस्तान  में  भेजिये  जा  कर  घूमें  और

 फिरें  कि  कहां-कहां  प्राब्लम  विलेज  हैं|  इस  बारे  में  हमारी  तरफ  से  हरेक  स्टेट  को  लिंखा
 जाता  है  और  हरेक  चीज  भी  जाती  है  कि  आप  बताइये  कि  आपके  यहां  क्या  स्थिति  बहुत  सी  जगह
 से  इन्फमैशन  देर  में  आती  बहुत  सी  जगह  से  आ  जाती  उसी  के  भुताबिक  मैं  अपने  फिगर
 दे  रहा  हूं  कि  दो लाख  इकक्‍्तीस  हजार  प्राइलम  विलेजिज  हैं  ।

 ...  उसके  बात  एफ  नई  चीज  जन  साहब  ने  बताई  ।  उसका  कहना  ठीक  है  और  एक  नई  चीज

 मालूम  हुई  |  लेकिन  जहां  तक  यू०  बिंहार  और  दूसरी  स्टेट  का  ताल्लुक  तब  ये  स्टेट
 अपने  यहां  के  प्राब्लम  विलेजिज  के  बारे  में  नहीं  बता  संकती  है  तब  यहां  से  प्राब्लम  विलेजिज  के  बारे
 में  तमाम  हिर्दुस्तान  में  ढूंढ़ते  हुए  ध्‌  में

 भी  हरीश  राबत  :  यह  एक  अक्यूट  प्राव्लम  ड्रिकिंग  वाटर  की  अक्यूंट  प्रब्लम  कड़ी  हो
 गई  है  ।  जिस  तरह  से  आपके  सूले  की  स्थिति  में  यहां  से  ले  जाते  है  और  राज्य  सरकारों  से बात  *

 करते  उसी  तरह  से  ड्रिकिंग  वाटर  के  विषय  में  भी  यहां  से आपके  अधिकारी  जाएं  और  र
 सरकरों  से  बात

 ओऔ  अब्दुल  गकूर  :  वह  तो  हमसे  बता  दिया  जब  कभी  कन्ट्री  पर  कोई  स्पेशल  आफत
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 आती  ज॑से  ड्राट  हो  जिसके  लिये  आपको  स्टेट  काम  नहीं  कर  सकती  है  क्‍योंकि  उसके
 पास  इतने  रिसोसिंज  बड़ीं  तो  हम  लोग  उनकी  मदद  करने  के  लिए  जाते  हैं  ।

 1  ॥॒  पु

 क्री  जेनुल  बश्र  :  क्या  आप  पीने  के  पानी  के  संकट  को  विशेष  आफत  नहीं  समझते  ?

 थ  पश्रब्वुल  गफूर  :  मैंने  इस  चीज  को  शुरू  में  कंहा  |  मैं  इस  चीज  को  जानता  था  कि

 यह  जो  कालिंग  अटेंशन  है  वह  सारी  स्टेट्स  को  ड्राट  कंढीशन  पर  उसी  तरीके  मैंने  अपने
 स्टेटमेंट  में  जिक्र  करते  हुए  आपको  बताया  ।  मेरे  से  गलती  यह  हो  गई  कि  मैंने  प्राइवेट  जैन

 साहब  से  बात  नहीं  की  |  हर  जगह  के  लोगों  ने  यह  समझा  कि  हर  स्टेट  में  प्राब्लम  लेकिन  -

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  आफिसस  नहीं  गये  वहां  की  क्या  प्राब्लम्स  कितनी  मेगनीच्यूड  में
 उनके  बारे  में  बात  की  है  ।  ,

 मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  यूमिसेफਂ  से  भी  मेरे  पास  खबर  आई  है'कि  हम  भी  मदद  करने  को
 तैयार  है,.हम  भी  शिलीफ  देंगे  ।  अगर  इस  किस्म  की  कोई  आफत  आने  काली  हो.तो  सेन्ट्रल  ग्रांउड
 वोटर  बोर्ड  भी  कहता  है  कि  मेरे  पास  रिग्स  भी  अगर  स्टेट  गवर्नमैंट  अपना  प्रोग्राम  बला  कर
 तो  आफिसस  जाते  आप  जानते  हैं  कि  जिस  स्टेट  में  जाते  हैं  तो  वहां  के चीफ

 वहां  के  सब  लोगਂ  जमा  होते  हैं  ।  वे  लोग  भी  जाते  हैं  कलेक्टर  से  रिपोर्ट

 सारी  चीजों  का  खाका  यहां  आता  है  और  उसके  बाद  सेंटर  डिसाइड  करता  है  कि  हम  कितनी  मदद

 देंगे  ।  इन  सारी  ज्ीजों  की  कार्यवाही  हो  रही  हैं  जो  कालिंग  अंटेंशन  के  जरिए  कही  गई  लेकिन

 भ्रब  उसमें  वाटर  की,भी  प्राब्लम  आ  गई  अब  अगर  ड्राउंट  हुआ  हस  किस्म  का  कि  जमीन
 लगेगी  और  पहाड़  से  रुई  के  गाले  उड़ने  लगेंगे  तो  उसकी  प्राव्लम  दूसरी  है  और  मेचुरल  वाटर

 डिकिंग  वाटर  की  प्राव्लम  दूसरी  है  ।  हम  जब  बच्चे  हिन्दुस्तान  में  सुलाम थे  उस  वक़्त

 हमारे  गांव  में  एक  भी  ट्यूबब्रेल  नहीं  थ्रा  । हम  लोग  जाकर  बाल्टी  या  लोटे  से  कुए  में  से  पाती

 लते  वही  पीते  थे  और  उसी  से  जानवरों  के  लिए  ले  जाते  उसी  कुए  से  ।  साल  में  एक  कका
 लोग  जमा  होकर  सारा  पानी  निकाल  कर  उसको  साफ  कर  लेते  भोजपुर  में  उसको  कहते

 हैं  यानी  सारी  गंदगी  निकालकर  फिर  पानी  एकदम  ड्िंकिगवाटर.हो  जाता  था  ओरसं

 समभेता  हूं  कि आप  भी  वहीं  अगल-बगल  के  रहने  बाले  भापको  भी  इसका  तजुरथा
 लेकिन  जैसे-जैसे  हम  आगे  बढ़ते  अब  कोई  उस  ट्यूबवेल  से  पानी  नहीं  लेता  है  ।  सबके  घर  में

 बंप  जगे  भाई  साहब  ने  जिक्र  किया  बिहार  के  बारे  यह  केवल  की  प्राव्मम  नहीं

 बहुत  सी  जगह  की  है  ।  मेरे  पास  इस  किस्म  की.जानकारी  है  कि  गबनंमैंट  ते  रुपया  भेजा/कि

 शयूबबैल  और  110  फुट  पर  लेकिन  35  फुंट'पर  पानी  निकलते  लगा  तो  उतने

 पर  ही  लगा  रुपया  110  फुट  का  ले  लिया  और  अगर  कहीं  को  -४  आने  का  वाशर  शराब

 हों  गया  तो  जब  तक  गवर्न॑मैंट  इन्कवारी  आफिसर  भेजकर  दो  सौ  रुपया  खर्च  नहीं  करती  तथ  तक

 वह  पंप  नहीं  चलता  ।  इस  प्रकार  की  मनोवृत्ति  भी  चल  रही  है  और  इस  ममोवृत्ति  को  हमें  दृदलना

 होगा  ।  पंचायत  एम०  एल०  एज०  एम०  पीज०  आफिसरस  मिनिस्टर्स  सेंटर  से  लेकर  नो
 तक  हर  इन  सब  लोगों  की  आदत  हो  गई  है  कि  हर  चीक्ष  गवर्नमेंट  की  ही  जिम्मेदारी
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 अब्दुल  गफूर  ]

 एक  वाशर  आठ  आने  में  मिलता  डेढ़  रुपए  में  मिलता  लेकित  उत्त  वाल्व  को  ठीक  करने

 के  उसको  लेने  के  लिए  भी  कलेक्टर  साहब  के  पाप्त  पहुंच  जाएंगे  कि  दीजिए  ।  ये  सारी  चीजें
 :

 तो  हमको  अपनी  मनोवृत्ति  में  बंदलाव  लाना  इस  चीज  को  देखना  यह  मनोवत्ति
 सारे  हिन्दुस्तान  में  है  |  ड्राउट  थी  बात  अलग  ड्रिकिंग  वाटर  प्राब्लम

 यह  इसलिए  कहा  गया  है  के  हम  लोग  यह्‌  भी  नहीं  जानते-थे  कि  कोई  प्रोब्लम  विलेज  है  ।  आज

 हम  लोग  सुन  रहे  पहले  यह  भी  नहीं  जानते  थे  कि  पहाड़  पर  लोग  कंसे  पानी  पी  रहे  हैं  ।  यह
 सब  आजादी  मिलने  के  बाद  हमने  जाना  ।  जितती  हमारी  जरूरियात  बढ़ती  हैं  उतने  ही  हमारे

 एक्सपर्ट्स  जाते  हैं  भौर  उनको  तत्काल  कम  करने  की  कोशिश  करते  ये  सारी  घीजें  हैं  ।  आप

 सोचिए  कि  इककीसवीं  सदी  में  क्या  हमारी  हालत  उसके  लिए  भी  आज  से  ही  सोचा  जा  रहा
 वीसवीं  सदी  के  आखिर  में  क्या  उसके  मुत्तलिक  भी  सोचा  जा  रहा  है  ।  अब  इन  श्ीजों

 को  एक  रोज  में  कंपलीट  नहीं  किया.जा  इसमें  धीरे-धीरे  हमको  आगे  बढ़ना  आप
 देखते  हैं  कि

 बहुत
 सी  डेवलप्ड  कंट्रीज  वहां  भी  कभी  कभी  खास  मुसीबत  नाजिल  हो

 जाती  लेकिन  लोग  उसका  मुकाबला  करते  हैं।.मैं  समझता  हूं  कि  पिछली  बार  द्रदर्शन  के

 स्टर  साहब  ने  बताया  कि  42  मिलियन  पीपल  वर  किल्ड  इन  फर्स्ट्र  वल्डं  और  आपको  सुनकर
 ताज्जुब  होगा  कि  कहीं  वह  हालत  हमारी  हु  होती  तो  हम  तो  वर्गर  मारे  ही  मर  यए  लेकिन
 जमेनी  तो  चार  साल  के  अंदर  उस  जमंनी  से  अच्छा  वहां  के  लोगों  ने  बना  लिया  ।  यह  है  नेशनल

 :  हमको  अपने  नेशनल  करेक्‍्टर  को  इ  बलप  करना  होगा  ।  हमारे  यहां  परशियन  के  एक  शेर
 मैं  उसको  पढू गा  उसका  अर्थ  हैं  कि  मोलवी  साहब  ने  बताया  कि  जिस  काम  को  तुम

 खत्म  कर  सकते  उसके  लिए  अपने  हाथ  मत  इसलिए  कि  हाथ  फैलने  का  मतलब  .
 है  वह  पुल  बनाना  जो  कि  इज्जत  को  इस  पार  से  उस  पार  कर  देता  जो  छोटे-छोटे
 काम  हैं  ओर  जो  हम  अपना  नेशमल  करेक्टर  बिल्ड  कर  सकते  उस  को  हमको  बनाते  की
 जरूरत  है  ।  किसी  भी  पार्टी  की  स्टेट  में  गवर्ममेंट  हो  जैसे  बंगाल  में  सी०  पी०  एम०  ,  आम्प्रा  में
 तेलगु  देशम  और  कहीं  पर  जनता  पार्टी  को  है  तो  कया  आर  समभते  हैं  कि  उन  स्टेट  ने  और  बंगाल
 ते  अपनी  प्राब्लम  साल्व  कर  ली  अगर  कोई  उनके  पास  मंजिक  बेंड  हो  तो  वह  कर  सकते
 कूछ  जगह  दपया  भी  दिया  गया  लेकिन  फिर  भी  काम  नहीं  हो  कहीं-कहीं  पर  तो  सरेन्डर  -

 हो  जाता  है  ।  कहीं  कहीं  स्टेट  में  इतना  काम  होता  है  कि  उसके  पास  एक-आंधर  करोड़  रुपया  रह
 जाता  है  तो  वे  फिर  पहुच  जतते  हैं  हि

 र्पया  और  दीजिए  ।  जब  हम  अलीगढ़  में  पढ़ते  ये  तो  एक
 क्रस्टीयर  का  लड़का  वह  बहुत  काफी  किया  करता  था  ।  वह  कहता  था  कि  गफर  जानते
 हो  हमारे  मुल्क  की  क्‍या  हालत  जब  दस-घीस  आदमी  हो  जाते  थे  तो  बहु  बोलना  चुरू  कर  देता

 फ़ल्टीयर  मेल  चल  रही  है  और  पेशावार
 पर  गाड़ी  आती  थी  तो  गंभीर  आवाज  में  पराठा-कबाब

 बोलता  था  ।  जब  गाड़ी  दिल्‍ली  पहुंचती  तो  धीमी  आवाज  में  उसके  बाद  लखषनऊ  पहुंचे
 तो  कुछ  दूसरे  किस्म  की  पटना  पहुंचे  तो  कलकत्ता  पहुंचे  तो  रसोगुल्ला  अपनी
 आवाज  में  बोला  करता  था  ।  वह  अपनी  आवाज  में  बताता  था  कि  हर  स्टेट  के  लोगों  में  कितनी
 कूंबत  है  ।  कबाब-पराठा  से  रसोगुल्ला  तक  पहु  चने  में  हमारे  यहां  कितनी  चीजों  की  कमी  होती  है
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 लेकिन  इन  दोनों  के  बीच  में  बिहार  और  पी०  वाले  मारे  जाते  हैं  **'

 ]
 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  अब  पानी के  बारे  में  भूल  गये  हैं  ।

 ]  ५

 थ्री  प्रल्दुल  गफूर  :  मतलब  यह  है  कि  कुछ  काम  स्टेट  को  भी  करना  अगर  हम  यह  कह
 दें  कि  हम  ही  पानी  पहुंच।येंगे  तो आवेला  मच  जायेगा  कि  सेन्टर  इन्ट  रवीन  कर  रही  है

 कांग्रेस  वाली  हकमत  में  तो  इन्टरवीन  कर  सकते  हैं  ।  वहां  पर  बहन  जी  बेठी  उनकी  -

 तरफ  भी  देख  रुपया  देने  के  बावजूद  भी  खर्ब  नहीं  होता  अचर  जरा  सा  कुछ  कह  दें  *

 तो  आग  लग  जाती  है  ।  तेलगु  देशम  से  कुछ  कह  दें  तो  कहेंगे  कि  क्या  हों  रहा  इसलिए  इन
 सब  चीजों  की  खासतौर  से  पानी  कि  जिम्मेदारी  स्टेट  गवनेमेंट  की  सेस्टर  तो  यह  कहती  है
 जो  स्टेट  ज्यादा  ड्रिकिंग  वाटर  की  तरफ  कदम  उठायेगा  उसको  इन्सेन्टिव  देंगे  ।  हमने  इन्सेन्टिव
 दिया  भी

 श्री  वद्धि  चर  ज॑त  राजस्थान  को  दिया

 थ्री  प्रब्दुल  गफूर  :  :  बहुत  से  राज्य  ऐसे  हैं  जो  हाथ  पर  हाथ  रखकर  बैठे  हुए  रुपया  वेते

 हैं  तों  सरेन्डर  हो  जाता  फ्रन्‍्टीयर  मेल  से  लेकर  हावहा  स्टेशन  तक  का  जिक्र  दिया

 इसीलिए  जो  अंगले  बोलने  वाले  भेम्बर  हैं  वह  इस  चीज  का  रुयाल  रखें  ।

 '  श्री  जंनुल  बशर  :  उपाध्यक्ष  अभी  मंत्री  जी  को  बातों  में  तो  बड़ा  मजा  आया  ।

 लेकिन  इस  मजे  में  उन  लोगों  को  नहीं  भूलना  है  जो  आज  पानी  के  लिए  तढ़प  रहे  मंत्री  जी

 ने  यह  कद़ा  कि  कोई  बड़ी  आफत  नहीं  आई  कोई  अकाल  नहीं  पड़ा  है  और  कोई  ड्रॉट  नहीं  आया

 है  कि  सेन्टर  इन्टरवीन  करे  ।  पानी  से  ज्यादा  जरूरी  कौन-सो  चीज  बिना  शक्षाएं  हम  अनेक  दिनों

 तक  रह  सकते  हैं  लेकिन  बिना  पानी  पिये  हुये  एक  दिन  भी  रहना  मुश्किल  हमारे  गफूर  साहब
 रोजा  रखते  होंगे  या  इस  गर्मी  में  रोजा  रखेंगे  ।  तो  इस  बात  का  उनको  तजुर्बा  पानी  से  बड़ी
 भौर  जीवन  की  कौन  सो  दूसरी  नैसेसिटी  है  और  आज  हिन्दुस्तान  में  करोड़ों  लोग  पानी  के  लिये  तड़प

 रहें  इसलिये  इस  विषय  को  इतनी  लाइटली  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  स्थिति  बहुत  गम्भीर  है  ।

 उड़ीसा  से  रिपोर्ट  आ  रही  है  कि  वहां  पानी  के  बिना  कई  लोग  मर  गए  पानी  के  अस्ाव  में  वहां  कई  मौतें

 हो  चुकी  इसी  तरह  मध्य  आन्भ्र  प्रदेश  से  भी  खबरें  आ  रही  हैं  कि  वहां  पानी  ने  मिलने  के

 कारण  लोग  गांव  छोड़  कर  भाग  रहे  दूसरी  जगह  जा  रहे  हैं  ।  उड़ीसा  से  हमारे  साथी  रथ  साहब

 यहां  बेठे  आन्ध्र  प्रदेश  से  भी  कुछ  लोग  बैठे  उन  लोगो  को  इस  कालिंग  अटेंशन  में  भाग  लेने  .

 का  मौका  नहीं  मिला  और  यही  कारण  है  कि  वे  आज  अपनी  बात  कह  नहीं  पा  रहे  हैं  लेकिन  मैं

 उन्त  लोगों  की  भावनाओं  को  आपके  सामने  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  राजस्थान  के  बारे  में  तो  जैन

 ने  काफी  बताया  कि  वह  तो  रेगिस्तान  वहां  के  लोग  तो  पानी  की  प्यास  के  आदी  हो  चुके  होंगे
 ओर  उसके  लिये  कुछ  व्यवस्था  भी  हो  रही  है  लेकिन  मध्य  भान्ध  बिहार
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 जैनुल  दि

 आदि  कई  दूसरे  राज्यों  में  पानी  का  गंभ्लीर  संकट  विद्यमान  पहले  कभी  बड़ा  क्षेत्र  पानी

 के  संकट  से  प्रभावित  नहीं  हुआ  करता  जितना  इस  वर्ष  हो  गया  क्या  यह  बसा  संकट  नहीं

 जिसे  राष्ट्रब्यापी  संकट  की  संज्ञा  दी  जा  सके  और  केन्द्र  सरकार  को  इसमें  भी  उसी  तरह  से  राहत

 पहुंचानी  जिस  तरह  की  राहुत  बाढ़  आदि  के  समय  पहुंच।ई  जाती  निश्चित

 तौर  पर  यह  संकट  भी  वैसा  ही  संकट  है  बल्कि  उससे  भी  बढ़कर  संकट  लोगों  को  4-5  या  6  दिन

 तक  खाना  त  भिले  तो  वे  किसी  तरह  रह  वे  इंतजार  कर  लेंगे  लेकिन  पाती  के बिना  एक  दिन  भी
 निकलना  मुश्किल  आज  हमारे  देश  की  आधी  आबादी  पानी  के  संकट  से  त्रस्त  कहीं  कह्नू  मात्रा

 में  है  तो  कहीं  अधिक  मात्रा  में  है  ।  कहीं  पर  लोगों  को  7-7  या  8-8  किलोमीटर  से  पानी  लानो  पड़ता

 है  तो  दो-दो  या  चार-चार  किलोमीटर  से  ।  लेकिन  की  समस्या  सब  के  सामने  बाकई  है  और

 इससे  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  |  मंत्री जी  को  भी  पता  क्योंकि वे  बहुत  योग्य  मंत्री  काबिल

 मंत्री  हैं  ओर  उनकी  अपने  विभाग  में  काफी  पकड़  वे  बिहार  जैसे  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  भी  रहे
 हैं  और

 उन्होंने
 काफी  नाम  भी  कमाया  हमें  उनसे  काफी  आशा  परन्तु  मुझे  इस  बात

 का  है  कि  उड़ीसा  मध्य  प्रदेश  आन्ध्र  प्रंदेश  बिहार  में  और  दूसरी  जंगहों  पर  पानी  का

 इतना  बड़ा  संकट  है  और  किसी  केन्द्रीय  मंत्री  ने  उन  स्थानों  क़ो  ब्रश्नी  द्रक  जिज़िट  भी  नहीं  किया

 है  ।  मुभसे  ज्यादा  खबरें  उनको  मिलती  हम  तो  रोजाना  जो  अखबार  में  पढ़ते  उसी  के

 आधार  पर  कह  रहे  हैं  भौर  जब  से  लोकसभा  का  यह  वर्तमान  सेशन  शुरू  हुमा  तब  से  प्रतिदिन
 377  के  अधीन  दो-दो  या  तौन-तीन  स्पेशल  मैशंन  के  जरिए  माननीय  सदस्यगण  पेयजल

 संकट  की  तरफ  सरकार  और  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करते  रहे  सभी  सदस्यों  ने
 अपने-अपने  -  राज्यों  की  समस्या  का  जिक्र  मैंने  स्वयं  किया  लेकित  जैसी  मुंझे  जानकारी
 प्राप्त  हुई  यैं  और  किसी  क्षेत्र  की  बात  नहीं  क्योंकि  दूसरे  राज्यों  में  गया  हो  रहा
 उसकी  मुझे  जानकारी  नहीं  लेकिन  मैं  अपने  क्षेत्र  के  बारे  में  कह  सकता  हूं  कि  उन  स्पेशल  मैंशनस
 के  कहीं  पर  भी  कोई  विशेष  प्रयास  इस  संकट  को  दूर  करमे  की  में  नहीं  हुए  ।  मैंते
 इस  सम्बन्ध  में  कई  लोगों  से  कोई  विशेष  तवज्जह  नहीं  दी  गई  ।  और  तो  हमने  नियम
 377  के  अधीन  यहां  जितने  मैंशन  उनमें  से  किसी  का  उत्तुर  अभी  तक  हमारे  पास  नहीं
 आया  ।  कंसे  समझा  जाए  कि  आपका  मंत्रालय  गम्भीरतापूर्वक  इस  मामले  को  ले  रहा  क्‍या
 आप  हंतज-र  कर  रहे  हैं  कि  जब  पड़ेगा  तब  आप  कुछ  करेंगे  क्या  पानी  से  भी  बड़ा  कोई
 दूसरा  अकाल  हो  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  एक  बात  की  ओर  मंत्री  जी  का  ध्यान  और  भाकधित
 करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  यहां  जिन  गांवों  को  आइडेन्टिफाइड  विलेज  के  अन्दर  मिना  जाता  है  और
 जिमको  आप  ओड्लम  विलेजेज  कह  रहे  हैं  उनकी  सूची  1972  में  बनाई  गई  थी  और  उस  1972
 की  सूथी  के  आधार  जिन  गांवों  को  चुना  गया  आप  केवल  उन्हीं  गांवों  को  प्रौषजम  बिलेजेज

 झानते  हैं  जेकिन  से  साल  बीत  गए  इस  दौरान  कितने  और  गांव  प्रौष्लम
 बिलेजेज  को  कैटेयरी  में  भा  और  कितने  गांव  प्रोब्लम  विलेजेज  बन  कितने  गांवों  से  पात्ती
 शल्ा  कहाँ  चला  उसकी  आज  तक  कोई  छानबीन  महीं  की  मई  है  ।  इसके  अलाबा  आपसे
 maT  में  जिन  प्रौब्लम  बिलेमेज  को  चुना  उनमें  भी  अभी  तक  पूरे  गांवों  में  पात्ती  नहीं
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 पहुंचाया  है|  इसलिए  मैं  आपके  माध्यभ  से  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि आप  पिछली  बातों

 को  भूल  अब  वह  जमाना  खत्म  हो  अब  तक  उन  गांवों  के  कुंए  सूख  गए  जिनेकी

 आप  संफाई  किया  करते  थे  ।
 ह

 बहुत  से  गांवों  में  पहले  पामी  का  संकट  हुआ  करता  लेकिन  जिस  प्रकार  से  आज

 ग्राउन्ड  वाटर  का  युटिलाइजेशन  हो  रहा  गिस  प्रकार  से  सिंचाई  के  लिए  नलकप
 लगाए  जा  हैं  और  जितनी  तेजी  के  साथ  ग्राउण्ड  वाटर  निक।ला  जा  रहा  उससे  आज  पानी

 का  संकट  पैदा  हो  ओर  आने  वाले  जमाने  में  और  गांव  प्रभावित  होंगे  ।  हम  लोगों  की
 तरफ  पहले  उत्तर  प्रदेश  में  हमारे  वित्त  मंत्री  जहां  से  आते  '

 उनंका  प्रोब्लेंम  विलेजेज  का  क्षेत्र  रहा  है  पीने  के  पानी  के  सम्बन्ध  शें  बहुत  जमाने  से  और

 पुर  के  कुछ  इलाके  भी  प्राब्लम  बिलेजेज  कुछ  पहाड़ों  पर  पानी  का  संकट  लेकिन  आज  पूरा
 उस्तर  प्रदेश  पीने  के  पानी  के  संकट  में  आ  गया  इसी  तरह  से  दूसरे  प्रदेशों  की  भी  हालत

 बिहांर  की  मध्यप्रदेश  की  भी  ।  उड़ीसा  की  भी  ।  पूरे  के  पूरे  राज्य  ही  अब  तो  पीने  के  पानी

 के  संकट  में  आ  गए  हैं  |  तो  1972  की  सूची  के  मुताबिक  जो  प्रौबलम  विलेजेज  उस  सम्बन्ध
 में  भी  आफ्के  विभाग  का  सकूलर  कहता  है  कि  जो  सन्‌  1972  की  सूची  में  प्राब्लम  विलेजेज

 दर्शाएं  गए  वहीं  पानी  की  व्यवस्था  की  जाए  और  जो  गाँव  प्राब्लम  विलेजेज  की  सूची  में  नहीं
 वहां  वे  लोग  नहीं  लगांते  कोई  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  करते  वहां  हेंडपम्प  मही  ,

 लगांते  हैं  वहाँ  दूसरी  कोई  भी  पीने  के  पाती  की  योजनाएं  नहीं  बनाते  कहते  हैं  कि

 प्िकारी  से  पैसा  अलग  से  में  दिलाओं  तब  हम  हमारे  प्लान  में  वह  नहीं
 तो  सन्‌  1972  की  सूची  पर  आप  कब  तक  चलेंगे  ?  आखिर  आप  नई  सूची  क्‍यों  नहीं  बना  रहे

 प्रोब्लम  आप  क्‍यों  आइडेंटिफाई  नहीं  कर  रहे  आप  कहते  हैं  कि जब  तक  इसको

 पूरा  नहीं  कर  लेंगे  तब  तक  आडेंटिफाई  नहीं  तो  इनको  पूरा  करने  में  भी  आप  देरी  क्‍यों  कर

 रहे  इसे  कार्म  को  आप  11  साल  से  पूरा  कर  रहे  लेकिन  आज  तक  पूरा  नहीं  हो  पाया

 अभी  तक  आपने  एक  लाख  92  हजार  गांवों  में  लगाया  है  और  60-65  प्रतिशत  गांवों  को  इसमें

 आपने  अभी  तक  कबरं  किया  है  और  अभी  तों  काफी  गांव  बचे  जिनको  पूरा  करने  में  समय

 लग  जाएगा  ।  इसलिए  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि  आप  नई  सूची  बनवाइए  और  जो  गांव  सन्त

 19६22  की  सूंची  में  नहीं  उनमें  भी  आप  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था

 1.37  स०  प०

 न  बसे  राजेश्वरी  पीठासोन

 आपने  एक  यह  बना  दिया  है  कि  एक  गांव  की  जितनी  आबादी  उस  हिसाब  से  हंड
 पम्प  लगाए  राजस्थान  में  तो  झ्रॉभी  जेन  साहब  ने  बताया  है  जिस  पर  मंत्री  जी  को

 बड़ा  आश्चर्य  हुआ  कि  एक  गांव  5  किलोमीटर  से  लेकर  200  किलॉमीटर  तक  फैला  हुआ
 लेकिन  हमारे  यहाँ  तो  इतनी  दूरी  तक  गांव  फंले  हुए  नहीं  किन्तु  एक  गांव  के  एरिया  में  5-7

 मील  की  दूरी  पर  उसी  गांव"के  हेमलेट्स  कोई  चार  किलो  मीटर  की  दूरी  पर  फिर  50  गजਂ
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 जैनुल  बशर  ]

 महीं  बसा  फिर  30  गज  बसा  फिर  20  गज़  नहीं  बसा  है  और  फिर  20  गज  बसा
 तो  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  चार-पांच  किलोमीटर  के  एरिया  में  जो  छोटे-छोटे  हेमलेट्स  बसे

 उनमें  पानी  नहीं  अब  आप  मैन  गांव  में  तो  पानी  पहुंचा  देते  हैंड  पम्प  लगा  देते  लेकिन

 उसी  गांव  के  जो  हेमलेट्स  जहां  50  घर  हरिजन  के  बच्चे  आदिवासी  के  बसे  गरीब  आदमी

 के  बसे  हैं  या  कमजोर  वर्ग  के  आदमी  के  बंसे  वहां  आप  पानी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 वहां  कहते  हैं  कि  आबादी  कुल  1200  चाहिए  और  इस  हिसाब  से  आपकी  आबादी  कम  है  और

 हम  तो  यही  मेहरबानी  कर  रहे  हैं  कि  लगा  रहें  लेकिन  यह  1200  की  -  आबादी  अलंग-अलंग

 इलाके  दो-दो  तीन-तीन  और  पांच-पांच  किलोमीटर  की  दूरी  पर  बसी  हुई  तो  इन  हेमलेट्स
 की  तरफ  भी  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  और  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करनी

 हु

 सभापति  एक  बात  की  तरफ  मैं  आपके  मांध्यम  से  मंत्री  जी  का  ध्यान  -
 आकर्षित

 करना  चाहता  हूं  कि  ये  जो
 अलग-अलग

 राज्य  इनकी  समस्याएं  अलग-अलग  तरीके  की  कहीं
 पर  पेयजल  योजनाएं  कामयाब  नहीं  हैं  और  कहीं  पर  हैंड  पम्प  कामयाब  नहीं  है  ।  हमारे  यहां  हैंड
 पम्प  कामयाब  नहीं  लेकिन  पेयजल  योजनाएँ  कामयाब  आपके  विभाग  ने  शायद  यह्‌
 पोलिसी  डिसीजन  लिया  है  कि  अब  पेयजल  योजनाएं  नहीं  अब  केवल  हैंडपम्प
 लगाए  जाएंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  आपसे  पूछना  यह  है  कि  ये  हैंडपम्प  किसने  सीजन  चलेंगे
 और  ये  हैंडपम्प  कितने  नीचे  क्‍योंकि  हमारे  यहां  पानी  का  स्ट्रेटा  बराबर  नीचे  होता  जा  रहा

 हैण्डपम्प  तीन  छः  साल  भर  और  डेढ़  साल  या  ज्यादा  से  ज्यादा  साल  के
 अन्दर  खत्म  हो  जाते  फिर  हमको  बनाने  वाला  कोई  नहीं  इस  प्रकार  के  जितने  काम  होते
 बे  हो  तो  जाते  लेकिन  उसके  बांद  यदि  वे  खराब  हो  तो  उनकी  देखभाल  करने  बाला  कोई
 नहीं  होता  ।  इसकी  कौन  देखभाल  करेगा  ये  किसका  बच्चा  है  ?  यह  पता  नहीं

 जहां  भी  राहत  के  काम  हुए  चाहे  सड़क  बनी  पेयजल  का  इंतजाम  हुआ  इसका
 कोई  पता  नहीं  होता  कि  यह  किस  का  बच्चा  कौन  इसको  देखभाल  कौन  निगरानी  करेगा  ?
 इसमें  आपकी  गलती  नहीं  इसमें  राज्य  सरकारों  की  बलंती  वहां  कुछ  पता  नहीं  होता  है  कि
 इसको  जिला  परिषद  जल  निगम  ब्लाक  देखेगा  या  ग्राम  सभा  देखेगी  ।  एक  साहब  से
 अभी  कहा  कि  अगर  उसका  एक  स्कू  टूंट  गया  तो  वह  बेकार  हो  जाता  डेढ  रुपये  के  खर्च
 के  पीछे  भी  वह  बेकार  पड़ा  रहता  है  ओर  बच्चे  उसे  यों  ही  तोड़-फोड़कर  बर्बाद  कर  देते  हैं  ।

 °

 मैं  नहीं  जानता  कि  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  की  क्या  हालत॑  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  और
 विहार  के  बारे  में  कह  सकता  हूँ  कि  हमारे  यहां  पेय-जल  योजना  कामग्राब  हो  सकती  आप
 इसी  के  जरिये  वहां  पानी  पहुंचाने  की  कृपा  हैंड-पम्प  से  आप  तत्काल  राहत  जरूर  दे  सकते
 सेकिन  वह  थोड़े  समय  के  लिये  होती  लोगों  की  हमेशा  की  प्यास  हैंड-पम्प  से  नहीं  बु  सकती  है  ।
 भापको  इसके  स्थायी  हल  के  लिए  पेय-जल  योजना  पर  डिपेंड  करना  मैं  मंत्री  महोदय  से
 कहना  चाहता  हूं  कि  जो

 भी  टेक्नीकल  कमेटी  बनी  जिसने  पूरे  देश  के  लिए  एक  निर्णय  लिया  ह
 कि  पेय-जल  योजना  नहीं  हैंड-पम्प  ही  उस  पर  वह  गंभीरता  से  विचार  करें जिस  क्षत्र  की  जो  रिथिति  उसके  हिसाब  से  यहां  की  योजना  बनाई  जानी  चाहिये  ।
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 सभापति  अगर  इस  समय  तत्काल  राहत  मही  पहुंचाई  यह  संकट  2  महीने  के

 लिए  है  मई  और  और  इसके  बाद  पानी  बरस  जायेगा  ।  अगर  मंत्री  महोदय  उसी  का  इंतजार
 कर  रहे  हों  तो  बात  दूसरी  पानी  बरस  समस्या  समाप्त  हो  मेम्थर  यहां  से

 17  मई  को  चले  उनकी  शक्ल  भी  यहां  नहीं  दिखाई  अगर  मंत्री  महोदय  वेह  बात

 सोचते  हैं  तो  बात  दूसरी  इस  वक्‍त  द्वेम  अपने  क्षेत्र  में  जा  रहे  वहा  पर  पाती  का  मामला
 पानी  की  ही  बात  मंत्री  महोदय  तो  क्षोत्र  में  जायेंगे  हम  लोगों  जाना  है

 इसलिये  इसी  2  महोने  में  तत्काल  व्यवस्था  करनी  आवश्पक  है  ।  युद्ध-स्तर  पर  यह  व्यवस्था  करने

 की  आवश्यकता

 उड़ीसा  में  लोग  पानी  के  बिना  मर  रहे  भध्य  प्रदेश  से  लोगः  पासी  के  बिसा

 रहे  हैं  गांव  वही  हालत  आन्प्र  प्रदेश  में  भी  हो  रही  लोग  भाग  रहे  लेकिन  हमारे

 यहां  यह  स्थिति  नहीं  आई  है  कि  लोग  भाग  हमारे  यहां  गंगा  नदी  बहुती  लोगों  को  काफी

 दरी  5.5  और  7,7  किलोमीटर  दूर  से  रातों-रात  चलकर  पानी  लाना  पड़ता  है  ।  छोटे  बच्चे  -

 और  औरतों  को  दूर  से  पानी  भरकर  लाना  पड़ता

 »  पेय-जल  की  एक  राष्ट्रीय  समस्या  है  और  बहुत  से  हमारे  माननीय  सदस्यों  को  इस  पर
 '  बोलने  का  मौका  नहीं  मिल  इसलिए  मैं  अपने  निर्वाचनक्ष त्र  के  बारे  में  विशेष  नहीं  कह

 .  लेकिन  मेरें  निर्वाचन  क्षत्र  में  सारे  के  सारे  कुएं  सूख  गये  बक्सर  मेरे  नजदीक  वहां  भी

 कुए  सूख  गये  हैं  लेकिन  गंगा  नदी  अभी  नहीं  सूखी  यह  सौभाश्य  को  बात  लेकिद  गंस

 नदी  भी  पौल्यूटेड  हो  गई  है  ।  उसका  पानी  पीना  भी  अब  बहुत  खतरनाक  यह  आसामी  से  आप

 समझ  सकते  लेकिन  उस  पानी  को  पीने  के  लिये  हम  लोग  मजबूर  हो  रहे  सतोषशशत  लोग

 जाते  हैं  और  पानी  भरकर  लाते

 मुझे  दुःख  मंत्री  जी  से  बड़ी  हमदर्दी  हमारी  राज्य  सरकारें  अपनी  जिम्मेदारी  का

 दीक  प्रकार  से  निर्वाह  नहीं  कर  रही  चाहे  वह  कहीं  की  राज्य  सरकार  हो--बंगाल  की  हो

 आन्ध्र  प्रदेश  की  पानी  के  लिये  हम  लोग  चिल्ला  रहे  हैं
 लोग  ब्राहि-त्राहि  कर  रहे  इसमें

 पैसा  तो  सरकार  दे  सकती  मैं  मंत्री  महोदय  ने  निवेदन  करूंगा  कि  हमारी  एक  दात

 मैं  श्री  रावत  जी  से  सहमत  हूं  कि आप  एक  दल  राज्यों  में  तत्काल  भेज  दीजिये  जो  वहां

 जाकर  जुल्दी  से  आपको  रिपोर्ट  दे और  आप  युद्ध-स्तर  पर  पानी  की  व्यवस्था  कहां  कर

 आप  पानी  की  युद्ध  स्तर  पर  व्यवस्था  कर  रहे  उसमें  सुकाव  दे  लेकिन  तत्काल

 दो  महीने  के  लिए  आपको  पीते  के  पानी  की  व्यवस्था  करती  होगी  ।  उसके  लिए  अधिक  फंड  की

 आवश्यकता  हो  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  पूरा  सदन  मेरा  साथ  देगा  कि  जितनी  भी  पैसे  की

 *
 जरूरत  उसमें  वित्त  मंत्री  जी  हमारी  सहायता  -

 ह
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 शी  ई०  श्रय्यापु  रेडडो  :  इस  विषय  पर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  सर्वप्रथम

 हमने  किया  था  लेकिन  बेलेट  में  हम  भाग्यशाली  नहीं  रहे  ।  दुभग्यवश  आंध्र  प्रदेश  में  पानी  की

 इतनी  अधिक  कमी  है  कि  राज्य  सरकार  को  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए
 6

 करोड़
 आवंटित  करने  पड़े  ।  माननीय  सदस्य  श्री  जैनुल  बशर  जो  उत्तर  प्रदेश  से  ने  अपने  भाषण  में

 आंध्र  प्रदेश  का  जिक्र  किया  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  वह  भी  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  कह
 रहे  थे  कि  उन्हें  आंध्र  प्रदेश

 जाना  चाहिए  और  वहां  को  अत्यधिक  कमी  को  देखना  चाहिए  ।

 सपन्नापति  महोदय  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  श्री  जैनुल  बशर
 उठाये  गये  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  समय

 आंध्र  प्रदेश  की  स्थिति  को  भी  ध्यान  में

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  उड़ीस  में  भी  बदतर  इस  पर  भी  विचार  किया
 जाना

 सभापति  महोदय  :  पेय  जल  की  अल्‍्यधिक  कमी  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  के  अन्तर्गत  देश  के  ,
 विभिन्‍न  भाग  आते  इसलिए  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  सभा  में  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  सैमय
 देश  के  उन  सभी  की  स्थिति  पर  विचार

 *

 भी  झम्दुल  गफूर  :  यह  जो  कालिंग  अटेंदान  आया  उस  पर  हमारे  सभी  माननीय  मैम्बर ९
 में  अपने-अपने  लनिड़  विचार  प्रकट  किये  इतने  मिनिस्टर  अभी  भी  ह्वाजिर  नहीं  रहते  जितों
 आज  हाजिर  हैं  ।

 ह

 **  हे

 मैं  सबसे  ज्यादा  अपने  दोस्त  जैनुल  बशर  के  काबिलाना  तकरीर  से  काफी  सुतस्सर  हुआ  ।
 मैं  इनके  सुझावों  जितमी  मेरी  बदन  में  ताकत  उनसे  करने  की  पूरी  कोशिश
 दो  महीने  का  इनका  जो  प्राबलम  इस  दो  महीने  की  प्रावलम  में  भगर  बारिश  हो  जाये  तो  अच्छा

 मैं  तो  भगवान  से  दुआ  करता  हूं  कि  कल  ही  बारिश  हो  जाये  जिससे  आपकी  भी  प्राबलम  हल  हो
 जाये  ओर  मेरी  भी  प्राबलम  हल  हो  जाये  जिससे  आपकी  श्री  जान  बच  जाये  और  मेरी  भी  जान
 बच  जाये  ।

 ह

 जहां  तक  प्राबलम  विलेजिस  का  इल्होंने  जिक्र  किया  कि  1971  में  बना  या  1980  में

 226



 20  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 उससे  हम  लोगों  को  कोई  सरोकार  नहीं  है  ।  हम  भी  आज  कहते  हैं  कि  सारी  स्टेट्स  की  अपनी
 प्रायलम  हैं  ।  उनको  पता  चले  कि  कितना  हुआ  कितना  और  करना  कितनी  दूर  तक  जा

 :  सकते  हैं  और  कितनी  हमारी  ताकत  यह  नहीं  कि  हर  जगह  सेंटर  जाकर  देखें  कि  यह  समस्या

 यहां  ड्रिकिग  वाटर  इरिगेशन  और  एप्रीकल्चर  की  समस्या  हर
 चीज  के  लिए  आप  कहें  कि  सेंटर  से  ही  खेत  बोने  के  लिए  ताकत  भी  सेंटर  से

 वर्सिटी  के  लिए  लेक्चरार  बाहिए  तो  वह  भी  यहां  से  जायें  ।  ऐसा  नहीं  हो  सकता

 हमारे  दोस्त  जैनुल  बशर  ने  एक  चीज  मेरे  मुंह  में  कह  दो  जो  कि  मैंने  नहीं  कही  ।  उन्होंमे

 कह  दिया  कि  यह  प्रवलथ  जो  आज  उसकी  अहमियत  ड्राउठ  एफेक्टीव  स्टेट्स  में  उसमें

 इन  लोगों  ने  जिध  चीज  के  जिंक्र  किया  कि  फलों  फलां  स्टेट  में  यह  उसका  जवाव  देते  हुए  मैंने

 कहा  था  शुरू  में  ही  कि जब  कभी  भी  इस  किस्म  की  शिकायत  स्टेट  से  आती  है  कि  हमारे  यहां
 फलड  आया  है  या  ड्राउट  आया  फलड  भी  भा  जाता  है  बहुत  सी  जगह  और  ड्राउट  भी  हो  जाता  है
 कि  एक  ही  वक्‍त  में  तो  फ्लड  की  प्रावलम  के  लिए  भी  ओर  इसके  लिए  भी  मदद  सेंटर  से  होती  है  .

 मैंने  कहा  कि  सारी  जगह  हमारी  सेंटर  की  टीम  जाती  है,वह  वहां  की  स्टेट  गवर्नमेंट  से  बात  करे

 यहां  अपनी  रिपोर्ट  देती  उस  रिपोर्ट  की  बेसिस  पर  सेंटर  जितनी  मदद  कर  सकता  है  वह  करता

 कुछ  रुपया  सेक्शन  भी  हो  गया  है  ।  मैंने  यह  भी  जिक्र  किया  कि  हमारी  दूसरी  एजेंसीज  तैयार
 बैठी  हुई  स्टेट्स  अपना  खाका  बताएं  यूनिर्सफ  ने  भी

 कहा  है  कि  हमारे  पास  रिग्स  ,

 अगर  इस  किस्म  के  वाकवात  हों  तो  हम  स्टेट्स  को  देने  के  लिए  तैयार  हमारी  तरफ

 से  सेंटर  से  भी  तमाम  ये  चीजें  गई  उनको  रुपया  भी  सेक्शन  हुआ  है  जो  स्टेट्स  को  गया
 ह

 लेकिन  कभी  कभी  होता  यह  है  कि  जैसे  धान  के  बोने  के  वक्‍त  ज॑से  ही  वारिश  नहीं  हुई  वाबेला
 मच  जाता  है.कि  मर  रहे  मर  रहे  बचाओ  ।  धान  तो  बोयेंगे  किसी  खास  महीने  में

 और  उसके  चार  महीने  के  ब[द  वह  जा  कर  होगा  |  अगर  पैदा  न  उस  वक्‍त  बिल्लाएं  कि

 मर  मर  गए  तो  वह  तो  बात  समझ  में  आती  है  ।  लेकिन  यह  भी  एक  साइक|लाजी  होती  है  ।

 हमको  खिल्लाना  चाहिए  उस  वक्‍त  कि  अब  चार  महीने  के  बाद  धान  को  फसल  न  होਂ
 *'

 )
 यह  चिल्लायें  चाहे  आप  यह  तो  अनपालियामेंट्री  है  ।

 भरी  जैनुल  बदर  :  चिल्लाना  अनपालियामेंट्री  नहीं  है  ।

 श्र  झ्रब्युल  गफ्र  :  यह  फैसला  आप  नहीं  यह  तो  स्पीकर  हम  यह  कहें  कि

 झूठ  बोल  रहे  हैं  तो  वह  अनपार्लियामेंट्री  हो  जाएगा  ।  लेकिन  यह  कहें  कि  मलत  थोस  रहे  हैं  तो

 बड़े  शाइस्ते  तरीके  से  कहेंगे  कि  अच्छा  बोल  रहे
 *''  भी  किसी  मेम्दर

 को  बहेंगे  बैठ  जाइए  और  किसी  दूसरे  को  कहना  पड़ेगा  कि  मानतीय  मेम्ब्र  अपनी  जगह  प्रहण
 करें  ।  हर  चीज  का  अपना-अपना  तरीका

 इन  सब  चीजों  का  जिक्र  हम  इसलिए  कर  रहे  हैं  कि  कुछ  तो  काम  स्टेट्स  को  मिला
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 [  श्री  अब्दुल

 वह  स्टेट्स  अपनी  रिपोर्ट  देंगी  और  जितना  हमारा  काम  है  उस  को  करने  के  लिए  हम  तैयार

 स्टेट्स  का  अपना  फर्ज  जो  है  उसको  वह  अदा  करें  और  जो  हमारा  फर्  है  उसको  हम  अदा

 माननीय  मंम्वर  का  अपना  फर्ज  है  वह  भी  अपना  कोटा  पूरा  अपने  अपने  तरीके  से  सभी

 करते  लेकिन  कभी  कभी  ऐसा  हो  जाता  '''

 आप  शायद  अभी  आए  लेकिन  पहले  अगर  आप  आए  होते  तों  आप  की  बहुत  मजा
 मिलता  ।  गैरहाजिर  रह  कर  आपने  सारा  मजा  छोड़  *

 ]

 क्री  एस०  एम०  भदूटम  :  ऐसे  गम्भीर  मामले  पर  आपको  इस  प्रकार  उत्तर  नहीं  देना
 -  भाहिए  ।  आप  हंस  रहे  हैं  जब  कि  लोग  पानी  के  लिए  आंसू  बहा  रहे  हैं  ।

 झौ  धब्दुल  गफूर  :  शायद  आपने  सोचा  होगा  कि  मैं  मजाक  केर  रहा  हूँ  ।  मेरा  दावा  यह
 है  कि  कुछ  माननीय  चाहे  वे  इधर  के  हों  या  उघर  ऐसी  बातें  कहीं  है  जो  आपके  खिलाफ
 हैं  और  परोक्ष  रूप  से  मैं  आपका  ही  बचाव  कर  रहा  है  ।  क्योंकि  आप  अनुपस्थित  थे'**

 जी  एस०एम०  भंददस  :  मंत्री  महीदय  यह  क्या  बोल  रहे  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना
 अाहता  हूं  ।

 सभापति  जहौदय  :  श्री  भट्टम  आपका  व्यवस्था  का  प्रएन॑  क्‍या  है  ?

 भी  हरीश  रावत  :  उनका  नाम  सूची  में  नहीं

 भी  एस०  एम०  भदूटस  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहंता  भहं  हमारे  खिलाफ  कैसे
 है  ?  वह  हमारो  कौन  सी  बात  बताने  जा  रहे  कया  किसी  मंत्री  की  ऐसे  गम्भीर  मामले  के  बारें
 में  उत्तर  देते  हुए  ऐसे  आचरण  करना  चाहिए  ?  मुझे  इस  पर  बहुत  आपत्ति  उन्हें  सिर्फ  उसी
 के  बारे  में  बोलना  चाहिए  जों  उन्होंने  किया  है  और  जी  वें  करना  चाहते  हैं  ।  अन्य  राज्यों  में  शासन
 कर  रही  अन्य  राजनैतिक  दलों  की  सरकारों  के  बारे  में  उन्हें  कुछ  नहीं  करना  चाहिए  ।

 सप्ापति  जहोदव  :  व्यवस्था  के  प्रश्न  की  तो  कोई  बात  हो  नहीं  माननीय  मंत्री  जी
 बताएं  कि  ये  क्‍या  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  ।

 हम

 भी  झब्दल  फूर  :  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  वह  सुकराव  दिया  है  कि  मैं  राज्यों  से पेय  जल
 के  नियंत्रण

 आदि
 का  कार्य  अपने  हाथ  में  ले  लेकिन  मैं  ऐसा  नहीं  करूंगा  ।  कुछ

 '  ऐसे  है
 ओ  राज्य  के  ही  आप  शायद  आंध्र  प्रदेश  से  मैं  ऐसे  किसी  काम  को  अपने  हाथ  में  नहीं
 लूगा  जिसे  आपके  मुख्य  मंत्री  को  अपने  राज्य  में  करने  का  हृक  मिला  हुआ  कुछ  सदस्यों  ने
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 सुझाव  दिया  के  मुक्के  ऐसा  करना  ही  चाहिए  ?  मैं  कया  करूं  ?

 एस  ०एम०  भट्टम  :  आप  अपना  जवाब

 श्री  अब्बुल  गफूर  :  म॑ने  जवाब  दे  दिया  आप  यहां  महीं  थे  ।  आपसे  नहीं  सुना  ।

 कभी  जवाब  अच्छा  भी  होता

 संभाषति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  को  जवाब  देने  बीच  में  नहीं  बोलिए  ।  छ्ूब
 मंत्री  महोदय  बोल  रहे  हों  तो  मौं  किसी  तरह  का  व्यवधान  नहीं  चाहती  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  मंजा  पानी  नहीं  आया  ।

 श्री  श्ब्द्ल  गफ्र  :  आखिरी  तकरीर  जैकूल  बहार  शाइब  हुई  ।  इनके  सारे  प्वाइंट्स  को

 हम  लोगों  ने  नोट  कर  लिया  लेकिन  डर-है  कि  हम  इस  चीज  को  महीं  कर  सकते

 क्योंकि  तिवारी  जी  हमसे  नाराज  हो  थ्  फ़ीगे''*

 शो  लेनुल  बधार  :  नहीं  नाराज़  होंगे  ।

 श्री  ख़ब्दुल  गफूर  :  यही  चीज  में  बता  रहा  आप  कह  रहे  हैं  कि  उतकी  पावर  को  छीन

 भ्री  जैनुल  बशर  :  छीतने  को  में  कहां  कह  रहा  आप  उनकी  मदद  करिए  ।  उनकी  दद

 करने  के  लिए  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  इनका  मतलब  वही  जी  आप  समझे  हैं  ।

 थी  भ्रददुल  गफूर  :  में  यह  कह  रहा  है  कि  हर  स्टेट  अपनी-अपनी  प्रावजम  विलेजिज  को

 आइडेंटिफाई  करें  ।  आप  जानते  हैं  कि  हर  स्टेट  को  रूरल  बाटर  सप्लाई  के

 मुताबिक  सेंटर  से  एसिसटेंस  मिलती  यह  सहायता  हर  स्टेट  को  इन  चीजों  को  खत्म  करने  के

 लिए  मिलती  इसके  अलावा  हम  हद  तक  जाते  हैं  कि  जो  स्टेट  ज्यादा  काम  उसकी
 तरफ  हम  ज्यादा  ध्यान  हमारे  मानतीय  सदस्य  तेलमू  देशम  के  हमें  खुशी  है  कि  उस

 स्टेट  में  ज्यादा  काम  होता  है  |  में  वहां  की  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  ।

 हमारे  दोस्तों  ने  उड़ीसा  के  बारे  में  जिक्र  किया  |  दस  दिन  पहले  इसी  हाउस  में  एक  बवेश्वन
 आया  समय  न  होने  की  वजह  से  हाउस  में  जवाब  नहीं  दिया  जा  आपको  सुनकर

 ताज्युब  जब  मैंने  उनको  उड़ीसा के  बारे  क्ताया  ।  कोने  कहा  आपका  क्वेश्वस  नहीं
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 अब्दुल  गफ्र |
 में  तो  बहुत  उत्सुक  था  जवाब  देने  के  हमने  उनको  पढ़कर  सुना  दिया  ।  उन्होंने  कहा  अश्छा

 हुआ  नहीं  दिया  ।  सबसे  ज्यादा  एसिसटेंस  सैस्टर  से  मिलता  कहीं  पर  रिफण्ड  लैप्स  किया
 और  भाई  साहब  कह  रदे  हैं  कि  लोग  मर  रहे  उड़ीसा  में  लोग  बिना  पानी  के  मर  रहे
 सैन्टर  से  हर  प्रोवीन्स  में  रुपया  जा  रहा  रुपया  खर्च  नहीं  हो  रहा  रुपया  खर्च  कर  देते  हैं
 और  फिर  मांगते

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  और  जगह  खर्च  कर  देते  लेकिन  पानी  के  पीने  के  लिए
 खर्चे  नहीं  करते  अगर  ख॑  करते  तो  ऐसा  क्यों  होता  है  ।

 2.00  भ०प०

 थी  झ्ढबुल  गफूर  :  ओर  जगह  भी  खर्च  करते  इसमें  भी  खर्च  करते  हैं  ।  इस  बात  को
 अगर  इन  सारी  चीजों  का  जिक्र  करना  होगा  तो  में  एक  बुकलेट  छपवा  दू  उसमें  बहुत

 से  लोगों  का  हुंलिया  खुले  जाएगा  कि  क्या-क्या  होता  है  ।  किसी  स्टेट  में  हाउसिंग  कम्सट्रक्शन  बहुत
 तेज  किसी  में  ड्रिकिंग  वाटर  तेज  कहीं  दोनों  में  तेज  हैं  और  कहीं  दोनों  में  स्लेकनैस
 हमारे  स्टेट  में  क्या  हो  रहा  क्या  हमकों  मालूम  नहीं  है  कि और  जगह  क्‍या  हो  रहा  यह्‌
 सारो  चीजें  लेविन  जितेना  काम.हम  कर  सकते  उसको  हम  करने  के  लिए  तैयार  हमने
 इतना  ही  नहीं  किया  ।  जरा  इस  चीज  को  सुन  लीजिए  ।  जो  स्टेट  अगर  ज्यादा  काम  करती
 तो  हम  उस  को  और  ज्यादा  इसेंटिद  देते  हैं  ।  हम  कहते  हैं  कि  आप  खूब  तेजी  से  काम  कीजिए  और  .
 फिर  मेरे  पाप्त  आइये  ।  अपना  काम  तो  कीजिए  नहीं  और  सेन्टर  से  कहते  हैं  कि  काम»

 समझे  में  जवाब  तो  इनको  दे  रहा  था  और  गुस्सा  उनको  लगः  गया  ।
 हम  उनको  डिफेन्ड  कर  रहे  थे  ।  हम  सी०पी०एम०  को  डिफेन्ड  कर  रहे  थे  ओर  कह  रहे  थे  कि
 भई  इस  किस्म  का  सवाल  मत  नहीं  तो  आत्रेडी  हम  लोग  फंसे  हुए  हैं  और  भी  प्राबलम  -
 भा  जायेगी  लेकिन  ये  मानते  नहीं  ।

 ये  समझते  हैं  कि  बोल  अच्छा  हमें  सब  चीजों  की
 वाकफियत  हमारे  फाइनेन्स  मिनिस्टर  साहब  को  भी  बाकफियत  है  और  इनको  भी  है  और  हम
 सब  लोग  इस  चीज  की  वाकफियत  रखते  ओर  यह  जो  केलेमिटी  आने  वाली  यह  अभी
 उतनी  आई  नहीं  है  ।  '''  '*'  ।  ८

 2.02  भ०  १०

 संभा  का  कार्य

 गा

 ]

 संसदीय  कार्य  संत्री
 एच०  के०  एल०  :

 मापकी  अनुमति  से  मैं  यहुं
 *  3430
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 सूचित  करता  हूं  कि  13  1985  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन
 में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 1.  आज  की  कार्यंसूची  के  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 2.  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  32  वें  और  33  बें  प्रतिवेदनों  पर  आगे  चर्चा  ।

 3.  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करता  :---

 (1)  एंकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1985

 (2)  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  बोनस  संदाय

 1985
 *

 (3)  राज्य  सभा  द्वारा  पारित'किए  गए  रूप  में  कम्पनी  1985

 (4)  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  विए  गए  रुप  में  कोयला  खान  और  विकास )
 संशोधन  1985

 4.  काली  मिर्च  पर  निर्यात  शुल्क  में  वृद्धि  को  अनुमोदन  चाहने  वाले  संकल्प  पर

 चर्चा  ।

 भी  प्रब्दुल  रशीद  काशुलो  :  इस  बार  जाड़े  में  पहाड़ों  की  ऊचोहयों  में  बर्फ  कम

 गिरी  है  जिससे  जम्मू  और  कश्मीर  में  बिजली  को  समरया  और  जटिल  हो  गई  है  |  इसके
 स्वरूप  हस  बार  गर्मी  के  मौसम  में  पर्यटन  दस्तका  रीउद्योग

 .  सहित  ल्धु  उद्योग  पर  भी  बहुत  बुरा  असर

 पड़ा  केःद  को  चाहिए  कि  सर्दी  के  मौसम  में  और  बिजली  की  कमी  के  समय  भी  जम्यू  और

 कशंमी  र  को  वह  उत्तरी  प्रिड  से  बिजली  दिए  जाने  के  अपने  वायदे  को  भारत  सरकार  को

 चाहिए  कि  बिजली  के  लिए  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के  अथाह  स्रोत  का  इस्तेमाल  करने  पर

 विचार  करे  जिसका  समूचित  उपयोग  करने  से  हस  अत्यावंश्यक  वरतु  में  अत्याधिक  बढ़ोतरी  की  जा
 सकती  केन्द्र  सरकार  उरी  दल  आदि  जैसी  पन-बिजली

 योजनाओं  को  तेजी  से  कार्यान्वित  इन  कुछ  परियोजनाओं  से  ही  यह  राज्ये  इतनी  बिजली  पैदा

 कर  सकता  है  जिससे  राज  अपनी  जहूरतें  पूरी  करने  के  बाद  पड़ीसी  राज्यों  को  भी  बिजली  दे

 सकता  यदि  इन  परियोजनाओं  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्तर्गत  पूरा  करा  दिया  जाए
 तो  इसमें  10,000  मेगावाट  तक  बिजली  थैदा  करने  की  क्षमता

 हरी  सोमनाथ  रण  :  उड़ीसा  के  जिला  गंजम  के  रामुंडा  और  भेटनोई  के

 ग्रामीण  क्षंत्रों  में  लगभग  600  कृष्ण  मगे  बेधडक  थूम  रहे  वे  आस  पास  के  20  गांवों  में  हैं
 जिसका  कुल  इलाका  30  वर्ग  मील  वे  घास  ओर  खाद्यान्त  फसले  खाते  हैं  जो  3000  हेक्टेयर
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 खेती  योग्य  और  पर्वती  भूमि  में  तथा  सरकार  की  300  हेक्टेयर  बंजर  मूमि  में  उगाई  जाती  है  ।

 वे  20  से  30  के  मूड  में  घूमते  हैं  उनकी  भौसतन  उम्र  12  वर्ष  उनके  सींग  लगभग  6  फुट
 के  हीते  हैं  और  वे  60  मील  प्रत्निघंटे  की  रफ्तार  से  दौड़  सकते  जब  उनके  भुंड  के  मुंड

 तरह  दौड़ते  हैं  तो  बड़ा  अद्भुत  दृश्य  होता

 राम्‌डा  और  भेटनोई  के  ग्रामीण  राजस्थान  के  विए्नोइयों  और  गुजरात  के  खाड़ियों
 की  तरह  ही  बड़े  कट्टर  रूढ़िवादी  होते  वे  कृष्ण  मृग  को  पवित्र  जीव  मानते  हैं  और  वे  किसी

 भी  परिस्थिति  में  यहां  तक  कि  अपनी  फसलों  का  नुकसान  होने  पर  भी  वे  उन्हें  मुकतान  नहीं  होने
 देते  किन्तु  इन्हें  बाहर  से  आए  शिकारियों  से  खतरा  हो  गया  है  !  इंस  हुए  प्रतिकूल
 वरण  में  मुझे  पूरा  सन्देह  है  कि  वे  अपने  स्वाभाविक  प्राकृतिक  वातावरण  में  जिंदा  बचे  रहेंगे  भी
 था  नहीं  ।  इसलिए  मैं  सरकार  को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हुँ  कि  इन  दुर्लभ  नस्‍्लों  के  बचाव  के

 लिए  वह  तुरंत  उपाय  करे  ।  स्टेट  11'  सिंचाई  परियोजना  कै  कार्यरूप  दिए  जाने  से  इन

 मुग्ों  की  रक्षा  में  काफी  सहायता  मिलेगी  क्‍योंकि  उन्हें  काफी  बड़ी  चशागाह  मिल  जाएगी  और
 उनके  द्वारा  फसलों  की  क्षति  भी  कम  हो  जाएगी  ।  धूंकि  हम  दुर्लभ  नस्‍्लों  की  रक्षा  करने  पर
 सरकार  द्वारा  तुरंत  ध्यान  दिया  जाना  आवश्यक  है  इसलिए  बधुआ  सिंचाई  परियोजना  को/यथाशीघ्र
 कार्यरेप  दिया  कृष्ण  मूमों  के  लिए  अविलस्थ  राष्ट्रीय  उद्यान  को  व्यधस्था
 की

 ]

 करे  शुड्धि  चना  जंस  :  सभापति  देश  में  अणु  बिजलीं  घर  की  इकाइयां

 सुझ्ारू  रूप  से  कार्य  महीं  कर  रही  हैं  जिसके  कारण  जिन  राज्यों  में  अपू  बिजली  घर  की  इकाइयां
 हैं  चिह्न,त  का  संकट  बना  रहता  है  |  दाजस्थान  आत्त  में  कोटा  में  अणु  बिजलो  घर  की  दोनों  इकाइयां
 ठीक  तरह  ले  काम  नहीं  दे  रही  हैं  जिस्रके  कारण  राजस्थान  प्रांत  में  विद्यूत  का  संकट  बना  रहता

 ।  विद्य,त्  संकट  के  कारण  उद्योगों  में  30  प्रतिशत  से  लगा  कर  60  प्रतिशत  तक  कटौती  की
 जाती  हुमकों  को  दिन  में  6  घंटे  स ेअधिक  बिजली  नहीं  मिलती  है  भीर  पीने  के  पानी  का  र  कट
 बना  रहता  ।  मह  संकट  रेमिस्तानी  क्षेत्रों  मे ंऔर  भी  बढ  जाता  है|

 कोटा  के  अणु  विजलीधर  की  प्रथम  हकाई  तीन  वर्ष  में  बंद  यो  और  ठीक  करने  के  उपरਂ
 को  एक  महीते  में  दिन  बन्द  रहती  है  |  दूसरी  इकाई  को  भी  यह  स्थिति

 अतः  संसदीय  मन्त्री  सें  यह  निश्नेदन  है  कि  देश  में  भ्रण्‌  ब्रिजलीघर  की  हकाइईयों  की  स्थिति
 के  बारे  में  बहस  के  लिए  आगामी  सप्ताह  में  यह  विषय  सम्मिलित  करावें  ।

 न्त

 ].
 भी  प्रस०  एम०  भद्‌ठस  :  आंध्र  प्रदेश  के  22  जिले  में  लगभग  पुरी

 फसल  बरबाद  हो  जाने  के  कारण  छोटे  और  सीमांत  किसानों  के  क'फी  बड़े  वर्ग  की  घोर  विपत्ति

 832
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 का  सामना  करना  पड़  रहा  सूखा  और  फसल  की  बरबादी  के  कारण  लेतिहर  मजदूर  बेरोजनभार

 हो  गये  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  201  तालुकों  को  सूलाग्रस्त  घोषित  कर  दिया  केन्द्र  थे  कुल
 51  करोड़  रुपये  ऋण  की  राशि  के  अतिरिक्त  सूखा  र/हत  कार्य  के  लिये  366  करोड़  रुपये  कौ
 सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में  केन्द्र  को  एक  विस्तृत  ज्ञापन  भेजा  गया

 केवल  अप्र ल  से  जून  1985  की  अवधि  हेतु  अधिकाधिक  रोजगार  वाले  मिर्माण  कार्य  के  लिये
 280  करोड़  रुपयें  की  जरू  रत  होती  है  जिसमें  सामुदायिक  तिचाई  सम्बन्धी  सियाई
 वाले  कुओं  को  गहूरा  लघु  सिंचाई  सम्बन्धी  निर्माण-कार्य  शामिल  हैं  ।

 प्रभावित  आबादी  के  लिये  जून  के  अन्त  तक  पेय  जल  की  व्यवस्था  हेतु  एक  बड़ा  विस्तृत
 काॉंयक्रम  अपनाना  होगा  जिस  पर  46  करोड़  झुपये  खर्च  होंगे  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  विशेष  रूप  के  300  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  -

 सहायता  प्रदान  करे  ताकि  राज्य  सरकार  अप्रल-जून  1985  की  अवधि में  जोर-शोर  से  एवं  युद्धਂ
 स्तर  पर  राहत  कार्य  जारी  रख  सके  |  हे

 श्री  के०  एन०  प्रधाव  :  सभापति  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले

 सप्ताह  के  सरकारी  कार्य  के  सम्बंध  में  संसदीय  कार्य  मन्त्री  के  वफ्तथ्य  में  निम्म  सम्मिलित  किया

 जाये  ।

 मध्यप्रदेश  के  23  जिलों  में  भयंकर  सूसे  की  स्थिति  लगभग  35  जिलों  में  पीने  के

 पानी  की  कमी  से  लोग  त्रस्त  आगामी  माह  और  भो  मुसीबत  में  होंगे  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  अपने  साधनों  की  समस्या  का  मुकाबला  कर  रही  परन्तु  एक  और

 सूखे  की  समस्या  भोषाल  के  गैस  पीड़ित  लोगों  के  पुनर्वास  और  सहायता  पर  भी  बहुत  क्षर्य  करना

 पड़  रहा  हाल  ही  में  दंगा  पीड़ितों  को  भी  मदद  दी  है  |  यू०  जी०  सी०  से  किये  गये

 मेंट्स  पर  भी  खर्न  करना  पड़ा  है  ।  छोटे  किसानों  के  ऋण  माफ  किये  अतिरिक्त  शिक्षकों  और

 स्‍कूलों  की  भी  व्यवस्था  में  खचे  करना  पड़ा

 उपरोक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  राज्य  सरकार  के  लिये  इतना  बड़ा  ओम  उठाना

 कठिन  होगा  ।  उसे  ओवरह्ाफ्ट  की  सुविधा  में  केवल  30.48  करोड़  रुपये  कर  दी  गई  है  जबकि

 केरल  और  आंध्र  प्रदेश  ज॑ंसे  छोटे  राज्यों  को  100  करोड़  रुपये  के  ओवरड्राफ्ट  की  सुविधायें  दी

 गई  मध्यप्रदेश  सरकार  ने  अपने  साधन  जुटामे  में  अपने  कमिटमेंट्स  को  पूरा  किया  वित्तीय

 अनुशांसन  भी  बनाए  रखा  है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  इस  पर  विचार  होना  जरूरी  है  कि  ओवरड्राफ्ट  की  सुविधा  बढ़ाने  के
 कम  से  कम  80  करोड़  रु०  मध्यप्रदेश  सरकार  को  सूखा  पीड़ित  जौर  पीने  के  पी  की
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 सभा का  कार्य  10  1985-

 फे०  एम०

 के  लिए  और  भोपाल  के  गैस  पीड़ित  लोगों  की  सहायता  के  लिए  मध्यप्रदेश  राज्य  '
 गो  कूम  से  कम  50  करोड़  रुपए  तत्काल  दिए  जायें  ।

 श्री  जयप्रकाश  श्रग्रशाल  :  दिल्ली  शहर  बीच  योनी  गंदा
 होने  से  प्रदूषण  का  बढ़ना  और  उसे  रोकने  की

 श्रीमन्‌  दिल्‍ली  शहर  में  मानव-गर्मित  प्रमुख  प्रदूषण  के  कारण  की  ओर  मैं  माननीय  सदन

 का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  ये  प्रदूषण  का  एक  ऐसा  जिससे  कि  हम  में  से  प्रत्येक  .

 रिक  जाने-अनजाने  में  बंधा  हुआ  ये  कारण  हैं  शहर  की  प्रमुख  बाजारों
 करीब  सभी  रहने  के  स्थानों  के  साथ  बने  हुए  यानी  कूड़ा  इकट्ठा  करने  के  केन्द्र  ।

 इन  ढलावों  में  लोग  गन्दा  कड़ा  डालते  कई  दफा  ये  कूड़ा  सप्ताह  भर  पड़ा  रहता  है  ।
 मच्छरों  का  यहां  जमघट  रहता  आज  के  आधुनिकीकरण  के  युग  में  जबकि  हरएक

 क्षेत्र  में  अनेक  उपलब्धियों  का  बोलबाला  इस  तरह  के  दाहर  के  बीचोबीच
 चित  नही  ठहराए  जा  सकते  हैं  ।

 मेरा  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  दिल्ली  शहर  को  जहां  प्रदूषण  से  बचाव  के-अनेक

 आधुनिक  तोर-तरीके  अपनाए  जा  रहे  अनेक  बोर्डों  का
 गठन  हुआ  वहां  इस  ओर  भी  तुरन्त

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  कि  इन  ढलाव-स्थलों  का  आधुनिक्रीकरण  इनका  स्थान  शहर  से  दर
 हो  जिससे  कि  आस-पास  होने  वाले  प्रदूषण  को  रोका  जा  सके  ।

 (2)  दिल्ली  शहर  के  चांदनी  चौक  व  अन्य  स्थानों  पर  जो  सदियों  पुराने  कटरे  बने  हुए
 _  उनकी  दिनोंदिन  |[ख़राद  होती  जा  रही  है  |  छोटे-छोटे  कमरों  में  दस-दस  आदमी  इन

 कटरों  में  जानवरों  फ्री  जिन्दगी  जी  रहे  यहां  सफाई  के  साधन  व  अन्य  सभी

 सुविधाएं  सुविधाएं  पर्थाप्त  मात्रा  भें  कतई  नहीं  इस  तरह  की  लोगों  की  जिन्दगी  देखकर  आंदों  में  आंसू
 जाते  हृदय  द्रवित  हो  जाता  है  |  पता  नहीं  21  वीं  शताब्दी  में  जाने  वाले  भारत  में  श्स

 तरह  का  हन  लोगों  का  हाल  कब  तक  चलता  रहेगा  ।  जब  तक  इस  ओर  कोई  ठोस  कदम  नहीं
 उठाए  जाएंगे  इनकी  नहीं  सुधर  सकती  है  ।  इस  सबके  लिये  हमें  तुरूत  हो  विशेष  योजनाएं
 बनानी  होंगी  ।  ह

 मेरा  मंत्री  जी  से  आग्रह  हे  कि  वें  इस  मुह  को  अगले  सप्ताह  सदन  की  कार्यवाही  में  रखा *

 ]
 श्रीमती  लयभ्तो  पहनायक  :  यह  सामान्यतः  देखा  जाता  है  कि  विभिन्‍न-कैन्द्रीय  सहायता
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 :  अश्नि  प्रदेश  विधान  परिषद  के  उत्सादन  के  बारे  में  वक्तव्य

 योजनाओं  जैसे  अहिंदी  भाषी  राज्यों  में  हिन्दी  राष्ट्रीय  प्रौढ  शिक्षा  राष्ट्रीय  सेवा
 अनौपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  आदि  करे  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  विधियों  राज्य

 सरकार  को  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  दी  जाती  इससे  स्क्रोमों  के  समुचित  कार्यान्वयन  और

 स्वीकृत  निधियों  क़ेभ  रपुर  उफ्योग  में  बहुत  गम्भीर  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  यहां
 तक  कि  धन  की  स्वीकृति  होने  तक  राज्य  सरकारों  की  केन्द्र  द्वारा  स्वीकायें  निधि  की  मात्रा  के

 बारे  में  भी  नहीं  बताया  जाता  जिससे  राज्य  सरकारें  सम्बद्ध  स्ंक्रीमें  शुरु  करने  के  लिए  न  तो  तैयारी
 हे

 ही  कर  पाती  है  और  न  ही  इस  बार  में  पहले  से  कोई  वायदे  ही  फर  पाती  हैं  ।  इसीलिए  यह
 आवश्यक  है  कि  केन्द्रीय  बजट  पास  होते  ही  राज्य  सरकारों  के  लिए  स्वीकृत  निधि  उन्हे  भेज  दी

 [  प्रभुवाद
 ]  ;

 श्ोमती  गीता  सुखर्जो  :  यह  बात  भली  प्रकार  मालूम  है  कि  बेरोजगार  युवाओं  *

 को  रोजगार  के  लिए  आवेदन  करने  के  लिए  आवेदन-पत्र  के  साथ  पोस्टल  आर्डर  लगाना  पड़ता

 है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  अधिकांश  डाकघरों  में  पोस्टल  आडंरों  की  कमी  रहती  है  ।  बेरोजगार
 ह

 युवाओं  की  पोस्टल  आर्डर  प्राप्त  करने  के  लिए  लम्बी  कतारों  में  खड़े  रहना  पड़ता  है  और  बार
 बहू  उसी  दिन  पोस्टल  आड़र  प्राप्त  भी  नहीं  कर  पाते  ।  सबसे  बड़े  देनिक  आनन्द  बाजार

 में  उनकी  इस  संबंधी  व्यथा  के  बारे  में  छपा  है  ।

 अन्य  राज्यों  के लिए  भी  यह  समस्या  नई  नहीं  अगले  सप्ताह  सभा  में  इस  पर  चर्चा  की
 '

 जानी  चाहिए  ताकि  इस  कमी  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 सारे  देश  के  अखबारों  में  दहेज  के  कारण  हो  रहीं  हत्याओं  की  खबरें  आ  रहीं  हैं  ।  स्पष्ट

 है  कि  बहुत  से  स्थान्म्लें  पर  पुलिस  द्वारा  अपराधिक  कामूक  वूसरा  संशोधन  1983  ठीक  से

 लागू  नहीं  किए  जा  रहे  अगले  सप्ताह  सभा  में
 इस

 समस्या  और  इसकी  रोकथाम  सम्बन्धी

 उपायों  पर  चर्चा  की  जानी

 थी  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  यह  बातें  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  समक्ष

 2.14  स०  प०  ।

 आस््न  प्रदेश  विधान  परिषद  के  उत्सावन  के  बारे  में  संकल्प

 ]

 विधि  धोर  न्याय  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  :  सदन  को  यह
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 एच०  आर०

 विदित  है  fe  आंपु  प्रदेश  राज्य  की  विधात  सभा  ने  24  1983  राज्य  की  विधान  परिषद

 के  उत्सादन  के  लिए  संविधान  के  अनुच्छेद  [69  के  अधीन  एक  संकल्प  पारित  किया  ऐसा  ही
 एक  संकल्प  30  अप्रैल  1985  को  पारित  किया  गया  ।  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिथा  है  कि  संसद  के

 थालू  सत्र  में  उक्त  राज्य  को  विधान  परिषद्‌  के  उत्सादन  के  लिए  विधेयक  पुर:स्थापित  किया

 जाएगा  ।

 2.14  स०  प०  *

 .

 ह

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 सातवां  प्रतिवेदन

 संसदीय  कार्य  मंत्रो  एज०  कें०  एल०  :  मैं  प्रस्ताथ  करता  हूं

 यह  सभा  9  मई  1985  को  सदन  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मंत्रगा  समिति  के
 सातवें  प्रतिवेदन  सहमत  है  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 सभा  9  मई  1985,  को  सदन  में  प्रस्तुत  किए  गए  काये  मंत्रणा  समिति  के
 सातवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 2.18  ण०  १०

 सजांपति  महोदर्य  :  अब  वित्त  मंत्री  चर्चा  का  उत्तर  देंगे ।
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 20  1997  वित्त  1985.

 वित्त  तथा  वाणिज्य  मंत्रों  विश्वनाथ  प्रताप  :  महोदया  हम  विश्त  विधेयक  पर

 चर्चा  करते  रहे  हैं  और  यह  बजट  को  लगभग  दूसरी  बार  पुनरावलोकन  है  और  घाटे  की

 व्यवस्था  से  लेकर  ऋण  तक  कीमतों  से  सरकारी  उद्यमों  तक  और  ओवर  ड्राफ्ट  से लेकर  समाजवाद

 तक  अनेक  विषयों  पर  चर्चा  की  मैं  सभी  माननीय  पदस्यों  को  उनकी  प्रज्नासात्मक  तथा

 आलोचनात्मक  टिप्पणियों  के  लिए  धन्यवाद  देता  मैं  दोनों  प्रकार  की  टिप्पणियों  से  लाभान्वित

 हुआ  हू  जो  कि  मेरे  विचार  में  सही  अर्थों  में  और  सदाशयता  से  उन  मुद्दों.पर  दवप्तरे  परिप्रेक्षय  में

 विचार  करने  के  लिए  की  गई  हैं  जिनका  हम  सभी  सामना  कर  रहे  हैं  |  '

 ब्यौरे  में  जाने  से  पहले  मैं  कहना  चाहता  हूਂ  कि  एक  मुख्य  बात  यह  उठाई  गई  थी  कि

 वर्तमान  सरकार  समाजवाद  के  रास्ते  से  हट  रही  है  |  बिपक्षी  दल  के  माननीय  सदस्यों  ने  तिथि  भी

 बताई  16  मार्च  को  शाम  के  $  या  4  बजे--जो  भी  बजट  पेश  करने  का  समय  था  ।  उनके  ईस
 तक  से  कम  से  कम  इस  बात  की  पृष्टि  हो  जाती  है  कि  हम  16  मार्च  तक  समाजवाद  के  रास्ते  पर
 थे  और  मुझे  खुशी  है  कि  वो  नेता  जो  हमारी  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की

 आलोचना  करते  थे  कम  से  कम  आज  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  वे  सही  रास्ते  पर  थीं  और
 वाद  के  रास्ते  पर  ही  बढ़  रही  थीं  या  अतः  अब  यह  पता  लगाना  है  कि  क्या  यह  रास्ता  केवल  सात

 सप्ताह  सो  बदला  जेसा  कि  वह  मानते  केवल  यही  तर्क  दिया  जा  सकता  परन्तु  अधिक
 नबोलते  हुए  मैं  इस  चर्चा  के  बंचारिक  संदर्भ  के  बारे  में  बात  करूंगा  क्योंकि  मेरे  विचार  में  बहू
 इसके  ब्यौरे  से  अधिक  महत्वपूर्ण  इसी  व्यापक  वेचारिक  संदर्भ  में  हम  व्यक्तिगत  विचारों  को  भी
 समझ  सकते  हैं  क्योंकि  छोटी-छोटी  बातों  मैं  पड़कर  हमें  उसंकी  समग्रता  को  नहीं  भूल  जाना

 इस  सारी  चर्चा  में  मुख्य  बात  यंही  रही  है  कि  हम  समाजवाद  के  रास्ते  पर  चल  रहे  हैं  या  पूंजीवाद

 ,  के  रास्ते  पर  ।

 वास्तव  जैसाकि  समझता  हूं  इस  बात  में  दृष्टिकोण  का  अन्तर  है  न  केवल  सामाजिक
 अथवा  राज्य  तंत्र  का  अपितु  दोनों  का  और  स्वयं  मनुष्य  की  अन्तरात्मा  के  दुष्टिकोण  का  ।  समाज
 बादी  दर्शन  मनुष्य  और  उसकी  सहज  अच्छाई  पर  विश्वास  करता  है  ।  शोषणकारी  ढांचे  का

 वरण  करने  पर  मनुष्य  की  अच्छाई  समानता  लाने  के  लिए  सामने  आएगी  जबकि  पूंजीवादी  व्यवस्था

 मनुष्य  के  ल्लालची  होने  में  विश्वास  रखती  है  ओर  यही  दोनों  प्रकार  की  व्यवस्थाओं  में  अन्तर  का

 एक  बड़ा  कारण

 लेकिन  यदि  मोटे  तोर  पर  देखा  जाये  तो  समाज  वाद  पर  चर्चा  का  निचोड़  है  उत्पादन  के
 साधनों  पर  समाज  का  स्वामित्व  ।  इन  मुद्दों  को  सही  रूप  से  उठाने  और  चर्चा  की  मुख्य  बांतों  का
 जयाब  देने  के  लिये  जो  बात  महत्वपूर्ण  है वह  है  समाज  के  स्वामित्व  की  सीमा  और  स्वरूप  जिस  पर
 कि  हमारे  देश  के  संस्थापकों  ने  विचार  किया  था--क्या  हम  छस  रास्ते  से  हट  गये  हैं  ?  अतः  भाइए
 हम  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  स्वतन्त्रता  के  पश्चात्‌  इसकी  क्या  सीमा  थी  और  अब  समाज  के
 स्वामित्व  का  रूप  क्‍या  होगा  ?  क्‍या  हमारा  यह  तर्क  था  कि  कृषि  समाज  के  स्वामित्व  के  अन्तर्गत
 आएगी  ?  नहीं  ।  क्‍या  यहू  घारणा  थी  कि  हस्त-कला  समाज  के  स्वामित्व  के  अन्तर्गत  आएगी  ?
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 नहीं  ।  क्या  यह  मात  लिया  गया  था  कि  लघु  उद्योग  सामाजिक  स्वामित्व  के  अधीन  हो  ?  नहीं  ।

 क्‍या  यह  सोचा  गया  था  कि  आधार  मूत  उद्योग  समाज  के  स्वामित्व  में  होंगे  ?  जी  बिल्कुल

 बात  ऐसी  ही  अवधारणा  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  स्वयं  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  को  उद्घृत  करना  चाहता  हूं  :-

 भारत  में  जने  जीवन  का  अधिकांश  भाग  और  उद्योग  गैर  सरकारी  उद्यमियों  द्वारा
 हो  शासित  होंगे  ।  भूमि  को  ही  लीजिए  ।  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  लघु  उद्योगों  .

 को  देखिए  |  यह  भारत  में  उद्योग  का  एक  बड़ा  हिस्सा  यह  सब  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में
 और  गैर  सरकारी  उद्योग  में  भाता

 |

 और  जब  हम  मूलभूत  उद्योगों  की  बात  करते  हैं  दो  वह  कहते  हैं  :

 सोचते  हैं  कि  भाधार  भूत  उद्योग  राज्य  के  नियंत्रण  में  रहेंਂ

 यहां  पर  उन्होने  स्लाफ  तौर  पर  उल्लेख  किया  है  कि  आधारमूत  उद्योग  राज्य  के  नियंत्रण  में ह

 और  24  मई  1956,  को  इसी  सदन  में  एक  चर्चा  में  उन्होंने  जो  कहा  मैं  उसे  उद्घृत  करता

 इतना  अधिक  काम  हो  तो  सारा  काम  अपने  हाथ  में  ले  लेना  मूलंता  है  ।  विज्वेष
 तया  तब  जबकि  आप  सारा  काम  करने  में  असमर्थ

 *

 समाज  के  स्वामित्व  की  सीमा  आधारभूत  उद्योगों  और  बड़े  उद्योगों  तक  ही  मानी
 गयी  थी  ।

 समाजवाद  पर  गम्भीर  संद्धान्तिः  मतभेद  हों  सकते  हैं  +  क्या  सामूहिक  मजदूरों  वाली
 ध्यवस्था  होनी  चाहिए  अथवा  संघ  का  स्वामित्व  होना  चाहिए  अथवा  मजदूर  अपने  स्वामित्व  का
 और  किस  डूप  में  प्रयोग  कर  सकते  हैं.हमने  इस  औरे  में  अभी  तक  यही  सोचा  था  ।

 और  मैं  फिर  उनका  ही  कथन  उद्घृत  करता  हूं  :

 की  मुझ्य  नीति  ओऔद्योगिकरण  है  और  इसका  मतलब  है  आधारभूत  उद्योगों
 हो  प्राथमिकता  दी  जाए  ।/

 मैं  ओद्योगिक  नीति  संकल्प  से  भी  उद्घृत  करता  हूं  क्योंकि  हमें  इस  मुह  का  उत्तर
 देना  यह  इस  प्रकार  है

 है
 आवश्यकता  के  हूप  में  अपनाए  जाने  के  लिए  यह  अपेक्षित  है  कि  मूल  तथा  स।मरिक  महत्व  के

 पद्धति  को  राष्ट्रीय  उद्द ेभय  और  सुनियोजित  तथा  दस  विकास  की
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 सभी  उद्योग  तथा  जनोपयोगी  उद्योग  सरकारी  क्षंत्र  में  योजना  आयोग  के  परामशं  से

 इस  क्रे  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  भारत  सरकार  ने  उद्योगों  को

 तीन  श्रेणियों  में  वर्गीकृत  किया  हैं  पहली  श्रेणी  ऐसो  है  जिसके  भावी  विकास  की  सारी

 जिम्मेदारी  राज्यों  की  होगी  ।  दूसरी  श्रेणी  के  अन्तर्गत  ऐसे  उद्योग  आएगें  जो  अधिकतर
 राज्यों  द्वारा  शासित  होंगे  तथा  जिनके  नए  उपक्रम  राज्यों  द्वारा  स्थापित  किये  जायेंगे

 लेकिन  इनमें  गैर-सरकारी  उद्यम  राज्य  के  प्रयासों  के  पुरक  के  रूप  में  काम  तीसरी

 श्रेणी  में  शेष  सभी  उद्योग  आएगें  और  समान्‍्य  तौर  पर  उनके  भाव  विकास  की  जिम्मेदारी

 गैर-मरकारी  उंद्यमों  पर  होगी  ।

 हमें  इस  ओर  ध्यान  देना  क्या  हमने  ओऔद्योगिक  नीति  संकल्प  में  उल्लिखित

 उद्देश्यों  को  उस  रूप  में  प्राप्त  कर  लिया  है  और  उन  नीतियों  का  उसी  प्रकार  पालन  किया  है  जैसा
 कि  हमारे  राष्ट्र  के  संस्थापकों  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  सोचा  गया  था  और  जिप्त  प्रकार

 इसकी  ओद्योगिक  नीति  संकल्प  में  व्याख्या  की  गई  थी  ?  और  उन  उद्योगों  में  राज्य  का  स्वामित्व

 होना  चाहिए  तथा  इन  उद्योगों  को  उन  ऊचादहयों  तक  पहुंचना  चाहिए  जिन्हें  उस  समय  निश्चित
 किया  गया  था  ।  वे  उद्योग  कोन  से  हैं  ?  मैं  अनुसूची  से  पढ़ता  वह  हैं  हथियार  बारूद

 परमाणु  ऊर्जा  तथा  बिजली  से  चलने  वाले  भारी  उद्योग  तथा  कोयला  तथा
 खनिज  तांबे  का  खनन  तथा  परमाणु  की  अनुसूची  में  दिए  गये

 बिजली  का  उत्पादन
 तथा  आवंटन  4  मुझे  यह  कहते  हुए  गव॑  हो  रहा  है  कि  हमारे  दल  और  हमारे  नेताओं  ने  इन  क्षेत्रों
 में  प्रत्येक  स्थान  पर  सरकारी  उद्योगों  को  उन  बुलंदियों  तक  पहुंचाया  है  जिनके  बारे  में  सोचा  गया
 था  ओर  हमने  समाजवाद  की  अवधारणा  की  तथा  उसका  आदंश  रूप  को  स्थापित  किया  है  ।  हमारे
 देश  में  ऐसा  केवल  शब्दों  में  ही  नहीं  अपितु  वास्तव  में  हुआ  है  ।  ऐसा  जवाहर  लाख  नेहरू  की

 बुद्धिमता  के  कारण  हुआ  है  जिन्होंने  आधुनिकता  को  पुरानी  से  जोड़  हृठधमिता
 के  लिए  विकास  मार्ग  अवरुद्ध  नहीं  किया  और  जो  हमारे  समाज  के  स्तर  और  आशिक  भतंद्वन्द्
 तथा  हितों  की  विभिन्‍नता  के  प्रति  जागरूक  थे  ।  फिर  भी  उन्होंने  इसे  एक  जन  आंदोलन  बनाने  का

 साहस  ।  उनके  लिए  राष्ट्र  सर्वोच्य  था  और  यही  बात  हमारे  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीब  गांधी
 के  संदर्भ  में  भी  सही  उस  समय  साव॑जनिक  क्षेत्र  पर  जोर  दिया  गया  और  उस  समय  यही  सह्दी

 यह  आज  भी  सही

 श्री  नाराबण  चौबे  :  उतना  सही  नहीं  है  ।

 :  श्री  बिदथनाथ  प्रताप  सिह  :  मुझे  बोलने  का  अवसर  दीजिए  और  में  उठाए  गए  प्रत्येक
 प्रएन  का  उत्तर  दू  वास्तव  में  इसीलिए  मेने  विषय  को  पहले  लिया  हमने  उपनिवेशिक
 अर्थव्यवस्था  सें  शुरूआत  की  थी  जहां  हम  संकट  के  बावजूद  इस  कार्य  को  कर  रहे  थे  जो

 हो  गया  उपनिवेशिक  अर्थव्यवस्था  का  प्रतिमान  यह  है  कि  उपनिवेशवादी  देश  कच्चे

 कि
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 माल  के  भियमित  तथा  स्थापी  सप्लायस  यद्यपि  उन्होंने  उत्पादन  किया  भी  यही
 भोकता  वस्तुओं  में  होना  चाहिए  |  भारी  उद्योग  फो  निरन्तर  किया  गया  था  और  हम

 «  गैर-सरकारी  क्षेत्र  स ेयह  आशा  नहीं  कर  सकते  थे  कि  वे  ऐसी  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  लाएं  जो

 स्थिर  थी  और  जहां  गरीबी  एक  वास्तविकता  सरकार  को  हस्तक्षेप  करना  पड़ा
 सरकारी  उपक्रमों  की  स्थापना  की  गई  ।  की  मात्रा  तथा  अन्यानेक  से

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  हमै।री  अर्थ  व्यवस्था  के  इन  नाजुक  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  अपनी  पूंजी  लगाने  में

 हिचकता  रहा  सरकारी  उपक्रमों  ने  हमारे  विकास  को  गति  प्रदान  की  यदि  हम
 सरकारो  क्षेत्र  का  मूल्यांकन  करें  तो  यह  लेखा-परीक्षा  की  किताशों  के  अनुसार  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  पास  लेखा-परीक्षा  के  लिए  नकद  हेष  नहीं  इसके  पास  अर्थव्यवस्था

 का  शेष  इसके  पास  जीव्यक्षम  अर्थव्यवस्था  है  न  कि  धन  सम्बन्धी  जीव्यक्षमता  जो  देखी  जानी  है  ।

 क्या  सरकारो  क्षेत्र  ऐसा  नहीं  रहा  ज॑सा  यह  अब  आज  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  सरकारों  क्षेत्र
 का  सहारा  लेना  चाहिए  |  इसके  लाभ  वढ़ं  इंसमें  शुरू

 से
 ही  लाभ  हुआ  जथ  सिविल  ,

 निर्माण  के  ठेके  शुरू  सप्लाई  की  गई  और  जब  सरकारी  क्षेत्र
 को

 लाभ  होता  है  तब  भी  गैर
 सरकारी  क्षेत्र  इससे  लाभ  प्राप्त  करता  है  |  कई  बार  सरकारी  क्षेत्र  में  मूल्यों  को कम  किया  जाता

 है  उससे  भी  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  लाभ  होता  आज  गर-पसरकारी  क्षेत्र  क्‍या  मुंह  लेकर  सामने

 आएगा  ओर  सरकारी  क्षेत्र  की  आलोचना  करेगा  ।  लेकिन  अब  हमें  यह  है  कि  हमें  क्‍या

 भूमिका
 निभानी  है  |  हमने  सरकारी  क्षेत्र  को  उन्नति  के  शिखर  पर  पहुंचा  दिया  है  यदि  सुबह  आप

 अपना  हाथ  एक  स्विच  पर  रखें  तो  वह  सरकारी  क्षत्र  में  निमित  किया  हुआ  पानी  के  लिए
 अपना  नल  वह  भी  सरकारी  क्षेत्र  में  बना  हुआ  |  होगा  अपना  पत्र
 अखछबारी  कागज  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  तैयार  किया  जाता  यदि  आप  एक  प्याला  चाय  अथवा
 गैस  चाहते  हैं  तो  वह  भी  सरकारी  क्षेत्र  की  मिलेगी  ।  टेलीफोन  तथा  बेक  सरकारी  क्षुत्र  में
 यदि  आप  यात्रा  करना  चाहते  हैं  तो  बहां  भी  सरकारी  क्षेत्र  मौजूद  आप  पढ्रोल  पम्प  तंक
 स्कूटर  पर  जाएं  तो  वहां  भी  सरकारी  क्षेत्र  मौजूद  सरकारी  क्षेत्र  हमारे  जीवन  के  प्रत्येक

 हिस्से  में  मौजूद  है  और  यह  हमारे  वर्तमान  जीवन  से  एकीकृत  हो  गया  यही  पर  शिखर  है  जहां  हमने
 इसे  पहुंचाया  है  और  हम  गये  के  साथ  कहते  हैं  कि आपने  जो  आलोचना  की  है  इसके  बावजद  हमने  -

 इसे  व्यवस्थित  किया  हैँ  ।  यह  काल्पनिक  नहीं  है  ।  हम  ऐसा  करते  इसमें  कोई  अनिश्चित
 बात  नहीं  है  ।

 1960-61  में  सामान्य  कुल  घरेलू  उत्पाद  में  सरकारी  क्षेत्र  का  हिस्सा  प्रतिशत
 1983-84  में  यह  23  प्रतिशत  तक  पहुंच

 I,  »-मम  वार

 में कुल निवेश में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा केबल 27 प्रतिशत देश के कुल निवेश में सरकारी क्षत्र का हिस्सा 46.2 प्रतिशत तक पहुंच गया । पानी की बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की भूमिका 90 प्रतिशत से अधिक 240 ॥
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 इसमें  160  लाख  से  अधिक  लोग  कार्यरत

 _  इन  सब  उपलब्धियों  के  बाद  अब  हमने  यह  देखना  है  कि  इसके  लिए  क्या  भावी  नीतियां
 बताई  गई  हमें  त  केवल  इसके  आकार  में  अथवा  क्षेत्र  जहां  सूची  का  सम्बन्ध  बह  भी
 उद्योग  द्वारा  निर्दिष्ट  एक  उदं  श्य  में  बढ़ोत्तरी  करनी  बल्कि  हमें  इसे  सुदृढ़  भी  बनाना  है  ।

 कल  श्री  दिनेश  सिह  ने  यह  बात  कही  थी  कि  सरकारी  क्षेत्र  को  संसाधनों  के  प्रति  एक
 सकारात्मक  योगदान  देना  है  न  कि  नकारात्मक  और  सरकारी  क्षत्र  से अब  यह  आशा  की  जाती  हैं

 कि  वह  तिवेश  में  लगने  योग्य  संसाधनों  में  वृद्धि  ॥

 35,000  करोड़  रुपये  का  निवेश  या  जा  रहा  और  इस  कामे  को  करने  का  प्रवाश
 करना  गलत  नहीं  है  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  उन्हें  संकट  में  डाला  जाता  है  और  ऐसा  करनमे  के  लए
 कहा  जाता  हम  सभी  इसमें  शामिल  यह  सुनिश्चित  क्रने  की  जिम्मेदारी  हम  सब  पर  है  कि  यह  .
 जागे  बहु  और  हमें  इसमें  योगदान  देना  है  ।  इस  वर्ष  के  18,500  रुपये  के  केन्द्रीग  बजट  में

 11,747  करोड़  रुपए  करों  तथा  अन्य  संसाधनों  से  प्राप्त  होते  की  परिकल्पना  की  गई  है  और
 18,500  करोड़  रुपए  में  से  6,753  करोड़  रुपए  की  सरकारी  क्षत्र  के  आस्तरिक  संताधतों

 से  होमे  वाली  आय  के  रूप  में  कल्पना  की  गई  है  ।  सातवीं  योजना  पर्याप्त  रूप-से  सरकारी  क्षेत्ञ  के
 कार्य  निष्पादन  पर  निर्मर  हम  इसकी  अबहेलना  महीं  कर  यद्यपि  हथ  चाहें  तो  ली:हस
 ऐसा  नहीं  कर  सकते  |  यह  इस  पर  ही  निर्भर  है  क्योंकि  कराधन  के  मामले  में  हम  सीमा  के  पास

 पहुंच  रहें  हैं  जो  हमारे  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  2)  या  19  प्रतिशत  उधार  ली  गई'धनराशि
 के  बारे  में  हम  सीमा  के  पास  पहुच  रहे  हैं--श्री  इन्द्रजीत  जो  कल  इस्रके  बारे  में  बिम्तित

 की  जानकारी  के  यह  आन्तरिक  उपाय  के  बारे  में  है  न  कि  बहर  से  ली  गई  उधार  के

 बारे  मैं  उस  विषय  पर  बाद  में  बोलू ंगा  ।  उधार  ली  गई  धनराशि  के  बारे  में  हम  सीमा  के  पास

 पहुंच  रहे  हैं  ।  हम  यह  नहीं  कर  सकते  कि  घाटे  बढ़ते  जाएं  |  हमारी  सातवीं  योजना  के  लिए  शत

 जूटामे  के  केवल  दो  ही  रास्ते  सरकारी  क्षेत्र  के  आन्तरिक  संसाधन  और  स्वयं

 स्वयं  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  विकास  जो  हमारे  संसाधनों  के  ल्ोतो ंमें  वृद्धि  करेगा  ।  हमारे  लिए
 केवल  दो  ही  रास्ते  हम  ऋणी  घन  निश्चित  रूप  से  हमारे  सामने

 धन  सम्बन्धी  अड़चन  है  ।  हमें  प्रबन्ध  में  कुछ  परिवर्तत  करने  हमें  सरकारी  क्षंत्र

 को  और  अधिक  स्वायत्तता  देनी  होगी  तथा  उन्हें  उत्तरदायित्व  सौंपना  होगा  ।  यह  एक  व्यापक  श्रएम

 उतके  लिए-एक  भिन्‍न  वांद-विवाद  की  आवश्यकता  है  कि  इसक्रे  साथ  कंसे  निपटें  और  अपने

 सरकारी  क्षेत्र  में  केसे  सुधार  लाएं  ।  लेकित  संसाधनों  सम्बन्धी  अंड़चन  के  कारण  हमें  इस  कार्य
 के  पूर्ण  होने  की  प्रतीक्षा  रहती  है  ताकि  हमें  अपने  संचित  धनराशि  और  विद्यमान  क्षमता
 उपयोग  के  परिणाम  प्राप्त  होने  शुरू  हो  क्योंकि  सरकारी  क्षेत्र  में  अत्यधिक  पूजी  तिकेश

 अपेक्षित  क्षमता  का  उपयोग  न  करने  से  निश्चित  रूप  से  हानि  यदि  क्षमता  का  उपयोग

 नद्ठीं  किया  जाता  है  तो  हानि  होनी  अंनिवार्य  इसलिए  जब  हंमारे  सामने  संसाधन  सम्बन्धी

 ।  अड़चन  है  तो  हमें  अधिक  संसाधन  जुटाने  की  बजाए  उसमें  से  ही  अधिक  प्राप्त  करमा  यदि  हम

 !
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 संयंत्र  की  कार्य  क्षमता  में  कुछ  प्रतिशत  वृद्धि  करते  हैं  तो  यह  नए  संयंत्र  लगाने  के  बराबर  है  जिसमें

 करोड़ों  रुपये  निवेश  करने  पड़ेंगे  ।  हम  यह  कार्य  आज  प्रबन्ध  में  सुधार  विद्यमान  क्षमता

 का  उपयोग  करके  कर  सकते  जब  हमारे  सामने  संसाधन  सम्बन्धी  अड़चन  सो  यह  हमारी
 तकनीक  होगी  कि  अधिक  संत्ताधन  जुटाने  की  बजाए  विद्यमान  संसाधनों  से  भ्षिक  प्राप्त  किया

 यह  इसलिए  महीं  है  कि  कोई  ऐसा  चाहता  बल्कि  क्योंकि  उसमें  वास्तविक  सीमा  और  ऐसा
 क्यों  है  मैं  टसके  बारे  में  बाद  में  बोलूंगा  ।  .

 आज  सरकारी  क्षेत्र  को  सप्लाई  की  अडचन  तथा  मांग  की  अड़चन  का  सामना  करना  पड़

 रहा  सरकारी  क्षेत्र  क ेअधिकांश  मूल  आदानों  चाहे  यह  बिजली  कोयला  अथवा  कभी

 कभी  खुद  परिवहन  हम  एक  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  और  इसका  समाधान  दू  ढ़ने  का

 »  दायित्व  हमारे  ऊपर  है  ।  मांग  के  बारे  में  एंक  प्रमुख  अड़  चन  हम  इसे  तीन  भागों  में  विभाजित
 कर  सकते  जहां  सरकारी  क्षेत्र  के  उत्पादन  का  खुद  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  उपभोग
 किया  जाता  सरकारी  क्षेत्र  का  बाजार  ग॑र-सरकारी  क्षेत्र  में  है  जहां  इन  सभी  वस्तुओं  की
 खपत  दूसरा  है  प्‌  जीगत  जिसकी  मांग  गैर-सरकारो  क्षेत्र  में  होती  है  लेक्नि  यह
 व्यवस्था  में  समग्र  निवेश  के  प्रति  काफी  संवेदतशील  यदि  समग्र  निवेश  किया  जाता  है  तो
 मांगों  में  वृद्ध  होती  और  यदि  समग्र  निवेशों  में  कमी  आती  है  तो  मांग  में  वृद्धि  नहीं  होती  है ”
 और  हमारे  सरकारी  क्षेत्र  पर  प्रहार  करती  है  क्षेत्र  के  तीसरी  श्रेणी  के  उत्पाद  वे  हैं  जिनका
 सरकारी  क्षत्र  के  अन्य  एककों  द्वारा  उपभोग  किया  जाता  यहां  समस्वय  की  आवश्यकता

 कल  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  वेगन  कारखाने  के  बारे  में  जिक्र  किया  था  ।  यदि  रेलवे  के  वैगनों
 की  मांग  कम  होती  है  तो  वेगन  उद्योग  पर  इसका  प्रभाव  पड़ता  है  ।  इन  सभी  श्रेणियों  में
 आप  पायेंगे  कि  यह  सुनिश्चित  करमे  के  लिए  परस्पर  सम्बन्ध  आवश्यक  है  कि  समग्र
 चेतन  सक्तिय  तथा  स्वस्थ  है  ताकि  सरकारी  क्षेत्र  को बनाए  रखा  जा  क्‍योंकि  क्षेत्र
 में  रुणता  आने  में  अन्य  क्षेत्र  के  स्वास्थ्य  पर  प्रभाव  पड़ना  निश्चित  यही  आन्तरिक
 सम्बन्ध  हमें  रखना  है  ।  बजट  तथा  आधिक  नीतियों  में  यही  काम  करने  का  प्रयास  किया  गया
 और  सिवाए  इस  भावना  के  कि  हम  हस  कार्य  में  आगे  कार्यवाही  किसी  दूसरी  भावना  से
 इसका  गलत  अर्थ  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  ।  मैंने  बताया  है  कि  आंगे  और  भिवेश  करने  में  क्‍या

 मजबूरियां  तथा  अड़चनें  मैं  आपके  साथ  हूं  ।  श्री  पेहमान  ने  कल  जिक्र  कियाथा  कि
 योजनागत  खर्च  में  कमी  करनी  चाहिए  ।।  मेरे  विचार  में  यह  एक  उत्तर  हो  सकता  था  मेरे  विज्ञार

 यदि  यह  गैर-योजनागत  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  कहेगा  कि  जी  इसमें  कटोती  कर  .
 दीजिए  ।  लेकिन  मैं

 गे
 र-योजनागत  खर्च  के  कुछ  मुद्दों  का  जिक्र  कर  रहा  रक्षा-क्या  हमें  इसके

 खर्त  में  कमी  करनी

 झलेक  मानभोय  सबस्य  :  नहीं

 oft  भरी  जिश्यनाव  प्रताप  जो  ब्याज  हमें  देना  है  और  जो  किश्तें  देनी  हैं  ।  क्‍या  हम  इसमें
 कमी  कर  सकते  हैं  ?
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 कुछ  साननीय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।

 ओर  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  उ्वेरकों  तथा  खाद्य  सामग्री  पर  राज  सहायता  ।

 झनेक  साननोय  सदस्य  :  इसमें  वृद्धि  करती  चाहिए  ।

 झी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मानतीय  सदस्यगण  आपने  भी  वही  बजट  बंनाया  है  जो  मैंने

 बनाया  मुझे  आपकी  सहमति  मिल  गई  है  |  इस  तरह  से  गणित  में  हिसाब  लगाते  हैं  ।

 64  प्रतिशत  गेर-योजनागत  ख्ें  को आप  छ  नहीं  सकते  ।  शेष  दम  राज्यों  की  सामाजिक  कल्याण
 सम्बन्धी  गतिविधियों  और  अन्य  कारकों  की  जहां  आप  इंसमें  कटौती  कर  सकते  हैं  और  अत  में  यह
 4  अथबा  5  प्रतिशत  तक  का  के  लिए  वचनबद्ध  इससे  आपकी  संसाधन  सम्बन्धी  :

 समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  जो  हजारों  करोड़ों  में  वास्तव  में  क्या  होता  है  ?  जब  हम  ऐसे
 मार्मलों  पर  चर्चा  करते  तो  होता  यह  है  कि  योजनेतर  खचों  पर.इन  कठिनाइयों  का  प्रभाव  नहीं
 पड़ता  ।  जब  आप  बजट  और  योंजना  पर  बहस  करते  विकास  पर  चर्चा  करते  हैं  उसमें  बद्धि  क्‍यों

 नहीं  ऐसा  क्‍यों  नहीं  हुआ  तो  इसका  उत्तर  यह  है-क्योंकि  योजनेतर  खर्च  में  कटोती

 नहीं  की  गई  इसी  लिए  स्थिति  ऐसी  हम  इस  पर  सरसरी  नजर  डाल  रहे  हैं  जबकि  हमें

 गस्भी  रतापूर्वक  विचार  करना  उदाहरण  के  तौर  पर  हमारी  सीमाओं  पर  दबाव  से  जिसके
 लिए  हम  कुछ  बड़े  देशों  के  अभारी  हैं--जो  भी  उसका  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं
 क्या  होता  है  ?  कम  से  कम  संसाधनों  सम्बन्धी  प्रतिबद्धताएं  इतने  अधिक  कभी  नहीं  थे  ।  परन्तु  कम  से
 कम  हमांरी  रक्षा  के  हमारे  अपने  संरक्षण  के  लिए  संत्ाघन  प्रतिबद्ध  हो  जाते  हैं  और  यही
 वास्तविकता  कुछ  लोगों  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  एक  टेंक  की  कीमत  से  प्रत्येक  अस्पताल  में

 100  बिंस्तरों  वाने  75  अस्पताल  बनाए  जा  सकते  एक  आधुनिक  बम  वर्षक  हमें  30,000
 लड़कों  को  पढ़ाने  के  लिए  1000  कक्षाएं  द ेसकता  और  एक  आधुनिक  पनडुब्बी  जो  अभी  हमारे
 पास  नहीं  है  उसके  लिए  जितनी  धनराशि  खर्च  की  जाएगी  उससे  4  लाख  आवास  बनाए  जा  सकते
 हैं  जिससे  20  लाख  लोगों  को  आवास  मिल  सकता  फिर  क्‍या  होता  ?  जिस  विकास  के  बारे
 में  आप  पूछ  रहे  स्कूल  सभी  कुछ  बारूद  के  रूप  में  परिवर्तित  किया
 जा  रहा  हम।रे  देश  के--सन्मुख  न  केवल  हमारे  देश  अपितु  बहुत  से  देशों  के  केवल  दो
 ही  विकल्प  विकास  में  कटौती  करना  ।  इसका  क्‍या  परिणाम  होता  है  ?  जैसा  कि  आप  देखते
 विधटनकारी  शक्तियों  को  बढ़ावा  देने  वाले  ओर  सहायता  देने  वाले  आन्दोलनों  में  राजन॑तिक  स्तर
 पर  असस्तोष  व्यक्त  किया  जाता  दूसरी  और  जब  आपके  पास  साधन  कम  होते  हैँ  तो
 आप  जाकर  ऋण ले  लेते  हैं  |  दक्षिण  अमरीकी  देशों  में  क्या  होता  आफ  ऋण  के  फन्‍्दे  में
 जकड़े  जाते  और  इसका  श्रेय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  को  है  कि  इसके  बावजूद  भी  वह  इस
 देश  को  विजय  की  ओर  तया  आधिक  स्वतन्त्रता  की  ओर  ले  गई  हैं  और  यह  देश  अब  मुश्किलों
 सामना  भी  कर  सकता  *

 जहां  तक  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  बात  प्रश्न  यह  है  कि  इसका  क्‍या  स्थान  होता  चाहिए
 गन

 कि
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 और  यदि  इसकी  कोई  भूमिका  है  तो  वह  क्‍या  होनी  परन्तु  यह  निश्चित  है  कि  इसकी
 _

 भूमिका  सरकार  की  भांति  नहीं  हो  सकती  ।  यह  हमारी  चिरस्थाई  नीति  रही  है  कि  निजी  क्षेत्र  में

 धन  के  संचय  के  हम-सदा  खिलाफ  रहे  और  आज  भी  ऐसा  ही  है  ।  किन्तु  हमें  अपने  सावं  जनिक

 क्षेत्र  तथा  निजी  क्षंत्र  के  व्रिकास  के  अतीत  में  जाना  होगा  और  तभी  हम  उपाय  और  प्रतिक्रिया  तक

 पहुंच  सकते  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के
 बाद  जब  हमारे  १/स  विदेशी  मुद्रा  की

 कमी  विदेशी  मुद्रा  के

 संरक्षण  के  लिए  हमें  संरक्षणत्मक  नीति  को  अपनाना  पड़ा  ।  आयात  प्रतिस्थापन  ही  ओऔद्योगोकर्रण  एवं

 विकास  का  आधार  बन  यह  सही  रास्ता  था  और  यह  मांग  भी  थी  कि  औद्योगीकरण  का  विकास

 होਂ  और  इसी  कारण  हम  यहां  तक  पहुंचे  ओर  आज  उन्हीं  लाइसेंस  और  संरक्षण  रूपी  साथनों  से

 निजी  क्षेत्र  की  वह  इकाईयां
 जो
 आथिक  रूप  से  व्यवहार्य  नहीं  हैं  हमारी  इस  पद्धति  के  कारण  वित्तीय

 हूप  से  आज  भी  व्यवहायं  यद्यपि  उन  एककों  में  उत्पादकता  नहीं  है  फिर  भी  उन्हें  बहुत  लाभ  होता

 है  अधिक  लाभ  के  कारण  उन  क्षंत्रों  में  पू  जी  निवेश  की  जरूरत  नहीं  हमें  उनके  इस  आधिकी

 अन्याय  का  विरोध  करना  है--यह  कि  अब  आप  सरकार  के  सहारे  नहीं  चल  सकते  ।  आपको  अपने

 पांवों  पर  खड़ा  होता  होगा  ।  यदि  आपको  कुछ  शिकायतें  हैं  तो  भी  आपको  उन्हें  सहुन  करना  होगा
 ओर  बिल्कुल  यही  हमारे  द्वारा  रखी  विचारधारा  में  निहित  है  |  इस  प्रक्रिया  हालांकि  मैं  यहँ
 महीं  कहता  कि  हम  अपना  नियंत्रण  समाष्त  नहीं  कर  क्योंकि  एकाधिकार  कम्पनियों  के  लिए
 हमें  यह  नियंत्रण  जारी  रखने  होगें  तथा  विदेशी  मुद्रा  वितियमन  अधिनियम  के  अंतर्गत  कम्पनियों  के

 लिए  और  कुछ  प्रकार  के  आयात  के  लिए  यह  बनाए  रखना  फिर  भी  समय  ऐसा  है  कि  हमें
 घिंकार  के  नियंत्रण  की  नीति  को  छोड़कर  निर्धारित  नियंत्रण  की  नोति  की  अपनाना  क्योंकि
 विवेकाधिकार  के  नियंत्रण  की  नीति  से  बहुत  भ्रष्टाचार  उत्पन्न  होता  है  ।  मुझ्के  हांया  नहीं  कहने  .

 का  अधिकार  है  ।  लाइसेंस  कोटा  के  सम्बन्ध  में  अगर  मैं  निर्णय  लू  कि  आपको  संस्थागंत  वित्ते
 मिलेगा  या  अगर  मैं  बताऊं  कि  आपको  विदेशी  मुद्रा  मिल  सकती  है  या  महीं  तो  विभिस्ने  स्तरों
 पर  विवेकाधिकार  के  अनुरूप  निर्णय  होता  परन्तु  यदि  हम  वित्त  पोषण  और  विदेशी  मुद्रा  कीं
 श्राप्यता  की  प्रायमिकताएं  निर्धारित  कर  यह  राष्ट्रीय  प्राथमिकताएं  यह  आम  आदमी  के
 लिंए  है  न  कि  विलासमय  उपभोग  के  लिये  और  संस्थागत  वित्त  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  -

 फिर तय हो जाएगा कि हमने अपनी अअथंडयवस्था को नियंत्रित करने का एक परि्कृत : झाँघते विकसित कर लिया अब हमने स्वयं को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर लिया और मेरा विचार है कि ऋण नियंत्रण ब्याज नीति के परिष्कृत उपायों जवकि बूरस्थ नियन्त्रण का युंग आ गया मैं समझता हूं कि इन्हीं विधियों को हमें अपनाना चाहिये । भर धोरे-धीरें जिन भी क्षेत्रों में सम्भव हो विवेकाधिकार के नियंत्रण का स्थान निर्धारित नियन्त्रण को ले तैंना चाहिये । यह एक अलग बात है । इसी आशय से रुणण औद्योगिक इकाईयों - के वियये* में कहा शया बीभारो की यधार्थपरक स्थितियां भी विद्यमान हो सकती हैं । कपड़ा या जिंजली की कमी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऐसी स्थिति परन्तु जहां ग्ण स्थिति धन को उद्योग बाहर तिकाल कर दुरुपवोग के कारण है--रेसे कई सामले हैं--जहां अकारण ही कोई व्यक्ति
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 संस्थागत  वित्त  लेता  धन  को  वहां  से  निकाल  लेता  एक  और  लाइसेंस  प्राप्त  करता  हैं  और
 फिर  वित्तोय  संस्था  के  पास  जाता  है  कि  उसे  धन  दिया  जाये  और  उसे  धन  दे  दिया  जाता  है  ।

 यही  हम  नहीं  चाहते  ।  अगर  बिजली  चली  जाए  और  औद्योगिक  वित्त  प्राप्त  न  हो  तो  इस  नीति

 का  अन्धाधुन्ध  या  यांत्रिंक  प्रयोग  न  किया  अतः  ये  विचार  ध्यान  में  रहेंगे  ।  परन्तु  जिन

 इकाइयों  में  धनराशि  का  उद्योग  से  निकाल  कर  दुरूपयोग  किश  जाता  है  वह  इकाइयां
 दाँयी  होंगी  और  धनराशि  को  निकालने  के  जिम्मेदार  प्रबन्धकों  को  संस्थागत  वित्त  की  सुविधा  नहीं
 दो  जानी  चाहिए  ।  मैंने  समाचार  पत्रों  में  देखा  है  कि  श्री  मोदी  ने  बड़ी  तीखी  प्रतिक्रिया  व्यक्त

 की  है  |  श्री  बिरला  ने  भी  इन  बजट  प्रस्तावों  पर  तीक्षी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  ।  मैं

 पूर्वक  कहूंगा  कि  हम  अपने  संसाधनों  का  अपव्यय  नहीं  कर  सकते  ।  हम  अस्थायी  तरीकों  से  नहीं
 लल  सकते  कि  कोई  भी  आए  ओर  कहीं  भी  लगा  हम  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करेंगे  और

 सम्बन्धित  अभ्यास  जारी  प्रो०  मथु  दंडवते  ने  घोषणा  के  औचित्य  के  बारे  में  एक  प्रारम्भिक

 मुह  का  उल्लेख  किया  है  ।

 प्रो०  मधु  वंडवलते  :  श्री  रूसो  मोदी  के  बाद  आप  आ  Bee

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  अब  मैं  सम्बन्धित  विषय  पर  आता  हूं  ।  आपके  श्री

 इन्त्जीत  गुप्ता  ने  कहा  और  आप  दोनों  के  लिए  मैं  संयुक्त  रूप  से  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।  एक  बात

 बजट  और  आर्थिक  नीति  सम्बन्धी  निर्णय  और  इसको  अंवस्थिति  के  सम्बन्ध  में  कही  गई  !-।

 प्रो०  मध्‌  दंडवते  विशेष  रूप  से  इन  शब्दों  का  प्रयोग  किया  वर्ग  के  समर्थक  हैं  और

 यह  सामाजिक  नहीं  हैं  ।

 प्रो  सधु  दंडबले  :  बहुंत  कम  लोगों  की  अत्याधिक  भलाई  का  काम  किया

 भी  विश्थनाथ  प्रताप  सिंह  :  सामाजिक  सुरक्षा  की  योजना  बहुत  कम  लोगों  के  लिए  है  और

 यह  समाज  विरोधी  है  ?  फसल  बीमा  योजना  बहुत  कम  लोगों  के  लिये  है  और  क्या  यह  समाज  क्या

 विरोधी  है  ?  कामगारों  को  उनका  समान  प्राप्य  प्रदान  करने  की  सुरक्षा  के  लिए--यह  बहुत  कम

 लोगों  के  लिये  है और  क्या  यह  समाज  विरोधी  बोनस  की  धनराशि  की  सोमा  को  750  रु०  से

 बढ़ाकर  1600  रु०  बहुत  कम  लोगों  के  लिए  है  और  कया  यह  समाज  बिरोधी  हु  ।

 अब  स्टाक  विकल्प  की  नीति  को  ही  लें  जहां  भी  यह  सम्भक  होने  की  बात  करते

 जब  सरकार  ने  अपने  कर्मचारियों  और  नियोजकों  शेयर  खरीदने  का  अधिकार  दिया  है  यह  भी

 .  बहुत  कम  लोगों  के  लिए  है  और  कया  यह  समाज  विरोधी  है  ?  छंठनी  भत्ते  को  20,000  ९०  से

 बढ़कर  50,000  रुपए  करना  बहुत  कम  लोगों  के लिए  है  और  क्‍या  यह  समाज  विरोधी  है  ?

 औद्योगिक  अम  के  श्रमिकों  की  मअदूरी  की  सुरक्षा  के  लिएं  यह  मड॒दूरी  1.3'  रुपये  से  बढ़ाकर
 1.65  रुपए  कर  दी  गई  और  यह  क्‍या  कम  लोगों  के  लिए  है  और  क्या  यह  समाज  विरोधी

 यह  सब  वजट  में  प्रदात  किए  गए  संसाधनों  से  आता  हम  कंसे  कह  सकते  हैं  कि  यह  उसका

 भाग  नहीं  है  ?  1100  करोड़  रु०  की  खाद्य  सहायता  ठीक  है  यह  बजट  को  अंग  है--बहुत  कम

 243



 वित्त  1985  10  1985

 विद्वमाथ  प्रताप

 लोगों  के  लिए  है  और  समाज-विरोधी  है  ?  राज्यों  को  30  प्रतिशत  के  स्थान  बढ़ाकर  35
 प्रतिशत  दी  जाने  वाली  रांज  सहायता  जो  सिचाई  गरीबी  कार्यक्रमों  के  लिएं  होगी  यह

 बहुत  कम  लोगों  के  लिए  है  ओर  कया  यह  समाज-विरोधी  कृषि  उपकरणों  से  उत्पाद-शुल्क
 हटाना  भी  बहुत  कम  लोगों  के  लिए  है  और  18  करोड़  रुपये  की  खाद-सहायता  भी  जो  हमने  प्रदान
 की  है  क्‍या  बहुत  कम  लोगों  के  लिए  है  और  क्या  यह  समाज  है  ?

 श्री  इलजोत  गुप्त  :  मुझे  आशा  है  कि  आप  श्रो  रीगन  के  बारे  में  कुछ
 बतायेंगे  ?

 ॥

 श्री  विववनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  श्री  रीगन  के  बारे  में  भी  कुछ  जरूर  कहूंगा  ।  हमारे  लिए
 केवल  एक  अंतर  है  ।  यह  हमारे  लिए  समाजवादी  उपाय  यह  उपाय  यह  आपका
 सामान्य  समाजवाद  नहीं  बल्कि  यह  हमारा  ठोस  समाजवाद  है  ।

 )

 क्योंकि  हम  कर  की  चोरी  करने  वालों  का  पता  लगाने  के  लिए  विशेष  अदालतें  बना  रहे
 हम  घनवान  वर्ग  के  समर्थक  हैं  ।  ह ह  e

 प्रो०  सघु  इण्डबले  :  कर  की  चोरी  करने  का  पता  लगाकर  उन्हें  विशेष  अदालतों
 सम्मुख  पेश  करने  में  समर्थ  के  लिए  शायद  आप  चाहते  हैं  कि  कर  की  ज्ोरी  करने  वाले  पैदा
 किए  जाने  चाहिए  ।  इसे  प्राथमिकता  दी  गई  इसका  परिणाम  यही  होगा  ।

 शो  विश्वनाथ  प्रताप  सह  :  श्री  दंडवले  मैं  करों  आदि  की  बात  नहीं  उदा  यदि
 जो  बु;छ  आप  कह  रहे  हैं  वह  है  तो  अब  आगे  कोई  राजस्व  की  प्राप्ति  नहीं  होगी  ।

 शीमतो  फूजरेणु  गृहा  :  तस्करों  पर  भी  मुकहमा  चलाना  होगा  ।

 आओ  विदबनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  अभी  इस  पर  भी  बात  करूंगा  ।  हमने  इस  वर्ष  यह  व्यवस्था
 की  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  ऋण  लेता  है  अथवा  10,000  रुपये  से  अधिक  पूजी  जमा  करता  है|
 और  यदि  यह  घनराशि  चैक  जमा  नहीं  की  और  यदि  कोई  व्यक्ति  दो  बार  ऐसा
 अपराध  करता  है  तो  उसे  छह  अथवा  सात  माह  की  कद  हो  सकती  है  ।

 निगमित  क्षत्र  से  कुल  प्राप्त  राशि  के  सम्बन्ध  इस  वर्ष  हम  निगमित  क्षेत्र  से  251
 करोड़  रुपये  प्राप्त  कर  रहे  बजट  में  इस  पर  विचार  किया  गया  और  आप  कह  रहे  है  कि
 हम  सब  कुछ  निगमित  क्षेत्र  को  दे  रहे  हूँ  ।  कानुनी  सीमा  को  सिर्फ  |  प्रतिशत  बढ़ा  देने  से  बेंकों
 को  एक  निश्चित  धनराशि  अर्थात  100  करोड़  रुपये  रिजव॑  बेंक  के  पास  जमा  करने  पड़ंगे  इस
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 प्रकार  जो  राशि  निजी  क्षेत्र  को  उपलब्ध  होती  वह  अब  रिजव  बेक  के  पास  आ  हमने  इसे
 घ्रिफे  एक  प्रतिशत  ही  बढ़ाया  |  ओर  यही  क्षेत्र  है  जहां  सरकारी  क्षेत्र  तथा  निजी  क्षेत्रों  की

 की  बात[आती  यह  प्रतियोगिता  संसाधनों  के  वितरण  में  यह  बात  अन्य  क्षेत्रों  में

 नहीं  आती  और  अन्य  क्षेत्रों  में  ये  दोनों  साथ  साथ  चलते  हैं  ।  आप  सांस्थगित  वित्त  उपलब्धता
 को  देखे  हैं  कि  हमारी  सरकार  के  पास  क्या  है  और  हमारी  विदेशी  मुद्रा  कितनी  है  तथा  विदेशों  से

 हमें  कितता  प्राप्त  होता  हमें  यहां  संतुलन  स्थापित  करना  है  और  इस  बात  का  निर्णय  करना

 है  कि  हमारा  मुकाव  किस  तरफ  होगा  ।  इन  दोनों  में  विरोध  इस  प्रकार  से  हमें  सुनिश्चित
 करंना  है  और  वह  बहुत  जटिल  हो  जाता  किन्तु  वह  अलग  बात  है  ।

 |

 इस  बात  का  प्रदर्शन  तथा  ढिढोरा  पीटा  जा  रहा  रहा  है  कि  सरकार  ने  अपने  राजकोष  के
 दरवाजे  निजी  क्षेत्रों  के  लिए  खोल  दिए  हैं  और  हमने  उन्हें  एक  बहुत  उपहार  दिया  किन्तु
 4000  करोड़  रुपये  के  प्रत्यक्ष  कराधान  में  से  यह  सिर्फ  116  करोड़  रुपये  है  ।  बस  इतना  ही  है  ।

 ही  इस  तरह  में  ढ़िढोरा  पीटा  जा  रहा  आप  इसका  प्रतिशत  ज्ञात  कर  सवते  हैं  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  आय  कर  की  दर  कम  कर  दी  गई  है  और  हस  प्रकार  समाजवादी
 मार्ग  छोड़  दिया  गया  है  ।  जहां  तक  आय  कर  का  सम्बन्ध  है  हमने  उसे  97  प्रतिशत  से  घटाकर
 62  प्रतिशत  कर  दिया  है  ।  जब  हम  35  प्रतिशत  तक  पहुंच  गए  थे  तो  हमें  पूंजीवादी  नहीं  मान
 लिय्रा  गया  हम  अब  भी  समाजवादी  .

 की  नारायण  चोबे  :  आप  कभी  भी  समाजवादी  नहीं  रहे  ।  हमने  ऐसा  कभी  भी  नहीं
 श्री  विध्यमाय  प्रताप  सिंह  :  ठीक  है  अब  आप  अपनी  बात  बदल  रहे

 प्रो  ०  सघु  ठण्डबते  :  हमने  कभी  नहीं  कहा  कि  आप  समाजवादी  हमते  ऐसा
 कभी  नहीं  लगाया  ।

 2.59  स०  प०

 महोदय  पोठासीन

 झी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  इस  मामले  में  भी  आपको  निरत्तर  कर  दूंगा  ।  उनके
 पास  समाजवाद  के  लिए  एक  पाकेट  थर्मोमीटर  है  ।  जैसे  ही  टेक्स  की  दर  97  से  62  प्रतिशत  भाई
 उन्होंने  अपना  थर्मोमीटर  इस्तेमाल  करके  तापमान  देखकर  यह  कह  दिया  कि  यह  अब  भी
 वाद  किन्तु  जब  यह  62  प्रतिशत  से  50  प्रतिशत  हुआ  तो  थर्मोम्ीटर  के  तापमान  ने  बताया
 कि  यह्‌  पूंजीवाद

 बाद  विवाद  टेक्स  के  ढांचे  के  बारे  में  नहीं  मूलभूत  मामला  सम्पत्ति  के  स्वामित्व
 बारे  में  और  इधर  उधर  टेक्स  की  दरों  में  फेर  बदल  करने  से  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण  मैंने  इस
 तरह  नहीं  बताया  यही  वाद  विवाद  का  सार  हमें  सम्बन्धित  विषय  पर  ही  वांद  विवाद
 करना  चाहिएं  अन्य  बातों  पर  नहीं  ।
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 शी  सी०  माधव  रेड्डी  विवाद  का  रुख  अधिक  महत्व  रखता  है  ।  आप  किशन

 दिशा  में  जा  रहे  हैं  ?

 tt  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  कल  श्री  माधव  रेड्डी  ने  दिशा  का  प्रश्न  उठाया  उन्होंने
 दावा  किया  था  कि  हमने  निजी  क्षेत्रों  के  लिए  धनराशि  की  सीमा  बिना  किसी  दिशा  के  बढ़ांद्थी

 है  उन्होंने  कहा  कि  निजी  क्षेत्र  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  उत्पादन  करते  लगेगा  ।  और  मूल्य  अढ़ा  देगा  ।

 यह  उनका  आधारभूत  सिंद्वान्त  कल  मैंने  विद्यूत  तथा  संचार  क्षेत्रों  के  लिए  कुछ  बातें  कही
 थी  ।.  हम  उन  चोजों  को  वहां  दे  रहे  हैं  जहां  इस  प्रकार  कार्य  हो  सकता  है  और  उसे  यह  दिशा  दी
 जा  सकती  यह  एक  सही  बात  और  ऐसा  नहीं  है  क्रि  हेम  उससे  घेखबर

 एक  सहिला  सदस्य  ने  तरकरों  के  बारे  में  कहा  उन्हें  यह  जानकर  प्रसन्नता  .  होगी  कि
 इस  वर्ष  को  पहले  4  महीनों  में  20  करोड़  रुपये  का  सोना  पकड़ा  जबकि  पिछले  पूरे  ब्ष  में

 रोड  रुपये  का  सोता  पकड़ा  गया  था|  तस्करी  को  रोकने  की  दिशा  में  हमने  यह  प्रगति  की  ध्सी

 प्रकार  इन  चार  महीनों  में  60  करोड़  रुपये  का  तस्करी  का  सामान  पकड़ा  गया  है  ।  जबकि  गत  वर्ष

 की  पूरी  अवधि  में  भी  लगभग  60  करोड़  रुपये  का  तस्करी  का  माल  पकड़ा  जो

 लड्धि  हमें  पूरे  एक  वर्ष  में  होनी  चाहिए  थी  वो  हमें  वर्ष  के  पहले  चार  भहीमों  में  ही  हो  गई

 शर्थात  यहां  हमारी  उपलब्धि  बढ़ी  है  ।

 अब  चीजों  के  मूल्यों  का  प्रण्न  आता  जो  इस  तरफ  तथा  उस  तरफ  दोनों  ही  तरफ  के

 लोगों  के  भाषणों  से  इसका  जिक्र  किया  गया  है  मैं  भी  दससे  अलग  हीं  हूं  ।  जहां  शक्त  पुल्पों  का

 सम्बन्ध  है  मैं  भी  आपके  साथ  हूं  ।  मैं  समझता  हमें  शान्ति  से  और  मिलजुल  कर
 बला  करना  चाहिए  किल्तु  मैं  बीमारी  के  पता  लगाने  झे  बारे  में  बात  कहना  चाहूंगा  )  मान  लीजिए

 बुखार  है  तो  उसका  ठीक  से  पता  लगाया  जाना  चाहिए  |  बुखार  तो  है  किन्तु  यदि  आप  टाइफायड
 के  स्थान  पर  मलेरिया  समझ  लें  तो  भाप  कुतीस  देंगे  और  मर  जायेगा  ।

 री  नारायण  चोबे  :  यह  आंन्य  ज्वर

 झी  विदवनाथ  प्रताप  सिंह  :  तो  आपको  पता  लगाना  है  कि  इसके  विभिन्‍न  कारण  कौन-कौम
 से  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  बजट  का  असर  नहीं  भेरे  विचार  से  4  या  5  तत्व

 सम्मिलित[हैं  ।  एक  कारण  मौसम है  |  दूसरा  बजट  बजट  दो  बातें  होती  कर  तथा  घाटा  |
 इस  समय  घाटा  कारण  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  पांच  सप्ताहों  में  उसका  ऐसा  असर  नहीं  हो
 सकता  ।  अतः  कर  ही  वह  कारण  है  जिसका  मूष्यों  पर  प्र  भाव  पड़ा  है  ।

 अब  नियंत्रित  मूल्यों  को  इस्पात  के  मूल्य  अथवा  रेलवे  भाड़े  जिमका  निर्भारक
 सरकार  करती  मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि  हुई
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 इसके  अलावा  जैसे  कि  चीनी  आदि  के  उत्पादन  में  कमी  एक  क्फ्र्ण  |  4,
 इस  वर्ष  चीनी  के  उतादन  में  22  प्रतिग़त  की  कमी  आयी  है  ।  बजट  हो  या  नहीं  उत्पादन  में

 आने  के  कारण  मूल्यों  पर  दबाव  पड़ेगा  ही  ।

 पांचवा  कारण  है  मुनाफाखोरी  मनोवैज्ञानिक  कारणों  से  मुनाफा  कमाना  जैसे

 का  फायदा  उठाना  अथवा  बजट  को  बहाना  बना  कर  मूल्य  बढ़ाना  ।  इस  प्रकार  मूल्य  वृद्धि
 पांच  कारण  हैं  ।

 पहले  कारण  अर्थात्‌  मौसम  के  बारे  में  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  उन्हें  गए  प्राफ
 की  तरफ  आकर्षित  करूंगा  शायद  उन्हें  मिल  गया  यदि  आप  इस  पर  नजर  मारे  तों'**

 प्रोਂ  सधु  दण्डवर्ते  :  मैं  चाहता  हूं  कि  आपको  इसके  साथ  वर्ष  1977-78  तथा  1978-79
 के  भी  आंकड़े  देने

 .  ओ  विश्वनाथ  प्रताप  दण्डवते  जी  मैं  समझता  हुं  कि  इससे  कोई  अधिक  फर्क

 पड़ेगा  ।  इसीलिए  मैंने  एक  साल  को  अर्थात  1979-80  के  जमता  पार्टी  के  वर्ष  के  आंकड़े  शामिल

 किए  किन्तु  वह्‌  एक  सामान्य  कारण  आप  इसे  वर्षों  तक  देख  सकते  क्राप  यदि  इस
 ग्राफ  को  देखें  तो  7  वर्ष  तक  के  तक्ष्यों  का  पता  लगा  सकते  यह  सात  वर्षों  के  थोक  मूल्यों  के

 आंक़ड़े  आप  देखेंगे  कि  मार्च  से  अगस्त  तक  सभी  सातों  वर्षों  में  थोक  के  मूल्यों  में  वद्धि  हुईं
 और  पिछले  वर्ष  में  भी  यही  रूख  रहा  |  अगस्त  के  बाद  से  ही  मलयों  में  कमी  आनी  शुरू  हुई  ।

 प्रत्येक  बार  बजट  के  कारण  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  है  ये  जो  आम  घारणा  है  बिल्कुल  गलत

 यदि  हम  वित्त  वर्ष  को  सितम्बर  से  आरम्भ  करें  तो  वित्त  मंत्री  सबसे  खुश  व्यक्ति  होगा  क्योंकि

 इससे  मौसम  का  अधिक  प्रभाव  बजट  पर  अवश्य  ही  पड़ गा  ।  किन्तु  मैं  नहीं  कहता  कि  बजट  का

 कोई  भी  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  यहां  मंत्रालय  अयवा  किसी  दल  का  बचाव  करने  का  प्रश्न  नहीं  है

 किन्तु  इस  मामले  में  मै ंआपका  भागीदार  होना  हुं  और  हमें  यह  पता  लगाना  अआऋहिए  कि

 इसका  समाधान  हम  कंसे  कर  सकते  ।

 कुछ  बातें  हमारे  सामने  आयी  दुग्ध  साबुन  और  गुड़  आदि  के  मूल्य
 .  बढ़  हैं  ।  गुड़  के  मूल्य  पिछले  वर्ष  भी  मार्च  अगस्त  के  बीच  की  अवधि  में  बढ़  60.9  प्रतिशत  बढ़े

 थे  |  पिछले  वर्ष  पहले  यह  वृद्धि  37.1  प्रतिशत  थी  तथा  इसके  बाद  33.1  प्रतिशत  |  मैं  इस  बिवरण

 में  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  क्योंकि  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का
 समम  हो  रहा

 जब  की  गई  समीक्षा  के  अनुसार  बजट  का  जो  प्रभाव  पड़ा  हैं  वह  करों  के  कारण  है  ॥

 16  मार्च  ओर  20  अप्रैल  के  बीच  में  मूल्य  सुचकांक  में  की  वृद्धि  हुई  हे  करों  कर  प्रभाद  '

 2.4  में  से  सिर्फ  २.53  है  जिसमें  पेट्रोलियम  उत्पाद  ठंडे  सीमेंट  तथा  वनस्पति  क्रदि

 शामिल  मेरा  मतलब  यह  है  कि  इन  वस्तुओं  पर  कर  लगाया,ग्रया  ऐसी(बीजें  अधिक  गहीं  है
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 जिदवनाथ  प्रताप

 सरकार  द्वार  नियंत्रित  मूल्यों  में  वृद्ध  का  असर  .56  अतः  नियंत्रित  मूल्यों  का
 तथा  करों  का

 कुल  प्रभाव  2.4  में  से  1.10  है  तथा  अन्य  कारण  श्रर्थात  मौसम  का  प्रभाव  तथा  मुनाफाखोरी  का

 प्रभाव  1.30  इस  प्रकार  यह  आधे  से  भी  कम  और  मैं  सोचता  हूं  कि  मूल्यों  में  कुछ  कमी  भी

 हुई  गेहूं  तथा  दालों  के  मूल्यों  में  कुछ  कमी  हुई  यह  विस्तृत  जानकारी  अब  हम  थोक  के

 मूल्यों  का  सूचकांक  की  और  इससे  ज्ञात  होता  है  कि बजट  के  अतिरिक्त  भी  ऐसे  कारण  हैं

 जिनके  कारण  मल्यों  में  कमी  आती  एक  विकल्प  है  व्यय  में  कटौती  करना  पर  वह  किस  सम्बन्ध

 में  की  योजनागत  मामलों  में  की  जा  सकतो  है.था  गैर-योजनागत  मामलों  में  अन्यथा  अधिक

 ऋण  लेना  होगा  अधिक  कर  अधिक  कर  होंगे  तो  मूल्य  अधिक  होंगे  ।  और  इस  सम्बन्ध  में

 मेरी  आलोचनायें  पहले  ही  हो  चुकी  है  ।

 झी  एड्झा्डो  फंलीरों  :  उत्पादन  बढ़ायें  ?

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  वही  बात  बजट  में  अन्य  बात  जो  कही  गई  थी  बह  यह

 हैं  कि  दो  महीनों  में  2.4  गुणा  की  वृद्धि  हुई  है
 ।  यह  सच  नहीं  यदि  आप  इस  ग्राफ  के

 आंकड़े  देखें  तो  पायेंगे  कि  जहां  में  पहले  6  महीनों  में  7.3  की  वृद्धि  हुई  किन्तु  पूरे  वर्ष  में

 यह  सिर्फ  5.2  थी  तो  इसमें  बढ़ोत्तरी  नहीं  हुई  है  क्योंकि  पहला  प्रभाव  इसमें  निहित  एक  बार

 मूल्य  ठीक  हो  जाते  हैं  तो  इनमें  कमी  आ  जाती  अब  इसका  प्रभाव  केवल  घाटा  उसक

 प्रभाव  पूरे  वर्ष  पर  हो  सकता  है  और  वही  हमें  सुव्यवस्थित  तथा  नियंत्रित  करना  इस  वाद  ु
 विवाद  से  मुझे  ओर  बल  मिला  है  और  मैं  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  सभा  इस  बारे  में  एक  मत  है
 कि  बहुत  कहे  उपाय  किये  जायें  ।

 '

 (  स्यवधान  )

 प्रो०  मजु  बच्डवले  :  यह  स्रमय  से  पहले  प्रशंसा  है  ।

 झी  विश्थमाथ  प्रताप  :  हो  सकता  कुछ  अप्रिय  उपाय  भी  किए  जायेंगे  लेकिन  यदि

 मूल्यों  पर  नियंत्रण  करना  है  तो  हमें  वे  उपाय  करने  हमें  ऐसे  उपाय  करने  हेतु  संभा  की
 शक्ति  प्राप्त  है  ।  मैं  वह  कदम  उठा  सकता  हूं  ।  क्योंकि  किसी  प्रस्ताव  से  लोग  अधिक  महत्वपूर्ण
 हर  प्रस्ताव  जनता  के  लिए  ही  किया  जाता  है  और  हस  प्रयोजन  हेतु  मैं  सोचता  हूं  हमें  हर
 श्यक  व्यवस्था  करने  के  लिए  लचीला  रबंया  अपनाना

 ओबवरड्राफ्टों  के  विषय  में  एक  प्रश्न  उठाया  गया  था  और  आठवें  वित्त  आयोग  के  विषय  में
 भी  ।  छठी  योजना  में  राज्यों  के बजट  संसाधनों  की  स्थिति  कुछ  इस  प्रकार  ठीक  मैं  राज्यों
 का  नाम  नहीं  लूंगा  पहले  ही  बहुतों  का  नाम  लिया  जा  चुका  है  और  हर  व्यक्ति  जानता  है  कि
 स्थिति  क्या  मूल  रूप  से  राज्यों  के बजट-संसाधन  ओर  राज्यों  के  उद्यमों  से  प्राप्त  अददान  का
 आकलन  छठी  योजना  के  लिए  20,000  करोड़  रुपये  किया  गया  लेकिन  26,000  करोड़
 रुपये  की  तुलना  में  राज्यों  स ेकेवल  ।  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए  जो  8,067  करोड़  रुपये  का
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 कम  था  ।  जबकि  ऋण  की  राशि  में  160  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  और  केन्द्रीय  सहायता  राशि
 में  204  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  की  गई  ।  रिजवं  बेंक  आफ  इण्डिया  से  लिया  गया  ओवर  थो
 राज्यों  के  लिये  एक  स्रोत  बन  गया  की  राशि  6,128  करोड़  रुपये  तो  स्थिति  यह  थी  ।
 अब  जब  ओवर  ड्राफ्टों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  मैंने  यह  मालूम  किया  कि  एक  दिन  में  ओवर

 ड्राफ्ट  30  करोड़  रुपये  बढ़  गया  है  ओर  अगले  दिन  यह  40  करोड़  रुपये  बढ़  इस  वित्तीय
 स्थिति  को  बचाना  आवश्यक  हसलिएं  ओवर  ड्राफ्ट  1850  करोड़  रुपये  पर  छिथिर  करने  के

 लिए  यह  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  ।  अतः  इसे  कम  करना  पड़ा  था  ।  हम  इससे  खुश  नहीं  हैं  केवल  यहीं
 नहीं  ।  यदि  राज्यों  का  विकास  होता  है  तो  देश  का  विकास  होता  लेकिन  ऊपर  से  देख-रेख

 करने  की  एक  पद्धति  मैं  आठवें  वित्त  आयोग  तथा  अन्य  बातों  के  विषय  में  कुछ  नहीं  कहना
 चाहता  ।  लेकिन  मैं  आपको  यह  बताना  चाहूंगा  कि  विद्यमान  पद्धति  कै  अंतर्गत  आठवें  वित्त  आयोग

 नें  1984-85  में  जो  दिया  गया  था  उसकी  अपेक्षा  1985-86  में  अधिक  नहीं  दिया

 1984-85  के  दौरान  केन्द्र  से  मेजे  गये  फेत  के  आंकड़े  दिये  गये  हैं  ।

 अब  एक  चीज  को  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  करना  वहूं  मद  जिसके  लिये  राज्यों  को  धन

 आवंटित  किया  गया  है  उत्त  पर  निगरानी  रखनी  धत  को  किसी  ओर  मद  में  खच
 करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  योजना  व्यय  को  गैर-योगना  पर  व्यय  नहीं  किया  जायेगा

 ऐसा  अनुशासन  हमने  किया  है  ।  अनुशासन  होना  ही  चाहिए  ।  जब  मैं  अनुशासन  की  बात  करता

 हूँ  तो  मैं  स्वयं  को  भी  भनुशासन  वह  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  अपने  लिए  भी  अनुशासन  चाहता  हूं  ।

 भी  नारायण  चोबे  :  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 थी  विदवनाथ  प्रताप  सिंह  :  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  अपने  हाथ  मजबूत  कर  लिए  हैं  ।

 ऋण  के  विषंय  में  एक  प्रश्न  कहा  गया  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  चले  गये  उन्होंने  कहां
 था  कि  बहुत  से  विदेशी  ऋण  लिए  गए  हैं  ।  श्री  रामसिंह  यादव  ने  कह्दा  कि  हमने  अ तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  की  ओर  किश्तें  स्वीकार  नहीं  की  यह  हमारी  अर्थ  व्ययस्था  की  शबित  निर्यात  से  होने
 बालो  आय  का  सम्बन्ध  अवश्य  ही  विदेशी  ऋण  मुगतान  से  परोक्ष  रूप  से  यह  12  से  13

 प्रतिशत  की  सीमा  में  है  जिसका  अर्थ  है"भारत  की  विश्वसनीयता  में  वृद्धि  हो  रही  देशी  और

 विदेशी  ऋणों  के  स्‍तर  पर  कोई  समस्या  नहीं  है  |  1970-71  में  यह  केन्द्रीय  सरकार  के  कुल  व्यय

 का  लगभग  सात  प्रतिशत  1985-86  में  यह  4.5  प्रतिशत  था  ।  इस  भ्रकार  इसका  प्रबन्ध  बहुत
 अंच्छी  तरह  से  हो  रहा  है  ।

 प्रो०  सघु  दष्डबले  :  क्या  आपको  विश्वास  हूँ  कि  उपसेक्त  आंकड़े  सही  मेरे  विचार  से

 1970-71  में  कुल  व्यय  लगभग  3  प्रतिशत  था  और  1985-86  5-86  में  उधार  का  अनुपात  10

 ओर  विह्वनाथ  ब्रताप  लिह  :  यही  आंकड़ें  मुझे  दिए  गए  फिर  भी  मैं  जांव
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 विदंधताज  प्रताप
 '
 बदि  यह  तीन  प्रतिशत  भी  था  तो  अब  यह  4  प्रतिशत  हैं  और  तब  भी  तरक॑  मजूबत  हैं  ।  हमने

 स्थिति  मैं  सुधार  किया  है  ओढ  देश  ने  इसका  सुचारू  प्रबन्ध  किया

 क्या  आपने  10  प्रतिशत  कहा  यां  3  प्रतिशत
 ेु
 १

 प्रौ०  सथु  इण्डवते  :  सिंह  प्रतिशत

 भरी  चिहवनाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  मेरा  आंकड़ा  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  इण्डबते  :  यह  3  प्रतिशत  से  बढ़कर  10  प्रतिशत  हो  गया  है  ।
 द

 भरी  विदषनाथ  प्रताप  सिंह  :  मेरे  विंचार  से  यह  10  प्रतिशत  नहीं  है

 प्रौ०  मधु  बण्डवते  :  यह  राशि  मैंने  नहीं  बल्कि  आपने  खर्च  की  है  ।

 क्षी  बिदवताथ  प्रताप  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  लेकिन  इस  अनुक्रम  में

 4.5  प्रतिशत  या  5  प्रतिशत  ।
 ॥

 मैं  व्यापार  नीति  के  बारे  में  थोड़ा  सा  कह  कर  अपने  भाषण  को  समाप्त  करना  चाहता

 इस  विषय  में  बहुत  कुछ  कहा  गया है  कि  यह  उदारबवादी  व्यापार  नीति  है  और  इसंके

 ह्वरूप  ऋण  संकट  पैदा  हो  जायेगा  और  विंदेशी  मुद्रा  बाहर  जायेगी  ।  लेकिन  यदि  आप  आयात

 नीति  की  ओर  देखे  या  किसी  ऐसी  नीति  की  ओर  भी  -  देखें  जो  स्वतन्त्र  और  प्रतिबन्धित  हो
 आपके  आयात  का  65  प्रतिशत  आपकी  नीति  से  बाहर  अधिकतर  खाद्य

 तेल  और  सीमेंट  का  आयात  कियां  जाता  है  तथा  अलौह  धातुओं  का  निर्यात  किया

 जाता  जायात  सरकार  के  निर्णयों  के  अंतर्गत  किया  जाता  लेकिन  ये  नीति  सम्बन्धी  निर्णय

 इसलिए  65  प्रतिशत  आयात  नीति  के  अन्तर्गत  नहीं  होता  ।  थदि  इस  सहायता  में  आप

 बह  जोड़  जिसकी  अपको  परियोजनाओं  के  लिए  आवश्यकता  है  और  यदि  आप  उस  आधे  से
 अधिक  भाग  को  देखें  जिसके  लिए  ऋण  फी  आवश्यकता  है  |  तो  यह  पूंजीगत  वस्तुओं  और  कच्ची
 सांमंब्री  का  35  प्रतिशत  है  ।

 .._  इसके  लिए  उदार  नीति  सम्बन्धी  आपका  बाद-विवाद  आयात  के  केवल  10  प्रतिशत  के
 लिए  है  ।  इस  10

 प्रतिशतਂ
 पर  आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  आपने  इसे  उदार  रखा  है  या  प्रतिबंधित

 बना  दिया  है  ।  लेकिन  यह  10  प्रतिशत  कसर  की  तरह  बढ़ना  नहीं  इस  पर  नजर  रलिए
 जऔर'इस  वर  नियंत्रण

 यदि  आप  ब्यापार  के  अन्तर  को  देखें  तो  उससे  पता  चलेगा  कि  प्रगति  हुई  है  ।  व्यापार  के

 अम्तर  को  अर्थ  व्यवस्था  की  शगित  के  रूप  में  लिया  यदि  हम  व्यापार  के  अन्तर  को

 हकद्र  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  प्रतिशतता  के  रुप  में  लें
 तो  इसमें  गिरावट  आई  1981-82  में

 .
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 ब्यापार  का  अन्तर  समग्र  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  5  प्रतिशत  था  और  1983-84  में  यह  समग्र  राष्ट्र
 उत्पाद  का  3  प्रतिशत  था  |  इसलिए  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हमारे  व्यापार  का  अन्तर  इतना  है
 कि  इसका  कोई  प्रबन्ध  ही  न  किया  जा  सके  ।

 विकासशील  देश  के  बारे  में  कुंछ  मु  यहां  उठाये  गये  यहां  पर  मुझे  कहना  पड़ेगा  कि

 .  हमें  इस  बात  का  गर्व  होनां  चाहिए  कि  निर्गुट  आंदोलन  के  नेता  के  रूप  में  हमारी  स्वर्गीय  प्रधान
 मंत्री  और  हमारे  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  ने  इसमें  पहल  की  है  ।  यह  सच  है  कि  स्थिति  बहुत  अच्छी

 नहीं  है  ।  रियायती  ऋणों  के  मिलने  में  कमी  आ  रही  हैं  और  वाणिज्यिक  ऋण  लेने  के  लिए  दबाव

 पड़  रहा  जो  बटत  मंहगा  पड़ता  और  फिर  ब्याज  की  दरें  भी  बहुत  ज्यादा  हमें  यह
 अवश्य  याद  रखना  चाहिए  कि  ड्याज  की  दर  में  एक  प्रतिशत  वृद्धि  क ेकारण  विकासशील  देशों  पर

 डांसर  का  पड़ता  है  ।  इन  ऊ'ची  दरों  का  भार  बुरी  सरह  से  तोड़  देने  वाला  होता

 है  ।  ह

 ऐसे  क्षेत्र  जिनमें  हमारी  तुलनात्मक  स्थिति  अच्छी  है  हमें  टेरिफ  और  व्यापार  के  सामान्य

 करार के  अन्तर्गत  व्यापार  समस्त  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  नियमों  मुकाबले
 अवेरोधों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  टेरिफ  और  व्यायार  के  सामान्य  करार  के  अन्तर्गत ह

 अनुबंधित  पांटियां  और  बड़े-बड़े  देश  इसका  पालन  नहीं  करते  |  कपड़ों  के  मामलों  में  हमारी

 स्थिति  अच्छी  हे  लेकिन  हमें  कपड़ा  सं  रक्षणवाद  का  सामना  पड़ता  हैं  ।  केवल  हम  ही  यह

 नहीं  उठा  रहे  है  संयुक्त  राज्प  अमेरिका  में  यह  हिसाब  लगाया  गया  है  कि  अपने  कपड़ा

 उद्योग  को  विंकासशील  देशों  से  बचाने  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  त्तरकार  को  कर्मचारियों

 की  लागत के  7  सेंट  के  मुकाबले  एक  डालर  खर्च  करना  पड़ता  यह  अनुपात  14:1  का

 कनाडा  में  यह  अनुपात  70:1  है  ।  सबके  सब  नुक्सात  उठा  रहे  हैं  लेकिन  वे

 रोधों  को  समाप्त  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यही  मसला  मैंने  वाशिगठन  में  उठाया  था  और  अखबारों  में  कहा
 गमा कि  मैं  एक  उदास  व्यक्ति  के  रूप  में  वापिस  आया  ।.  मेरा  विचार  अपनी  बात  पर

 .  अष्टिंग  रहा  ।  टेरिफ  और  व्यापार  के  सामान्य  करार  पर  वार्ता  का  दूसरा  दौर  शुरू  वाला

 इस  बात  पर  काफी  दबाव  था  कि  सेवाओं  और  अन्य  सब  बातों  को  वार्ता  के  दौर  में  उठाया  जाये  ।

 यह  भारत  ही  था  जिसने  इस  विषय  पर  एक  निश्चित  राय  बना  ली  और  यह  विकासशील  देशों  के

 लिए  एक  जुट  हो  जाने  का  मुद्दा  बन  गया  ।  उन्होंने  इस  मुह  पर  अपनी  राय  बना  ली  और

 सित  देशों  को  विकासशील  देशों  के  हक  में  अपना  प्रारूप  बदलना  पड़ा  उसके  अनुसार  विकासशील

 देशों  को  पहले  संरक्षणवाद  को  धीरे-धीरे  समाप्त  करना  होगा  और  टीकियों  वार्ता  के  पश्चात

 कार्यक्रम  के  अनुसार  कृषि  आदि  के  क्षेत्र  में  सरक्षणात्मक  अवरोध  हटाने  केवल  इसके
 बाद  ही  दूसरे  दोर  की  बुनियाद  हर  व्यक्ति  यह  आशा  कर  रहा  था  कि  वाशिग्टन  में

 समिति  की  बैठक  हो  जाने  के  पश्चात  वहाँ  दूसरा  दौर  आरम्म  करने  की  भोषणा  की
 जाधेगी  लेकिन  यह  भारत  की  राय  थी  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  हो  रही  है  और  मुझे  भारत  के

 दल  पर  भी  गर्व  है  और  इस  बात  का  भी  गवं  है  कि  इस  मतैक्‍्य  के  कारण  विकासशील  देश
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 बिद्धनाथ  प्रताप

 जूट  हो  सके  हैं  इसके  कारण  यह  परिवर्तन  हो  सका  और  दस्तावेज  में  विकासशील  देशों  का  नाम

 दर्ज  हों  इससे  विकासशील  देशों  की  इस  मंच  पर  मतदान  की  द्क्ति  96.2  प्रतिशत  हों  गई

 क्योंकि  यह  विश्व  की  घनराशि  में  दिये  गये  भाग  के  आधार  पर  होता  है  और  समस्त  विकसित  देषों

 की  कुल  मतदान  शक्ति  केवन  3.8  प्रतिशत  इस  मंच  पर  हम  अपने  मुद्दे  पर  जोर  दे  सकते  हैं  ।
 *

 झारत  की  पहल  पर  ही  हम  यह  प्राप्त  कर  सके  और  उन्हें  दिलवा  सके  ।

 प्रो०  संधु  दंडबते  :  आपके  द्वारा  2.20  पर  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  यह

 कहूंगा  कि  मैंने  एक  महत्वयूर्ण  औचित्य  का  प्रश्त  उठाया

 विदयनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  इस  कर  आ  रहा  हूं  |  यदि  मैं  उस  विषय  पर  न  आऊ  तो

 यह  मेरे  लिए  बहुत  अनुचित
 ह

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कम  से  कम  कोई  अनुचित  व्यवहार  तो  नहीं  होना  चाहिए  ।

 ott  श्री  विश्वमाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  रीगन  अधंशास्त्र  और  अनोजित्य  दोनों  के  उत्तर  दूंगा  ।

 ,  दण्डवते  जी  आप  यह  अच्छी  तरह  जातते  हैं  कि  अप्रत्यक्ष  करों  में  कोई  भी  परिवर्तन  किया

 जा  सकता  है  और  सभा  के  बाहर  नियमित  रूप  से  किया  जाता  यहां  उन  पर  चर्चा  नहीं

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  कार्यकारी  आदेश  द्वारा  ।

 श्री  विश्वमाथ  प्रताप  सिह  :  अब  जबकि  सरकार  के  पास  पहले  से  शक्तियां  हैं  क्‍या  यह
 अधिक  उचित  नहीं  है  कि  मैं  सभा  में,भआया  हूं  और  आपको  विश्वास  में  लिया  है  ?  क्या  आप  मुझ
 पर  अनौचित्य  का  आरोप  लगा  रहे  हैं  ।  मैं  इसे  ऐसे  भी  कर  सकता  था  और  इसकी  यहां  घोषणा  ही
 न  करता  ।

 प्रो०  सघु  दंडवते  '  1952  से  लेकर  1985  तक  मुझे  कोई  एक  अजट  बता  दीजिए  जिसमें
 वित्त  विधेयक  पर  विचार  करने  से  पहले  वित्त  मंत्री  ने  विचार  विमर्श  के  समय  उत्तर  देने  के  स्तर

 पर  कोई  अतिरिक्त  लेवी  लगाई  हो  ।
 |

 रो  विधयनाथ  प्रताप  सिह  :  द्रेण्डवते  केउल  इतिहास  ही  औचित्य  की  एक  मात्र  परीक्षा
 नहीं  *

 प्रो०  सथु  दंड्अते  :  भूगोल  भी

 श्री  विदवनाथ  प्रताप  सिह  :  जी  हां  मूगोल  भी  ।  बयोंकि  मैं  सभा  को  बताये  बगैर  सभा  से
 बाहर  कुछ  कर  सकता  हूं  ।  मेरी  गलती  थह  है  कि  मैं  यहां  आया  हूਂ  और  मैंने  सभा  को  बताया
 अप्रत्यक्ष  कर  मैं  किसी  समय  भी  लगा  सकता  हु  और  हसको  बजट  में  पारित  करने  की  भी
 श्यकता  नहीं  है  ।  सिगरेटों  पर  उत्पाद  शुल्क  के  बारे  में  मैंने  यहां  आकर  अपको  बताया  यह  भेरी
 गलती  थी  ।
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 प्रो०  मधु  वंडबले  :  क्या  आप  संतुष्ट  हैं  ?

 ओ  एडझ्रार्डो  फंलीरो  :  हमें  महत्वपूर्ण  मामलों  को  लेना  चाहिए  ।

 झी  विधवनाथ  प्रताप  सिंह  :  मेरे  विचार  में  केवल  अंतिम  महत्वपूर्ण  प्रश्त''*'**

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  आपने  पंरिपाटियों  तथा  परम्पराओं,को  तिलांजलि  दे  दी  है  ।

 झी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  दण्डवते  मैं  अपना  भाषण  परम्पराओं  तथा  परिपाटियों  के

 साथ  समाप्त  कखूंगा  ।

 आपने  व्यक्ति  की  प्रतिष्ठा  का  बुनियादी  विषय  उठाया  है  और  वह  मामला  मशीन  के

 अधीन  नहीं  होना  चाहिए  ।  वक्तव्य  में  यही  बात  कही  गई  है  और  यह  कि  संक्षिप्त  रूप  से  व्यक्ति

 प्रतिष्ठा  को  बनाए  रखा  जाना  इसे  बाजार  में  नहीं  बेचा  जाना  यह  कि  व्यक्त  का
 प्रतिष्ण  कों  बनाए  रखा  जाना  चाहिए  और  अधिकारवादी  प्रणाली  के  अन्तर्गत  पीसा  नहीं  जाना

 कि  आदमी  को  एक  वस्तु  बना  दिया  गया  हसे  पैसे  या  ताकत  का  विषय  नहीं  बनाया

 जाना  चाहिए  ।  यही  हमारा  समाजवाद  है  और  यह  हस  बात  का  द्योतक  है  कि  हम  किस

 लक्ष्य  के  लिए  संघषं  कर  रहे  हमारी  नीतियों  का  उद्दं श्य  मामव  की  प्रतिष्ठा  को  बनाये  रखना  ,

 हे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।
 *

 -  उपाध्यक्ष  सहोबय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  कां

 प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  आरम्भ

 उपाध्यक्ष  :  श्री  मूलचन्द  डागा  उपस्थित  नहीं  हूँ  ।

 प्रश्न  यह  है  :-

 विधेयक  का  अग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  ५,

 विधेयक  में  ओड़  दिया
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 श्री  घिइथनाथ  प्रताप  छिह्ल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  कि  :

 5,  पंबित  47,  किया  जाएगाਂ  के  पश्चात  अन्हःस्थापित
 किया  गया  समभा  प्रन्तःस्थापित  किया  (2)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  35,  अन्तःस्थापित  किया  जायेगाਂ  के  पश्चात  अन्तःस्थापित

 किया  गया  समझा  जाएगाਂ  श्रन्तःस्थापित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 :  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  ::

 खण्ड  3  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत

 खण्ड  3,  संशोषित  रूप  सें  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 खण्ड  4  और  5  विधेयक  का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीक्षत

 रण्ड  4  झोर  5  विधेयक  में  जोड़  विए

 झष्ड  6--  17  में

 झी  विष्यनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  :

 पृष्ठ  6  पंक्ति  3।  मदਂ  के  स्थाम  पर  पेराਂ  प्रतिस्थापित  क्रिमम  खाये  ।

 (3)

 झपाष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  31  मदਂ  के  स्थान  पर  पेराਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।
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 खण्ड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  7---  धारा  33  क  खत  का  ध्न्त:रथापत )

 भरी  दि  नेहा  सिह  सरकारी  संशोधन  जो  उसी  बारे  में  है  जिसके  बारे  में  मेरा

 संझीधन  को  देखते  हुए  मैं  अपना  सशोषन  संख्या  1  का  प्रस्ताव  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  बित्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  6  पंक्ति  44,  45  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापितकिश्र  जाये  अर्थात  ।

 “33  क  ख  (1)  जहां  किसी  निर्धारिती  जो  भारत  में  चाय  उग़ाने  और
 /._  _  विनिभित  करने  का  कारबार  करता  पूर्व  बर्ष  में  किसी  राष्ट्रीय  बेक  के  च।य  विकास

 लेखे  में  राशि  जमा  की  (4)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  1,  के  पर  रित्री  प्रतिस्थापित  किया
 जाये  ।  (5)

 |

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  7,  लाभਂ  रथान  पर  कारबार  के  लाभਂ
 स्थापित  किया  जाए  ।  (6)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  20,  कारबारਂ  के  स्‍थान  पर  (1)  में  निधिष्ट
 कारबारਂ  श्रतिस्थापित  किया  (7)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  25,  कारबारਂ  के  स्थान  पर  कारबारਂ  प्रतिस्थाणित
 -  किया  (8)

 ह

 पृथ्ठ  7,  पंक्ति  30,  कारबारਂ  के  स्थान  पर  (1)  में  निदिष्ट
 कारबारਂ  प्रतिस्थाणित  किग्रा  (9)  ,

 '
 कपाष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  44  ओर  45  के  स्थान  पर  सिम्भलिश्षित  प्रद्नि्लाएितश  किया
 अर्थात

 ह

 किसी  निर्धारिती  जो  भारत  में  चाय  उयाने  और  विनिर्मित  करने  का
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 कारबार  करता  पूर्व  क्‍य  में  किसी  राष्ट्रीय  बेंक  के  चाय  विकास  लेखे  में  राशि

 जमा  की  हैਂ  (4)

 पृष्ठ  7,  पंकित  1,  स्थान  पर  प्रतिर्थापित  किया  जाये  ॥(5)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  7,  लाभਂ  के  स्थान  पर  कारबार  के  लाभਂ  प्रतिस्थापित
 किया  जाये  ।  (6)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  20,  कारबारਂ  के  स्थान  पर  (1)  में  निदिष्ट

 का  रबारਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (7)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  25  कारबारਂ  के  स्थान  पर  कारबारਂ  प्रतिस्थापित
 किया  जाये  (8)

 फृष्ठ  7,  पंक्ति  30  कारबारਂ  के  स्थान  पर  (1)  में  निदिष्ट
 कारबारਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  (9)

 प्रस्ताव  रथीकृत  हुभा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  कि  :

 7,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्मा  ।

 खण्ड 7,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  खण्ड  8  और  9
 प्रश्न  यह  है  कि

 8  और  9  विधेयक  का  अग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  8  झौर  9  विधेयक  सें  जोड़  दिए

 लण्ड  10--  36  में

 भी  बिद्यनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  41,  के  कटौती  तभी  अनुशात  की  जाएगी
 जबਂ

 झ  तःस्थापित किया
 जाये  ।  (10)
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  कि  :

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  41  के  पश्चात्‌  कटोती  तभी  की  जाएगी
 जबਂ  झ्रन्तःस्थापित  किया  जाये  ।  (10)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रश्न  यह  है  :

 10,  संशोधित  छा  वियेयक  का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  संशोधित  रूप  विधेषक  में  जोड  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  1]  प्रश्न  यह  कि  :  बि

 11  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ्ना

 खंड  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  12--  40  क  में  संशोधन )

 औी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  3,  खण्ड  का  लोप  किया  (11)

 पृष्ठ  9,  नहीं  की  जाएंगीਂ  के  स्थार  पर  निर्धारण  वर्ष  के  लिए
 दस  हंजार  रुपए  से  अधिक  अनुज्ञात  की  जाएगीਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाएं  ।  (12)

 पष्ठ  9,  पंक्ति  ।5  और  16,  के  लिएਂ  के  परद्ात्‌  आय  को  विवरणी

 तैयार  करने  के  रूप  में  सेवाएं  नहीं  श्र  तःस्थापित  किया  (13)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  16  याਂ  के  स्थान  पर  लिए  ;”  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 (14)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  19  के  स्थान  पर  निलललिक्षित  प्रतिस्वापित  किया  अर्थात  :--

 है  ;  और

 इस  अधिनियम  के  अधीन  ब्याज  या  किसी

 केसंबंधमें किसी  सलाह  के  लिए  (15) a  ...
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 पंक्ति  3  “  के  खण्ड  का  लोप  किया  जाए  ।  (11)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  ।0  और  11,  अनुज्ञात  नहीं  की  जायेगीਂ  के  स्थान  पर  निर्धारण
 वर्ष  के  लिये  दस  हजार  रुपए  से  अधिक  अनुज्ात  नहीं  की  जायेगीਂ  प्रतिस्थापित
 किया  (12) .  चर

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  15  और  16,  सेवाओं  के  लियेਂ  के  पश्चात्‌  आय॑  की  विवरणी
 तैयार  करने  के  रूप  में  सेवाए  नहीं  हैं  )”  श्र  तःस्थापित  किया  (13)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  16,  याਂ  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 (14)

 पृष्ठ  9,  पंक्षित  19  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ,  अर्थात्‌  :--

 है  ;  और

 इस  अधिनियम  के  अधीन  ब्याज  या  किसी  अन्य  विषय
 के  सम्बन्ध  में  किसी  सलाह  के  लिए  ।”  (15)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 छपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 12,  संशोधित  रूप  विधेयंक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 12,  संशोधित  रूप  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।”

 कपाण्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  13  से  18

 प्रश्न  यह  है  कि  :

 13  से  18  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सब्ड  13  से  18  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 जपाष्यया  सहोदय  :  अब  हम  मैर-सरकारी
 सदस्यों  के  कार्य  पर  चर्चा  करेंगे  ।
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 कई  सानमोय  सबस्य  :  विधेयक  को  पास  होने  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 श्री  ई०  प्रय्यप्पु  रेडडी  :  तीसरा"वाबन  सोमवार  को

 अपाष्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  ।

 ली  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ५  इसमें  व्यय  होगा  और  इसे  राज्य  सभा  में  भी  भेजा

 जाना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  जो  भी  कहते  हैं  उसे  मैं  मानने  के  लिए  तैयार हूं  ।  . ह

 ।)

 शो  एड्मार्डो  फैलीरों  :  :  नियमों  को  नजरअन्दाज  करके  इसे  पारित  कर

 ज्ली  जी०  स्वेल  :  सभूा  की  कार्यवाही  में  अत्तर  लाना  सभापति  की  णक्तियों
 HR  यदि  गैर-सरकारी  सदस्य  विधेयक  पांच  मिनट  बाद  आता  है  तो  कोई  फर्क  नहीं  पढ़ेगा  ।

 आसमान  नहीं  गिर  पड़ेगा  |  हम  गेर-सरेकारी  सदस्य  भी  हैं  सिर्फ  विउक्ष  ही  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अभी  बताता  हूं  ।  हम  समय  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 भरी  नारायण  चौबे  बुरी  प्रथायें  मत  स्थापित  करिए  ।  यह  एक  गलत  प्रथा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  कार्य  मन्त्री  कुछ  कहना  चाहते  हम  उनकी  बात  सुनते  हैं  ।

 '  संसदीय  कार्य  संन्त्री  एच०  के०  एल  :  विपक्षी  सदस्यों  से  मैं  क्निती  कर्ता  हूं  ।

 मंत्रणा  समिति  का  यह  निर्णय  था  कि  वित्त  विधेयक  10  1985  को  पारित  किया

 जायेगा  ।'  हमने  हमेशा  परस्पर  सहयोग  किया  हम  सभी ने  प्रत्येक  कार्य  पूरे  सहयोग  से  किया

 यदि  आप  चाहते  हैं  कि  गैर  सरकारी  सदस्यों  संबंधी  कार्य  अभी  ही  शुरू  किया  जाये  तो  मु
 नहोई  आर्पत्ति  नहीं  ऐसा  हो  सकता  हैँ  ।  किन्तु  उस  स्थिति  में  हमें  वित्त  विधेयक  पर  6

 के  बाद  चर्चा  शुरू  करनी  होगी  और  उसे  आज  ही  पूर्ण  करना  होगा  ।

 झी  गारायण  थौबे  :  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  पर  चर्चा  3.30  बजे  शुरू  कर
 देती  चाहिए  पांच  मिनट  पहले  ही  व्यतीत  हो  गए  वि

 )

 क्री  ई०  प्रम्यप्पु  रेड्डी  :  6  बज  आप्ले  घंटे  की  चर्चा  की  जाती  है  ।  वह  6,30  तक
 ॥
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 ई०  रेड्डी ]

 पूरी  कार्यवाही  सोमवार  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  देर  तक  बेठकर  6  बजे  के  बाद  तक  की

 जा  सकती  है  ।

 क्री  एथ०  के०  एल०  हमें  कारय॑  मंत्रणा  समिति  के  निर्णयों  के  अनुसार  चलना
 कायं  मंत्रंणा  समिति  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  वित्त  विधेयक  10  मई  को  पारित

 किया  जायेगा  ॥  प्रत्येक  विषय  पर  हम  आपके  साथ  रहे  ।  आपको  भी  सहयोग  चाहिए  ।
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  विधेयक  को
 आज  पारित  किया  ।  जैसा  कि  कुछ  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  हमें  गै  र-सरकारी  सदस्यों  के
 कार्य  के  लिए  निर्धारित  समय  का  अतिक्रमण  नहीं  करना  चाहिए  ।  मैं  यह  मानता  हूं  ।  अब  हम
 सरकारी  सदस्यों  संबंधी  कार्य  को  लेंगे  । लेकिन  6.30  बजे  के  बाद  वित्त  विधेयक  लेना  है  तथा  उस

 पर  पूरी  कार्यवाही  करनी  हूं  ।

 श्री  ई०  ध्रग्यपु  रेड्डी  :  वह  हम  सोमवार
 को  कर

 सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  इसका  निर्णय  हम  पहले  ही  ले  चुके  हैं  ।  इसलिये  मैंने  सदस्यों  से
 संक्षप  में  बोलने  के  लिए  कद्ठा  किन्तु  सदस्यों  ने  पूरा  समय  लिया  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 हरी  नारायण  चोबे  :  यदि  इस  पर  चर्चा  सोमवार  को  प्रारम्भ  कर  उसी  दिन  प्री  कर  लो
 जाती  है  तो  आसमान  नहीं  गिर  जाएगा  ।

 बे  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  दो  ही  विकल्प  हैं  ।  पहला  यदि  समा  सहमत  हो  हम
 पर  चर्चा  पूर्ण  करके  ढाई  घंटे  गर  सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  को  दें  और  उसके  बाद  आधे

 घंटे  को  चर्चा  की  यह  तो  है  पहला  विकल्प  ।  दूसरा  विकल्प  यह  है  यदि  सदस्य  जोर  डालते
 हैं  कि  गेर  सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  अभी  लिया  तो  हम  गैर  सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी
 कार्य  पर  विचार  कर  सकते  उसके  बाद  आधे  घंटे  की  चर्चा  और  तब  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा
 प्रारम्भ  कर  उसे  पूर्ण  अब  आप  इस  पर  निर्णय  ले  सकते  -

 ु  थी  एच०  एम०  पढेल
 :  गेर  सरकारी  सदस्यों  का  समय  हमेशा  ही  से  अमूल्य

 रहा  उसका  हमेशा  ही  ध्यान  रखा  गया  मैं  समझता  हूं  यदि  आप  अपवाद  की  स्थिति  सामने
 :  सायेंगे  उन्हें  एक  उदाहरण  देने  देजिए  ।

 भी  भगवत  का  झजाद  :  ऐसा  कई  बार  हुआ  है  ।

 भरी  एच०  एम०  पटेल  :  कभी  भी  नहीं  हुआ  ।

 -
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 नी  जलन  आया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  स्वीकार  करता  हूं  ।

 अब  हम  गेर  सरकारी  सदस्पों  के  विधेषकों  पर  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  ।  6.30  बजे  के  बाद

 आधे  घंटे  की  भर्चा  हो  जाने  के  बाद  हम  दुबारा  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 3.42  भ०  प०  ०

 मैं  प्रस्ताव  90

 में
 संझोधम )

 ]

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:-स्थापित  करने  क्री  अनुमति  दी  -५

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :--

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हझा  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैं  विधेयक  को  स्थापित  करता  हूं  ।

 (2)  कलकत्ता  स्थित  उच्च  न्यायालय  सें  एक ...
 स्थायी  न्यायपीठ  की  विधेयक*

 पीयूष  तिरकी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  कि  कलकसा  स्थित  उच्च

 न्यायालय  की  एक  स्थायी  न्‍्यायपरीठ  सिलीगुडी  में  र्यापित  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले
 .  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 दिनांक  10-5-1985  985  के  भारत  के  आसाधारण  भा  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 कलकत्ता  स्थित  उच्च  न्‍्यायालय  की  एक  स्थायी  सिलीगुड़ी  में

 स्थापित  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की-अनुमति  दी  जायेਂ
 रा

 प्रस्ताव  हु  ।

 श्री  पीयूष  तिरकी  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 (3)  दमण  झोर  दीय  राज्य  विधेयक

 श्री  एड्सार्डों  फंलोरो  )
 :

 यह  गौवा  को  राज्य  का  दर्जा  देने  वाला  विधेयक
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दमन  और  दीव  राज्य  की  स्थापना  करने  के  लिए  और  उससे

 सम्बन्धित  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  की  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमंति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दमन  ओऔर  दीव  राज्य  की  स्थापना  करने  के  लिए  और  उससे  संबंधित
 विषयों  के  लिए  उपबन्ध  वाल  विधेयक  को  पुरः  स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भी  एड्सार्डो  फेलीरो  :  म॑  विधेयक  स्थापित**  करता

 (4)  ठेका  श्रसिक  और
 संशोधन  विधेयक *

 |  सें

 _  भी  बसुवेव  श्राथार्य  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  श्रमिक  और
 विधेयक  1970  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 ।
 |  |  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 ठेका  श्रमिक  ओर  वियेयक  1970  में  संशोधन  करने

 #  दिनांक  10-5-1905  के  आसाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।

 की  सिफारिशि  से  पुरःस्थापित  ।
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 विधे यक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  बासुदेव  झ्ाच्ार्य  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 (5)  सरकारी  सेवाओं  में  पदों  का  और  शिक्षण  संस्थाओं  में  स्थानों  का
 के  आविक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  आरक्षण  विधेयक

 ]

 ओऔ  राम  नगीना  मिश्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  समाज  के  आध्थिक  दृष्टि  से

 कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  सरकारी  सेवाओं  में  पदों  का  और  शिक्षण  संस्थाओं  में  स्थानों  का
 आरक्षण  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 समाज  के  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  सरकारी
 सेवाओं  में  पदों  का  और  शिक्षण  संस्थाओं  में  स्थानो  का  भारक्षण  करने  के  लिए
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 |हिरदी

 झऔी  राम  नगीगा  सिश्ष  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 (6)  संविधान  विधेयक *

 भाग  9  क  का

 ]
 झी  एस०  एम०  भट्टम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के

 घान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 #  दितांक  10-5-85  के  भारत  केशअसाधा रण  राजपत्र  ,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 उपाध्यक्ष  महे  बय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  । रु

 झो  एस०  एम०  भटटम  :  मैं  विधेयक  पुर.स्थापित  करता  हूं  ।

 (7)  संविधान  विधेयक

 ध्नुच्छेद  47  क  का  प्रन्त:स्थापन)

 झी  दिग्विजय  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  भारत  के  संविधान  में  और
 संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 करी  दिग्विजय  सिंह  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता  हूं  ।

 (8)  न्यूनतम  मजदूरी  विधेयक *

 2  में

 की  ध्रजय  बिदयास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  न्यूनतम  मजदूरी
 1948,  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाए  ।
 |

 10-5-1985  के  भारत  के  आसाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  युह  है  :

 ब्यूनतम  मजदूरी  1948,  में  और  संशो३न  करने  वाले  विधेयक

 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुमा  ।

 भरी  प्रजय  बिह्वास  :  मैं  विधेयक  पुर:स्यापित  करता  हूं  ।

 (9)  संविधान  विधेयक

 244  में

 भी  पीयूष  तिरकी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और
 संशोधत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुप्ा

 श्री  पीयूष  तिरकी  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 (10)  परिवार  कल्याण  विधेयक*

 श्री  विग्विजय  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  योजनाबढ़  मातुपितृत्व  के
 संवर्धन  करने  और  तत्सम्बन्धी  मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी

 छपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 योजनाबद्ध  मातृपितृत्व  के  संवर्धन  करने  और  तत्सम्बन्धी  मामलों  के  लिए
 उपबस्ध  करने  वाले  विछेयक  को  १र:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 स्वीकृत  हुझा  ।

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करते

 हुए  मैं  सभा  को  यह  भी  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  की  धारा  8,  9  और  ]0  को  मोटे
 अक्षरों  में  छापा  जामा  चाहिए  था  पर  उन्हें  ऐसे  छापा  नहीं  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसका  ध्यान  रखेंगे  ।

 #  दिनांक  10.5.1985  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2,  में
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 3.48  चन्ष०  वि

 श्रमजीवी  महिला  कल्थाण  विधेयक--जारी

 बिनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  श्रीमती  बिभाधोष  गोस्वामी  द्वारा  26  1985  को

 दैश  किए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेगी  :--

 विभिन्‍न  उद्योगों  तथा  स्थापनों  में  नियोजित  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।

 श्री  मनोज  पाण्डें  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 क्री  समोल  पाण्डे  उपाध्यक्ष  देहातों  में  लेबर  के  रूप  में  जो

 महिलाएं  कार्यरत  उनकी  दशा  के  सम्बन्ध  में  मैंने  कुछेक  बातें  कहीं  थीं  और  कुछेंक  सुललाव  भो

 मैंने  दिये  थे  ।

 आज  मैं  सबसे  पहले  माननीय  श्रम  मन्त्री  जी  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  महिलाएं
 स्किल्ड  लेबर  के  रूप  में  ईन्ट  के  भट्टों  में  कार्यरत  उपाध्यक्ष  आपको  मालूम  होगा  कि

 ईंट  के  भट्टों  ईट  बनाने  के  काम  में  काफी  महिलाएं  कार्यरत  ये  ग्रामीण  क्षेत्रों  की महिलाएਂ

 हैं  ओर  ये  स्किल्ड  लेबरर  के  रूप  में  मानी  जाती  कम  समय  में  ज्यादा  ईटें  बनाने  का  काम  एक
 स्किल्ड  काम  है  और  इसमें  उड़ोसा  की  कुछ  महिलाएਂ  ओर  हमारे  बिहार  के  संथाल  परगना  की

 कुछ  महिलाएं  ब)त  ही  स्किल्ड  मानी  जाती  हैं  और  इन  महिलाओं  का  एक  बहुत  बड़ा  योगदान
 ईटों  के  बनाने  में  हुआ  करता  है  और  खासकर  के  हमारे  बिहार  में  ईटों  के  भट॒टों  की  बड़ी  पूछ
 है  ।

 ईटों  के  सम्बन्ध  में  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  इनको  बहुत  आवश्यकता  लेकिन

 हुःख  यह  है  कि  इन  ईलटों  के  भट्टों  में  जो महिलाएਂ  कार्यरत  हैं  उनको  निम्नतम  मजदूरी  भी  नहीं
 मिलती  ।  उनका  बहुत  बड़ा  शोषण  हुआ  करता  है  ।

 मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  जानता  कि  जो  महिलाएं  कार्यरत  ईंट  के  भट्टों में  कार्य
 करती  हैं  उन्हें  तोन  रुपए  से  लेकर  साढ़े  तीन  रुपए  प्रतिदिन  की  मजदूरो  आज  भी  दो  जा  रही
 इतना  बड़ा  शोषण  जो  हमारे  समाज  में  है  और  यह  सिर्फ  बिहार  में  ही  नहों  हमारे  अडौस-पड़ोल
 के  प्रांतों  में  भी यही  महिलाएं  जातीं  हैं  ओर  ईट  के  भट्टों  में  वहां  भी  क।य  करती  लेकिन  उनको

 स्वूनतम  मजदूरी  आज  तक  नहीं  मिल  पा  रहो  यह  तो  सर्वे  करवाने  की  बात  है  कि रे
 कितनी  महिलाएं  इन  ई'ट  भट्टों  में  कायं  कर  रहो  यह  सर्वे  को  बात  लेकिन  मेरे  अंदाज  से
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 देहातों  को  करीब  आधी  पापूलेशन  जो  महिलाओं  को  खासकर  छोटा  नागपुर  वह  इन  ई'ट  के

 भट्टों  में  कार्यरत  हैं  और  उनके  पास  जाने  का  साधन  सिर्फ  एक  ही  हुनर  है  भर  यह  है  ई'ट
 बनाने  को  काम  |  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  श्रम  मन्त्री  जी  से  यह  निवेदन  करूगा  कि  इन

 महिलाओं  के  प्रति  भी  हमारी  कुछ  योजनाएं  होगी  कम  से  कम  न्यूनतम  मजदूरी  दिलाने  के
 सम्बन्ध  में  ।  इसके  लिए  वे  राज्यं  सरक्षारों  से  बात  करें  ओर  खासकर  के  श्रम  मंत्रियों  को  बुलाकर
 उनसे  यह  जरूर  पूछें  कि  क्‍या  न्यूनतम  मजदूरी  डन  महिलाओं  को  मिल  रहौ  है  या  नहीं  ।

 दूसरी  चीज  मैं  एक  भोर  सुझाव  देना  चाहता  हमारी  जो  महिलाएं  आज  भी

 इंडस्ट्रीज  में  काम  करती  उनकी  भोर  भी  हमारा  कुछ  हयान  जाना  वंसे  तो

 जहां  से  मैं  भाता  बिहार  वहां  एग्रो-इण्डस्ट्रीज  अभी  इतनी  योजनाबड्ध  कार्यक्रम  से  डेंबलप

 नहीं  हो  पाई  लकिन  जहां  एग्रो-इण्डस्ट्रीज  डेवलप्ड  वहां  जो  महिलाएਂ  कार्यरत  उनमें  उन्हीं

 महिलाओं  को  काम  मिलना  जो  उस  सेक्टर  से  संबंधित  हों  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  थह  है
 कि  जैसे  कोई  मक्‍के  से  सामान  बनाना  जेसे  प्रक्के  का  तेल  बन  रहा  है  तो  मक्‍के  को  फील्ड  में
 जो  महिलाए  उन्हीं  को  मक्के  का  तेल  बन  ने  कौ  इण्डस्ट्री  में  प्रिफरेंस  मिलना

 लाकि  इन  सहिलाओं  को  सबके  कौ  फील्ड  में  काम  करते  हुए  उसकी  इन्डस्ट्रौ  में  भौ  काम  करने  का
 मौका  मिल  सके  ।  हससे  बहुत  हृद  तक  हमारी  जो  महिलाओं  समस्या  एप्रोकल्च रल  लेबरर
 की  समक््याएਂ  उनके  लिये  हम  कुछ  कर  सकेंगे  ।

 इसके  अलावा  मैं  आपका  ध्यान  उन  महिलाओं  की  भोर  दिलाना  चाहता  हुं  जो  बिडोज

 हम  एक  योजनाबद्ध  तरीके  से  विडोज  को  मदद  करना  चाहते  इस  तरीके  के  भी  आए
 हमारा  कार्यक्रम  भी  है  इस  भाधार  परन्तु  देखने  में  यह  आता  है  कि  जो  महिलाएं  विधवाएਂ
 उनको  सहो  रूप  में  सिक्‍यूरिटी  पेंशन  नहीं  मिल  पाती  ।  हम  लोग  कहते  लेकिन  उनको  नहीं

 मिल  रही  खासकर  के  हमारे  बिहार  में  मैंने  देखा  है  कि  जब  भी  सिक्‍्यूरिटी  पेंशन  का
 दिस  होता  है  उसके  पहले  उनको  खबर  नहों  दी  जाती  और  उनके  नाम  पर  थो  सिक्‍यूरिटी  पेंशन

 आती  वह  दूसरे  लोगों  को  दे  दौ  जातौ  इसमें  बहुत  गड़बड़ो  होती  यह  अक्सर  देखने  में
 भाता  हूँ  |  तो  मैं  भापके  माध्यम  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  उन  विधवाओं  के  उन

 विडोज  के  लिए  हमारा  जो  कार्यक्रम  बह  सही  तोर  से  लागू  इस  पर  भो  हमें  ध्यान  देगा

 चाहिए  ।

 मैंने  अपनी  सारी  स्पीच  के  दोरान  सिर्फ  एप्रीकल्चरल  लेबरर  के  बारे  में  हो  कहा  जिसमें

 मेरा  सबसे  पहला  निवेदन  था  कि  उसको  आग्गनाइज  सेक्टर  में  कार्य  करने  का  मौका  मिलना

 गाज  वह  अनआगगेनाइज  सेक्टर  हैं  और  अन-अनर्ग  नाइज  सेक्टर  होने  के  नाते  कोई  भी  योजना  उन

 तक  नहौ  पहुंच  पा  रही  है  ।  तो  इसमें  पहुला  तो  फदम  हमको  यह  उठाना  चाहिए  कि  इस  सेक्टर

 को  आगंनाइअ  सेक्टर  ताकि  जो  सुविधाएं  इण्डस्ट्रियल  सेक्टर  में  कायंरतः  महिलाओं  को

 मिल  रही  वही  सुविधाएं  इस  अन  आगंतलाइज  सेक्टर  के  लोगों  को  भी  मिल  सकें  ।  इसमें

 कुछ  चीजें  ओर  हैं  जो  कि  मैं  आपके  माध्यम  से  श्रम  मन्‍्त्री  जी  को  कहना  चाहता  हूं  ।

 निटी  ओर  चाइल्ड  हैलथ  एण्ड  वलफेयर  के  बारे  में  एक  सुझाव  देना  चाहता  हमारे  अाईमरी
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 मनोज  पाण्ड  ]

 हैल्‍्थ  सेन्टर  में  सुविधाएं  दी  जानी  जो  कार्यरत  महिलाएं  उनको  मेटरनिटो  लोब

 दिलाने  के  विषय  में  हमारे  पास  कोई  योजना  नहीं  है  |  चू  कि  यह  अस-आरगेनाइज्ड  सेक्टर  है  ओर

 बुर-बार  यह  कहकर  कि  यह  अन-झरगेनाइज्ड  सेक्टर  है  इसके  बारे  में  कुछ  सोच  रहे  इसना  ही

 कह  देना  काफी  महीं  है  बल्कि  उसके  विषय  में  प्राईमरी  हैल्थ  सेन्टर  में  ऐसी  महिलाओं  का  जो  कि

 एग्रौकल्चरल  लेबर  हैं  उनका  रजिस्ट्रेशन  करा  दिया  उनको  बह  सुविधाएं  हम  देने  की

 कोशिश  करे  जो  इण्डस्ट्रीयल  संक्टर  कौ  महिलाओं  को  दी  जाती  हैं  मसलन  उनके  बच्चों  को

 इजेक्शन  प्रोग्राम  के तहत  ले आए  और  सही  समय  पर  उनको  सही-सही  टीके  का  इस्सेमाल  करने

 का  मौका  मिले  |  इससे  हमारी  वह  जिनके  बच्चे  फ्लोरिश  नहीं  कर  उनको  मौका

 नहीं  मिल  उन्हें  भी सही  समय  पर  मौका  मिले  और  उनको  पढ़ाने  की  व्यवस्था  भी  हो  सके  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इससे  हमारी  एक  बहुत  बड़ी  जवाबदेही  पूरी  अन्त  में  एक  कात  कहना

 चाहूंगा  |  कोई  भी  महिला  कहीं  भी  कार्यरत  है  तो  कम  से  कम  जो  हमारी  योजना  न्यूनतम

 दूरी  दिलाने  इसे  तो  हम  अवश्य  ही  लागू  कराए  |  इसके  लिए  हमें  स्टेट्स  की  जो  सरकारें  हैं
 उनकी  एक  मीटिंग  बुलानी  चाहिए  और  हमें  पहल  करनी  महिलाओं  को  जो  मजदूरी
 मिलती  वह  किसी  मायने  में  पुरुषों  कौ  मजदूरी  से  कम  नहीं  होनो  चाहिए  क्योंकि  हमारा  समाज

 महिला  और  पुरुष  दोनों  का  ही  बना  हुआ  है  और  समाज  दोनों  को  ही  एक  रूप  मानता

 ओमतो  फूलरंण  गृहा  :  सबसे  पहले  मैं  श्रीमती  घोष  गोस्त्रामी  को  श्रमजीबी  महिला
 कल्याण  विधेयक  सभा  में  पेश  करने  के  लिए  बधाई  देती  वस्तुतः  यह  काफी  सुबिचारित  विधेयक

 है  ।  फिर  भी  मैं  कुछ  मुद॒दों  के  बारे  में  भपनी  राय  जाहिर  करना  चाहती  हूं  कि  हमारे  देश  में
 कांश  महिलाएं  भारो  कष्ट  उठा  रही  हैं  ।  |  वे  समाज  से  पीड़ित  हैं  ।  मैं  बाद  में  उसके  बारे  में  चर्चा

 करूंगी  ।

 मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  हमारे  देश  में  अधिकांश  महिलाएं  भारी  कष्ट  उठा  रही  हैं
 वे  समाज  से  पीड़ित  अपने  परिवारों  से  पीड़ित  हैं  और  जहां  वे  काम  करती  हैं  वहाँ  भी  उन्हें
 कष्ट  दिये  जाते  हालांकि  समान  कार्य  के  लिए  समान  बेतन  हेतु  कानून  बने  हुए  हैं  फिर  भी
 अधिकांश  जगहों  पर  सरकारी  क्षत्र  के  अलाबा  यही  देखने  में  आयਂ  है  कि  उन्हें  समान  वेतन  नहीं
 दिया  जाता  ।  नियोक्‍्ता  कोई  न  कोई  कमी  पर  दोष  दू  ढ  ही  लेते  हैं  परिणामस्वरूप  महिलाएं  अपने
 भ्रधिकार  से  वंचित  रह  जाती  मैं  यह  भो  कहना  चाहतो  हूं,कि  महिलाएਂ  संगठित

 नही  हैं  इसोलिए  वे  संघर्ष  नहीं  कर  पाती  हैं  ओर  समुचित  लाभ  भादि  से  बंचित  रह  जाती  हैं  ।

 4.00  म०प०

 मेरी  इच्छा  है  कि  इस  विधेयक  को  और  व्यापक  होना  चाहिए  हालांकि  यह  काफी
 भच्छा  सबसे  पहले  तो  मैंने  कहा  हौ  था  यह  सुविचारित  विधेयक  है  भौर  इसलिए  बधाई  भी
 दी  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहूंगी  कि  कुछ  क्षेत्र  में  दस  विधेयक  को  ओर  विस्तुत  बनाया  जाना

 ही  चाहिए  ।  खण्ड  (2)  के  अन्तर्गत  पृष्ठ  दो  पर  निर्माण-कार्य  तथा  ईट  बनाने  के  काम  में
 में  लगी  महिला  मजदूरों  के  बारे  में  उल्लेख  नहीं  किया  गया  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  निर्माण
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 सम्बन्धी  कार्य  में  काफी  भारी  संख्या  में  महिला  मजदूर  काम  करती  इससे  पहले  एक  बबता  ने

 ईटों  के  भट्टों  के  बारे  में  पहले  हो  है  इसलिए  मैं  कुछ  नहीं  मैं  लोक  निर्माण  बिकास
 के  ठेकेदारों  ने  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहती  लोक  निर्माण  विभाग  के  ठेकेदारों  को  लोक-निर्माण

 विभाग  अर्थात्‌  सरकार  हारा  ही  ठेका  दिया  जाता  किन्तु  जब  कभी  हम  सरकार  के  पास  जाते

 हैं  तो  सरवार  यही  कहतो  है  कि  वे  उनके  पास  काम  नहीं  करते  और  अधिकांश  राज्यों  में  यही

 होता  है  ।

 मैं  विधेयक  के  पृष्ठ  2  के  में  उल्लिखित  एक  अन्य  मुहं  का  उल्लेख  करना  चाहती  हुं  ।

 मुझे  उम्मीद  है  कि  मेरी  माननीय  मिन्र  मुझे  क्षमा  करेंगी  यदि  मैं  उनकी  इस  बात  से  असहमत  होऊं
 कि  महिला  कमंचारियों  के  लिए  अंशदान  करना  अपेक्षित  नहीं  होना  चाहिए  ।  बल्कि  मेरी  यह  राय  है
 कि  उन्हें  अंशदान  करना  ही  चाहिए  ।  राशि  जरूर  कम  हो  सकती  है  यहां  तक  कि  एक  प्रतिशत

 ही  हो  फिर  भी  अंशदान  अवश्यमेव  किया  जाना  चाहिए  ताकि  उनके  प्रति  सम्मान  की  भावना  बनी

 रहे  ।  राशि  थोड़ी  ही  हो  किन्तु  उन्हें  भंशदान  करना  ही  चाहिए  |  नियोक्‍्ता  तथा  अन्य  को  भी
 दान  करना  चाहिए  तथा  महिलाभों  को  भी  चाहिए  कि  अंशदान  करें  चाहे  राशि  थोड़ी  ही  क्यों

 अब  मैं  पृष्ठ  3  के  उप-खण्ड  के  बारे  में  चर्चा  जिसमें  माननीय  सदस्या  ने

 सुझाव  दिया  है  कि  कार्य  स्थल  के  पास  विवाहित  और  अविवाहित  दोनों  ही  तरह  की  महिलाओं  को

 छात्रावास  की  सुविधा  प्राप्त  होनी  यहां  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  हमारी  महिलाओं  के

 लिए  देश  में  इस  समय  उपलब्ध  होस्टल  सुविधाओं  के  मानदण्डों  के  असुसार  सभी  महिला
 आारियों  क ेलिए  पति  और  बच्चों  के  साथ  होस्टलों  में  रहना  कठिन  होगा  ।  अतः  इसमें  परिवतंग

 करना  होगा  ताकि  महिलाएं  अपने  परिवार  सहित  होस्टलों  में  रह  सके  ।

 खंड  5  में  श्रमजीवी  वर्ग  के  लिए  गठित  मजदूर  संभों  में  महिला  कमंचारियों  के  प्रतिनिधित्व
 के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  इसके  वारे  में  तो  मैं  भी  कुछ  दुविधा  में  हूं  । यदि  मजदूर  संघ  में

 सिफ  पुरुष  ही  हों  तो  महिलाओं  के  लिए  कोई  उम्मीद  नहीं  की  जा  सकती  सचसुच  यह  कड़े

 दुख  की  बात  मैं  मजदूर  संघ  की  कार्यकर्ता  तो  नहीं  हूं  ।  किन्तु  मैंने  इसके  बारे  में  अध्ययन

 किया  है  ।  भारत  में  महिलाओं  की  स्थिति  को  देखते  हुए  हम  यह  देख  चुके  हैं  कि  हमारी  महिला
 कामग।रों  को  कोई  सुविधा  नहीं  दी  जाती  है  और  कुछेक  जो  संघर्ष  कर  पाती  हैं  और  समुचित  स्तर

 तक  आ  पाती  को  छोड़कर  के  मजदूर  संघों  में  आमतौर  से  कोई  महत्वपूर्ण  पद  पर  नहीं  पहुंच
 पाती  अतः  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  इस  खंड  में  परिवर्तन  करना  चाहिए  ।  अन्यथा

 ओं  को  इससे  कोई  लाभ  नहीं  मिलेगा  और  मिलेगा  भी  तो  वह  बहुत  थोड़ा  होगा  ।  इसमे  कोई

 दूसरा  रूप  दिया  कृपया  विधेयक  के  पृष्ठ  3  पर  पैरा  5  देखिए  |  कानून  के  अनुसार  स्थिति

 जो  है  वह  मुझे  नहीं  मालूम  |  किन्तु  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  इसे  राज्य  सरकारों  तथा  राज्य

 सरकारों  के  सरकारी  उपक्रमों  तक  बढ़ाया  जाए  और  इसका  खास  तौर  से  उल्लेख  किया  जाना

 छाहिए  ।  यह  ज्यादा  स्पष्ट  नहीं  मुझे  खेद  है  कि  यह  मेरे  लिए  भी  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 फिर  आप  पृष्ट  3  पर  विधेयक  आया  पैरा  15  देखिए  |  इसके  लिए  भिन्‍न  मानदंड  कितु
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 फूल  रेणु

 झनका  प्रशिक्षित  कामगारों  के  रूप  में  सम्मान  नहों  होता  है  ।  मेरा  रयाज  है  कि  इस  शब्द  को  बदल
 दिया  जाना  चाहिए  |  महिलाएं  सबसे  ज्यादा  पीड़ित  वे  सभी  क्षत्रों  में  कष्ट  उठाती  हैं  खासलौर
 से  जहां  वे  काम  करती  मैं  उनके  विपक्ष  के  बारे  में  कहना  चाहती  मैं  भारत  सरकार  के

 एक  उपक्रम  में  काम  करती  वहां  एक  महिना  अधिकारी  भी  कार्यरत  वह  सुशिक्षित  थी  और
 काफी  अच्छे  पद  पद  पर  थी  किन्तु  वह  अकेली  थी  उसने  मुझे  बताया  कि  मकान  मालिक  द्वारा
 तंग  क्विए  जाने  के  कारण  उसे  एक  मकान  छोड़ना  पड़ा  है  ।  पुरुषों  का  अधिकांशतः  यही  रवैया  रहता

 बेशक  इसके  अपवाद  भी  हैं  ।  मकान  मालिक  द्वारा  परेशान  किए  जाने  पर  उस  महिला  को  वह
 मकान  छोड़ना  पड़ा  ;  अब  वह  अपने  एक  सम्बन्धी  के  घर  पर  रह  रही  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  सभी

 पहलुओं  से  महिलाओं  की  स्थिति  के  बारे  में  पता  लगा  सकते  हैं  ।  मैं  इसके  बारे  में  विस्तार  से  चर्चा

 नहीं  करू गी  क्योंकि  इसके  बारे  में  पहले  ही  चर्चा  कर  चुके  मैं  चाहती  हूं  कि  इस  विधेयक
 को  ब्यापक  बनाया  इसे  और  अधिक  व्यापक  बनाया  भी  जा  सकता  है  और  मैं  आपके  माध्यम  से
 सरकार  से  यह  अनुरोध  करती  हूं  कि  थे  इस  पर  विचार  करें  तथा  और  व्यापक  विधेयक  पेश
 मैं  यह  भी  चाहती  हूं  कि सरकार  सभा  को  यह  आश्वासन  दे  कि  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे
 क्योंकि  एक  कार्यकर्ता  होने  के  नाते  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक  सरकार  की  ओर  से

 ही  प्रस्तुत  किया  जाना  इसे  गेर  सरकारी  सदस्य  का  विधेयक  नहीं  होना  इसे
 सरकारी  विधेयक  ही  होना  मैं  अपने  सहकर्मी  से  यह  विधेयक  वापस  लेने  और  सरकार  को

 एक  व्यापक  विधेयक  पेश  करने  के  लिए  अवसर  देने  का  अनुरोध  करती  हूं  ।

 महिलाओं  के  कष्ट  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जाना  है  कितु  समय  की  कमो  के  कारण  मैं
 केबल  इसो  बात  का  उल्लेख  करना  चाहती  हूं  कि  कया  त्रूटिया  है  और  किन  मुद्दों  को  समग्र  विधेयक
 में  शामिल  किया  जाता  चाहिए  जो  कि  सरकार  द्वारा  पेश  किया  अनेक  मुद्दे  ऐसे  हैं  जिन्हें  इसमें
 शामिल  नहीं  किया  गया  परन्तु  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  विधेयक  में  उन  महिलाओं  के  लिए  भी

 हुपबन्ध
 किया  जाना  चाहिए  जिन्हें  परिव।र-नियोजन  सम्बन्धी  आपरेशन  या  उपचार  के  बाद

 भाल  की  जरूरत  उनकी  भलाई  के  लिए  कुछ  न  कुछ  किया  जाना  बहुत  जरूरी  है  ।  हमें  अपने
 देश  के  लिए  परिवार-नियोजन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  सख्त  जहूरत  हमें  यह्‌  भी  देखना  चाहिए
 कि  हमारी  महिलाओं  को  उपचार  के  बाद  कुछ  न  कुछ  सुविधाएं  अवश्य  दी  मैं  यही  कहना
 चाहती  और  मैं  फिर  यही  कहती  हूं  कि  मैं  श्रीमतो  विभागोस्वामी  की  आभारी  हूं  क्‍योंकि  उन्होंने
 कामकाजी  महिलाओं  के  कल्याण  के  बारे  में  विचार  किया  और  यह  विधेयक  पेश  किया  ।  मैं  सरकार

 से  भी  अनुरोध  करतो  हूं  कि  वे  खेतिहर  महिला  मजदूरों  सहित  सभी  कामकाजी  महिलाओं  के

 कहयाण  के  लिए  अधिक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करे  क्योंकि  वे  समूहों  में  काम  नहीं  करती  हालांकि
 कभी-कभार  वे  समूहों  में  भी  काम  करती  मैं  समझती  हूं  कि  कुछ  स्क्रीम  ऐसी  होती  हैं  जिन्हें
 कार्य  रूप  देना  किसी  संगठन  या  प्रशासन  के  लिए  मुश्किल  फिर  आपकों  इसके  बारे  में

 विचार  करना  होगा  ।  हम  सभी  इसके  बारे  में  निर्णय  लेकर  इसे  करायंरूप  दे  सकते  आखिरकार

 खेतिहर  महिला  मजदूर  हमारे  लिए  खाद्याम्न  का  उत्पादन  करती  हैं  ।  हम  उन्हें  भूल  नहीं  सकते  ।
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 वस्तुतः  वही  खाद्यान्न  पंदा  करते  हैं  |  संभव  है  हम  इस  समय  उनके  लिए  कुछ  न  कर  पाएਂ  किन्तु
 साथ  ही  हमें  उन्हें  भूलगा  नहीं  चाहिए  ।  जब  कभी  सुविधा  दी  जानौ  हो  तो  हमें  उन्हें  देनी  ही

 हम  खेतिहर  महिला  मजदूरों  को  भूल  नहीं  सकते  जो  वास्तव  में  हमारे  देश  का  आधार

 हैं  ओर  हमारे  लिए  भोजन  उपलब्ध  करवा  रहो  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महो दय  :  श्री  ए०  सी०  पण्मुख  |

 *ह्री  ए०  सौ०  शनस॒गस  :  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  प्रति  आभारी  हूं  क्योंकि
 आपने  मुझे  श्रमजीबी  महिला  कल्याण  1985  के  बारे  में  कुछ  शब्द  बोलने  का  अवसर  दिया

 है  जिसे  माननीय  महिला  सदस्य  श्रीमती  घोष  गोस्वामी  ने  प्रस्युत  किया  जो  महिला  सदस्य

 मुझसे  पहले  बोल  रही  उन्होंने  बताथा  कि  सरकार  को  चाहिए  कि  देश  में  कामकाजी  महिलाओं
 के  कल्याण  के  लिए  इसी  प्रकार  का  व्यापक  विधेयक  पेश  करे  ।  मैं  भी  इसी  राय  से  सहमत  हूं  कि
 सरकार  यथाशी प्र  इस  प्रकार  का  विधेयक  लाए  जिसमें  सभा  में  होने  वाली  चर्चा  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कुछ  और  उपबन्ध  किए

 सबसे  पहले  मैं  एक  बात  कहना  मैं  दोषारोपण  नहीं  कर  बल्कि  सुझाव  दे  रहा

 हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इस  प्रकार  के  कानून  का  कार्यान्वयन  करे  ओर  क्योंकि  वहां
 बादी  दल  की  सरकार  है  जो  कि  दलित  और  गरीब  लोगों  के  प्रति  वचनबद्ध  यदि  इसी  प्रकार  के

 कानून  का  कार्यान्वयन  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  द्वारा  किया  जाएगा  तो  यह  देश  के  अस्य  भागों

 में  तेजी  से  हो  सकेगा  ।  मैं  हस  विधेयक  के  प्रस्तुतकर्ता  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसा  पश्चिम

 बंगाल  में  किया  जा  रहा  जहां  से  वे  निर्बा चित  होकर  आई  हैं  ।

 1981  कौ  जनगणना  के  यदि  100  पुरुष  हों  तो  93  महिलायें  होती  हैं  ;  दूसरे
 झ्ब्दों  में  देश  की  लगभग  350  प्रतिशत  जनसंडया  महिलायें  हैं  ।

 पहली  बार  छठी  पंचवर्षीय  योजना  हमारे  देश  में  महिलाओं  की  समस्यायों  पर  ध्यान
 देने  की  आवश्यकता  पर  प्रकाश  डालने  के  लिए  ओर  विकासਂ  अध्याय  शामिल  किया

 इस  अध्याय  में  हमारे  देश  की  महिलाओं  की  रोजगार  तथा  स्वास्थ्य  के  सम्बन्ध  में  उल्लेश
 किया  गया  हमारे  माननीय  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  मे  हाल  ही  में  घोषणा  की  है  कि

 हायर  संकेंडरी  स्तर  तक  लड़कियों  को  मुफ्त  शिक्षा  दी  मैं  इस  अवसर  पर  यह  मांग  करता

 हूं  कि  अगले  शैक्षणिक  वर्ष  से  इसे  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  तमिलनाडु  में  बहुत  समय  पहले
 से  ही  लड़कियों  को  हायर  सैकडरी  स्तर  तक  मुफ्त  शिक्षा  प्रदान  की  जाती  बस्तुतः  लड़कियों
 की  शिक्षा  के  मामले  में  तमिलनाडु  का  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  मैं  बाद  में  अपने  भाषण  में  अपने

 प्रिय  नेता  डा०एम०जी०आर२०  के  नेतृत्व  में  तमिलनाडु  सरकार  ह्वारा  दी  गई  अग्रिम  धनराशि  का

 उल्लेख  कडूंगा  ।

 में  दिए  गये  मूल  भाषण  के  अ  ग्रजो  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपांतर  ।
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 ए०  सो  शनभुगम ]

 मां  1984  के  अन्त  तक  संगठित  क्षेत्र  में  30.55  लाख  महिला  कमंचारी  जहां  शक

 सावंजनिक  क्षेत्र  का  संबंध  महिलाओं  में  रोजगार  में  को  दर  से  वद्धि  दुर्भाग्ययश
 निजी  क्षेत्र  में  आई  ।  मैं  इसका  कारण  नहीं  जानता  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  सरकार

 को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  निजी  क्षेत्रों  में  महिलाओं  से  लिए  रोजगार  के  अवसर  कम

 नीं  हो  ;  वास्तव  में  महिलाओं  को  निजी  क्षेत्र  में  अधिक  अवसर  मिलने

 व  1984  के  अन्त  तक  देश  के  सभी  रोजगार  कार्यालयों  में  40.02  लाख  महिलाओं  ते

 रोजगार  के  लिए  अपने  नाम  दर्ज  करवाए  है  ।

 अवश्य  ही  यहां  विशेष  १[उन्टर  हैं  और  पंजौकरण  कराने  वाली  महिलाओं  को  सहायता
 हेमे  के लिए  महिला  अधिकारी  भो  परन्तु  महिला  उम्मीदवारों  को  नौकरी  प्राप्त  करने  में

 असंख्य  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  मैं  माननीय  श्रम  मम्त्रौ  भी  से  अनुरोध  करना

 चाहूंगा  कि  उन्हे  पंजीकरण  कराने  वाली  महिलाओं  की  सामान्य  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए

 व्यक्तिगत  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिए  और  उन्हे  नौकरीयां  उपलब्ध  कराने  में  सभौ  प्रकार  की

 पता  देनी  चाहिए  ।

 देश  में  इस  समय  क्रामकाजी  महिलाओं  के  लिए  1000  होस्टल  हैं  ।  परन्तु
 कारी  उपक्रमों  ओर  नगर  जैसे  स्थानीय  निकायों  में  कार्य  कर  रहीं  लाखों

 महिलाओं  को  देखते  हुए  यह  संख्या  बहुत  कम  है  ।  ओर  अधिक  होस्टल  बनाए  जाने  चाहिए  ।  मेरा

 सुझाव  है  विशेष  रूप  से  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  होस्टलों  का  निर्माण  करने  तथा  उनका

 रखाव  करने  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  |  महिलाओं  के  लिए

 युद्ध  स्तर  पर  और  अधिक  होस्टल  बनाए  जाने  चाहिए  ।  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  ऐसे  होस्टलों
 को  बनाने  तथा  उन्हें  चलाने  के  काम  में  लगे  र्वेज्छिक  संगठन  सरकार  से  अनुदान  प्राप्त  कर  रहे
 मेरा  सुझाव  है  कि  उन्हें  दी  जाने  वालौ  अनुदान  राशि  को  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  उन्हें  बड़े
 पैमाने  पर  होस्टलों  के  निर्माण  करने  की  प्रेरणा  मिल  सके  ।

 यदि  किसी  पुरुष  को  निर्धारित  आ्रायु  सीमा  के  भीतर  नोकरी  प्राष्स  नहीं  होती  तो  वह
 कल  से  जीविका  चला  सकता  परन्तु  महिलाओं  के  लिए  यह  भासान  नहीं  मेरी  यह  मांग  है
 कि  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  कोई  अधिकतम  आयु-सीमा  नहीं  होनी  मैं

 चाहता  हूं  कि  माननोय  श्रम  सन्‍्त्री  शीघ्र  ही  महिलाओं  के  लिए  क्रायु  को  सीमा  को  समाप्त  कर  दें  ।

 मुझे  मन्त्रालय  के  वाधिक  प्रतिवेदन  से  यह  पता  चला  है  कि  कामकाजी  महिलाओं  के  बच्चों
 के  लिए  देश  में  लगभग  5000  शिशु  गृह  जेसा  कि  पहले  मैंने  आपको  बताया  है  कि  संगठित
 क्षेत्र  में  3।  लाख  महिला  कमंचारी  उनकी  संक््या  को  देखते  हुए  यह  संध्या  बहुत  कम  हमें
 शिक्लु  गृहों  को  संख्या  बढ़ानो  चाहिए  ।
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 महिलाओं  के  जीवन  स्तर  को  बढ़ाने  के  हमारे  पास  वेज्ञानिक  और  तकतीकों  योजना

 है  जिसके  अन्तगंत  देश  भर  में  40  परियोजनाएं  क्रियान्बित  की  जा  रही  हैं  |  ये  योजनायें  मुख्य  रूप
 से  वैज्ञानिक  तकनोकों  को  शुरू  करके  देश  की  महिलाओं  के  देनिक  कार्यों  की  नीरसता  को  कम  करते

 के  लिए  हैं|  देश  में  महिलाओं  के  हित्त  क ेलिए  इस  योजना  का  ओर  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।

 मुझ  से  पहले  बोलने  वाली  माननीय  महिला  सदस्य  ने  असंगठित  क्षेत्रों  में  का  करने  वाली

 कंषि  महिला  श्रमिकों  की  दुर्देशा  का  उल्लेख  किया  ।  इस  विधेयक  को  पेश  करने  वालो  सदस्य  ने
 अपने  इस  विधेयक  में  उनके  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  उन्होंने  कहा  कि  ऐसा  करने  में

 बहुत-सी  कठिनाइयां  आज  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  38  वर्षों  बाद  भी  यदि  महिला  कृषि
 जिनकी  संख्या  11  करोड़  के  लगभग  को  समस्या  के  प्रति  ऐसा  दृष्टिकोण  तो  सब  मैं

 कह  सकता  हूं  कि  असंगठित  क्षेत्रों  में  काय॑  करने  वाली  श्रम्तिकों  पर  सदा  अस्याय  होता
 अखिल  भारतोय  महिला  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  ओर  राज्य  समाज

 कल्याण  बोर्डों  के  प्रयास  बहुत  कम  मुझे  कहता  चाहिए  कि  इस  सम्बन्ध  में  उसके

 प्रयास  निराशाजनक  हैं  ।  यदि  हम  5.6  लाख  गांवों  में  रहने  बाली  तथा  कृषि  का  कार्य  करते

 बाली  महिला  11  करोड़  महिला  श्रमिकों  की  समस्याओं  पर  शीघ्र  ध्यान  नहीं  तो  हम
 मानवता  के  प्रति  अपराध  कर  रहे  मैं  सम्माननीय  सभा  का  ध्यान  इस  तथ्य  को  भोर
 दिलाऊंगा  कि  30  साल  पहले  न्यूनतम  मजदूरों  निर्धारित  की  गई  थी  ओर  न्यूनतम  मजदूरी
 अधिनियम  में  अभी  तक  संशोधन  नहीं  किया  गया  ।  कया  आप  सोचते  हैं  कि  भावश्यक  बस्तुओों  के

 बढ़ते  मूल्यों  के इस  दुखद  बातावरण  में  कर्मचारियों  की  दैनिक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए
 दिन  11  रुपए  या  10  रु०  को  देनिक  मजदूरी  पर्याप्त  है  ?  मैं  मांग  करता  हूं  कि  श्रमिकों  को

 दिन  की  मजदूरी  बढ़ाकर  25  रु०  कर  दी  जाये  ओर  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  में  उपयुक्त
 घन  किया

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  भाम  देखने  में  आता  है  कि  कृषि  कार्य  करने  बाली  महिला
 श्रमिकों  के  बच्चे  तपती  धूप  ओर  मूसलाधार  वर्षा  में  पेड़ों  से  बंधे  कपड़ों  में  सोते  रहते  जहरौले
 कीड़े  और  सांप  उनके  साथी  होते  हैं  जब  यह  बच्चे  भूमि  पर  होते  हैं  भोर  इनकी  माताय  खेतों  में
 काम  करती  मेरी  दृणछा  है  कि  माननौय  श्रम  मंत्री  ग्रामीण  क्षत्रों  को  महिला  श्रमिकों  क ेऔबन

 की  दयनीय  स्थिति  को  देखने  को  कोशिश  करें  |  मैं  मांग  करता  हूं  कि  शहरी  क्षंत्रों  में  जेसे  शिशुगृह
 हैं  ध्रामीण  क्ष  त्रों  में  भी  ऐसे  शिशुगृह  खोले  णाने  चाहिए  ।

 समान  काम  के  लिए  समान  वेतन  नहीं  दिया  जाता  ।  महिला  श्रमिकों  के  प्रति  भेदभात्र  बरता

 लाता  है  |  समान  पारिश्रमिक  1५76  का  प्रभावी  ढंग  से  क्रियान्वयन  नहीं  किया  था  रहा
 यदि  पुरुष  श्रमिक  को  प्रतिदिन  10  रुपए  मजदूरी  मिलती  है  तो  महिला  श्रमिक  को  प्रतिदिन

 7  रु०  मिलते  हैं  यदि  बरुरुष  की  देनिक  सजदूरोी  15  रु०  हो  तो  महिला  श्रमिक  के  लिए  10  रुपए

 है  ।  समान  पारिश्रमिक  अधिनियम  के
 उपबग्धों

 का  प्रभावी  ढंग  से  क्रिपान्ययल  किया  लाता

 चाहिए  ।  ह

 शहरों  तथा  नगरों  में  निर्माण  कार्यों  में लगी  हुई  महिला  मजहूरों  को  दुर्देशा  भी  इससे  लजिम्म
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 लभोए०सो०

 नहीं  आप  मुझसे  सहमत  यदि  मैं  यह  कहूं  20  मन्जिली  और  30  मन्जिली  इमारतों  के

 निर्माण  काये  में  लगी  महिला  श्रमिकों  का  खून-पसीना  बहता  उनके  बच्चे  नालियों  के  पास  सोते

 रहते  हैं  वे  छप्परों  में  और  पटरियों  पर  रहते  हैं  यदि  वे  बिल्कुल  नगे  नहीं  तो  भर्ध  नग्न  होते  यह्‌
 .  बास्‍तव  में  हमारे  सबाज  पर  कलंक  है  कि  समृद्धि  और  अपव्यय  के  मध्य  ये  लोग  अमानवीय  स्थिति  में

 रहते  इन  कामकाजी  महिलाओं  की  मूलभूत  आवश्यकताए  कपड़ा  ओर  रहने  का  स्थान

 केंद्रीय  और  राज्य  सरकारों  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  महिला  श्रमिकों  की  ये  मूल

 भूत  आवश्यकताए  पूरो  हों  ।

 अब  मैं  सभा  के  ध्यान  में  यह  बात  लाता  घाहूंगा  कि  देश  में  एक  राज्य  सरकार  है  जो  अभागी

 प्रहिला  श्रमिकों  के  उत्थान  में  पूरी  तरह  लगी  हुई  है  और  बहू  मद्रास  सरकार  है  जिसका  नेतृत्व
 डा०  एम०  जी०  आर०  पुरतची  थलईवर  कर  रहे  मुझे  यहां  यह  कहने  में  गय॑  हो  रहा  है  कि

 तमिलनाडु  में  महिलाओं  की  स्थिति  वास्तव  में  अन्य  राज्यों  क ेलिए  अनुकरणीय  है  ।  कृषि  का  करने

 वाली  महिला  मजदूर  जब  काम  पर  जाती  हैं  तो  उन्हें  अपने  बच्चों  की  बिल्कुल  चिन्ता  नहीं  होती  ।

 उनके  बच्चों  को  दिन  में  पौष्टिक  भोजन  दिया  जाता  3  से  5  वर्ष  की  आबु  के  बच्चों  के

 तमिलनाडु  में  बालगृह  हैं  जिन्हें  ग्रामोण  बाल  बिहार  कहा  जा  सकता  है  ।  प्रातः  8  बजे  से  साथ  5
 बजे  तक  इन  बच्चों  का  उचित  रूप  से  ध्यान  रखा  जाता  है  ।  हमारे  मुख्य  मन्त्री  ने  जिन्होंने  यह  सब
 व्यवस्था  को  महिला  श्रमिकों  की  उनके  बच्चों  के  बारे  में  चिन्ता  समाप्त  कर  दी  गयी  उन्होंने
 यह  भी  सुनिशि  किया  है  कि  निस्सहाय  औरतें  और  पति  द्वारा  परित्यक्त  महिलाओं  भौर  विधवा

 महिलाओों  को  रोजगार  में  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  उन्हें  पुनः  सुखद  बाताबरण  में  बसाया  जाता  है  ।
 उन्हें  उचित  और  प्रतिष्ठित  आजीविका  प्रदान  की  जातो  है  ।

 यहां  वृद्ध  ओर  विकलांग  महिलाओं  को  35  २०  प्रति  माह  बृद्धावस्था  अनुदान  और  प्रश्येक
 बर्ष  साड़ो  भोर  चाबल  दिए  जाते  राज्य  सरकार  इसकी  व्यवस्था  करती  पोष्टिक  भाहार
 केन्करों  में  1,76,000  विधवा  महिलाओं  को  नौकरी  दी  गई  ये  नौकरियां  केबल  इन  महिलाओं
 के  लिए  गारक्षित  उन्होने  तमिलनाडु  राज्य  में  पंचायत  नगर  निगमों  और
 मगर  पालिकाओं  में  महिलाओं  के  लिए  नौकरियों  में  15  प्रतिशत  आरक्षण  करने  के  लिए  सम्बन्धित
 अधिनियम  में  संशोधन  किया  दुर्भाग्य  क्रदालत  से  स्थगन  आदेश  ले  लिया  गया  हैं  ओर  इस
 श्षमय  राज्य  सरकार  हारा  इसका  क्रियान्वयन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 कोडाईकलाल  में  तमिलनादु  सरकार  ने  केवल  महिलाओं  के  लिए  विश्वविद्यालय  कौ
 पना  को  है  जोकि  ऐसा  पहला  विश्वविद्यालय  मदर  टरेसा  ने  इसका  उद्घाटन  किया  और  हमारे
 मुख्य  मंत्री  जो  ने  समारोह  की  अध्यक्षता  को  ।  राज्य  में  महिलाओों  कौ  तकनीकी  ओर  बेज्ञानिक  प्रगति
 को  धुनिश्चित  करने  के  लिए  यह  किया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि  अन्य  सन्नी  राज्योंमें  भी  केवल
 लाजों  के  लिए  विश्वविद्यालय  खोले  जाने  चाहिए  ।  मुझे  यहाँ  खुले  आम  यह  कहने  में  बिल्कुल  संकोच है  हि  ।]  0.

 । नहीं है कि तमिलनाडु सरकार के पीछे राज्य में हुई महिलाओं को प्रगति को 276



 20  1907  श्रमजीबी  महिला  कल्याण  विधेयक

 सामाजिक  शक्ति  हमारे  मुख्य  मन्त्री  जी  ने  राज्य  में  महिलाओं  की  प्रगति  के  लिए  अपना  जोबन
 समर्पित  किया  है  ।  जब  हाल  हो  में  बहू  बीमार  तो  राज्य  की  लाखों  महिलाओं  ते  डनके  शोच्घ
 स्वस्थ  होते  के  लिए  मन्दिरों  में  प्राथंना  की  ।  इनमें  से  बहुत  सी  महिलाओं  ने  अपनी  जिम्दगी
 छाबर  करने  में  हिचकिचाहट  नहीं  की  ताकि  मुख्य  मम्त्री  जी  की  जिन्दगी  बचाई  जा  सके  ।  उनके

 लिए  हमारे  मुख्य  मन्त्री  जी इस  भूमि  पर  चलते-फिरते  भगवान  का  उनके  भाई  और  उनके

 लिए  प्रकाश  स्तम्भ  हैं  ।  हमारे  मुख्य  मन्त्री  जी  बाश-बार  इस  बात  पर  बल  देते  रहे  हैं  कि  अनेतिक

 ब्यापार  दमन  अधिसियम  सिर्फ  औरतों  पर  हौ  लागू  किया  गया  वहू  इस  बात  को  स्वीकार  करते

 हैं  कि  पुरुष  भी  बराबर  के  दोषी  हैं  मोर  इस  अमानवीय  काये  के  लिए  उन्हें  भी  दण्डित  किया  जाना

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  पर  भी  विचार  करेंगे  भोर  तदनुसार
 अधितियम  में  संशोधन  करेंगे  ।

 मेरा  सुन्ताव  है  कि  श्रमजीवी  महिला  कह्याण  निधि  के  स्थान  पर  कृषि  श्रमजीबी  महिला
 कल्याण  निधि  बनाई  मैं  मांग  करता  हूं  कि  देश  में  संगठित  और  असंगठित  दोनों  क्षेत्रों  की
 कामकाजी  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  स्वयं  आवश्यक  परिवतंनों  के  साथ  एक  व्यापक
 विधेयक  सभा  में  प्रस्तुत  करे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 क्रो  भूलचन्द  डागा  उपाध्यक्ष  संविधान  में  दी  गई  धाराओं  से  स्ाफ  जाहिर

 होता  है  कि  आपको  सारे  अधिकार  दिए  गए  इस  बिल  में  लाने  में  कुछ  गलतियां  हुई  मैं  इसकी
 भावना  का  स्वागत  करते  हुए  कुछ  सुझाव

 संविधान  को  में  यह  कहा  गया

 राज्य  क्षेत्र  में  किसौ  व्यक्ति  को  विधि  के  समक्ष  समता  से  अथवा  विश्थियों  के

 समान  संरक्षण  से  राश्ष्य  द्वारा  बंचित  नहीं  किया  जाएगा  ।”

 अनुच्छेद  में  यह  कहा  गया

 राज्य  किसौ  नागरिक  के  विरुद्ध  केवल  जम्मस्थात

 अथवा  हसमें  से  किसी  के  क्राधर  पर  कोई  विभेद  नहीं

 अनुण्छेद  में  यह  कहा  गया

 “(])  शज्याधीन  नोकरियों  या  पदों  पर  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  सब  नागरिकों  के

 लिए  अवसर  को  श्रमता  होगी  ।
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 अननननिनना----*

 मूल  चन्द
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 (2)  कैलल  उद्श्वव  जन्म  निवास  अथवा  इतमें  से
 किसी  के  आधार  पर  किसी  नागरिक  के  लिए  राज्याधीन  किसी  सौकरी  या  पद  के  बिषय

 में  न  अपात्रता  होगी  और  न  विभेद  किया  जाएगा  ।”

 अमुब्छेद  23  का  में  यह  कहा  गया  हैः  --

 का  पव्य  और  बेट  बेगार  तथा  इसौ  प्रकार  का  अन्य  जबरदस्ती  लिया  हुआ
 श्रम  प्रतिषिद्ध  किया  जाता  है  भोर  इस  उपबन्ध  का  कोई  भो  उलंघन  अपराध  होगा  नो
 विधि  के  अनुसार  दंडनीय  होगा  ।”

 संविधान  में  राज्य  के  नीति  निदेशक  तस्व  अनुच्छेद  39  में  यह  कहां  गया

 अपनो  नोति  का  विशेषतया  ऐसा  संचालत  करेगा  कि  सुनिश्चित  रूप

 समान  रूप  से  नर  और  नारी  सभी  नागरिकों  को  जीबिका  के  पर्याप्त  साधन
 प्राप्त  करने  का  अधिकार  हो  ;

 समुदाय  की  भोतिक  सम्पति  का  स्वामित्व  और  नियन्त्रण  इस  प्रकार  बंटा  हो
 कि  जिससे  सामूहिक  हित्त  का  सत्रोत्तम  रूप  से  साधन  हो  ;

 आर्थिक  व्यवस्था  इस  प्रकार  चले  कि  जिससे  धन  और  उत्पादन  शाधनों  का

 सर्वताधारण  के  लिए  अहितकारी  केन्द्रण  न  हो  ;

 पुरुषों  और  स्त्रियों  दोनों  समान  कार्य  के  लिए  समात  बेतन  हो  ;

 (¥)  श्रमिक  पुरुषों  और  स्त्रियों  का  स्वाध्थ्य  और  शक्ति  तथा  बालकों  की  सुकुगार
 अवस्था  का  दुरुपयोग  न  हो  तथा  आधथिक  आवश्यकता  से  विषश  होकर  नागरिकों  को  ऐसे
 रोजगारों  में  न  जाना  पड़े  जो  उनकी  आयु  या  शक्षित  में  अनुकूल  न  हों  ;

 अनुण्छेद  42  में  यह  कहा  गया

 काम  की  न्याथ्य  और  मानवोचित  दशाओं  को  सुनिश्चित  कश्ते  के  लिए  तथा

 प्रसूति-लहयता  के  लिए  उपब्ररध  करेगा  ।”

 अनुच्छेद  44  में  यह  कहा  गया

 के  समहत  राश्य-क्षत्र  मे ंनागरिकों  के  लिए  राज्य  एक  समान

 संहिता  प्राप्त  करने  का  प्रयास
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 अनुण्छेद  325  में  यह  कहा  गया  हैं  कि  कोई  भो  व्यक्ति  लिग
 के  आधार  पर  निर्वाचक-नामावलि  में  सम्मिलत  किए  जाने  के  लिए  अपात्र  न  होगा  अथवा  किसी
 विशेष  निर्वाचक  नामावलि  में  सम्मिलित  किये  जाने  का  दावा  न  करेगा  ।

 संविधान  में  ओर  भी  आटिकल्स  जिनको  मैं  कोट  कर  सकती  हूं  ।  ओरतों  को  अराबर
 के  भ्रधिकार  दिए  गए  हैं  कि  उसमें  किसी  भी  प्रकार  का  फर्क  नहों  रहना  चा।हए  ।

 झओ  रास  प्यारे  पतिका  :  बताया  गया  लेकिन  किया  कया  गया  है  यह

 बताइए  ।

 भी  मूलचस्द  डागा  :  इस  बिल  को  तो  मालूम  होगा

 गृह  भत्रालय  में  राज्य  सती  राम  दुलारी  :  ओरतों  के  साथ  क्‍या  व्यवहार

 हो  रहा  है  ।

 जो  सूलचल्द  डागा  :  कुछ  औरतें  तो  इतनी  ज्यादा  जबरदस्त  होती  मैं  कह  रहा  था

 कि  इस  बिल  में  सजा  का  प्रोविजन  ही  नहीं  है  ।

 4.29  स०प०

 एन»  बेकटरत्‌नम  पीठासोन

 सभापति  आप  यह  बताहुए  कि  किसको  सजा  दी  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से
 निबेदत  करू गा  कि  वे  एक  ऐसा  बिल  लाये  जिससे  औरतों  के  हितों  की  रक्षा  हो  सके  ।  लेकिन
 आपने  जो  कमेटीज  बनाने  की  बात  कही  सारा  पैसा  कमेटियों  में  ही  चला  आपने

 एडवाइजरी  कमेटीज  बनाने  की  बात  कही  है  ।  जो  आपने  मेहनत  को  उसके  लिए  आपकी

 हना  होगी  ओर  अपकी  इज्जत  बढ़  गई  ओर  महिला  जगत  में  आप  का  नाम  रोशन  होगा  ।  आपने
 इस  में  लिखा  है  ।

 सरकार  प्रत्येक  क्ष  जहां  जद्योग  ओर  प्रतिष्ठान  स्थित  के लिए  शहरी
 स्तर  जिला  स्‍तर  पर  परामश्शदात्री  समितियों  का  तथा  राज्य  स्तर  पर  एक  शीष॑श्थ
 निकास  का  गठन  करेगी  ।”

 कितनी  परामशंदात्रो  समितियां  एक  शहरी  स्तर  दूसरी  जिला  स्तर  पर  तथा  तीसरी  राज्य

 सत्र  पर
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 मूल  चन्द

 उन्हें  कोई  कानूनी  समथंन  प्राप्त  नहीं  है  ।

 ]

 सारा  पैसा  कमेटीज  था  और  आप  इन  कमेटियों  के  चक्कर  में  पड़  गई  ।  ओर  ये  कमेटी

 बनाने  की  आपने  बात  कही  इनसे  लाभ  क्‍या  होगा  ।

 |

 क्री  नारायण  चोबे  :  इसकी  विषय  वस्तु  पर  गौर  कीजिए  न  कि  उसके  स्वरूप
 पर  ।

 भो  मलचस्द  डागा  :  यह  प्रभावकारी  होना  चाहिए  ।

 झी  भारायण  चोथे  :  सरकार  को  आएवासन  देने  दीजिए**'***  ।

 भी  भसूलचस्द  डागा  :  आप  अपने  घर  जा  सकते  हैं  ओर  अपनी  पत्नि  को  यह  बता  सकते  हैं
 कि  अमुक  विधेयक  पास  हो  गया  वह  आपसे  कतिपय  प्रश्न  पूछेंगी  और  आपको  उत्तर  देना

 होगा  ।

 भी  मारायण  चोबे  :  मैं  अपनी  पत्नि  को  समझाने  में  आपकी  सहायता  ले  लू

 हो  सुलचरद  डागा  :  कृपया  सुनिये  और  समझने  की  कोशिश  कीजिए  ।

 भ्री  नारायण  चोबे  :  मैं  समझता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  भाषण  जारी

 भरी  मुलखम्द  डागा  :  मैं  अपना  भाषण  दे  रहा  हूं  ।  आप  कृपया  मेरी  धुरक्षा

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  आप  अपने  भाषण  में  कमी  न

 क्री  मूलचन्द  डागा  :  वहां  जिला  स्तर  समितियां  तथा  शीर्षस्थ  निकाय  इस  प्रकार  वहां
 तीम  परामएंदात्री  समितियां  उनका  उद्देश्य  क्‍या  वे  क्या

 )

 सभापति  महोदय  :  आप  कृपया  अपना  भाषण  जारो  रखिए  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  आप

 चर्चा  करने  के  इच्छुक  भाषण  जारी

 भी  सूलचस्द  शागा  :
 मैंने  अभो  संविधान  के  खण्ड  3  तथा  अनुच्छेदों  का  उल्लेख  किया
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 ]

 अब  इन  एडवाइजरी  कमेटी  का  क्‍या  पीरियड  क्या  समय  कितने  समय  वे
 फंक्शन  उन  के  मैम्बरर्स  कौन  उनकी  क्‍या  क्वालीफिकेशन्स  यह  नहीं  बताया  ।
 उन  के  काम  करने  का  तरीका  क्‍या  यह  भी  आप  ने  नहीं  बताया  ।  आप  चाहती  क्या  यह
 इस  से  पता  नहीं  चलता  है  ।

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  कृपया  आप  अनुच्छेद  2  देखिए  ।

 झो  सूलअस्द  भी  उद्योग  अथवा  प्रतिष्ठान  में  महिला  कर्मचारियों  के  खिए
 काम  करने  कर  अधिकार  सुनिश्चित  करता  ।”

 इस  कानून  के  अन्दर  कोई  प्रोविजन  नहीं  है  कि  कानून  का  उल्लघंन  करने  के  बाद  केस  किस
 के  पास  ले  जाया

 |

 अभी  परतसों  सुप्रीम  कोर्ट  का  जजमैंट  आया

 भिनुवाद |

 साबित  हो  गया  है  ।  लेकिन  मेरे  सामने  कुछ  नहीं  है  ।  मैं  किस  नियम  के

 किस  कानून  के  अन्तर्गत  उस  अपराध  के  लिए  दण्ड  दे  सकता  हूं  ।”

 इससे  मुझे  यह  नहीं  मालूम  हुआ  कि  अगर  लॉ  का  क्रीच  हो  गया  था  आप  किसके  पक्स

 जाएंगी  ?

 ]

 क्या  श्रम  निरीक्षक  इसकी  जांच  क्या  श्रमायुकत  इसकी  जांच  इस  कास
 को  कोन

 झरो  ई०  पश्रय्यप्पु  रेडडी  :  क्या  मैं  हस  संदेह  को  स्पष्ट  कर  संकता  हूँ  ?  अधिकार
 नागरिकों  को  प्रदत्र  नागरिक  को  यह  अधिकार  है  कि  बह  अनुच्छेद  226  के  अन्तर्गत  उन  ध्यंक्तियों
 के  जो  इसका  उल्लंघन  कर  रहे  एक  परमादेश  रिट  के  लिए  उच्च  न्यायाजय  में  जा
 सकता  अनुच्छेद  226  के  अन्तर्गत  नागरिकों  को  हमेशा  यह  अधिकार  प्राप्त  उच्च  न्यायालय

 उन्हें  लागू  कर  रहे  हैं  ।  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  उम्तमें  ऐसा  कोई  छण्ड  नहीं  है  ड्ो  उसे  किसी
 दण्ड  न्यायालय  में  दण्डनीय  बनाता  है  ।  प्रत्येक  कानून  में  एक  दण्डनीय  खण्ड  का  होता  आवश्यक

 नहीं
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 भी  पूल  चन्‍्द  डागा  :  लेकिन  ऐसा  कोई  तंत्र  होना  चाहिए  जहां  नियोक्ता  के  खिलाफ

 ग्रत  की  जा  सके  ।

 धान  )

 झोमती  विभा  धोष  गोस्वामी  :  आप  विधेयक  को  ध्यानपूर्वक  तभी  आपको
 कारी  होगी  ।

 श्री  मूल  चनन्‍्द  डागा  :  यह  जो  बिल  आपने  बनाया  है  इसमें  पांच  करोड़  रुपया  गवर्नमेंट  का
 खर्च  हो  जाएगा  ओर  पांच  लाख  रुपये  का  नान-रेकरिंग  खर्चा  भो  गवनंमेंट  को  करना  पड़ेगा  ।  जब

 पहले  से  ही  संविधाम  में  इससे  ज्यादा  अधिकार  दिये  हुए  हैं  तो फिर  इस  बिल  की  क्‍या  जरूरत

 आप  जो  इस  बिल के  द्वारा  अधिकार  मांग  रही  हैं  उससे  ज्यादा  अधिकार  तो  पहले  ही  दिये  हुए  हैं
 जिनके  बारे  में  मैंने  आपको  एक-एक  आर्टिः्ल  पढ़  कर  सुनाया  है  ।

 मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  एक  कम्प्रीहैंसिव  लेजिस्लेशन  ले  कर  आयें  जो  कि

 ज्यादा  यूजफूल  हो  ।  जहां  पर  औरतों  के  साथ  सोशल  दमन  होता  है  उसके  लिए  तो  पहले  से  ही  लॉ

 है  फिर  सैप्रेट  लेजिस्लेशन  की  क्‍या  जरूरत  है  ।  पहले  ही  औरतों  के  जिए  ज्यादा  फेसिलिटीज  के

 कानून  बने  हुए  हैं  फिर  यह  ड॒प्लीकेसी  क्‍यों  हो  ?  मैं  चाहूंगा  कि आप  इस  बिल  को  वापस  ले

 लीजिए  ।

 मैं  मन्‍्त्री  जी  से  भी  चाहूंगा  कि  वे  एक  कम्प्रीहेंसिव  लेजिस्लेशन  ले  कर  आयें  जिससे  कि

 औरतों  को  ज्यादा  लाभ  मिल  जाएं  ।  अब  लड़कियों  के  कपड़ों  का  इंतजाम  कौन  करेगा  ?  आपने

 इसके  लिए  भी  गवनंमेंट  कों  दस  परसेंट  एम्पलाईज  को  देने  के  लिए  कह  दिया  ।  गवर्नमेंट  कितना

 रुपया  देना  चाहेगी  ?

 आपने  जो  मेमोरेण्डम  दिया  है  उससे  बात  क्‍्लीयर  नहीं  होती  मेरे  ख्याल  से  आपने  बहुत
 जल्दी  में  यह  बिल  पेश  कर  दिया  है  ।  इस  बिल  से  मुझे  नहीं  लगता  कि  औरतों  का  कोई  परपज
 सर्व  होगा  ।  इससे  ज्यादा  तो  संविधान  के  आटिकल  में  पावर्स  दिये  हुए  हैं  ।  उन्हीं  के  आधार  पर

 हमारे  लेबर  मिनिस्टर  एक  कम्प्रीहेंसिध  बिल  लाएं  ।  फिर  उस  बिल  के  पास  होने  के  बाद  एक
 मशीनरी  ऐसी  होनी  चाहिए  जो  उस  बिल  को  एक्टीवली  लागू  करवाये  ।  तभी  भौरतों  को  लाभ  हो

 सकता  है  अन्यथा  नहीं  ।

 आपने  आटिकल  226  के  अन्तगंत  हाई  कोर्ट  में  जाने  के  बारे  में  कहा  ।  उप्तके  लिए  कोई
 कोर्ट  होनी  कोर्ट  के  अन्दर  जाने  का  अधिकार  होना  चाहिए  ।  कौन  सुनवाई  कौन
 दावे  कर  कितनी  सजा  कैसे  उनको  मुआवजा  यह  सब  साफ  होना  चाहिए  ।

 जो  आपने  यहां  बिल  रख  दिया  है  मेरे  ख्याल  से  यह  बिल्कुल  लाभप्रद  नहीं  होगा  ।
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 श्री  राम  झाक्रय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  श्रमजीबी  महिलाओं  के  लिए  जो

 यह  बिल  हमारी  माननीय  सदस्या  लाई  वह  बहुत  धन्यवाद  का  पात्र  सबरे  बड़ी  खीज  तो

 यह  है  कि  हमारी  सरकार  के  वित्त  मंत्री  जी  ने  कुछ  दिन  पहले  इस  बात  को  जोरदार  शब्दों  में

 कहा  कि  हम  देश  को  समाजवादी  रास्ते  पर  ले  जा  रहे  चाहे  विरोध  पक्ष  निन्‍दा  भी  मुझे
 उसकी  कोई  परवाह  नहीं  लेकिन  इस  बिल  से  साफ  जाहिर  होता  उनका  पर्दाफाश  होता
 है  ।  जब  आप  स्त्री  और  पुरुष  में  समानता  नहीं  ला  सकते  तो  समाजवाद  की  बात  करना  आपके

 लिए  एक  ढोंग  ही  माना  जाएगा  आज  जो  काम  करने  वाली  महिलाए  हैं  संगठित  क्षेत्र  में  और
 असंगठित  क्षेत्र  उनकी  क्या  हालत  आज०  बी०  सी०  सी०  एल०  में  क्‍या  हो  रहा
 वहां  पर  एक  सक्‌ लर  निकालकर  उनको  गर्लेटरी  रिटायरमेंट  दिया  जा  रहा  क्योकि  मे
 खदान  में  काम  नहीं  कर  इसलिए  अपनी  जगह  अपने  पृत्र  या  किसी  रिश्तेदार  को

 वहां  पर  यह  कार्यवाही  अभी  तक  जारी  है  तो  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  कोई  विधवा  महिला
 अगर  वहां  पर  काम  करती  हो  और  उसका  परिवार  न  हो  तो  उसको  वालेंटरी  रिटायर  कर  दिया

 ऐसे  में  उसकी  क्‍या  स्थिति  होगी  ।  अगर  वे  अंदर  काम  महीं  कर  सकतीं  तो  उनको  बाहर
 काम  दिया  जा  सकता  इस  बारे  में  आपको  सोचना  बी०  सी०  सी०  एल०  में  जो  सक्‌'लर
 निकालकर  महिलाओं  को  वार्लेटरी  रिटायरमेंट  दिया  जा  रहा  इसको  रोका  जाना  चाहिए  ।

 यह  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्तगंत  आता  है  ।  इसके  साथ-साथ  जो  असंगठित  क्षेत्र  में  महिलाएं  काम
 करती  उनकी  क्‍या  हालत  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  इंट  के  भट्टों  मे ंकाम  करने  बाली

 महिलाओं  की  दुर्दशा  की  ओर  सदन  का  ध्यान  आक्ृष्ट  कराया  ।  वहां  पर  महिलाएं  बहुत  तादाद
 में  काम  कर  रही  उसको  न्यूनतम  मजदूरी  मिलनी  चाहिएं  और  साथ-साथ  जो  उनके  बचे

 उनके  लिए  शिशु  सुरक्षागार  नहीं  इसका  नतीजा  यह  होता  हैँ  ।  कि  वे  तो  भट्ट  पर  इंटें  बनाने  का
 काम  करती  हैं  और  उनका  बच्चा  गंगा  में  ड्बकर  मर  ज़ाता  हैँ  या  सड़क  दु्ंटना  में  मर  जाता

 उनके  लिए  शिशु  सुरक्षागार  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  आप  कहते  हैं  कि  कल्याणकारी  सरकार
 अगर  है  तो  उनके  लिए  शिशु  सुरक्षागार  बनवाए  कम्पनी  की  तरफ  से  बनवाए  जाएं  या

 सरकार  स्वयं  व्यवस्था  जहां  पर  हजार  पांच  सौ  महिलाएं  इंट  भट्ट  में  काम  कर  रही

 मैं  देहाती  क्षेत्र  स ेआता  हें  इसलिए  अब  मैं  देहाती  क्षेत्र  की  बात  करूंगा  ।  जो  महिलाएं
 खेतों  में  काम  करती  वहां  पर  भी  स्त्री  और  पुरुष  को  समान  मजदूरी  नहीं  ढी  यह  शर्म
 की  बात  हूँ  ।  जब  आपने  कानून  बना  दिया  लेकिन  वह  लागू  नहीं  हो  पा  रहा  आज  भी

 यहां  पर  स्त्री  और  पुरुषों  की  मजदूरी  में  अन्तर  है  ।  उन  महिलाओं  के  बच्चों  को  देखने  वाला

 कोई  भी  नहीं  हू  ।  वे  घर  में  बच्चों  को  बन्द  कर  जाती  हैं  जो  वहां  पर  रेंगते  रहते  यह  जो

 विषमता  की  हालत  इसको  दूर  करना  चाहिए  ।  जो  यह  कहते  हैं  कि  हम  समाजवादी  रास्ते  पर

 चल  रहे  उनको  मैं  ये उदाहरण  देकर  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  ढोंग  करते  अभी  तक  महिलाओं
 की  हालत  में  कोई  सुधार  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 जो  महिलाएं  कारखानों  में  काम  करती  बडी-बढ़ी  मिलों  में  काम  करता
 उनको  भी  उचित  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  ।  मुझे  एक  बार  कसकत्ता  जाने  का  मौका
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 राम  झ्राश्यय  प्रसाद  सिह ]

 वहां  पर  बिहार  के  बहुत  से  ऐसे  मजदूर  जिनसे  मैंनें  बात  की  ।  उ'होंने  यह  बताया  कि  इससे

 पहले  जो  सरक।र  थी  कांग्रेस  उमर  समय  हमारी  कुत्ते  की  तरह  भी  इज्जत  नहीं  थी  ।

 वामपंथी  की  सरकार  बनने  से  हम  लोगों  की  इतनी  इज्जत  बढ़  गई  है  कि  कम  से  कम

 रेग्यूलर  मजदूरों  में  गितती  होने  लगी  वे  चाहे  सीमेंट  गोदाम  या  किसी  भी  गोदाम  में  काम

 कश्ती  हो  |  प्राईवेट  तरीके  से  जो  महिलाएं  काम  करती  हैं  उनको  मजदूरी  नहीं  मिलती  अगर

 मजदूरी  मांगती  हैं  तो  उनको  हटा  दिया  जाता  जब  उतको  दिक्कत  होती  है  या  उनके  बाल-बच्चे

 भूछे  मरते  हैं  तो  वे  इतनी  मजदूरी  पर  ही  काम  करने  के  लिए  त॑यार  हो  जाती  हैं  |  लेबर  विभाग

 बढ़े-बड़े  आफिसस  उनको  तथा  हमारे  लेबर  मिनिस्टर  साहब  को  इस  बात  पर  गौर  करना

 काहिए  कि  श्रम  करने  वाली  महिलाओं  की  हालत  जो  दिन  पर  दिन  बदतर  होती  चली  जा  रही
 उसको  सुधार  इसके  लिये  आपको  अवश्य  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  हमारे  माननीय  सदस्यों

 ने  ठीक  ही  कहा  है''****  )

 ]

 सभापति  महोदय  :  दिया  गया  समय  समाप्त  हो  गया  क्‍या  हम  सभी  की  स्वीक्षति  सेਂ
 घण्टा  और  बढ़ा  लें  ?

 झहानेक  सायतोथ  सदस्य  :  जी  हां  ।

 भी  जो०  एम०  धनातवाला  :  आप  इसके  लिये  समय  बढ़ा  सकते  लेकिन  अगले
 विधेयक  के  बारे  में  आपकी  क्‍या  राय  है  ?  अगले  विधेयक  के  लिए  आप  कम  से  कम  5  मिनट  या

 उससे  ज्यादा
 समय  छोड़े  ।

 सजाप्रति  महोदय  :  अगले  विधेयक  पर  निश्चित  रूप  से  यहां  बहस  होगी  ।  इसमें
 करने  की  अबश्यकता  नहीं  है  ।

 ५  ५  रास  धाश्रय  प्रसाद  सिह  :  उनके  हित  को  रक्षा  के  लिये  सरकार  को  एक  बिल
 चप्रहिए  | जिससे  उनके  हितों  की  रक्षा  हो  सके  ।  इतना  ही  कहकर  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 ett
 ,  भी  राम  प्यारे  पनिका  :  सभापति  सर्वप्रथम  मैं  अपनी  आदरणीय

 बहुत हू  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  जी  को  धन्यवाद  देता  हूँ  कि  उन्होंने  देश  का  ध्यान  इस  बिल  के

 माध्यम
 से  महिलाओं  के  कल्याण  के  सम्बद्ध  में  खोंचा  वेसे  बिल  का  उहंश्य  सीमित  यह  बात

 सही  हैं  कि  हम  उस  देश  के  रहने  वाले  हैं  जहां  यह  कहा  जाता  रहा  है  कि  नायस्तु  पृज्यते  तत्र
 रमम्ते  उस  भारत  देश  में  हम  रह  रहे  हैं  और  जहां  हम  गौरवाश्वित  हे  ।  लेकिन  दुःख  की  बात

 यह  हैं  कि  सिछले।सेकड़ों  वर्षों  स ेस्थिति  बदल  गई  महिलाओं  की  ऐसी  स्थिति  है  अगर  आंकड़ों  को

 पता  ख़्ेया कि  छतक्ता  कोई  स्थान  नहीं  रह  गया  है  ।  यह  बात  सही  है  कि  जब  सं  कर

 शक
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 निर्माण  और  डागा  जी  ने  भी  अभी  उन  आटटिकल्स  का  उल्लेख  किया  जिसमें  विभिन्न  रूप  से
 उनके  कल्याण  की  बात  कही  गई  मैं  एक  बात  यह  कहना  चाहूंता  कि  केवल  संविधान  में  और  कानून
 में  समता  का  अवसर  प्रदान  से  महिलाओं  का  कल्याण  नहीं  हो  जाता  ।  समता  के  जो  अबसर

 उनको  प्राप्त  करने  के  साधनों  में  जब  तक  समानता  नहीं  है  तब  तक  कोई  मायने  नहीं  है  ।  देश  की

 पचास  फीसदी  आबादी  महिलाओं  की  है  |  निश्चित  तौर  से  देश  की  वह  गाड़ी  तब  तक  तेज  नहीं
 चल  सकती  जब  तक  उसके  दोनों  चक्‍के  बराबर  न  हो  |  केवल  यही  नहीं  कि  महिलाओं  को  विभिन्‍न

 इण्डस्टीज  में  विभिन्‍न  सुविधाएं  दें  बल्कि  नए  सिरे  से  हमें  इस  पर  विचार  करना  होगा  ।  यह  बात

 सही  है  कि  नए  प्रधान  मंत्री  जी  न ेऔर  इस  सरकार  ने  बधाई  का  काम  किया  उन्होंने  समाज

 कल्याण  मंत्रालय  के  साथ  महिला  नाम  भी  जोड़  दिया  इससे  यह  नीयत  साफ  होती  है  कि
 सरकार  चाहती  है  कि  महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  अवश्य  कुछ  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  पिछलेਂ

 37-38  वर्षों  में  कुछ  कार्य  अवश्य  हुए  लेकिन  ये  काम  ऐसे  हें  जिनको  कि  यह  नहीं  कहा  जाਂ

 सकता  कि  काफी  काम  हुआ  चाहे  वह  प्रौढ़  शिक्षा  के  बारे  में  हुआ  भाहे  श्रमजीवी  महिलाओं
 के  लिए  हुआ  उनके  लिये  होस्टल  वर्गरह  खोलने  के  बारे  में  हुआ  हो  अथवा  कुछ  पिछड़े  तबके

 की  अनुसूचित  जाति  और  असुसूचित  जनजाति  की  महिलाओं  के  उत्थान  के  लिए  हुआ

 हो  ।  उनके  लिये  ऐसा  कोई  काम  नहीं  हुआ  जिसके  आधार  पर  कहा  जा  सके  कि  काफी  काम

 हुआ  है  ।

 हमने  1975  में  अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  मनाया  और  वह  कार्यक्रम  10  वर्षों  तक  चला

 उन  10  सालों  में  हिन्दुस्तान  में  ही  दुयिया  भर  में  ऐसा  दिखाई  देने  लगा  कि  महिलाओं  के

 लिए  अब  कुछ  काम  फिर  भी  जैसा  मैंने  हमारे  देश  में  लगभग  50  प्रतिशत  आबादी

 महिलाओं  की  है  और  हमने  अपने  संविधान  में  उनको  जितने  हक  दे  रखे  हमें  सबसे  पहले  तो

 संविधान  निर्माताओं  को  धन्यवाद  देना  चाहिए  कि  उन्होंने  देश  में  महिलाओं  को  समान  अधिकार

 देने  के  विषय  में  सोचा  और  प्रावधान  लेकिन  उसका  दूसरा  पक्ष  उनकी  इृम्पल्लीमेंटेशन  का

 हमें  चाहिए  कि  हम  अच्छी  नीयत  अच्छे  उददं श्य  से  उन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्िबित  करें  जिससे

 कि  वे  पुरुषों  क ेसमकक्ष  आ  जाएं  तभी  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकते

 जैसा  मैंने  1975  के  बाद  10  सालों  तक  लगातार  अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  ममाया

 परन्तु  उसमें  भी  महिलाओं  के  उत्थान  के  लिए  जो  काम  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  सका  ।

 यह  जरूर  है  कि  भारत  ने  अपने  संसाधनों  के  अनुसार  उसमें  पूरा  योगदान  दिया  और  यह  बड़ी
 प्रसन्‍नता  की  बात  जैसा  यहां  पर  अभी  कहा  गया  कि  उन्होंने  20  हजार  यू०  एस०  डालर

 अंतर्राष्ट्रीय  महिला  कल्याण  कोष  में  दिए  यह  अच्छी  बात  लेकिन  इन  20  हजार  यू०  एस०

 डालसे  से  भी  काम  बनने  वाला  नहीं  है  ।  परन्तु  इतना  जरूर  है  कि  हमारा  ध्यान  उस  तरफ

 भया  है  ।

 आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  हम  महिलाओं  के  लिए  शिक्षा  की  समान  व्यवस्था

 महिलाओ  के  लिये  हम  समाम  अवसर  प्रदान  कुछ  हमारे  काम  ऐसे  णेसे  शिक्षक  का
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 रास  प्यारे

 काम  जो  उनको  अधिक  मात्रा  में  दिए  जा  सकते  बे  अच्छी  क्लक्स  सिद्ध  हो  सकती

 अच्छी  टेलीफोन  आपरेट्स  तो  होती  ही  हैं  इसलिये  आज  यह  बात  माने  नहीं  रखती  कि  महिलाओं

 में  एफ्यीश्येंसी  नहीं  हमारी  बहुत  सी  महिलायें  आजकल  एडमिनिस्ट्रेटिव  सबविस  में  आई

 बनी  बनी  और  सभी  फील्ड्स  में  सफल  सिद्ध  हुई  हैं'''(व्यवधान)'**

 मंत्री  तो  क्‍या  प्रधान  मंत्री  भी  बनी  हैं  और  उन  पर  सारी  दुनिया  को  गौरव  है  ।  आज  तक  सारे

 जगत  में  स्व०  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जेसा  व्यक्तित्व  कभी  नही  उभरा  जो  गौरव  उनको  प्राप्त

 हुआ  ।  बदि  हम  अपने
 शास्त्रों

 और  भारतीय  संस्कृति  की  ओर  देखें  तो  हमारे  शास्त्र  और

 पुराण  महिलाओं  की  वीरता  गौरव-गाथाओं  से  भरे  पड़े  फ्रिर  भी  जैसा  कहते  हैं  कि  हमारे

 पुरश्षे  तो  शुद्ध  घी  खाया  करते  हम  तो  उनके  हाथों  को  सू  घने  वाली  बात  करते  किन्तु  हम

 उन  पुरानी  बातों  को  लेकर  आज  की  वास्तविकता  से  अपना  मुह  नहीं  मोड़  सकते  ।  महिलाओं  के

 सम्बन्ध  में  जाज  बहुत  गम्भीर  समस्या  हमारे  सामने  है  ।  आये  दिन  महिलाओं  पर  अत्याचार  की

 खबरें  हमें  सुनने  को  मिलती  हैं  ।  पिछले  5-7  सालों  में  हमने  उंनके  लिए  काफी  कानून  बनाये  परन्तु
 फिर  भी  वह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकी  ।  इसलिए  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  महिलाओं
 को  समाज  में  उचित  स्थान  दिया  जाए  ।  वह  केवल  की  सूरत  में  ही  नहीं  बल्कि  जैसा  हमारे
 डागा  जी  अभी  पढ़  रहे  थे  कि  समान  काम  के  लिए  समान  वेतन  की  नीति  हमें  अपने  देश  में  लाग
 करमी  चाहिये  ।  हमारे  श्रम  मन्त्री  जी  यहां  बेठ  हैं  ।  अच्छा  होता  कि  हमारी  समाज  कल्याण  मंत्री

 भी  यहां  बैठी  होतीं  और  वे  भी  आपको  महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  बड़े  व्यापक  काम  करने

 यह  तो  मात्र  उसका  एक  अंग  है  ।  आपने  कानून  तो  बहुत  से  बना  दिए  लेकिन  आजादी  के

 37-38  सालों  के  बाद  भी  समाज  में  उनको  जो  स्थान  मिलना  चाहिए  वह  अब  तक  नहीं
 मिल  ऐसा  मेरा  अपना  अनुभव  प्राईबेट  सेक्टर  में  जहां  आप  कहते  हैं  कि  महिलाओं  का

 शोषण  होता  लेकिन  दूसरी  तरफ  पब्लिक  सेक्टर  में  भी  उनके  साथ  न्याय  नहीं  किया  जाता  ।

 इसके  अलावा  जितने  गवर्नमेंट  के  दूसरे  काम  उदाहरण  लिए  फोरेस्ट  डिपार्टमेंट  में  प्लान्टेशन

 के  कार्य  को  ही  ले  उसमें  भी  महिलाओं  के  लिए  अलग  मजदूरी  निधौरित  पुरुषों  को

 कुछ  और  पारिश्रमिक  मिलता  है  जबकि  दोनों  को  एक  ही  काम  करना  होता  कई  क्षेत्रों  में  तो

 महिलायें  पुरुषों  की  अपेक्षा  अच्छा  काम  कर  लेती  लोग  उनको  एम्पलोय  भी  करना  चाहते  परन्तु
 उनको  पारिश्रमिक  कम  दिया  जाता  आज  समय  आ  गया  है  कि  हमको  प्राईवेट  सेक्टर  के  किसी

 भी  उद्योग  को  लायसेंस  देते  समय  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  कि  तुमको  इतने  प्रतिशत  स्थान  महिलाओं
 के  लिये  सुरक्षित  रखने  वे कई  तरह  के  अच्छे  वाम  कर  सकती  दफ्तर  का  काम  कर

 सकती  म्लर्क  का  कार्य  कर  सकती  आज  तो  महिलाओं  ने  इंजीनियरिंग  और  डिप्लोमा  कोर्स

 करके  इस  दिशा  में  भी  अपने  कदम  बढ़ा  दिए  हैं  और  वे  हर  फील्ड  में  सफल  सिद्ध  हो  रही  हैं  ।

 इसलिए  श्रम  मंत्री  जी  आपको  कोई  ऐसा  प्रावधान  कर  देना  चाहिए  कि  जब  भी  कोई  नया  उद्योग

 लगाने  के  लिए  आवेदन  करे  और  उसको  लाइसेंस  दिया  तो  केवल  ऐसे  उद्योगों  को  ही  लाइसेंस  दें

 उनके  साथ  पहली  हार्त  यह  लगा  दी  जाए  कि  इतने  प्रतिशत  स्थान  महिलाओं  के  लिए  सुरक्षित  रखने

 286



 20  1907  श्रमजोीवी  महिला  कल्याण  विधेयक

 ||

 होंगे  ।  पब्लिक  सेक्टर  में  तो आप  कीजिए  प्राईवेट  सेक्टर  के  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  भी  आप  यह

 शर्ते  लगाहए  कि  देश  में  जो  छिक्षा  का  स्तर  है''*'**

 ज्

 उतने  प्रतिशत  तो  आपको  महिलाओं  को  काम  देना  पड़ेगा  और  आज  प्रस्ताव  करते  समय

 माननीय  आदरणीय  बहस  जी  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  जहां  पर  महिलाओं  को  काम  पर  लगाया  जाता

 है  वहां  पर  भी  उनका  शोषण  होता  है  ।  वहां  पर  उनको  अलग  से  लंट्रोन  की  उनको  अलग

 से  केंटीन  की  उनको  अलग  से  आराम  करने  की  ये  सारी  सुविधायें  जो  उनके

 स्वभाव  के  अनुसार  उनको  मिलनी  जो  जरूरी  भी  ये  सुविधायें  नहीं  दी  जाती  जो

 भारतीय  महिलायें  अच्छा  काम  कर  सकती  उनको  आज ये  बड़े-बड़े  प्‌ जीपति  बिग  हाउसेंस
 जितने  भी  देश  में  कभी  काम  करने  के  अवसर  नहीं  देते  ।  इसलिए  आज  जरूरत  इस  बात  की  है
 कि  सरकार  ऐसे  नियम  बनाए  कानून  बनाए  कि  इनको  अधिक  से  अ्षिक  काम  में  लगाया

 जाए  ।  यदि  हम  देश  में  संतुलित  विकास  चाहते  देश  के  विकास  में  बैलेंस  बनाना  चाहते
 तो  निश्चित  तोर  पर  महिलाओं  को  बराबर  के  हिस्से  से  काम  देना  पड़ेगा  ।  जब  दोनों  पहिए
 यर  मजबूत  होंगे  तभी  तो  देश  मजबूत  होगा  ।  इसलिए  गाड़ी  कहीं  बीच  में  रुक  न  इसके

 लिए  महिलाओं  को  अधिक  से  अधिक  काम  देना  पड़ेगा  तभी  देश  प्रगति  की  राह  पर  आगे  बढ़
 सकेगा  ।

 हमारी  आदरणीय  श्रीमती  फूलरेणु  गुहा  ने  सही  कहा  है  कि  आज  हमारे  देश  में

 करोड़ों  की  संख्या  में  खेतिहर  मजदूर  महिलायें  हैं  जिनकी  बड़ी  ही  दयनीय  स्थिति  हम  बच्चों

 की  बात  करते  यहां  उनके  बारे  में  चर्चा  भी  किन्तु  मैं  लड़कियों  के  आरे  में  कहना  चाहता  हूं ”
 जो  घरों  में  काम  करती  न  उनको  शिक्षा  मिलती  न  उनकी  कोई  और  सुविधायें  मिलती

 इतना  ही  नहीं  उनका  जीवन  बड़ा  ही  कठिन  वे  तो  बस  ईटें  बनाने  का  काम  करती  हैं  और

 दिन  भर  बस  ईण्टा  ही  उनको  और  कुछ  पता  नहीं  और  जेसे  ही  ईटें  बनाने  का  काम
 खत्म  करती  जुलाई  में  तो  पुनः  वे  खेतों  मे ंजाकर  काम  पर  लग  जाती  ई'ट  भट्टा  मालिक

 उनका  सही  हिसाब  भी  नहीं  देते  जब  वे  जाती  तो  उनको  चोरी  में  फंसा  देते  कभी  किसी
 के  ऊपर  बैलेंस  बता  देते  हैं  कि  तुमने  इतना  पैसा  उघार  लिया  वह  अभी  चुकता  नहीं  हुआ  है  ।

 इस  प्रकार  उनको  पूरा  हिसाब  न  दे  कर  उनके  पैसे  भी  ये  भट्टा  मालिक  मार  जाते  इस  सम्बन्ध
 में  एक  कानून  आपके  यहां  बन  रहा  उस  सम्बन्ध  में  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  जब  आप  उस

 कानून  को  बनाने  तब  श्रमिक  महिलाओं  के  बारे  में  एक  ऐसा  प्रावधान  जरूर  करें  जिसकी

 वजह  से  इंट  भट्टा  मालिक  इंट  बनाने  वाली  महिलाओं  को  रहने  के  लिए  सुविधा  दे  सकें  और

 हिसाब  करते  समय  उनका  पूरा  हिसाब  उनको  मिल  उनको  किसी  चोरी  इत्यादि  में  न  फंसाया

 जाए  ।  यदि  ऐसा  हो  तो  बहुत  अच्छी  बात  क्योंकि  ये मालिक  लोग  इनके  कल्याण  की
 बात  सोचते  ही  नहीं  बस  अपना  पंसा  बनाने  में  लगे  रहते  हैं  ।

 आप  जानते  हैं  कि  श्रमिक  महिलायें  अपना  श्रम  भी  करती  हे  और  साथ-साथ
 अपने  बच्चों  का  भी  पालती  इनके  छोटे-छोटे  बच्चे  होते  उनको  नरिशमेंट  की  अच्छी  सुविधा
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 ५  अत  $$...

 रास  प्यारे

 होनी  चाहिए  ओर  इसके  साथ-साथ  आज  जो  पब्लिक  स्कूल  उनमें  क्या  जो  बड़े  लोग  उन्हीं

 के  बच्चे  पढ़ंगे  ?  जो  आम  लोग  साधारण  लोग  उनके  बच्चों  को  पढ़ने  की  भ्रण्छी  सुविधायें

 होनी  चाहिए  |  तभी  समता  आएगी  ।  आप  कहते  हैं  कि  समता  होनी  मैं  तो  कहना  चाहता

 हूं  कि समता  का  तब  तक  कोई  अर्थ  नहीं  है  जब  तक  कि  समता  प्राप्त  करने  का  अवसर  हरेक  में

 झमाहित  भ  हो  ।  इसलिए  आज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  आगे  आयें  और  महिलाओं  को  ऊपर

 उठाने  का  काम  करें  क्योंकि  वे केवल  महिलाएं  ही  बल्कि  बच्चों  की  शुरू  भी  जो  भविष्य

 के  निमाता  जैसी  महिला  होगी  बसे  ही  उसके  बच्चे  इसलिए  महिलाओं  का  शिक्षित  होगा

 बहुत  जरूरी  है  ।
 वि

 ॥

 सभापति  आज  देश  भर  में  मात  शिक्ु  कल्याण  केन्द्र  चल  रहे  इनमें  बड़ा
 अऋष्टाचार  हो  रहा  स्टेट  के  लोग  और  कुछ  असामाजिक  तत्व  ऐसे  जो  उनसे  मिलकर  सारा

 पैसा  खा  जाते  इसलिए  आज  केवल  नौकरी  की  बात  करने  से  काम  नहीं  बल्कि  जहां
 पर  भी  हम  काम  कर  रहे  हैं  वहां  पर  मानिटरिंग  भी  जैसा  मैंने  पहले  कहा  कि  महिला  कल्याण
 मंत्रालय  अलग  हो  गया  तो  मैं  चाहता  था  कि  महिला  कल्याण  मंत्री  भी  यहां  उपस्थित  तो
 ज्यादा  अच्छा  होता  ।  लेबर  का  हाथ  मान्यवर  बहुत  मजबूत  होता  है  और  देश  की  अर्थ-व्यवस्था

 8.00  म०  १०

 आगे  बढ़ी  तो  जिन्होंने  देश  का  निर्माण  किया  देश  की  रचना  की  हवा  शुफाभ
 आदि  सथ  जगहों  में  रहकर  वह  काम  करती  रात  दिन  काम  करती  हैं  तब  पैसा  मिलता  है  ।

 हमारे  लेबर  मिनिस्टर  के  हाथ  बहुत  मजबूत  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  महिला
 कारी  जितती  भी  योजनाएं  खासकर  जो  श्रम  से  सम्बन्धित  उनके  लिए  एक  मौभिटरिंग  सैल

 होना  चाहिये  ।

 महिलाएं  घरों  भें  भी  काम  करती  आप  देखिए  दिल्ली  में  वे  किस  तरह  से  जीवन  बिता

 रही  एम०  पीज  के  पर्लंट  में  सीढ़ियों  में  वह  रहती  कोन  देखता  है  ?  आज  स्वतंत्रता  प्राप्ति
 के  बाद  भी  वह  बतंन  मांजती  और  लोगों  के  घरों  का  काम  करती  आज  इस  बात  की

 श्यकता  है  कि  महिलाओं  का  किसी  स्तर  पर  शोषण  न  हो  ।  मध्य  उड़ीसा  की  बहुत  सारी

 महिलाएं  दिल्‍ली  में  काम  कर  रही  वह  इज्जतदार  हैं  फिर  भी  उन्हें  इज्जतदार  मानने  को  कोई
 .  तैयार  नहीं  है  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति  क ेबाद  भी  बया  हम  आज  इस  पर  निगाह  नहीं  डालेंगे  ?  महिला

 चाहे  घरों  में  काम  करती  है  या  दुकान  पर  काम  करती  है  सबके  वेतन  और  सुख-सुविधा  का  ध्यान

 हमें  रखना  होगा  ।  अगर  कोई  घर  में  काम  करती  है  तो  उसे  रहने  के  लिए  स्थान  देना  चाहिए  |  क्‍या

 यह  अच्छा  लगता  है  कि  वह  फूटपाथ  या  सीढ़ियों  पर  रहें  ?  मैं  नम्नतापूवंक  कहना  चाहता  डूं  कि

 यह  देश  वह  रहा  है  जहां  नारियों  की  पूजा  होती  रही  है  |  हमें  भारत  को  गौरवमय  बनाना  है  तो

 महिलाओं  को  समाज  समान  काम  में  समान  मजदूरी  देनी  चाहिए  ।
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 मैं  एक  अपनी  बहिन  विभा  घोष  गोस्वामी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  ऐसा
 बिल  रखा  और  हमें  हस  पर  विचार  करने  का  मौका  मिला  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  मांग  करता  हूं  कि

 वह  एक  कम्प्रीहैंसिव  बिल  लायें  और  श्रोमती  गोस्वामी  से  निवेदन  करता  हूਂ  कि  वह  इस  बिल  को

 वापिस  लें  ।

 भरी  वढ़ि  चना  जन  :  सभापति  श्रमजोवी  महिला  कल्याण

 1985  यहां  पर  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  उसका  समर्थन  करता

 हूँ  ।

 हमारी  संस्कृति  में  महिलाओं  को  बहुत  ही  ऊचा  स्थान  दिया  गया  महिलाओं  को  नामों
 के  सम्बोधन  में  भी  प्रथमिकता  दी  गई  जैसी  सीता  .  राधेश्याम  ।  सीताराम  में  सीता  और
 राधेंश्याम  में  राधा  को  महत्व  दिया  गया  है  |  इसी  प्रकार  हमारे  धर्म  और  संस्कृति  में  महिलाओं
 को  बहुत  ऊचा  स्थान  दिया  गया  है  ।  इसके  बावजूद  भी  महिलाओं  का  बराबर  शोषण  होता  जा

 रहा  है  ।  जिन  महिलाओं  की  स्थिति  कमजोर  उन्हें  अपने  भरण-पोषण  के  लिए  बर्तन  मांजने  का

 चक्‍की  पीसने  का  काम  ओर  बहुत  सारे  इस  प्रकार  का  काम  करने  पड़ते  हैं  जोकि  उसकी

 पोजीशन  के  माफिक  नहीं  परन्तु  अपने  भरण-पोषण  की  दृष्टि  से  ये  काये  उसे  करने  पड़ते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  अभी  भी  75  प्रतिशत  महिलाओं  में  पर्दे  की  प्रथा  प्रचलित  वह  अभी  तक

 घूंघट  निकालती  हमारे  जिले  में  करीब  90  प्रतिशत  महिलाएं  घूंघट  निकालती  हैं  ।

 चूंघट  की  कुप्रथा  अभी  तक  हमारे  यहां  है  और  भी  देवदासी  की  प्रथा  बल  रही

 महिलायें  दहेज  का  शिकार  तो  होती  ही  इसके  बारे  में  बराबर  घटनायें  होती  उनके  साथ

 भयंक्र  अन्याय  और  जुल्म  होता  है  जिससे  उनको  मृत्यु  का  शिकार  होना  पड़ता  है  ।

 अब  यह  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  इस  पर  मैं  आता  यह  विधेयक  जो

 महिलायें  कारखानों  में  काम  फरती  संस्थाओं  में  काम  करती  उनके  कल्याण  के  लिए  आया

 इस  विधेयक  में  उनके  कल्याण  के  लिए  करीब  16  विद्ेष  कार्य  बताये  गये  अगर  इनको

 यह  तमाम  सुविधायें  प्राप्त  हो  जायें  तो  महिलाओं  का  बहुत  ही  अच्छा  कल्याण  हो  जायेगा  और  यह

 कानून  आदशें  कानून  बन  इस  प्रकार  की  आज  की  परिस्थितियों  में  अगर  व्यवस्था  हो

 जाती  है  तो  यह  हमारे  लिए  बहुत  ही  प्रगति  और  विकास  का  सूचक  परन्तु  हमारे  पास  जिस

 प्रकार  साधन  हैं  और  जो  कारखाने  और  संस्थायें  चलाते  उनके  पास  जो  साधनਂ  यह  सथ

 देना  बहुत  ही  कठिन  अगर  वह  सब  साधन  या  सुविधायें  महिलाओं  को  प्रदान  कर  दी  जायें  तो  मैं

 समझता  हूਂ  कि  यह  उनके  प्रति  बहुत  न्याय  होगा  ।  अगर  हम  यह  कहें  कि  हमने  ओ  अन्याय  किया

 उसके  प्रति  प्रायश्वित  होगा  ।

 अभी  तक  महिलाओं  को  भर्ती  करते  समय  यहो  फोशिश  की  जाती  हैं  कि  किसी  प्रकार  कि  महिला
 जदर  इन  कारखानों  में  भर्ती  न  अगर  किसी  तरह  भर्ती  हो  भी  जाती  है  तो  उल्हें  पुरुषों  के

 मजदूर  इन

 ब्राबर  समान  मजदूरी  नहीं  मिलती  जवाब  में  यही  कहा  जाता  है  कि  वे  इतना  काम  नहीं
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 ब॒द्धि  चस्द्र  ®

 कर  सकती  ।  इसलिए  आवश्यक  है  कि  आप  महिलाओं  के  लिए  समान  मजदूरी  निश्चित

 यह  स्थिति  केवल  कारखानों  और  संस्थाओं  में  ही  नहीं  बल्कि  अगर  कोई  ठेकेदार  किसी  महिला

 को  काम  में  लगाता  है  तो  वह  भी  उत्को  पुरुषों  के  वराबर  वेतन  नहीं  देता  इसलिए  समान  काम

 के  लिए  समान  वेतन  मिलना  आवश्यक  है  ।  इसके  लिए  फैमीत  कोड  में  कानून  बना  है  उसमें  भी

 प्रावीजन  यही  है  कि  मनुष्य  को  जो  मजदूरी  दी  जाती  उससे  कम  महिला  को  दी  जाती

 जबकि  हमने  देखा  है  कि आदमी  काम  नहीं  करता  वह  बेईमानी  से  अपनी  रोजी  कमाता  है  और

 महिला  प्री  दिलचत्पी  से  काम  करती  फिर  भी  मालूम  नहीं  क्यों  उसको  मजदुरी  कम  मिलतो

 है  ।  हमारे  राजस्थान  में  भी  ऐसा  वहां  पर  भी  महिलाओं  को  पृरुषों  स ेकम  मजदूरी  मिलती

 तो  समात  काम  के  लिए  समान  वेतन  मिलना  यह  उसका  अधिकार  इसके  बारे  में

 पूरे  तौर  पर  कहीं  पर  भी  इसका  उल्लंघन  नहीं  होना  अगर  किसी  कानून  में  इसका
 उऊल्लंधन  करने  वाला  प्राजिजन  हो  तो  उन  कानूनों  में  परिवर्तन  करना  उनमें  संशोधन

 करना  चाहिए  ताकि  उन्हें  समान  काम  के  लिए  समान  वेतन  मिले  ।

 कमंचारीवृन्द  में  महिला  कर्मचारियों  की  संख्या  में  निरन्तर  तथा  निश्चित  वृद्धि
 सुनिश्चित  करना  ।

 किसी  भी  उद्योग  या  संस्था  में  महिलाओं  की  एक  20  प्रतिशत  या  25

 प्रतिशत  निर्धारित  कर  देनी  चाहिए  कि  इतनी  महिलाओं  को  लेना  ही  पड ़गा  ।  तब  जा  कर  उनको

 कहीं  स्थान  मिल  अन्यथा  नहीं  मिलिगा  ।  इसलिए  यह  जो  प्रावधान  इसका  समर्थन  करते

 हुए  मैं  अपने  विचार  प्रकट  कर  रहा  हूं  :

 कर्मचारियों  के  लाभार्थ  विद्यमान  श्रम  कानूनों  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  के  पश्चात
 उनको  समुचित  रूप  से  लागू  किया  जाना  सुनिश्चित  करना  ।”

 श्रम  कानूनों  के  अन्दर  इस  प्रकार  का  प्रावधान  रख  कर  इस  बात  की  सुनिश्चितता  प्रदान
 करना  आवश्यक  है  ताकि  उन  राइट्स  का  समुचित  रूप  से  उनको  लाभ  मिल  सके  ।

 कर्म  ब।रियों
 के  लिए  शिशु-देख  भाल  की  जिनके  अन्तगगंत  न्यूनतम

 जैसे  दूध  मध्याहन  खिलौनों  तथा  शिशुओं  की  देख  रेख  हेतु  प्रशिक्षित
 जायाओं  की  व्यवस्था  सुनिश्चित

 इस  सम्बन्ध  में  अगर  आप  देखें  तो  जो  बड़े-बड़े  कारखाने  चलते  हैं  उनमें  भी  इस  तरह  की

 सुविधा  नहीं  है  ।  यह  ठीक  हमने  कुछ  बिरला  और  टाटा  की  इ.'डस्ट्रीज  देखी  हैं  जिनमें  कुछ
 ब्यवस्था  है  ।  उनके  लिए  खेल  कद  और  उनके  बच्चों  के लालन  पालन  की  तथा  खिलौनों  आदि  की
 भी  व्यवस्था  लेकिन  हमारी  पब्लिक  सेक्टर  की  भी  इडस्ट्रीज  हैं  उनमें  भी  इस  प्रकार  की
 व्यवस्था  होना  बहुत  ही  जरूरी  इस  प्रकार  का  प्राविजन  होना  चाहिए  और  उस  का  परिपालन
 करना  बहुत  जरूरी
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 महिला  कर्मचारियों  के  शिशु  देख-भाल  हेतु  चलती  फिरती  सुविधाएं
 श्थित  करना  है  ।”

 यह  व्यवस्था  तो  कहीं  भी  नहीं  खेल  पर  काम  करने  दाली  महिलाओं  की  स्थिति  तो

 बहुत  ही  खराब  मूमिहीन  किसान  महिलाओं  की  स्थिति  बहुत  ही  दयनीय  भूमिहीन  किसान

 महिलाओं  कौं  दस  दिन  के  लिए  रखते  फिर  उसको  निकाल  दिया  जाता  उसके  लिए  तो  को

 भी  सूनिश्चितता  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  की  सुविधा  उनको  दिया  जाना  नितान्त  आवश्यक  है  ।

 के  लिए  कार्य-स्थल  पर  विश्वाम-कक्ष  जिन  में  शौचालय

 आदि  की  पर्याप्त  सुविधाएं  सुनिश्चित  करना  ।/

 जितने  भी  उद्योग  या  संस्थान  हैं  या  जितने  भी  एस्टेब्जिशमेंट्स  उनमें  इस  प्रकार  को

 व्यवस्था  बहुत  कम  स्थानों  में  है  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  सब  जगह  होनी  आज  के
 प्रजातांत्रिक  युग  में  महिलाओं  को  यह  सुविधा  निह्विचत  रूप  से  मिलनी  चाहिए  ।  महिलाओं  के  साथ
 साथ  और  मजदूरों  को  भी  मिलनी  चाहिए  ।  इसके  लिए  तो  प्री  तरह  से  कोशिश  करके  यह  सुविधा
 प्रदान  करनी  चाहिए  ।  लेबर  लाज  के  अन्दर  इस  प्रकार  के  प्राविजन्स  हैं  लेकिन  उन  का  परिपालन

 नहीं  होता  सख्ती  के  साथ  इन  प्र।विजन्स  का  परिपालन  करना  चाहिए  ।

 कमंचारियों  के  लिए  कार्यस्वल  से  निकटतम  स्थान  पर  रिहायशी  सुविधाएं

 सुनिश्चित  करना  ।/”

 आज  तो  टूटी  फूटो  कोपड़ियों  में  वह  रहती  हैं  ।  उनके  लिए  ठीक  तरह  से  मकान  बनाने
 की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  उनके  रहने  योग्य  मकान  उनके  कार्य-स्थल  से  निकटतम  स्थान  पर  बना
 कर  उन्हें  यह  सुविधा  देनी  चाहिए  ।

 कर्मचारियों  के  शिशुओं  के  लिए  शिशु-देखभाल  केन्द्रों  मे ंमनोरंजन  की  सुविधाएं
 पुनिश्चित  करना  ।/

 लेबर  लाज  के  अन्दर  इस  के  लिए  प्राविजन  उनका  कार्यान्वयन  कराने  की

 श्यकता  है  ।

 महिला  कमंचारियों  के  लिए  कार्यस्थल  पर  तथा  उनके  निवास  स्थानों  से  कार्यमस्थल
 तक  ओर  कार्यस्थल  से  निवास  स्थानों  तक  उनको  सुरक्षा  की  समुचित  तथा  पर्याप्त
 व्यवस्था  सुनिश्चित  करता  |

 उनकी  सुरक्षां  समुचित  ओर  सुनिश्चित  तो  भगवान  पर  ही  भरोसा  डनको
 अपने  घर  से  आने  तक  के  लिए  साधन  नहीं  कहीं-कहीं  जिसकी  स्थिति  मजबूत  हुई  उसको

 तो  जरूर  साईकिल  की  सुविधा  है  ।  साईकिल  सस्ते  होने  के  कारण  मजदूरों  इसको  ब्रुविध्ता
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 बड़ि  चन्त्

 मिली  हुई  इसमें  भी  जो  सुविधायें  उनको  मिलनी  जैसे  लोन  पर  रेट  आफ

 इस्टरेस्ट  कम  से  कम  हो  ।  मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ।  जब

 हम  विकास  की  ओर  आगे  बढ़  रहे  साइंस  और  टेक्टनालॉजी  की  ओर  आगे  बढ़  रहे  हैं  तो  यह
 आवश्यक  और  जरूरी  है  कि  लेब  र-लॉज  को  स्ट्रोक्ट  बनाकर  उनका  अनुपालन  करने  की  कोशिश

 करें  ।  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  जितना  कुछ  कर  सकते  हमें  करना  चाहिए  ।  ६

 उनका  विकास  उतकी  उन्नति  करें  और  उतकी  प्रगति  करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  द्वारा  प्रस्तुत  बिल

 अमजीवी  महिला  कल्याण  1985  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 [  प्रमुबाद  ]

 करी  राजमंगल  पांडे  :  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  पृथ्वी  से  अन्यायों  को

 मिटाने  के  लिए  कानून  बताना  ही  पर्याप्त  होता  तो  स्वाभाविक  रूप  से  यह  विश्व  स्वर्ग  बन  गया

 होता  ।  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  हमें  इस  बात  की  अधिक  चिन्ता  है  कि  हम  समाचार

 पन्नों  की  नजरों  में  आये  और  इस  मामले  पर  संसद  भवन  से  बाहर  जन-समथ्न  प्राप्त  करें  ॥

 हम  महिला  कल्याण  के  बारे  में  काफी  बोल  चुके  लेकिन  सच्चाई  वह  नहीं  महिला
 कासभार  और  पुरुष  कामगार  में  कोई  अच्तर  नहीं  है  |  यदि  प्रकृति  ने  इतना  अधिक  अन्तर  किया

 है  तो  सरकार  या  कोई  अन्य  एजेन्सी  अन्यथा  सहायता  नहीं  कर  सकती  ।  यदि  शारीरिक  रूप  से

 थे  काफी  कमजोर  हैं  और  ऐसा  श्रमसाध्य  या  मेहनती  काम  नहीं  कर  जिसे  करने  की  उनसे
 आशा  की  जाती  तो  कोई  सरकार  इसमें  कैसे  सहायता  कर  सकती  है  ?  स्वाभाविक  रूप  में  हमें
 उन्हें  उससे  अधिक  देना  चाहिए  ।  जितना  कि  वे  इस  समय  प्राप्त  कर  रही  हमारी  परम्परा

 कुछ  ऐसी  रही  है  कि  हम  अपने  यहां  की  महिलाओं  का  आदर  और श्र  गार  किया  है|  वास्तविक  रूप
 में  थे  घर  को  मालकिन  हैं  ।  इस  बात  से  हम  भली  भांति  यह  देख  सकते  हैं  कि  उनका  हमारे  घरों  में
 कितना  प्रभुत्व  होता  घरों  में  उनकी  ही  इच्छाओं  की  पूति  होती  है  और  पुरुष  तो  केवल  द्ब्ब्‌
 होते  हैं  ओर  अपने  घरों  में  उनकी  नहीं  चलती  ।

 यहां  इस  विधेयक  में  यह  कहा  गया  है  कि  अधिक  सामाजिक  न्याय  दिए  जाने  की
 कता  अधिक  सुविधाएं  दो  जानी  उनकी  बीमारो  की  हालत  में  अधिक  गहन  निगरानी

 कक  श्यापित  किए  जाने  उनके  बच्चों  को  सुविधाएं  तथा  सभी  चीजें  दी  जानी

 कोई  भो  इस्हें  ये  सुविधाएं  देने  से  इन्कार  नहीं  करेगा  ।  लेकिन  कठिनाई  यह  है  कि  विधेयक  में  की

 गई  50  प्रतिशत  मांगें  इतनी  अव्यवहारिक  हैं  कि  कोई  भी  सरकार  चाहे  वह  कितनी  भी  परोपकारी
 क्यों  न  उन्हें  प्रा  नहीं  कर  सकती  ।  भट्टा  उद्योग  में  उन्हें  मुश्किल  से  दो  या  तीन  महीने  के

 लिए  ठेके  के  आंधार  पर  रोजगार  दिया  जाता  है  और  उन्हें  इतने  ही  समय  में  उससे  कहीं  अधिक

 पैसा  मिल  जाता  जितना  सरकारी  सेवा  में  एक  नैमित्तिक  श्रमिक  को  एक  वर्ष  में  मिलता  है  ।  लेकिन
 में  वह  मांग  की  गई  हे  कि  उनको  मकान  अस्पताल  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्राप्त  होनी
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 यह  कंसे  संभव  हो  सकता  है  जब  वे  वास्तव  में  मुश्किल  से  3  महीने  काम  करती  हैं  ?  इसलिए  इससे

 उन्हें  अधिक  मदद  नहीं  मिलेगी  ।

 मैं  उत्तर  प्रदेश  में  श्रम  मंत्री  मैं  जानता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  श्रमिक  समस्या  इतनी
 जटिल  है  कि  यदि  बिहार  के  श्रमिक  हमारी  फलल  की  कटाई  के  लिए  न  आएं  तो  50  अतिशत
 फसल  खेतों  में  पड़ी  रहेगी  और  नष्ट  हो  जाएगी  ।  त्रासदी  तो  केवल  शिक्षित  युवाओं  के  मामले  में

 है  जिनके  लिए  कोई  नौकरी  नहीं  है  ।  यहां  दिल्‍ली  अयबा  किसी  अन्य  बड़े  शहर  में  आपको  किसी

 भी  कोमत  अथवा  उस  वेतन  जो  आप  देना  कोई  खाना  पकाने  वाली  महिला  अथवा
 नौकरानी  के  काम  में  कोई  महिला  कामगार  नहीं  मिलेगी  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  महिला  वर्ग  अधिक
 कष्ट  उठा  रहा  है  ।  वही  महिलाएं  हैं  अधिक  कष्ट  उठा  रही  हैं  जो  शिक्षित  हैं  और  जिन्हें  काम  नहीं
 मिला  महिला  श्रमिकों  के  लिए  इतना  अधिक  काम  है  कि  यदि  वे  करना  हें  तो  मेरे

 विचार  में  कोई  भी  महिला  बेरोजगार  नहीं  रह  सकती  ।  मेरे  विचार  में  मुश्किल  से  ही  कोई  ऐसा
 आदमी  होगा  जो  मांगी  गई  सुविधाओं  के  हक  में  नहीं  लेकिन  ऐसी  किस्म  की  मांगों  के

 विरोध  में  हूं  जो  अव्यवहारिक  हैं  और  जिन्हें  कोई  भी  चाहे  वह  कितना  भी  परोपकारोी  क्‍यों
 न  पूरा  भ  कर  सके  ।  हम  अपनी  परम्पराओं  और  महिलाओं  करी  हर  प्रकार  से  सराहुता  करते

 लेकिन  हमारी  परम्पराओं  को  महिलाओं  को  उनके  घरों  से  बाहर  निकालने  में  काफी  समय

 उनकी  शिक्षा  बहुत  ही  कम  है  |  यहां  तक  कि  डैन  जो  शिक्षित  में  भी  खुले

 क्षेत्र  मे ंआने  की  हिम्मत  नहीं  देश  के  कई  राज्पों  केरल  और  कुछ  अन्य  राज्यों  को  छोड़कर
 अभी  भी  उनकी  शिक्षा  की  प्रतिशतता  मुश्किल  से  12  से  13  प्रतिशत  तक  है  और  उनमें  से  भी

 8  से  9  प्रतिशत  तक  वे  महिलाएं  हैं  जो  बीच  में  पढ़ाई  छोड़  चकी  इसलिए  यदि  हम  उन्हें
 देना  भी  जिसे  हर  व्यक्ति  देना  तो  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  आप  उन्हें  किस

 किस्म  की  नोकरियां  दे  सकेंगे  ।  ज्यादा  से  ज्यादा  वे  एक  कलकक  टेलीफोन  आपरेटर  बन  सकती  हैं  ।

 उन्हें  सेना  में  नहीं  भेजा  जा  सकता  उन्हें  श्रमम्राध्य  कार्य  नहीं  दिया  जा  सकता  उन्हें  इस
 प्रकार  का  कार्य  नहीं  दिया  जा  सकता  है  जिसमें  अधिक  शारीरिक  मेहनत  करनी  पड़े  ।  फिर  उन्हें
 करने  के  लिए  किस  प्रकार  का  काम  सौंपा  जा  सकता  हैं  ?  मेरे  विचार  में  सरकार  पहले  ही  अपनी

 ओर  से  सर्वोत्तम  प्रयास  कर  रही  है  |  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  महिलाओं  के  साथ  किसी  प्रकार
 का  अन्याय  न  हो  ।  अब  समाज  बदल  रहा  है  और  महिलाएं  तीज  गति  से  प्रगति  कर  रही  मैं

 नहीं  समझता  कि  पुरुषों  अथवा  सरकार  की  ओर  से  किसी  प्रकार  का  अन्याय  किया  गया

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  जिसमें  उससे  अधिक  की  मांग  को  गई  है  जितना
 कोई  व्यक्ति  या  सरकार  दे  सकती  को  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  और  सरकार  को  एक  ऐसा

 कानून  बनाना  चाहिए  जिससे  महिलाओं  को  ऐसी  मदद  मिल  सके  जो  सम्भव  हो  और  जिसे
 सरकार

 दे  सकती

 आओमती  प्रभाषती  पुप्ता  :  माननीय  सभापति  मामनीय  सदस्य
 शीमती  विभा  घोष  द्वारा  जो  विधेयक  काया  गया  मैं  उसका  स्थागत  करती  हूं  और  भी  राज

 293



 श्रमजीवी  महिला  कल्याण  विधेयक  10  1985
 नी

 प्रभावती

 मंगल  पांडे  जैसे  क्रांतिकारी  जो  अपने  प्रदेश  में  श्रममंत्री  रहे  से  ऐसी  बातें  सून  कर  मुझे

 बड़ा  आएवर्य  मैं  बोलता  नहीं  चाहती  थी  और  उतकी  बात  सुन  कर  मुझे  मन्‌  स्मृति  की  यह

 श्लोक  याद  आ  जाती  है  :

 नायंस्‍्तु  पूज्यते
 रमन्ते  तत्र  देवता  :”

 और  प्रसाद  जी  ने  अपनी  कामायनी  कविता  में  कहा  है  :

 कुम  केवल  श्रद्धा  हो
 जीवन  के  अन्तःस्थल  में

 पीयूष  स्रोत  सी  बहा  करो  ।”

 इतना  कहने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  आप  महिलाओं  की  तारीफ  करते  आप  सराहना
 करते  हैं  और  उनकी  प्रशंसा  में  काफी  लेख  लिखें  या  काफी  कविता  इससे  क्या  काम  होगा  ।  आज

 आधुनिक  भारत  में  और  आधुनिक  में  देखते  हैं  कि  महिला  पुरुषों  क ेसाथ  कदम से  कदम  मिला

 कर  काम  कर  रही  और  आजादी  की  लड़ाई  जब  देश  गुलाम  उस  समय  भी  महिलाओं  ने

 महान  योगदान  तथा  बलिदान  दिया  और  हर  एक  तरह  का  और  कठिन  से  कठिन  काम

 श्रीमती  इंदिरा  परम  पृज्यनीय  व ेआज  हमारे  बीच  में  नहीं  उन्होंने  कौन  सा  काम

 नहीं  किया  और  क्‍या  एक  आदर्श  उपस्थित  नहीं  किया  ?  कौन  सा  काम  जो  पुरुष  कर  सकता

 वह  उन्होंने  नहीं  किया  ।  रानी  लक्ष्मीबाई  और  यहां  तक  कि  यदि  हम  प्राचीन  इतिहास  को  देखें
 और  चाहे  व  एक  कल्पना  की  बात  रामायण  को  देखें  और  रामघरित  मानस  को  तो
 क्या  यह  नहीं  पाते  हैं  कि  जब  युद्ध  हुआ  तो  रानी  कैकेयी  राजा  दशरथ  के  साथ  युद्ध  स्वल  पर

 बीरांगना  लक्ष्मीबाई  भी  युद्ध  स्थल  पर  गई  वे  सारी  बातें  क्या  बताती  आप  कहते  हैं  कि
 सेना  का  काम  कठिन  है  ।  सेना  में  क्या  महिलाएं  नहीं  हैं  ।  महिला  डाक्टर  वहां  पर  भी  है  और
 नर्से  भी  हैं  और  बहुत  सारे  काम  वहां  हो  रहे  जिनमें  महिला  हाथ  बंटाती  इसके  साथ  साथ
 मैं  यह्‌  नहीं  चाहती  किसारे  काम  महिलाओं  के  दे  दिए  जाएਂ  लेकिन  कुछ  काम  जिनको

 महिलाओं  के  लिए  सुरक्षित  रखना  चाहिए  ज॑से  प्राइमरी  ऐजूकेशन  उसमें  स्थान  सुरक्षित
 बड़े  बड़  संस्थानों  में  और  ओद्योगिक  घरानों  में  उनके  लिए  स्थान  होने  अस्पताल  हैँ  या
 छोटी  छोटी  क्रँंचेज  हैं  या  टेलीफोन  का  काम  महिलाएं  वहां  पर  काम  करती  हैं  और  वेखूबी  और

 बढ़िया  काम  कर  रही  हैं  ।  महिलाएं  पुरुषों  से  किसी  भी  प्रकार  से  कम  दक्षता  से  काम  नहीं  कर

 रही  इस  लिए  यह  जो  विधेयक  लाया  गया  है  इसका  मैं  स्वागत  करती  हूं  क्योंकि  यह  महिलाओं
 के  हितों  की  रक्षा  करने  वाला  विधेयक  है  ।  इसको  सरकार  को  मान  लेता

 ब्ूहिलाओं  का

 जितना  शोषण  होता  है  उतना  किसो  का  नहीं  होता  ।  सबसे  अधिक  शोषित  वर्ग  महिलाओं  का

 सभापति  मैं  1952  से  चुनाव  लड़तो  आ  रही  हूं  और  गांवों  में  जाने  का  अवसर

 मिला  आज  मैं  लोक  सभा  में  चुन  कर  आ  गई  आप  देखिए  यह  इतना  बड़ा  हाउस
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 इसमें  पांच  सौ  सदस्य  होंगे  लेकिन  इस  सारे  हाऊस  में  केवल  30-35  महिलाएਂ  जीत  कर  आई  हैं  ।

 फिर  हमारे  पांडे  जी  समानता  की  बात  करते  हैं  ।  आप  मंत्रिमंडल  की  बात  को  ही  ले

 चाहें  प्रदेश  के  मंत्रिमंडल  चाहे  केन्द्र  का  मंत्रिमंडल  हो  ।  उनमें  कितनी  महिलाएं  नाममात्र
 की  महिलाए  हैं  ।

 श्री  राज  मंगल  एम०  एल०  ए०  और  एम०  पी०  के  चुनाव  में  महिलाओं  को

 20  परसेंट  स्थान  दिए  गए  और  उनमें  से  ये  साढ़े  सात  परसेंट  ही  जीत  कर  आई  फिर  भी

 ये  50  परसेंट  की  मांग  कर  रही  हैं  ।

 ओमतो  प्रभाषतो  गुप्ता  :  मैं  समझती  हूं  कि  महिलाएं  बुद्धि  और  मेरिट  में  पुरुषों
 से  किसी  प्रकार  से  कम  नहीं  किसी  भो  क्षेत्र  में  चाहे  वह  राजनीति  हो  या  अन्य  क्षेत्र

 हों  महिलाएं  किसी  से  कम  नहीं  फिर  भी  उनको  समान  वेतन  नहीं  मिलता

 महिलाओं  पर  दोहरा  भार  वे  नौकरी  भी  करती  हैं  और  फिर  घर  पर  आ  कर  सारा  काम
 करती  हैं  ।  पुरुष  वाहर  ही  काम  करते  हैं  और  घर  का  कोई  काम  नही  करते  मैं  यह  नहीं
 कहतो  कि  महिलाओं  को  घर  का  काम  नहीं  करना  मैं  समभती  हूं  कि  यह  हमारी  संस्कृति
 और  सभ्यता  है  कि  महिलाएं  घर  का  काम  पुरुष  तो  केवल  बाहर  काम  कर  के  आये  और
 आराम  से  घर  में  बैठते  उनकी  देखभाल  भी  बहिन  या  पत्नि  ही  घर  में  करती

 मैं  तो  चाहती  हूं  कि  जो  घरों  पर  ही  रहती  केवल  हाऊस  वारईईब्ज  हैं  उन्हें
 अनएम्लाएमेंट  अलाउंऊस  देना  यह  मेरी  मांग  है  जिसको  कि  रारकार  को  मान  लेना

 मैं  यह  कहती  हूं  कि  यह  विधेयक  जनहित  में  है  और  इसे  पास  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे
 सरकार  के  ऊपर  कोई  वित्तीय  भार  नहीं  पड़ेगा  ।  इससे  कारखाने  के  मालिकों  के  ऊपर  भार

 इसमें  जो  दस  प्रतिशत  की  व्यवस्था  की  गई  मैं  कहती  हूं  कि  वह  25  प्रतिशत  होना  चाहिए  और

 उद्योगपतियों  और  कारखाने  के  मालिकों  को  इसका  भार  बहन  करना  चाहिए  ।

 मैंने  जब  राज  मंगल  पांडे  जी  जैसे  क्रांतिकारी  के  इस  बिल  के  बारे  में  विचार  सुने  तो  मुझे
 भी  इस  बिल  पर  बोलना  पढ़ा  और  इसलिए  बोलना  पड़ा  कि  मैं  इन्हें  बताऊं  कि  महिलाओं  की
 क्या  स्थिति  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करती

 ]

 हरी  पी०  ध्ार०  कुमारभंगलसम  :  सभापति  जहां  तक  श्र  मजीबी  महिला
 कल्याण  विधेयक  के  मूल  उदंश्यों  और  कारणों  का  सम्बन्ध  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूस
 करता  हूं  कि  उन  उद्दं  श्यों  के  क्या  कारणों  का  स्वागत  किया  जाना  चाहिये  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि

 हम  सबके  लिए  यह  अनुभव  करना  अनिवार्य  है  कि  महिलायें  विनीत  हो  सकती  हैं  परन्तु  यह
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 पी०  प्रार०  कुमार

 निश्चित  है  कि  वे कमजोर  नहीं  भेदभाव  के  मामले  पर  विचार  विए  बिना  मेरे  सामने

 अभी  दिए  गए  भाषण  से  इस  बात  का  निश्चित  रूप  से  पता  चल  जाता  है  कि  पुरुषों  और  महिलाओं
 में  कौन  कमजोर  है  ?

 प्रो०  सधु  दण्डवले  :  आपके  भाषण  से  ऐसा  लगता  है  कि  आप  कमजोर

 शी  पी०  ध्ार०  कुमारमंगलम  :  मैं  इस  वात  से  इ  कार  नहीं  कर  रहा  |  प्रो०  मैं  यह
 स्वीकार  करता  लेकिन  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  वाद  महिलायें  आगे  आइ  हैं
 तथा  उन्होंने  तरक्की  की  है  और  वास्तव  में  वे  सभी  क्षेत्रों  मे ंआगे  आई  चाहे  वह  व्यवसायिक

 क्षेत्र  हो  या  कोई  अन्य  क्षत्र  और  चाहे  इन्जीनियरी  का  क्षेत्र  हो  या  उच्च  प्रौद्योगिकी  का  अथवा

 दैनिक  शारीरिक  श्रम  का  क्षेत्र  व ेआगे  आई  हैं  और  रोजगार  के  जो  अवसर  उपलब्ध  हैं  उनमें

 महिलाओं  का  अधिक  से  अधिक  हिस्सा  रहा  है  ।

 जहां  तक  राजनीति  का  सम्बन्ध  निस्सन्देह  भारतीय  महिलाओं  ने  विश्व  पर  विदोेष  रूप

 से  अपना  प्रभाव  जमाया  है  कि  वे  बड़ी  राजनेता  बन  सकती  हैं  और  वे  विश्व  में  पुरुषों  से निश्चित

 रूप  से  पीछे  नहीं  हमारी  महान  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  निस्सन्देह  एक  महिला

 तथा  बहुत  सुन्दर  महिला  और  उन्होंने  अपनी  तथा  राजनीतियंता  के  बल  पर  विश्व  पर

 अपना  प्रभाव  जमाया  कोई  वास्तव  में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  भारत  में  महिलाओं
 ने  यह  सहीं  सिद्ध  किया  है  कि  वे  न  केवल  भारत  में  बल्कि  बिश्व  में  भी  किसी  प्रुष  से  कम  नहीं  हैं  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  यह  एक  ऐसा  विधेयक  है  जिसमें  श्रम  जीबी  महिला
 कल्याण  मिधि  बनाने  की  और  अधिनियम  के  उद्ं श्य  पूरे  करने  की  बात  कही  गई  यह  केवल

 श्रमजीबी  महिला  कल्याण  के  लिए  ही  क्‍यों  बनाया  जाए  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  ऐसा  क्‍यों  नहीं

 हो  सकता  ।  हमें  पुरुषों  तथा  महिलाओं  को  समान  मानना  क्राहिए  ।  कामकाजी  पृरुषों
 को  भी  तो  बहुत  सी  बहुत  सी  सुविधाएं  चाहिए  ।  जब  हम  कामकाजी  महिलाओं  को  बेकारी

 अनुदान  देने  की  बात  करते  हैं  तो  हम  कामक्राजी  पुरुषों  को  भी  वेकारी  अनुदान  की  बात  क्यों

 नहीं  करते  ?  सभापति  निस्सन्देह  भारत  में  श्रमिक  वर्ग  को  वे  सुविधायें  नहीं  मिल  रही  हैं  जो

 उन्नत  देश्ञों  तथा  विकसित  देशों  में  श्रमिक  वर्ग  को  मिलती  हैं  यह  सच  है  कि  यद्पि  श्रमिकों  को

 अपने  अधिकारों  के  लिए  के  लिए  ही  आलोचना  की  जाती  है  परन्तु  उन्हें  अपने  अधिकार  नहीं
 मिले  इसलिए  जब  हम  श्रमिकों  की  बात  करते  हैं  तो  हम  देखते  हैं  कि  चाहे  श्रमिक  पुरुष  हैं  या

 उनको  उपलब्ध  कराई  गई  सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  हैं  और  निस्सन्देह  उनके  लिए  अभी

 बहुत  कुछ  किया  जाता  वास्तव  सरकारी  क्षत्र  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  चाहे
 वे  पुरुष  हैं  या  वे  सुविधाएਂ  प्राप्त  नहीं  हैं  जिन्हें  हमने  संविधान  के  मिदेशक  सिद्धान्तों  में

 देने  का  वायदा  किया  निदेशक  सिद्धांतों  में  जीवन  निर्वाह  मजदूरी  देने  का  वायदा  किया  कया

 उनमें  कहा  गया  है  कि
 जीवन  निर्वाह  मजदूरों  देने  का  प्रयास  |  क्या  हम  जीवन

 निर्वाह  मजदूरी  दे  पाये  हैं  ?  हम  ऐसा  क्यों  नहीं  कर  पाए  हैं  ?  क्‍या  यह  आवश्यक  नहीं  कि  हम  से
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 केवल  महिलाओं  के  बारे  में  सोचें  अपितु  मानव  जाति  के  बारे  में  सोचें  ?  हमें  यह  नंहीं  भूलना
 चाहिए  कि  श्रमिक  हमारे  देश  के  वेसे  ही  नागरिक  तथा  मानव  हैं  जैसे  अन्य  वर्ग  के  लोग  हैं  और
 श्रमिक  वर्ग  ही  हमारे  देश  की  रीढ़  यदि  व्रिसी  देश  का  श्रमिक  वर्ग  “'':'  सभापति
 श्रमिक  वर्ग  ही  क्‍यों  ?  मेरा  यह  कहना  है  कि  श्रमिक  वर्ग  में  न  केवल  संगठित  उद्योगों  में  काम
 करने  वाले  अध्षंगठित  मजदूर  आते  हैं  बल्कि  इसमें  ऐसा  प्रत्पेकਂ  व्यक्ति  आता  है  जो  अपने  जीवन
 निर्वाह  के लिए  काम  +रता  है  और  अपने  जीवन  यापन  के  लिए  पूजी  नहीं  लगाता  शोषण

 नहीं  करता  और  निस्सन्देह  ऐसे  लोगों  की  हीं  संझया  अधिक

 सभापति  मुझे  है  कि  श्रम  मंत्री  द्वारा  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए
 ऐसा  विधेयक  लाने  का  स्वागत  किया  जिसमें  श्रमिक्रों  के  लिए  बेहतर  सुविधाएं
 उन्हें  जीवत  के  उचित  अवसर  प्रदान  करने  तथा  जीवन  निर्वाह  मजदूरी  देने  तथा  जीवन  में  आगे

 बढ़ने  का  अवसर  प्रदान  करने  का  प्रावधान  हो  और  इसके  लिए  मैं  उनका  आधारी  रहूंगा  ।

 5.33  भ०  प०

 शरद  डिघे  पोठासोन  हुए  |

 यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  लाभप्रद  निजी  क्षंत्र  में  ही  हम  देखते  हैं  कि श्रमिक  जीवन
 यापन  मजदूरी  की  थोड़ी  बहुत  वात  करते  हैं  ।

 कत
 हि

 सभापति  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  श्रम  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  सभौ
 में  एक  ऐसा  विधेयक  लाने  पर  विचार  करें  जिसमें  सामान्य  तौर  पर  स्षभी  श्रमिकों  के  कल्याण  की  |

 बात  की  गई

 अ्रम्म  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  टी०  सभापति  इस  बिल  पर  काफी  संदेस्य

 बोले  कोई  नई  बात  नहीं  है  कि  महिलाओं  के  लिए  जो  बातें  कही  गई  हैं  उनकी  जो  मुश्किलात  हैँ
 उनको  हैम  सब  महसूस  करते  इस  देश  में  हम  लोगों  ने  जितनी  तरबकी  की  उससे  महिलाओं  को

 काफी  इज्जत  मिली  है  और  वह  हम  बराबर  दिन  पर  दिन  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहे  गांधों  में  जी

 परिस्थिति  है  वह  सभी  लोगों  के  वहां  पर  वैसी  ही  हैं  क्योंकि  हमारे  मुल्क  के  लोग  ज्यादातर

 कृषिं  पर  ही  निमंर  इंसमें  उन  लोगों  की  दिक्कतें  आती  दूसरी  तरफ  अगर  आप  देखेंगे  तो

 हमारी  जो  महिलायें  हैं  वह  बहुत  भागे  बढ़  रही  भारत  देश  में  उनकी  काफी  इज्जत  कीं  जाती

 है  ।  बहुत  सी  जगह  पर  कुछ  मसायल  खड़े  होते  कुछ  ओरतें  शिकायत  भी  करती  हैं  कि  इंडस्ट्रीज
 में  टीजिय  किया  जाता  है  जौर  इकक्‍्वल  रेम्युनरेशन-इक्वल  वर्क  भी  नहीं  दिया  जाता  ।  इस  सम्बन्ध

 में  एक  कमेटी  भी  बनाई  गई  बीड़ी  वर्क्स  को०कुछ  ओर  दिक्‍्कते  केना  संरकार  ने  बंहां  पर

 कुछ  एक्साइज  दयूटी  पर  सेस  लगाया  है  ताकि  उससे  उन  लोगों  को  कुछ  फायदा  हो  ।  बहुत  सी  ऐसी '
 इंडस्ट्रीज  हैं  जहां  पर  सिर्फ  महिलोंएँ  ही  आप  जानते  हैं  कि  महिंलांयें  बहुंत  मेहँनत।से  कम
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 नननीनीनीनी तन  न  चच  3;

 ही०  प्र

 करती  यह  कहना  गलत  है  कि  भारत  में  महिलाओं  की  नहीं  हमने  दूसरी  कण्टीज
 में  भी  घूमकर  देखा  आज  सियासत  में  कई  बाते  की  जाती  महिलाओं  की  इज्जत  करना

 हमारा  पहला  धर्म  आप  जानते  हैं  कि  इस  देश  को  हिन्दुस्तान  और  भारत  माता  के

 है  भी  पुकारा  जाता  हमारे  प्रधोन  मंत्री  जी  ने-श्रम  देवी  अवार्ड  औरतों  के  लिए  रखा  है| '
 शरह  बहुत  से  कामों  में  हम  आगे  बढ़ने  की  कोशिश  कर  रहे  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  कि
 रोजगार  में  महिलाओं  की  संख्या  धटी  है  |  मेरे  पास  आंकड़े  यह  बात  सही  है  कि  रात  को  काम

 में  उनको  ट्रांसपोर्ट  फैसिलिटी  नहीं  मिलती  औरतें  जा  नहीं  सकती  हैं  इसलिए  उन

 इंडस्ट्रीज  को  हम  कह  रहे  हैं  कि  वे  या  तो  उनके  लिए  ट्रांसपोर्ट  का  इंतजाम  करें  अथवा  उनकी
 शिपट  बन्द  की  कुछ  इस  तरह  का  प्रबन्ध  हो  जाए  कि  वे  अपने  में  अपने  आपको

 सैफ  अनुभव  करें  क्योंकि  उनके  सामने  बहुत  सी  दिक्‍फतें  फिर  भी  आज  इण्डस्ट्रीज  में  उनको  कम

 बैतन  मिलते  का  जहां  तक  सम्बन्ध  हम  हर  स्टेट  गवनंमेंट  से  कह  रहे  हैं  कि  इक्वल  वर्क  के  लिए
 इक्यल  रेमुनरेशन  देने  के  लिए  अपने  यहां  एक  एडवाइजरी  बोर्ड  गठित  करें  और  उसी  में  प्रोसीव्यूशन
 वगेरह  करने  का  अधिकार  भी  दिया  गया  उस  आदेश  पर  प्रोपर  अमल  हो  रहा  है  या

 इसके  बारे  में  कहनो  मेरे  लिए  मुश्किल  है  क्योंकि  कल  हमारे  लेबर  सिनिस्टर्स  की  एक  कांफ्रेंस  होने
 बाली  है  और  उसमें  हम  यह  सब्जेक्ट  डिस्कस  करेंगे  ।

 यहां  महिलाओं  के  विषय  में  कई  दूसरी  बातें  कहो  गई  हैं  । उनको  सहूलियतें  देने  की  बात

 कही  गई  इन  सब  में  जहां  तक  मैं  समभता  हूं  वेजेज  का  प्रश्न  ही  सबसे  महत्वपूर्ण  और  सर्वोपरि

 बहुत  से  लोग  कहते  हैं  कि  हमारे  यहां  महिलाओं  को  बहुत  कम  बेजेज  दिए  जाते  मगर

 जहां  तक  पब्लिक  सेक्टर  का  ताललुक  है  उनमें  महिलाओं  के  साथ  किसी  प्रकार  का  अन्याय  होता
 ऐसी  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  है  क्योंकि  हमने  पढ़िलक  सेक्टर  के  सम्बन्ध  में  एक  डिसीजन

 हुआ  सिर्फ  प्राईवेट  सेक्टर  के  उद्योगों  में  ही उनके  सामने  दिक्‍्कतें  जंसे  टंक्सटाइल  मिल्स

 जूट  मिल्स  हैं  या  दूसरे  फारखाने  उनमें  महिलाओं  को  पुरुषों  की  अपेक्षा  बहुत  ही  कम,वेजेज
 दिए  जाते  ऐसी  छशिक।यतें  भी  हमारे  पास  आई  हैं  कि  कुछ  पू  कुछ  बच्चों
 और  महिलाओं  से  ज्यादा  काम  लेते  हैं  परन्तु  उनको  तनख्वाह  कम  देते  हैं  और  यह  चल  रहा  है  ।
 उसको  रोकने  के  लिए  हम  बराबर  कोशिश  कर  रहे  कानून  बनाए  गए  लॉ  के  जरिए  और

 दूसरी  तरह  हम  चाहते  हैं  कि  उनके  साथ  होते  वाले  अन्याय  को  रोका  जाए  ।  इसके  अलावा  हमारे
 देश  में  जितनी  इंडस्ट्रीज  मैं  कभी-कभी  सोचता  हुं  कि  उनमें  महिलाओं  से  लाइट  वर्क  लिया  जाए
 जैसे  टेलीफोन  का  इलेक्ट्रासिक्स  कार्य  शौप्स  टाइपिग  काय॑  हैं  ओर  ऐसे  कार्यों  के लिए
 इनडायरेक्टली  उ  नको  रिजवेंशन  दी  मगर  जंसा  आप॑  जानते  हैं  जब-जब  रिजर्वेशन  देने  की
 बात  सामने  आती  तो  हमारे  सामने  कई  तरह  की  दिबकतें  आ  जाती  वेह  बात  अलग  है  कि
 सोश्यलिस्ट  मुल्कों  में  हालात  कुछ  अलग  वहां  औरतों  को  इंडस्ट्रीज  में  बहुत  आगे  बढ़ने  का  मौका
 प्राप्त  ह ैऔर  वे  हमसे  बहुत  आगे  वह  बात  मैं  मानता  हूं  मगर  हमारे  देह  में  भी  कुछ  कम  नह

 हम  भी  धीरे-धीरे  उसी  दिशा  में  आगे  बढ़  रहे  फिर  भो  जैसा  आप  जानते  हैं  बहुत  सी  *
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 बरतें  ट्रंडीशनलः  और  कन्जवेंटिव  टाइप  की  होती  हैं  फिर  भी  हम  चाहते  हैं  कि  वे  इतनी  फार्बर्ड  न
 जैसा  हम  अखबारों  में  विज्ञापनों  में  उनको  देखते  मंगजीन्स  में  पिक्चर्स  में  उनको  देखते

 हैं  ।  हमारे  देश  में  कुछ  पृजीपति  लोग  उनका  एक्सप्लायटेशन  करने  में  लगे  हुए  उनकी  फोटो
 लेकर  मंगजीन्स  में  प्रकाशित  करते  फिल्में  बनाते  हैं  और  चन्द  पैसों  से  उनकी  फोटो  ले
 इस  तरह  के  एक्सप्लायटेशन  को  रोकते  के  लिए  हम  पूरी  तरह  से  कोशिश  कर  रहे  हम  उसे
 कन्डेंम  करना  चाहते  हैं  भौर  एक्शन  लेना  चाहते  हैं  ।  उसका  कारण  यह  भी  है  कि  हमारे  भारत  वेश
 की  हिस्द्री  ऐसी  है  कि  एक  जमाने  से  हम  महिलाओं  को  किसी  न  किसी  तरीके  से  प्रोटेक्शन  देते
 आए  आपने  रामायण  में  भी  देखा  होगा  कि  किस  तरह  से  सीता  जी  के  लिए  बहुत  बड़ो  युद्ध
 लड़ा  गया  ।  इसी  तरह  द्रोपदी  के  लिए  भी  जहांਂ  तक  औरतों  का  सवाल  इस  मुल्क  में
 महात्मा  गांधी  से  लेकर  और  दूसरे  कई  लोगों  ने  इस  बात  की  कोशिश  की  है'*****

 प्रो०  मधु  बण्डबते  :  आपने  रामायण  देशी  है

 श्री  दी०  झ्न्जैया  :  जी  मैंने  रामायण  देखी  Bo  oR
 दूसरी  बात  यह

 है  कि  हम  अपने  यहां  रामलोला  तो  खेलते  ही  हैं  ।
 रे

 हमारे  यहां  तो  रामायण  से  लोग  इ'स्पायर  होते  यह  कहना  कि  चन्द  लोग  ऐसे  होते
 तो  ये  तो  हर  जगह  होते  भाप  चाहे  जिस  कण्ट्री  में  समाज  में  घुराइयों  हर  जगह  हर

 कन्ट्री  में  है  ।  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  जों  बात  हमारी  बहन  विभा  घोष  जी  ने  कही  उस  पर

 हम  ध्यान  दे  रहे  ये  तो  द्वोम  घर  में  तो  होम  मिनिस्टर  होती  बाजी  भीरतें
 तो  ऐसी  होती  जो  रूल  भी  करती  हैं  और  आदमी  की  वात  कम  मानती  हैं  ।

 जो  इन्होंने  के  कल्याण  के  लिए  अलग  से  एक्ट  लाने  की  बात  कही  हम
 देख  रहें  इस  बिल  के  अन्दर  काफी  बातें  जिसमें  हमको  काफी  दिककतें  आती  इस  सम्बन्ध

 भें  हम  एक  काम्प्रीहैंसिव  बिल  लाकर  इसको  पेश  करेंगे  और  हमारा  इरादा  है  कि  औरतों  के  लिए

 हम  संपरेट  बिल  बनाएं  ।  लेकिन  यह  इतना  आसान  नही  हम  लेबर  डिपार्टमेंट  से  बात  करेंगे

 और  एक  ऐसा  बिल  जिसमें  को  कुछ  इंडिपेण्डेंट  दूधरों  को  रखकर  लाने  की  कोशिश

 कर  रहे  इस  प्रकार  का  जो  बित्र  बनेगा  उध्रको  फिर  हमें  ला-डिपार्ट मेंट  को  लीपल  ओपिनियन

 के  लिए  भेजना  भी  इसलिए  इसमें  थोड़ा  समय  लग  जायेगा  ।  इसलिए  मैं  बहुन  जी  से

 निवेदन  करूंगा  कि  वे  अपने  बिल  को  वापिस  ले  लें  ।
 गा

 ]

 कझीमती  विभा  धोथ  गोस्वामी  :  सभापति  सर्व  उन  सभी

 माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करती  हूं  जिन्होंने  मेरे  विधेयक  पर  हुई  चर्चा  में  भाग  कुछ
 नि  न  नस  ना  न  तीन  नली  सकती  ली  तन  सननतीस  सन  न

 #  बंगाली  में  दिए  गए  मूंल  भाषण  के  अ  ग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी  रूपोंतर  ।
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 विभा  धोष

 सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  हैं  तथा  कुछ  ने  इसकी  आलोचना  या  विरोध  किया

 अधिकांश  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  में  निहित  भावनाओं  तथा  सिद्धान्तों  का  समर्थन  किया  है  और

 कुल  मिलाकर  उनके  भाषणों  से  यह  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  इस  विष॑य  से  संबंधित  विद्यमान  कानून
 पर्याप्त  नहीं  हैं  तथा  उनसे  कामकाजी  महिलाओं  के  कल्याण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  पति  नहीं
 होती  और  कामकाजी  महिलाओं  को  भपेक्षित  कल्याण  लाभ  देने  के  लिए  मोजूदा  कानूनों  में

 संशोपन  करना  तथा  नया  विधान  बनना  भी  आवश्यक  श्री  शांताराम  नायक  ने  इस  सम्बन्ध
 में  व्यापक  कामूस  बनाने  की  थात  कही  है  तथा  माननीय  श्रम  मन्त्री  जी  ने  भी  यही  बात  कही  श्री

 ,  हरीश  रावत  तथा  श्री  नायक  ने  कहा  है  कि  कुछ  उद्योगों  तथा  में  केवल  महिलाओं  को

 ही  लगाया  जाना  इस  विधेयक  के  श्योंਂ  के  सम्बन्ध  में  कोई  विवाद  नहीं  कम  से
 कम  मैं  तो  ऐसा  नहीं  समझती  ।  श्री  नाग्रक  ने  कहा  है  कि  महिला  श्रमिकों  को  ट्रेंड  यूनियन  बनाने
 देने  के  मामले  में  मोजूदा  नियमों  तथा  कानूनों  में  कुछ  ढील  या  छूट  देंना  जरूरी  मैं  इस  विचार

 का  समर्थन  करती  हूं  परन्तु  विधेयक  में  श्रमिक  महिलाओं  को  ट्रेड  यूनियनें  बनाने  या  उनके  ट्रेड

 यूनियन  पम्बन्धी  अधिकारों  के  लिए  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  श्री  नायक  ने  कहा  है  कि

 महिलाओं  की  परामशंदात्री  समिति  का  गठन  अवश्य  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  मामले  में  मैं  उनसे

 सहमत  नहीं  हूं  ।  क्योंकि  मेरा  विचार  है  कि  समाज  का  जाधा  भाग  महिलाएं  हैं  जोकि  समाज

 का  अभिन्‍न  अंग है  ।  हम  उस  समाज  के  अंग  के  रूप  में  ही महिलाओं  का  कल्याण  चाहते  समाज  में

 फुरष्न  न  केवल  उसके  अ  ग  हैं  बल्कि  वे  सह-कर्मी  हैं  तथा  साथ-साथ  हमदर्दी  जताने  वाले  मेरी

 सह  बात  अधिकांश  उन  पुरुष  सदस्णों  द्वारा  दिए  गए  भाषणों  से  स्पष्ट  हो  जाती  है  जो  इस
 विधेयक  पर  बोले  हैं  ।  चूंकि  श्रम  जी  ने  एक  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  है  कि  वे

 इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  मैं  इस  विधेयक  -  विभिन्‍न  खण्डों  के

 बारे  में  विस्तृत  चर्चा  नहीं  कहूंगी  |  श्री  डागा  जी  ने  शास्तिक  उपबंधों  का  प्रश्न  उठाया
 यदि  नियोक्‍ता  अपेक्षित  जनकारी  नहीं  देता  तो  तब  उसके  खिलाफ  क्‍या  कार्यवाही  की

 जायेगी  ?  मेरा  विचार  है  कि जब  किसी  औद्योमिक  प्रतिष्ठान  को  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  तो

 बे  उस  समय  ही  ऐसी  जानकारी  द॑  जो  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  नियोक्ताओं  इस  प्रकार  की

 सारी  जानकारी  देने  के  लिए  बाध्य  किया  अतः  मैं  समझती  हूं  कि  इस  विधेयक  की  दण्डात्मक

 अवेक्षाएं  उसी  केअतर्गत  आ  जाएगी  ।  श्री  हरीश  रावत  ने  बताया  कि  हुस  समय  क|मकाजी

 महिलाओं  के  लिए  350  होस्टल  हैं  ।  ये  पर्याप्त  नहीं  और  अधिक  हास्टलों  की  जहूरत  है  ।  मैं

 इस  बांत  का  पूरी  तरह  समर्थंत  करती  हूं  ।  श्री  मनोज  पाण्डेय  तथा  कई  अन्य  सदस्यों  ते  कहा  है  कि
 .*  असंगठित  क्षेत्र  विशेष  कर  कृषि  क्षेत्र  में  काम  करने  वाली  महिलाओं  के  हितों  को  देखने  या  उन

 शिकायतों  को  सामने  लाने  वाला  कोई  नहीं  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  उनको  संगठित  किमा

 लाये  ।  मैं  श्री  मनोज  पाण्डेय  के  इस  विचार  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी

 उल्लेख  करना  चाहूंगी  कि  हम  लोकत्रांतिक  आंदोलनों  के  कार्यकर्ता  महिलाओं  को  संगठित  करने  का

 अयास  कर  रहे  जहां कहीं  मजबूत  वामपंथी  लोकतांत्रिक  आन्दोलन  विद्यमान  वहां  हमने

 मजबूत  महिला  संगठन  भी  बनाये  हमने  उन्हें  सुदृढ़  बनाया  है  ।  यह  पश्चिम
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 त्रिपुरा  आदि  में  देखा  जा  सकता  है|  वहां  ग्रामीण  महिलाएं  बहुत  अधिक  संख्या  में  संगाठित  होती
 जा  रही  हैं  और  अधिक  मजदूरी  ले  पाने  सफल  हो  रहीं  संगठित  होना  सभी  क्षेत्रों  क ेलिए  अच्छा

 है  #  यदि  महिलाएं  संगठित  हो  जाए  तो  वे  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  या  समान  काम  के  लिये
 “

 समान  वेतन  आदि  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  लागू  करवाने  में  सफल  होंगी  ।  श्री  मनोज  पाण्डेय
 सभा  में  उपस्थित  नहीं  परन्तु  मैं  उनको  तथा  सभी  अन्य  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहती  हूं
 कि  वे  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  महिलाओं  को  संगठित  करने  का  प्रयास  करें  ।  उनसे  कहें  कि  वे
 अपने  अधिकार  मांगे  ताकि  वे  न्यूनतम  मजदूरी  सम्बन्धी  अपनी  मांगों  तथा  अधिकारों  को  प्राप्त
 कर  सके  |  संगठित  हुये  महिलाओं  की  तो  ही  छोड़िये  पुरुष  भी  न्यूनतम
 मंजदूरी  नहीं  ले सकते  |  इसलिए  संगठित  होना  बहु  त॑  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  मैं  माननीया  श्रीमती  फुलरेणु

 शुह्द  जी  की  अभारी  हूं  जिन्होंने  मेरे  विधेयक  का  समर्थन  किया  उन्होंने  निर्माण  कार्य  में  लगे

 भट्टा  श्रमिकों  भ्रादि  के  बारे  में  भी  कहा  है  तथा  यह  भी  कहा  है  कि  वे  विधेयक  के  इस
 उप्रबन्ध  से  सहमत  नहीं  हैं  कि  श्रमिक  महिलाओं  को  खुद  कोई  अशदान  नहीं  करना  चाहिये  ।  उन्होंने

 कहा  है  कि  वे  नहीं  चाहती  कि  महिलाओं  को  भीख  मांगते  ही  रहना  लेकिन  यहां
 भीख  मांगने  की  बात  उठती  ही  नहीं  |  इस  विधेयक  में  इस  बात  की  व्यवस्था  की  गयीं  है  कि

 कामकाजी  महिलाओं  का  कल्याण  तथा  उनके  बच्चों  के  कल्याण  सम्बन्धी  कार्य  सरकार

 राष्ट्रीय  जिम्मेदारी  रूप  में  शुरू  करेगी  और  इस  प्रकार  उनको  10  प्रतिशत  अ  शदान  करना

 होगा  ।  इसमें  भीख  मांगने  की  कोई  बात  नहीं  इसमें  महिलाओं  को  अमार्नैबीचित  करने  की  कोई

 बात  नहीं  श्रीमती  फुलरेणु  गुहा  ने  विधेयक  के  5  खण्डों  का  उल्लेख  किया  मैं  समझती  हूं
 कि  ये  क्रमानुसार  इसमें  कहा  गया  है  कि  सरकार  श्रमिक  वर्ग  के  लिये  बनो  ट्रंढ  यूनियनों  का

 अलग-अलग  सम्तितियों  में  महिलाओं  का  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  करेगी  ।”  केवल  महिला  कर्मचारियों
 के  प्रतिनिधित्व  के  लिये  उपवन्ध  किया  गया  है  ।  मैं  नहीं  समझती  कि  फूलरेणु  दी  को  इस  पर

 कोई  अपत्ति  होगी  ।  श्री  षण्मुख  ते  पूछा  है  कि  क्या  राज्य  सरकार  ने  इसी  प्रकार  का  कोई  विधेयक

 तैयार  किया  मैं  उनको  बताना  चाहती  ईं  कि  केवल  केन्द्र  सरकार  ही  ऐसा  विधान  पारित  कर

 सकती  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  विधान  पारित  करने  की  शाक़त  प्राप्त  नहीं

 उन्होंने  बताया  है  कि  तमिल  नाडु  सरकार  ने  शिक्षा  शुल्क  कर  दी  है  और  कुछ  अन्प

 उपाय  किये  इन  राभी  कदमों  का  स्वागत  है  तथां  प्रत्येक  सदस्य  उनका  समर्थन  करेगा  ।

 बहुत  से  अन्य  राज्यों  ने  भी  इसी  प्रकार  के  कदम  उठाये  पश्चिम  ब  गाल  सरकार  ने  सड़कों  तथा

 लड़कियों  दोनों  के  लिए  12  वीं  तंक  निःशुल्क  शिक्षा  कर  दी  है  तथा  प्राथमिक  अं णी  के  बहुत  सें

 बच्छों  को  दोपहर  का  भोजन  दिया  जा  रहा  है  ।  उन्होंने  कृषि  में  लगी  11  करोड़  महिलाओं  की

 समस्याओं  पर  भी  प्रकाश  डाला  है  ।  इस  मामले  में  मैं  उनसे  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  तथा

 उसका  समर्थन  करती  हूं  ।  औ  डागा  संविधान  से  काफी  उद्धरण  दिये  है  और  कहा

 कि  इस  सभी  अधिकारों  तथा  लाभों  का
 संविधान

 में  पहले  से  ही  उपबध  किया  गया

 है  ।  हम  जानते  हैं  कि  इस  बारे  में  संविधान  में  उपबध  किये  गये  तो  फिर

 अम्य  विधान  या  कानून  बताने  की  कया  जरूरत  है  ?  संविधान  में  इसका  उपबध  हैं

 लेकित  बास्तव  में  ये  शाभ  महिलाओं  को  नहीं  दिलाए  जाते  ।  इसीलिए  इस  विधेवक  की
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 .  विभा  गोस्वामी ]

 इयकता  महसूस  हुई  मन्‍्त्री  महोदय  को  भी  यह  स्थिति  स्वीकार  करनी  होगी  और  इस  संबंध  में

 एक  विस्तृत  विधेयक  लाना  होगा  ।  श्री  शाम  प्यारे  जी  ने  श्री  डागा  को  सही  उत्तर  दिया  है  और

 उन्होंने  अनुसूचित  जाति  ।  अनुसूचित  जन  जाति  की  महिलाओं  का  प्रश्न  उठां  कर  ठीक  ही  किया
 जैसा  कि  मंत्री  महोदय  द्वारा  आश्वासन  भी  दिया  गया  था  यदि  विस्तृत  विधेयक  लाया

 जाता  है  तो  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  महिलाओं  को  बराबर  लाभ  मिल  सकेगा  ।  .

 बे

 इस  विधेयक  का  प्रारूप  इस  प्रकार  तैयार  किया  गया  है  कि  उन्हें  बराबर  लाभ  मिलेगा  ।  मैं  श्री

 जैन  का  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए.और  जो  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कहा  उसके

 लिए  धन्यवाद  करती  उन्होंने  सामाजिक  क्रांति  के  बारे  में  भी  ठीक  हो  कहा  सामाजिक
 क्रांति  के बिना  महिलाओं  को  कभी  भी  समान  अधिकार  नहीं  प्राप्त  हो  सकते  ।  मैं  समान  कार्य  के

 लिए  समान.वेतन  देने  की  हाम्री  जो  उन्होंने  कहा  है  मैं  उसको  तरह  समर्थन  करती  हूं  ।

 श्री  राज  मंगल  पांडे  ने  कुछ  प्रश्न  उठाए  आदरणीय  श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  ने  उन्हें  उपयुक्त  .

 उत्तर  दिए  है  पांडे  जी  ने  कहा  यदि  महिलाएं  शारीरिक  रूप  से  इतनी  कमजोर  हैं  कि  वह  कडी

 मेहनत  वाला  काम  नहीं  कर  सकतीं  तो  इसमें  सरकार  का  क्‍या  दोष  है  ?  मैं  जानती  हूँ  कि  देश  के

 बहुत  से  भाभों  खास  तौर  से  उत्त  <  प्रदेश  में  कुछ  प्रभावशालौ  व्यक्तियों  में  काफी  समय  से  ऐसी
 धारणा  यह७घधारणा  आज  भी  समाज  में  महिलाओं  का  सम्बन्धी
 समिति  ने  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  |  उसमें  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  को  ऐसी  मानसिकता
 का  उल्लेख  किया  इस  प्रतिवेदन  बताथा  गया  है  कि  एक  समय  ऐसा  था  कि  उत्तर  प्रदेश  से

 ऐसा  अनुरोध  किया  था  कि  भारतीय  प्रशासनिक्  सेवा  और  भारतीय  विदेश  सेवा  संवर्ग  में  महिला
 प्रशिक्षणाथियों  को  न  लिया  यदि  उन्हें  प्रशिक्षणां्थों  के  रूप  में  ले  भी  लिया  जाता  है  तो

 प्रशिक्षण  को  समाप्ति  पर  उन्हें  उत्तर  प्रदेश  में  नियुक्त  न  किया  यहां  पर  श्री  राज  मंगल
 पांडे  द्वारा  उस  वर्ग  विशेष  की  महिला-विरोधी  मानसिकता  का  प्रतितिधित्व  किया  जा  है  ।
 श्रीमती  प्रभावत़ी  गुप्त  ने  पहले  ही  उन्हें  सही  उत्तर  दे  दिया  है  ।  इसलिए  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं

 बोलू  गी  ।  जब  तक  महिलाओं  के  विरुद्ध  इस  प्रकार  की  मानसिकता  हमारे  समाज  और  इस  सदल

 में  रहेगी  तब  तक  हम  महिलाओं  को  समान  अधिकार  नहीं  दिला  सकेंगे  श्री  कुमार  मंगलम  ने

 कहा  है  कि  वह  महिलाओं  को  अलग  नहीं  उनका  कहता  सही  है  लेबिन  जब  तक  हमारे
 समाज  में  यह  भेद-भाष  हमें  महिलाओं  और  बच्चों  के  लिए  अलेग  से  बात  करनी  ही  होगी  ।

 हमें  पहले  उनके  पिछड़ेपन  को  वूर  करना  होगा  अन्यथा  केवल  कहने  से  ही  उन्हें  समान  अधिकार

 नहीं  मिल  हस  प्रकार  उन्हें  समान  अधिकार  नहीं  मिल  सकते  ।

 अन्त  में  मैं  श्रम  मंत्री  का  धन्यवाद  उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  नौकरी

 पेशा  महिलाओं  को  अनेक  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  उनके  अनुसार  सरकारी

 परकारी  क्षत्र  में  महिलाओं  के  लिए  समान  वेतन  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहो  लेकिन
 -  सरकारी  क्षेत्र  में  महिलाओं  को  बहुत  से  स्थानों  पर  समान  वेतन  नहीं  दिया  जाता  ।  वह  इस  स्थिति

 से  जल्दी  निबठने  के  लिए  एक  विस्तृत  विधान  बनाने  पर  बिचार  कर  रहे  हैं  ।

 शी
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 20.  1907  श्रीलंका  पर  वक्तव्य
 $$$.  जज  ee

 महोदय  अन्त  में  मैं  एक  बात  और  कहना  घाहती  हूं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  अनुरोध  करूंगी
 कि  घह  असंगठित  विद्ेष  रूप  से  क्रृषि  के  क्षेत्र  में कायं  वाली  महिलाओं  के  लिए  अलग  से
 विधान  बनाने  पर  विद्वार  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  महिला  पल्याण
 मंत्रालय  से  परामर्श  करंके  इस  पर  विचार  करें  |  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  स्पष्ट  सुझाव  मैंने

 इसका  जिक्र  पहले  भी  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  बोलते  हुए  किया  था  कि

 समूचे  असंगठित  क्षेत्र  में  काम  करने  वाली  महिलाओ  को  पूरे  वेतन  के  साथ  प्रसव  अवकाश  दिलाने

 ,  की  जिम्मेदारी  सरकार  को  अपने  ऊपर  लेनी  चाहिए  ।  एक  सदस्य  ने  प्रश्न  उठाया  था  कि  इंटों  के

 भटूटों  में  काम  करने  वाले  मजदूर  वर्ष  में  केवल  3  माह  काम  फंरते  यह  कल्याण  सम्बन्धी

 उपबंध  उन  पर  किस  प्रकार  लागू  किए  जा  सकते  किन्तु  मेरी  मांग  यह  है  कि  देश  के  किसी  भी
 भाग  में  काम  करने  वाली  प्रत्येक  महिला  को  चाहें  वह  फैक्टरी  में  काम  करती  हो  या  मिल  खेतों

 में  या  किसी  अन्य  स्थान  पर  वेतन  सहित  प्रसव  अवकाश  दिलाने  की  जिम्मेद्री  सरकार  की  होनी

 चाहिए  ।  इस  समस्या  को  सुलकराया  जा  ऐसे  कानून  किस  प्रकार  बनाए  जा  सकते  हैं

 यह  देखना  है  ।  हम  भी  इस  पर  विचार  कर  रहे  माननीय  श्रम  मंत्री  द्वारा  दिए  गए
 ठोस  आश्वासन  को  देखते  कि  वह  इस  सम्बस्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  मैं  अपना

 विधेयक  वापिस  लेती  हूं  ।  जि

 6.00  म०  प्‌०

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विभिन्न  उद्योगों  और  प्रतिष्ठानों  में  निशोजित  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए
 व्यवस्था  करने  सम्बन्धी  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हृथ्ा  ।  दि

 शआरीमती  जिश्वा  घोष  गोस्थामी  :  मैं  विधेयक  को  वापस  लेती  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 कार्यसूची  की  अगली  मद  पर  विचार  करने  से  पहले  श्री  खुर्शीद  आलम
 .  खां  श्रीलंका  पर  एक  वक्तव्य  देंगे  ।  ः

 6,01  भ०  प०

 .
 श्रीलंका  पर  वक्तव्य

 ेु  ।

 विदेदा  मम्त्रालय
 में  राज्य  मस्त्री  सुझीव  झ्रालम  :  जैसाकि  माननीय

 सदस्यों  को  ज्ञात  कोलस्बो  में  प्रंस  टस्ट  आफ  इण्डिया  के  संदांददाता  श्री  के०  आनन्द  को

 कि
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 श्री  लैंका  पर  वक्तव्य  10  1985
 --+>-ननििाासक  ल  ससकक्‍कल  लिखी  सवा  त+  रात  5»

 लुक्ीद  भालस

 कल  सुबह  थी  लंका  के  प्राधिकारियों  द्वारा  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  ।  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 उन्हें  सुबह  9  बजे  के  करीब  ले  जाया  गया  था  और  भ्रोलंका  की  पुलिस  ने  उन्हें  भारतीय
 कमीशन  से  संपर्क  नहीं  करने  उन्हें  पछताछ  के  केन्द्र  में  साढ़ा  पांच  घंटे  तक  रोके
 रखा  ।  उनके  अनुरोध  करने  पर  ही  उन्हें  दिस  के  ढाई  बे  कोलम्बों  में  भारत  उच्चायुक्‍्त

 बहुत  संक्षेप  में  बात  करने  की  इजाजत  मिली  ।  श्रो  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  ज॑से  ही  हाई

 कमीएणन  को  सूचता  उसने  श्रीलंका  की  सरकार  से  बड़ा  विरोध  प्रगट  किया  |  बाद  में

 शाम  को  श्री  आनन्द  को  न्यायिक  रिमांड  पर  रखकर  कोलम्ब्ो  में  वैलोकैड  जेल  ले  जाया  गया  ।

 आज  सबह  श्रीलंका  के  प्राधिक!रियों  ने  कोंसली  प्रवेश  क्री  इजाजत  दे  दी  हमारा  ख्याल  है  कि

 क्री  आनन्द  पर  श्रीलंका  की  सरकार  ने  आपात  कालीन  विनिमयों  के  अन्तर्गत  आरोप  लगाया  गया
 अब  उन्हें  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  गया

 सरकार  ने  मामले  को  सख्ती  के  साथ  नई  दिल्‍ली  में  और  कोलम्बो  में  भी  श्रीलंका
 की  सरकार  के  साथ  उठाया  है  और  श्री  आनन्द  की  गिरफ्तारी  पर  तथा  उनकी  निजी  सूरक्षा  के  लिए
 भी  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  की  हमने  श्रीलंका  की  सरकार  से  यह  कहा  है  कि  विख्यात  भारतीय
 प्रस  एजेन्सी  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  एक  भारतीय  नागरिक  को  इस  तरह  गिरफ्तार  कश्ना  और
 उसके  साथ  इस  तरह  का  सलूक  करना-बहुत  अनुचित  और  निन्‍्दनीय

 श्री  लंका  स्थित  हमारे  हाई  कमिश्नर  स्थानान्‍वरण  पर  कल  ही  वहां  से  जाने  वाले  थे
 लेकिन  उनसे  कहा  गया  है  कि  वे  वहां  रूकें  और  स्थिति  पर  निगाह  हमारा  हाई  कमीशन

 श्री  आनन्द  को  कानूनी  भौर  दूसरों  सहायता  देने  के  लिये  हर  मुमकिन  कोशिश  कर  रहा  है  तथा
 विदेश  मंत्रालय  के  साथ  निरन्तर  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  और  जैसे  ही  हमें  और  सूचना  मिलेगी  हम
 सदन  को  सूचित  करेंगे  ।

 राज्य  सभा  में  के  दोरान  मैंने  जो  जवाब  दिये  थे  उन्हें  लेकर  परसों  श्रीलंका  के  राज्य

 सरत्री  और  सरकार  के  प्रवक्ता  ने  कुछ  खेदजनक  टिप्पणियां  की  श्रीलंका  कें  मन्‍्त्री  के  इस

 बयान  पर  हमने  अपनी  अप्रसन्नता  से  श्रीलंका  की  सरकार  को  अवगत  करा  दिया  है  ।  जैसा  कि

 मान्य  सदस्यों  को  ज्ञात  है  हमने  हमेशा  ही  रबनात्मक  और  ठोस  सुभाव  दिए  हैं  और  बराबर  यही
 कोशिश  की  है  कि  श्रीलंका  की  .  इस  जातीय  समस्या  का  कोई  राजनीतिक  समाधान  उसकी

 प्रमुसत्ता  और  प्रादेशिक  अशषण्डता  की  रूपरेखा  के  अन्दर  निकल  आए  .।  इसलिए  यह  बड़े  दुर्भाष्य
 कौर  निराशा  की  बात  है  कि  श्रीलंका  की  सरकार  के  वरिष्ठ  और  जिम्मेदार  सदस्यों  के  बयानों

 ओलंका  में  भारत  विरोधी  भावनाओं  को  भड़काया  जा  रहा  है  ।
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 20  बे  1907  दंड  प्रक्रिया  विशेयक

 6.04  स०  प०

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेषक

 125  झौर  127  में

 पिनुबाव  ]

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  के  दंड  प्रक्रिया  संहिता
 विधेयक  पर  विचार  विधेयक  पर  विचार  आरम्म  करते  से  पहले  हम  इसके  लिए  दो  बंटे
 का  समय  निश्चित  कर  लेते  इसके  बाद  देखा  जाएगा  ।

 शी  जी०  एम०  बनातबाला  .  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाए  ।”

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  हाल  ही  में  कुछ  मामलों  पर  लिए  गए  निर्णयों  के  कारण  दंड

 प्रक्रिया  संहिता  1973  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  की  आवश्यकता  महसूस  हुई  भहोश्य
 की  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  488  (3)  के  अन्तर्गत  दाष्डिक  न्याय्धलयों को  पत्मियों

 के  पक्ष  में  जीवन  निर्वाह  के  लिए  धन  देने  के  आदेश  देने  की  शक्षित  टी  गई  है  जिनके  पति  उन्हें  ये  घम

 नहीं  इस  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  वर्ष  1973  में  संशोधन  किया  गया  था  और  धारा  488  (3)
 को  महत्त्वपूर्ण  संशोधनों  के  साथ  पुनः  अधिनियभित  किया  गया  था  ।  शब्द  की  परिभाषा  में

 ऐसी  महिला  जिसे  उसके  पति  ने  तलाक  दे  दिया  हो  अथवा  जिसने  पत्नी  से  तलाक  से  लिया  हो
 और  उंसने  दोबारा  शादी  न  की  को  शामिल  किया  गया  ।

 सधु  दंडवले  :  यह  प्रत्येक  पत्नी  की  परिभाषा

 झी  जी०  एम०  बनातवाला  :  इसलिए  आपको  आश्चयं  हुआ  है  ।

 इस  प्रकार  न्यालय  भी  तलाकछुदा  पत्नी  के  तब  तक  जीवन  निर्वाह  के  लिए  धन  देने  के  आदेश
 दे  सकता  है  जब  तक  वह  शादी  न  कर  ले  अथवा  उसकी  मत्यु  न  हो  सभापति  जैसा
 कि  आप  जानते  हैं  कि  हस  संशोधन  का  मुसलमानों  द्वारा  इस  आधार  पर  विरोध  किया  गया  था  कि
 इस्लाम  के  कानून  के  अन्तगंत  पति  तलाक  शुदा  पत्नी  को  केवल  हृहत  की  अवधि  में  जीवन।#र्बाह

 लिए  धन  देने  को  बाध्य  है  जो  कि  लगभग  3  माह  है  और  उसके  दाद  नहीं  ।  इसके
 में  अखबारों  में  कई  लेख  छपे  मुस्लिम  लोगों  में  हलचल  मच  गई  थी  ।

 -  मुतलमानों  की  राय  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  के  लिए  यह  मुद्दा  संसद  में
 करने  के  लिए  लावा  मैं  इस  पर  बल  देता  हुं  कि.पुक  अत्यन्त  भसामास्य

 में  यह  मुद्दा  संसद  के  समक्ष  रखना  भारत  के  विधि  विर्माण  इविहास  में  अनूठा  .  झवारण  है
 ऐसा  मुस्लिम  कानून  को  बरकरार  रखने  और  युरक्षित  रखने  लिए  यया

 मुस्लिम  कानून  के  संरक्षण  के  लिए  धारा  127  की  (3)  में  छासतोर  खण्ड
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 जी०  एम०

 जोड़ा  गया  है  ।  इस  संशोधन  में  दूसरी  शादी  अथवा  मृत्यु  तक  जीवन  निर्वाह  के  लिए  धन  देने  के

 आदेशों  को  उन  मामलों  में  रह  करने  का  प्रावधान  है  जहां  तलाकशुदा  पत्नी  ने  ऐसे  आदेश  की

 तारीख  तक  या  उससे  पहले  ऐसे  आदेशों  से  सम्बन्धित  पक्षों  पर  लागू  व्यक्तिगत  अथवा  परम्परागत

 कानून  के  अधीन  समस्त  देय  राशि  प्राप्त  कर  लो  हो  ।

 मैं  इस  पर  अगली  बार  बोलू गा  ।

 सभापति  महोदय  :  हम  अगली  बार  हस  पर  चर्चा  जारी  रखेंगे  ।

 6.08  म०  प०  न

 आधे  घंटे  की  चर्चा  ॥
 रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्ति

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  आधे  घंटे  की  चर्चा  छुरू

 भी  जितेमा  प्रसाद  :  मैं  अपने  तारांकित  प्रश्न  संख्या  334  के  बारे  में  मंत्री

 महोदय  द्वारा  दिए  गए  उ  त्तर  से  उत्पन्न  होने  वाले  कुछ  प्रश्नों  पर  चर्चा  शुरू  करता

 इससे  पहले  कि  मैं  इस  विषय  पर  बोलना  शुरू  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 बेरोजगारी  एक  बड़ी  समस्या  है  जिसका  देश  को  सामना  करना  पड़  रहा  श्री  राजीव  गांधी  की

 सरकार  बेरोजगारी  कम  करने  के  लिए  वचनबद्ध  माननीय  श्रम  मन्त्री  एक  वरिष्ठ  व्यक्ति

 जो  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  भी  रह  चुके  अब  वह  एक  महत्त्वपूर्ण  पद  पर  लेकिन  अपने

 प्रश्न  का  उत्तर  सुनने  के  पश्चात  और  श्रम  मन्त्रालय  की  मांगों  की  बहस  में  उनके  उत्तर  सुनने  के

 पश्चात  मेरा  यह  विचार  है  कि  उन्होंने  इस  समस्या  को  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  है  ।

 मैं  श्रम  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  के  उ  त्तर  में  दिए  गए  उनके  भाषण  का  अंश

 उंद्घुत  करता  उन्होंने  रोजगार  केन्द्रों  के  बारे  में  कुछ  कहा  है  :--

 ]

 करोड़  लोगों  के  नाम  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  दर्जे  यानि  इतने  लोग
 *  बेरोजगार  लोग  कहते  हैं  कि  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  क्या  करती  है|  हर  स्टेट  गवरनेमेंट

 को  आज  इस  बात  का  चेलेंज  है  कि  वह  बेरोजगारी  को  नहीं  बचा  सकती  ।  किसी  ने  यह

 पूछा  था  कि  एम्लायमेंट  एक्सचेंज  में  क्या  रखा  हुआ  है  ।  प्राईवेट  सैक्टर  वाले  कहते  हैं  कि

 हमारे  ऊपर  कानून  नहीं  लगाना  ।  पब्लिक  सेबटर  वाले  कहते  हैं  कि  हम  एडवरटाइजमेंट  से
 ले  सेंगे  ।  हसी  तरीके  से  बेंक्स  और  पोस्टल  डिपार्टमेंट  भी  बोलते  आज  एम्पलायमेंट

 एक्सचेंज  सिर्फ  पीअन्स  का  दफ्तर  बन  गए

 ३06



 20  वैग/त,  1907  आधे  बण्टे  की  चर्चा

 यदि  बही  द्‌  ष्टिकोण  तो  यह  चर्चा  करना  व्यर्थ  यदि  मन्त्री  महोदय  स्वयं  यह  मात्र

 रहे  हैं  कि  देश  में  रोजगार  केन्द्र  कोई  काम  नहीं  कर  रहे  रहे  तो  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पढ़ता

 है  कि  चर्चा  से सभा  का  समय  ही  बरबाद  होगा  ।

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  प्रार्थता  कहूंगा  कि  मेरे  द्वारा  तथा  अन्य  सदस्यों  के  द्वारा  पृषछी  गई
 बातों  के  संगत  उत्तर  दें  तथा  सभा  में  निश्चित  निर्णययों  की  घोषणा  करें  ताकि  इस  महत्वपूर्ण  चीज
 में  कुछ  किया  जा  सके  ।

 मैंने  एक  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  उठाया  है  जिसका  हमारे  समूचे  देश  के  लोंगों  की सामाजिक  तथा
 आ्थिक  स्थिति  के  लिए  काफी  महत्त्व  वह  प्रश्न  युवकों  तथा  युवतियों  में  बढ़ती  हुई  बेसरेजगारी

 तथा  रोजगार  कार्यालयों  के  कार्यंकरण  से  सम्बन्धित  मैं  इस  चर्चा  के  दोरान  इसे  ही  उठाना

 चाहता  हूं  ।

 जहां  तक  मैंने  अनुभव  किया  है  रोजगार  कार्यालय  सरकार  का  एक  ऐसा  विभाग  बन  गए

 है  जो  मन्दगति  से  काम  करते  हैं  तथा  ऐसी  व्यवस्था  जो  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।  कया  ऐसा  ही  चलता
 अथवा  क्या  हम  आशा  कर  सकते  हैं  कि  रोजगार  कार्यालय  रोजगार  पैदा  और  रोजगार

 हू  ढ़ुते  की  संभावनाओं  में  प्रभावी  कार्य  करेंगे  तथा  हमारे  युवक  और  युवतियों  को  रोअगार  जीविका

 प्रदान  करेंगे  ?  इस  चर्चा  में  यह  मूल  प्रश्न  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  अपने  उत्तर  में  दिए  गए  आंकड़ों  को  उद्धृत  स्थिति

 जनक  नहीं  है  ।  वास्तव  में  यह  चिन्तनीय  है  ।  नवग्बर  1983  में  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत

 2  करोड़  17  लाख  बेरोजगारों  की  तुलना  में  नवम्बर  1984  जिसके  लिए  नवीनतम  आंकड़े

 उपलब्ध  यह  संड्या  बढ़कर  2  करोड़  36  लाख  50  हजार  हो  गई  यह  9  प्रतिशत  की  वृद्धि
 वास्तव  में  एक  वित्त  वर्ष  अर्थात्‌  1983-84  में  बेरोजगार  लोगों  की  सं्या  में  12

 वृद्धि  आंकड़े  उत्तरोत्तर  बढ़  रहे  हैं  ।  हम  रोजगार  नहीं  दे  किन्तु  पंजीकृत  लोगों  की

 संख्या  प्रतिवर्ष  बढ़  रही  है  ।  यहू  स्थिति  रोजगार  कार्यालयों  की  है  और  जब  आप  शिक्षित  बे  रोजगारों

 की  के  बारे  में  सोचते  हैं  तो  स्थिति  इससे  भी  गम्भीर  लथती  है  क्‍योंकि  उनके

 माता  पिता  की  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  की  कुछ  अपेक्षायें  हैं  और  जुब  वे  रोजगार  कार्यालयों

 में  जाते  हैं  तो  उन्हें  कोई  आशा  नहीं  दिखती  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि कम  से  कम  आज  माननीय

 मंत्री  महोदय  आगे  अकर  यह  बतायेंगे  कि  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  क्या  योजनायें  हैं  तथा

 बेरोजगार  कार्यालयों  से  बहुसंखय  बेरोजगार  कार्यालयों  में  रिक्त  स्थान  ज्ञात  करने  तथा  लोगों  को

 कार्य  के  लाभप्रद  अवसर  प्रदान  करने  में  किस  प्रकार  की  सक्रियता  की  अपेक्षा  करते  मैं  इस  बात

 को  सामने  लाना  चाहता  हूं  और  मन्त्री  महोदय  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।  मेरे  तारांकित  प्रश्न

 संद्या  334  1985)  के  उत्तर  में  मात्र  सरकारी  आंकड़ों  को  दोहराया  गया  था  तथा

 निष्कर्ष  यह  निकाला  गया  था  कि  नाम  के  भेजे  जाने  से  पहले  प्रतीक्षा  की एक  अवधि  होती  है  ।
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 प्रतीक्षा  की  यह  अवधि  कितनी  है  ?  बया  यह  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  अलग  अलग  यह
 पांच  धर्ष  है  अथवा  दस  वर्ष  ?  किस  राज्य  में  प्रतीक्षा  की  अवधि  सबसे  अधिक  और  किस  राज्य

 में  यह  अवधि  सबसे  कम  है  जब  मैंने  इसके  बारे  में  विस्तृत  विवरण  तो  मुझे  उत्तर  नहीं

 मिला  और  माननोय  अध्यक्ष  महोदय  ने  कृपा  पूर्वक  इस  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  करने  की  अनुमति
 दे  दी  थी  ।  अतः  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  इस  विषय  पर  विचार  व्यक्त

 अब  हम  मेरे  प्रश्न  के  भाग  के  लिए  दिए  गए  उत्तर  को  देखेंगे  ।  मुझे  बताया  गया  था

 मैं  उद्धृत  करता  हुं  संभव  नहीं  है  कि  उन  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जाये  जो---आयुसीमा
 पॉर  कर  जाने  वाले  क्योंकि  रोजगार  कार्यालयों  को  चालू  रजिस्टर  में  उनके  स्थान  के  आधार  पर

 तथा'भिंथोक्ता  की  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  ही  नाम  को  भेजना  होता  यह  सच  है  कि

 रोस्टरे  के  अनुसार  चलना  चाहिए  तथा  नियोक्‍ता  की  आवश्यकताओं  को  भी  ध्यान  में  रखेना  चाहिए

 किन्तु  इन  सब्र  थातों  को  ध्यान  में  रखने  के  वावजूद  भी  क्‍या  यह  संभव  नहीं  है  कि  अपेक्षाकृत
 माननीय  दृष्टिकोण  रखा  जाये  क्योंकि  कुछ  लोग  शीघ्र  ही  रोजगार  प्राप्ति  के  अवसरों  को  अपनी

 आयु  की  अधिकता  के  कारण खो  देंगे  ?  क्या  हम  इस  समस्या  को  इन्सानियत  की  दृष्टि  से  नहीं
 देख  सकते  बपोंकि  हम  प्रतिदिन  देश  में  हर  जगह  देखते  हैं  कि  अधिकांश  पंजीकृत  लोग  कम  से  कम

 सरकारी  मौकरी  के  लिए  निर्धारित  आयु  को  पार  कर  चके  हैं  ?  क्या  ऐसा  कोई  रास्ता  नहीं  हो
 सकता  जिससे  उनके  नाम  भेजे  जाने  का  अवसर  मिल  सकें  ताकि  वे  सरकारी  नौकरियों  के  लिए
 निर्धारित  आयु  सीमा  से  अधिक  आयु  के  न  हो  जायें  ?  रोजगार  कार्यालयों  को  बेरोजगार  लोगों

 की  भाजएयकता  के  प्रति  अधिक  उत्तरदायी  बनाया  जाना  उन्हें  द्रौोकरशाही  रवैये  के  स्थान

 पर  करंधिक  सहानुमूति  पूर्ण  रवैया  अपनाना

 1978  में  एक  मैँथ्यू  आयोग  जनता  पार्टी  ने  इसे  नियुक्त  किया  उन्होंने  राष्ट्रीय
 रोजगार  सेवा  के  मामले  को  देखा  ।  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  77  में  यह  लिशा  है  :

 कार्यालय  संगठन  को  चाहिए  कि  वे  प्रक्रिया  सम्बन्धी  लाल  फीता  शाहों
 से  बंधे  हुए  नौकरशाही  संगठन  को  अपनी  छवि  को  बदलने  का  हर  संभव  प्रयरम
 उसें  एक  ऐसी  एजेन्सी  वी  छवि  बनानी  चाहिए  जो  नियोक्‍ताओं  उम्मीदबारों  की
 कताओं  का  अध्ययन  करे  ओर  आवश्यक  विशेषता  रखने  वाले  कर्मचारियों  का  चवन  करके

 रन्हें  सहायता  प्रंदान  करे  तथा  हस  बात  का  प्रयत्न  करें  कि  उन्हें  उच्च  श्रेणी  की  सेचायें
 दक्षता  से  तथा  तुरंत  प्राप्त  हो  सकें  ।”

 महू  रिपोर्ट  के  कुछ  इस  विषय  से  सम्बद्ध  अधाथे  जिन्हें  मैंने  उद्धत  किया  ।  उन्होंने  यह  भी

 कहा  है  कि  रोजगार  +र्यालयों  के  कार्मकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  कुछ  किया  जाना

 स्थिति  से  सभी  अवशत  आज  यदि  आप  अपना  नाम  पंजोकृत  करवाना  चाहते  हैं  तो  आपको  कुछ
 रिश्वत  हैंगी  पं  मी  ।  अथवा  यदि  आप  कार्यालय  में  यह  पता  करने  के  लिए  जाते  हैं  कि  आपका
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 नाम  कब  प्रंघित  किया  जायेगा  तब  भी  आपको  यह  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  देगा  पड़गा

 आपका  नाम  प्रंषित  किया  जाये  इसके  लिए  भी  आपको  कुछ  देना

 महोदय  नौकरशाही  तथा  कार्य  लियी  व्यवहार  ऐसे  हैं  कि  किसी  गरीब  व्यक्ति  के  लिए  यह

 मुश्किल  है  कि  वह  रोजगार  कार्यालय  तके  जा  सके  ।  इसके  लिए  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  यह
 उचित  समय  है  कि  हम  इस  मामले  को  देखें  तथा  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  रोजगार  कार्यालयों  से
 जन  प्रतिनिधियों  को  सम्बद्ध  किया  जाना  ही  इसका  उपाय  कोई  ऐसा  तरीका  ढूंढा  जाभाਂ

 चाहिए  कि  इसमें  जन  प्रतिनिधि  भी  भाग  ले  अर्थात  लोगों  के  प्रतिनिधि  रोजगार  कार्यालयों
 के  कार्यकरण  से  सम्बद्ध  रहें  ।

 मैं  दो  प्रश्त  पूछना  चाहूंगा  :  क्या  सरकार  रोजगार  कार्यालयों  के  का्यंकरण  की  भली  भांति
 जांच  करने  को  आदेश  देंगी  ताकि  पंजीकृत  विशेषकर  उनको  जो  आयु  की  अधिकतम  सीमा
 को  पार  करने  वाले  को  रोजगार  दिलाने  के  लिए  कुछ  उपापों  का  सुझाव  दिया  जा  सके  ताकि

 1  करोड़  23  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संढुया  में  कमी  लायी  जा  सके  और  सरकार  तथा
 सरकारी  क्षेत्रों  के  द्वारा  पर्याप्त  रोजगार  के  अवसर  पैदा  किए  जा  सकें  ।  मैं  जातना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकारी  क्षंत्र  को  हाल  ही  में  नये  स्नातकों  को  नियुक्त  करने  के  लिए  कहा  गया  क्या  वे
 सरकारी  क्षेत्र  की  कम्वतियों  लिए  यह  भावश्यक  बना  रहे  हैं  कि  वे  अपने  महां  रिक्तियों  की

 सूचना  तथा  उनके  लिए  नियुक्तियां  रोजगार  कार्यालयों  के  मध्यम  से  ही

 पहले  दिए  गए  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताथा  था  कि  बेंक  उनके  अनुसार  नहीं
 निजी  क्षेत्र  उनके  कहे  के  अनुसार  नहीं  चलते  तथा  अन्य  संगठन  भी  ऐसा  ही  करते  किन्तु  एंक
 अधिनियम  है  1959  का  अधिनियम  ।  नियोअनाशय  की  अनिवार्य  अधि

 1959  के  अन्तर्गत  यह  आवश्यक  है  कि  निजी  क्षेत्रों  के समो  संस्थान  निजी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत
 ऐसे  गैर  कृषि  सम्बन्धी  संस्थान  जो  25  या  अधिक  श्रमिकों  को  नियुक्त  कर  रहे  अपनी  रिक्तियों
 की  सूचना  रोजगार  कार्यालयों  को  दें  तथा  अधिनियम  तथा  उसके  अम्तर्गत  बनाये  गये  क्िथमों  में
 बतायी  गयी  सूचनाओं  को  दें  या  अपनाएं  ।

 मुर्मे  यह  नहीं  समझ  में  आता  कि  संगठन  इस  अधिसूचना  के  होने  के  बाबजद  भी

 नियुक्ति  के  अपने  ही  तरीके  अपनाते  मैं  समझता  हूं  इसे  लागू महीं  किया  जा  रहा  ।  मैं  थाहूंगा  कि
 मंत्री  जी  इसका  स्पष्टीकरण  दें  ।

 ॥

 अन्य  बात  ये  है  कि  क्या  नियमों  को  इस  ढंग  से  संशोधित  किया  जायेगा  कि  ऐसे  लोग  जो
 निर्धारित  आयु  सीमा  को  पार  करने  वाले  हैं  उनका  नाम  उस  सीमा  को  पार  करने  से  पहले  ही
 प्रषिद  कर  दिया  जाये  और  क्या  माननीय  मंत्री  जी  रोजमार  कार्यालयों  की  भली  भांति  जांच  करने
 के  लिए  आदेदा  जारी  करेंगे  ।

 मैं  इच्छा  ध्यक्त  करता  हूं  कि  वे  एक  रोजगार  कार्यालय  में  जायें  ताकि  वे  स्वयं  यह  देख
 सभी  किये  कैसे  कार्य  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  रोजगार  प्रदान  करने  के  प्रभावशाली  माध्यम  बन
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 तथा  लोक  हित  की  बड़ी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभो  बू  राइयों  को  दूर  कर  सकें
 ।

 मैं  बाहूँगा

 कि  मंत्री  जी  इस  समस्या  तथा  मेरे  प्रश्न  का  स्पष्ट  उत्तर  दें  ।

 मई
 सभापति  महोदय  :  माननीय  श्रममंत्री  ।

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  सुंज्री  टो०  :  अभी  अनारेबल  मेंबर  ने  बहुत
 सारी  बातें  वे  कोई  नई  बातें  नहीं  मै ंजानता  हूं  इसलिए  एप्लायमेंट  एक्सचेंज  की  विंग

 के  बारे  में  आप  जो  कुछ  कहेंगे  वह  मैं  सुनने  की  तैयार  हूਂ  ।  वहां  का  जो  एफिलेंसी  है  या  ब्यू  रोक्रेसी
 और  स्टाफ  किस  तरीके  से  काम  कर  रह  इसके  बारे  में  आप  जो  भी  प्रपोजल  हम  उसको

 मानने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  मैं  आंध्र  प्रदेश  में  लेबर  मिनिस्टर  था  तो  एप्लायमेंट  एक्प्चेंज  में  करप्शन

 को  दूर  करने  के  लिए  दो-तोन  काम  किए  आल  इंडिया  लेवल  के  लिए  भी  सोच  रहे  कल

 लेबर  भिनिस्टर्स  की  कान्फ़  स  एक  तो  कंप्यूटर  सिस्टम  करने  का  डिसीजन  लिया  है  और  दूसरा
 फोटो  सिस्टम  बनाने  की  बात  सोची  जा  रही  है  !  आंध्र  प्रदेश  के  एप्लायमेंट  एक्सचेंज  में  अगर
 किसी  का  नाम  राम  प्रकाश  है  तो  दूसरे  रामप्रकाश  को  भेज  देते  हैं  इसलिए  फोटो  रहने  से  रजिस्टर

 करने  वाले  कैन्‍्डीडेट  से  पास  भी  और  डिपार्टमेंट  के  पास  भी  फोटो  रहेगा  तो  उससे  असुविधा  नहीं
 होगी  ।  रोजाना  हम  लोग  पेपसं  में  निकालते  थे  कि  इस  साल  के  ग्रूप  वालों  को  स्पास्सर  कर  रहे
 हैं  ।  इस  सिस्टम  को  हम  लोग  कंट्रोल  कर  सकते  हैं  ।  इंक्वायरी  के  लिए  आप  कहेंगे  तो  हम  इसके

 लिए  भी  तैयार  भी  गड़बड़  है  उसको  ठीक  कर  सकते  एप्लायमेंट  एक्सचेंज  की

 फार्मेस  ठीक  करने  के  लिए  आप  जो  भी  प्रपोजल्स  भेजेंगे'*  ***
 )

 झी  जितेर्द्र  प्रसाद  :  आप  कह  रहे  हैं  कि  हम  सब  करेंगे  तो  आप  कैसे  *'

 श्री  टी०  न  जेया  :  आपको  सुनने  के  लिए  तंयार  ही  नहीं  हैं  तों  मैं  क्या  डिस्ट्रीक्ट
 लेवल  पर  एम०पी०,एम०एल०एज  और  ट्रंड  यूनियन  के  लोगों  फो  हम  लेते  वह  सिस्टम  आंधा  में
 चल  रहा  आप  लोग  चाहें  तो  मैं  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  डिस्ट्रीक्ट  और  स्टेट  लेवल  पर
 वाइजरी  बोर्ड  भी  बनाने  के  लिए  तैयार  हू  ।  इस  तरीके  से  हम  लोग  कमेटी  बनाते  थे  जिसमें

 डिस्ट्रीक्ट  लेबल  पर  कलैक्टर  स्टेट  लेबल  पर  लेबर  मिनिस्टर  चेयरमंन  और  नेशनल
 लेवल  पर  केन्द्र  के  लेबर  मिनिस्टर  चेयरमन  रहते  थे  ।  आप॑ने  यह  कहा  कि  मंनेजमेंट  नोटिफाइ
 करने  के  लिए  त॑ंयार  है  तो  प्राईबेट  और  पब्लिक  सैक्टर  बाले  बराबर  नोटिफाई  करते
 सरी  एम्पलायमेंट  एक्चेंज  में  से

 लेता  जरूरी  वह  कहीं  भी  नहीं  एडमिनिस्ट्रोटिव  इंसट्रक्शन  दी
 गई  हैं  ।  मैं  कोई  भी  चीज  छिपाने  को  तैयार  नहीं  हूं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  रेलवेज  और  पोस्टल

 डिपार्टमेंट्स  वर्गरह  में  कम्पलसरी  एप्लायमेंट  एक्सचेन्ज  में  से  लिया  लेकिन  एक  जमाने  से

 एक्जम्पशन  बला  आ  रहा  उसको  निकालना  उसके  लिए  अपेंडमेंट  या  एक्ट  बनाना  पड़ता
 हैं  ओर  जिसमें  एडव।इजरी  बोर्ड  बगरह  जेसी  चीजें  करनी  पड़ती  जहां  तक  आंध्र  प्रदेश  का
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 सवाल  जब  मैं  वहां  था  तो  मैंने  कम्पलसरी  करवाया  ।  वहां  तो  रेलवे  या  पोस्टल  डिपार्टमेंट

 नहीं  वहां  तो  हम  लोग  कम्पलसरी  प्राईवेट  वालों  को  कहते  थे  कि जब  आपको  लाइट
 ओर  पानी  दे  रहे  हैं  तो  आपको  एप्लायमेंट  एक्सचेंज  लेना  इनडाहरेक्टलोी  उनको
 दबाकर  बात  करते  नेशनल  लेवल  पर  जब  हम  आते  हैं  तो  फिर  रेलवे  .  कोल

 बेक्स  वाले  तमाम  जो  बड़े-बड़े  रिक्ूटमेंट  होते  )

 श्री  जुल्फिकार  झली  खां  :  सेन्टर  में  गड़बड़

 थी  टो०  श्॒जैया  :  मैं  कया  करू  ।  आप  लोग  जरा  समभने  की  कोशिश

 लायमेंट  एक्सचेंज  का  नाम  तो  अ्रंजों  के  जमाने  में  रल्ता  गया  मैं  भी  1942  में  एम्पलायमेंट
 एक्सचेंज  से  वर्कर  बना  था  ।'''

 भरी  लितेगत्र  प्रसाद  :  एक्सचेंज  1945  में  बने  हैं

 भी  टी०  झजया  /  अग्रंजों  के  जमाने  में  भी  आपको  शायद  नहीं  ***

 इसलिए  जब  वार  के  जमाने  में  एप्लायमेंट  एक्सचेंज  को  कायम  करने  की  आवश्यकता

 महसूस  रिक्रुटमैंट  के  तो  उनको  स्थापित  किया  गया  ।  उस  समय  कुछ  ट्रंनिंग  सैन्टरः

 हमारे  देश  में  खोले  गए  और  कुछ  एप्लामेंट  एक्सचेंज  खुले  ।

 मैं  आपसे  कहना  चाह  रहा  था  कि  इसमें  आप  किस  तरह  से  चाहते  हैं  कि  करप्शन  को

 रोका  वेटिंग  लिस्ट  न  हो  और  दूसरी  चीजों  को  रोका  जाए  क्योंकि  हमारे  यहां  कानून  में

 लिखा  हुआ  है  कि  एक  बेकेन्सी  के  लिए  20  आदमियों  को  बुलाथा  मैं  स्वयं  अनुभव  करता

 हू  कि  एक  वंकेन्सी  क ेलिए  20  आदमियों  को  बुलाया  जाना  उचित  नहीं  यह  सिस्टम  गलत  है
 क्योंकि  यदि  एक  पोस्ट  के  लिए  20  व्यक्ति  आयेंगे  तो  उनका  ट्रांसपोर्ट  का  खर्चा  बसों  के

 किराये  में  उनका  कुछ  पैसा  खर्च  यदि  वे  साइकल  से  आयेंगे  तो  साइकल  रटैंड  पर  साइकल

 खड़ी  करने  के  लिए  भी  उन्हें  कुछ  पैसा  देना  होगा  और  उन  20  में  से  सिर्फ  एक  ब्यक्ति  का  चयन

 बाकी  सारे  लोगों  को  खाली  हाथ  जाना  इसलिए  मैं  भी  इस  राय  का  हूं  कि

 बहुत  कम  लोगों  को  एक  वैकेन्सी  के  लिए  बुलाया  मगर  हमारे  यहां  बेकेन्सी  के  अनेग्स्ट

 20  आदमियों  को  बुलाने  का  पिस्टमू  मौजूद  इसके  अलावा  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  सारी  जगहों

 की  वेकेन्सीर  के  लिए  आदमियों  को  स्पोन्सर  नहीं  करती  सिर्फ  उन्हीं  कारखानों  के  लिए  स्पॉसर

 करते  जो  उनके  अधिकार  क्षंत्र  में  आते  हैं  ।  इसलिए  इन  सारी  कर्मियों  को  दूर  करने  क्रे  उद्देश्य

 हम  एक  नया  एक्ट  लाने  की  सोच  रहे  इसमें  हम  क्या-क्या  सुधार  ला  सकते  उसके  लिए

 तमाम  मिनिस्ट्रीज  से  हमको  बात  करनी  होगी  और  तमाम  चीजों  की  गहराई  में  हमको  जाना

 होगा  ।  जहां  तक  एम्प्लायमेंट  बढ़ाने  का  सवाल  उसके  लिए  बेहतर  हो  कि  आप

 प्लानिंग  मिनिस्टर  से  बात  वे  आइन्दा  के  लिए  ऐसी  प्लानिंग  करें  कि  हमारे  देश  में

 ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  एम्प्पलायमेंट  मिल  सके  ।  जहां  तक  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  की
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 फ्रंक्शन  में  सुधार  लाने  का  प्रदन  उनकी  पावर्स  को  बढ़ाने  का  प्रश्न  उपके  लिए  आप  हमसे
 कीजिए  और  हम  उसके  लिए  सदा  तैयार  हैं  ।

 ]

 भी  जुल्फिकार  झाली  मैं  आपको  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति
 गठित  करने  का  खुकव  देता  हूं  ।

 ]

 झी  टो०  पह्ंंजैया  :  यदि  आप  चाहें  तो आपको  हम  एडवाइणरी  बोड़  में  डाल
 ***

 कोई  अलग  से  कमेटी  बनाने  का  सवाल  नहीं  है'''नेशनल  लेवल  पर*''यह  बनने  वाली

 आप  उसमें  आ  जाईये**ਂ

 अदि  आप  नहीं  भी  आयेंगे  तो  मैं  आपको  जरूर  बुलाने  वाला  हूं  क्योंकि  हम  अझसमें  कुछ
 छिपाना  नहीं  चाहते

 '*'
 )

 '
 [

 की  जुल्किकार|झली  खां  :  वे  भापसे  क्षमा  चाहते  महोदय  ।

 :  ]

 थ्री  टी०  श्र  जगा  :  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  के  बारे  में  तो  मैं  सक्षम  जहां  कस्स्खाने
 लगाने  वह  मेरे  हाथ  में  नहीं  है  ।  एम्पलायमेंट  बढ़ाना  मेरे  हाथ  में  नहीं  है  ।  :  उसके  क्लिए
 आप  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  से  इंडस्ट्री  मिनिस्टर  साहब  से  -  कहिए  ।  यदि  इनके,स्ास

 ५  कछ्इस  )

 भी  मूलचन्द  डागा  :  सभ!पति  आप  हिन्दुस्तान  में  745  आपके  सियोजन

 विभाग  हैं  ओर  सिर्फ  1984  वर्ष  में  62.19  लाख  लोगों  ने  आयको  नौकरी  दिलाने  के  लिए

 दरक्वास्तें  जब  कि  नौकरी  सिर्फ  आदमियों  को  ही  मिली  |  हसलिए  आपके

 यमेंट  एक्सचेंज  में  जहां  तक  प्लेसमेंट  का  सम्बन्ध  मेरा  ख्याल  है  कि  इसका  कारण  यह  नहीं

 .

 वर्ष  1980  में  रोजगार  पर  लगाये  जाने  की  प्रतिदतता  2.59  थी  ओ  1979:  की -  दुलभा
 .  में  शीघ्रता  से  कम  हो  रहो  और  तव  से  उत्तरोत्तर  कम  होते  हुए  1981  2:8,  में

 2,4 और में 2.2 थी ।
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 आपके  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  के  अन्दर  जितने  लोग  नौकरी  के  लिए  आते  हैं  उनका  _
 सेन्ट्रेज  बराबर  कम  होता  जा  रहा  अब  मैं  जब  आपसे  कुछ  स़वाल  पूछना  चाहता  हूं  इ्घर  .
 से  दो  आपको  कुछ  वित्त  मंत्री  जी  बता  रहे  हैं  और  उधर  से  गृह  मंत्री  आप  बीच  में  हैं  और
 बड़ी  में  फंस  बए  हैं|  यानी  आपके  दो  तरफ  बड़े  मंत्री  लोग  बेठे  हैं'**

 ह

 ]

 सभापति  सहोदय  :  आप  प्रश्न  पूछ  सकते  बे  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  मूल  चन्‍द  डागा  :  श्री  आप  बात  को  पहले  सुतिणेगा  क्‍योंकि  यह  बेकारी-का  सवाल

 है  जो  पूरे  देश  के  लिए  अभिशाप  है  और  आप  इसको  सीरियसली  नहीं  ले  रहे  यह  सवाल
 आसान  नहीं  यह  सवाल  देश  की  बेकारी  को  दूर  करने  का  इस  बारे  में  मैं  आपसे  कुछ  सबाल

 पूछना  चाहता  हूं  ।  आपके  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  नौकरी-कैसे  मिलतो  उसका  उदाहरण  देनः  ,

 चाहता  हूं  ।  जब  कोई  कलेक्टर  या  बड़ा  अधिकारी  चाहता  है  कि  मैं  इस  लड़के  को  अपने  धर  पर
 काम  करने  के  लिए  रख  लूं  तो  पहले  तो  वह  उसे  बसे  ही  अपने  घर  पर  रख  लेता  है  और  रखने  के
 बाद  एम्पलायमेंट  आफिसर  को  कहता  है  कि  तुम  इसका  नाम  भेज  मैं  उसको  रंगुलराइज  कर

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  आपके  अधिकार  क्या  बड़े  अधिकारी  लोग  जो  चाहते  हैं  ।

 कोई  जांच  कर  ले  इस  बात  की  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  गवर्नमेंट  सर्वेष्ठ  आलरेडी  उनक े+
 लोगों  40  परसेण्ट  नौकरी  मिलती  वे  अपना  नाम  लिखा  देते  हैं  एम्पलायमेंट  एक्सशेंज  .

 उनके  ऊपर  आप  कोई  कानून  लागू  कर  नहीं  सकते  ।  आपका  इस  सम्बन्ध  में  काबून  है  .  जिश्ममें+

 यह  है  कि  वह  डिपार्टमेंट  गुनेहयार  होगा  जो  बिना  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  से  माम  आए  को  .*

 नौकरी  में  चाहे  वह  रेल  विभाग  चाहे  वह  म्यूनिप्तिपेलिटी  का  दफ्तर  चाहे  कह  -

 कलेक्टर  का  कार्यालय  कोई  भी  डिपार्टमेंट  कया  आप  कानून  की  इस  धारा  एस्फर्स  ,
 करेंगे  और  जिन्होंने  बिना  कार्ड  के  लोगों  को नौकरी  पर  रखा  उन  अधिकारियों  के

 कार्यवाही  करेंगे  और  क्या  उन्हें  आप  जेल  भेजेंगे  ?  पहला  प्रश्न  तो  मेरा  यह

 दूसरा  प्रश्न  मैं  यह  पूछना  हूँ  कि  1961  से  लेकर  आड्भ  तक  .  आप  यह
 बताने  की  कृपा  करें  कि  कितने  ऐसे  हैं  बिना...एम्पलपाय्मेंट  एक्सलेंज  के  काड़ें

 कितने  लोगों  को  नौकरी  में  रखा  है  |  ईयरब्राइज  ये  फीग्स  आप  ,

 तीसरी  बात  सभापति  जी  मैं  आपके  मार्फ॑त  मंत्रीजी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 ने  लिया  है  डी०आई०सी०  के  बारे  में  कि  जहां  बेनिफिश्यरीज  जहां  गरीब  लोगों

 रेखा  के  नीचे  ज़ो  लोग  उन  बेनिफिश्यरीज  को  जब  एम्पलायमेंट  आफिसर  रिक्मेंड

 ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपसे  मह  जानना  चाहता  हूं  कि  वर्ष  1981,  82,  83,  84 है  शी  Suess
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 भूल  च्द

 आपके  कितते  एम्प्लायमेंट  आफिससे  ने  गरीबी  की  रेश्ला  के  नीचे  रहने  वाले  कितने  व्यक्तियों  के  नाम

 रिक्‍्मेंड  किए  हैं  और  उस  रिकक्‍्मेंडेशन  के  आधार  पर  किन-क्रिन  लोगों  को  लोन  मिल  गया  है  ?  ये

 एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  आपकी  पावर  में  हैं  और  जब  आप  इनके  ऊपर  कोई  नियम  और  कानून
 लागू  नहीं  कर  तो  मेहरबानी  करके  हनको  आप  बन्द  कीजिए  ।  से  कम  इनके  ऊपर
 जो  इतना  खर्च  हो  रहा  वह  तो  बचेगा  और  वहां  जाने  पर  आदमी  कों  जो  परेशानी  होती
 उससे  वह  सोच  सकेगा  घंटी  किसी  सवाल  का  कोई  रेलेवेण्ट  आंसर  नहीं
 मिल  रहा  और  घंटी  बजा  रहे  हैं  ।  बार-बार  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  जो  पर  सेटेज  आपने  बताया

 /  गया  उस  परसेप्टेज  के  आधार  पर  नौकरी  मिलती  है  ?  इसके  अलावा  जो  मैंने  और  प्रश्न  किए
 उनके  धारे  में  भी  आप  बतलाएं  |  यदि  कानून  में  तब्दीली  करनी  तो  आप  उसको  करिए

 भौर  हमें  बताइए  कि  कब  तक  तब्दीली  ताकि  लोगो  को  न्याय  मिल  सके  ।

 श्री  सोभनाद्रीसवरा  राव  :  अध्यक्ष  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की

 बात  है  कि  श्रम  मंत्री  जी  ने  गम्भीर  स्थिति  से  निबटने  में  असमर्थता  व्यक्त  की  यह  आम  बात

 है  कि  निजी  उद्योगों  तथा  संस्थानों  में  प्रबन्धक  तथा  वे  लोग  जी  मामलों  के  संचालक  अपनी
 पसन्द  के  लोगों  को  लेते  हैं  उनके  रिश्तेदार  तथा  वे  लोग  जिनमें  वे  रुचि  रखते  है  और  उन  लोगों  को

 छोड़  देते  हैं  जो  रोजगार  कार्यालयों  में  दस  अथवा  अधिक  वर्षों  से  प्रतीक्षा  कर  रहे  अधिकांश
 पंजीकृत  लोगों  को  साक्षास्कार  के  लिए  भी  पत्र  तक  नहीं  प्राप्त  रोजगार  प्राप्त  करना  तो  दूर
 की  बात  है  ।  यह  एक  साधारण  सी  बात  वर्तमान  नियमों  का  पालन  न  किए  जाने  के  विरुद्ध
 सरकार  क्‍या  कदम  विश्वेष  रूप  से  उठाने  जा  रही  है  और  उन  अभागे  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  के
 सम्बन्ध  सें  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  करने  जा  रही  है  ?  मंत्री  जी  ने  स्वयं  बताया  है  कि  यहां
 1  करोड़  23  लाख  बेरोजगार  लोग  हैं  और  यह  उनका  दोष  नहीं  उन्होंने  अपना  बहुत  सा  घन

 खर्ण  किया  ?  उन्होंने  अपना  बहुत  सा  अमूल्य  समय  पढ़ने  में  व्यतीत  किया  और  उनकी  सेवाओं  का
 उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  केवल  उनका  ही  नुकसान  नहीं  है  अपितु  यह  राष्ट्रीय  हानि  भी

 है  |  इनमें  स ेअधिकतर  मध्यवर्गीय  परिवारों  के  सामान्य  लोग  हैं  |  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या  सरकार  अधिनियम  में  आवश्यक  संशोधन  करने  जा  रही  है  ताकि  उन  लोगों  के  सम्बन्ध  में

 जिन्होंने  बहुत  पहले  से  रोजगार  कार्यालय  में  अपना  नाम  पंजीकृत  करवाया  हुआ  है  उन्हें  आयु  सीमा

 की  छूट  दो  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  यह  जानना  घाहूंगा  कि  सरकार  रोजगार  सम्बन्धी

 विज्षेपयश्ष  समिति  की  सिफारिशों  पर  क्‍या  कदम  उठा  रही  जिसने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया  है  और  रोजगार  और  जनशक्ति  योजना  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  समिति  की  स्थापना  की  सिफारिश

 की  है  जो  रोजगार  और  बेरोजगारी  सम्बन्धी  स्थितियों  के  बारे  में  सुकाव  देगी

 और  समय-समय  पर  उपलब्ध  अंकिड़ों  के आधार  पर  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  श्रमिक  शबित  के  संरक्षण

 तथा  नीति  सम्बन्धी  मामलों  की  समीक्षा  कर  विभिन्‍न  मन्‍्त्रालयों  को  सलाह  मैं
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 माननीय  मन्त्री  महोदय  से  आपके  द्वारा  यह  जानना  चाहूंगा  कि सरकार  उन  सिफारिशों  के  सम्बन्ध

 में  कया  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  हरीश  रावत  :  सभापति  मेरे  मित्र  ने  जो  कुछ  कहा  एम्पलायमेंट

 एक्सचेंज  में  जो  अकमंण्यता  की  नीति  वहां  भ्रष्टाचार  के  जो  आरोप  उन्होंने  लगाये  उनके

 साथ  मैं  अपने  आपको  जोड़ता  ही  हूं  और  साथ  हो  मंत्री  महोदय  की  जो  तकलीफ  मैं  समभता

 हूं  कि वह  कुछ  अधिक  कर  सकते  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  मगर  एक  बात  वह  ज्हूर  कर  सकते  हैं  कि

 वह  ऐसा  रबन्ध  करें  जिससे  लोगों  को  अपना  नाम  दर्ज  कराने  के  लिए  दूर  न  जाना  पड़े  ।  इसके

 लिए  वह  विद्यालयों  में  या  विश्वविद्यालयों  में  हर  ब्लाक  में  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  के  आफिस  खोलेंगे

 तो  लोगों  को  चाहें  नौकरी  मिले  या  न  कम  से  कम  नाम  दर्ज  करवाने  में  तो  उनको  सहूलियत

 हो  सकेगी  ।  यही  मेरा  प्रश्न  है  कि  क्या  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार  करेंगे  ?

 थ्रो  टी०  धरजया  :  यह  सब  कुछ  कर  सकते  हो  सकता  है  ।  समिति  लेवल  पर  ब्लाक  लेब्रल

 पर  नाम  दर्ज  करने  के  लिये  कह  सकते  इसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  इसमें  स्टेट  गवनमेंट  को  भी

 को-आपरेट  करना  जरूरी  है  ।

 डागा  साहव  ने  जो  कहा  है  कि  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  एक्ट  में  चेन्जेज  यह  कम्पलसरी

 किया  जाएं  कि  जो  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  के  एक्जाम  होते  रेलबे  ओर  पोस्टल  सर्विसेज  में  या

 प्राईबेट  सेक्टर  में  एम्पलायमैंट  होती  है उसके  लिये  भी  एम्पलायमैंट  एक्सचेंज  से  लोगों  को  लिया

 जाये  तो  उप्की  पोजीशन  कुछ  ऊची  हो  सकती  भ्रप्टाचार  के  बारे  में  जो  आपने  कहा  तो  आप

 जो  कहेंगे  वह  हम  करने  के  लिए  तैयार  जिस  किस्म  की  तरमीम  एक्ट  में  लाना  चाहते  हैं  बह

 कर  सकते  आप  चाहें  तो  600  एम०  पी०  और  लगभग  इतने  ही  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज

 एक-एक  में  एक-एक  एम०  पी०  को  डालता  चाहें  तो  हम  उसके  लिये  भी  तैयार  आप  किस-किस

 स्टेट  में  रहते  वहां  के  एम्पलायमैंट  एक्सचेंज  को  कहेंगे  कि  ये  एम०  पी०  हर  महीने  बातचीत

 करके  तय  करेंगे  कि  किस  तरह  फंकशन  करना  हम  उसमें  कोई  बात  छिपाना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 आप  चाहते  हैं  तो  नाम  जिस  एम्पलायमेंट  में  चाहते  हम  आईर  कि  आपकी

 कैसी  फंक्शनिंग  हो  रही  है  यह  पालियामेंट  मेम्बर्स  को  आप  बताइये  |  उसमें  बिल्कुल  हम  कोई  चीज

 छिपाकर  नहीं  चलना  चाहते  या  अगर  वहां  करप्शन  हो  रहा  है  उसको  छिपाकर  नहीं  बलना

 चाहते  हम  तो  इस  एक्ट  में  तरमीम  लाने  के  लिए  सोच  रहें  हैं  और  उसमें  सब  पब्लिक

 रेप्रेजन्टेटिव  को  इस्वाल्व  करने  के  लिए  सोच  रहे  जब  यह  ऐक्ट  आएगा  तो  आप  उस  बकत  हम

 को  सपोर्ट  कीजिए  ।  इसके  अन्दर  बहुत  सारे  लूपहोल्स  ये  एम्पलायमैंट  एक्सचेंज  तो  ऐसे  बने  हुये

 है  कि  जिसके  अन्दर  कुछ  भी  कर  नहीं  सकते  लेकिन  यह  पहले  जमाने  से  चला  आ  रहा

 मेरे  जमाने  में  तो  यह  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  नहीं  यह  तो  जनता  पार्टी  के  जमाने  में  भी

 रहा  ये  तो  पहले  से  भले  आ  रहे  मेरे  जमाने  में  या  नये  प्रधान  मंत्री  के  जमाने  से  नहीं

 आया  ।
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 ]
 श्री  जितेना  प्रसाद  :  मेरा  स्याल  है  कि  मंत्री  जी उलक  गए  इस  तरफ  बैठे  लोग  भी

 कांग्रेस  दल  के  सदस्य  हैं  ।

 श्री  टी०  ध्रम्जेया  :  इन  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  के  धारे  में  जो  आप  कह  रहे  हैं  और  जो  भी

 उसमें  सुधार  करने  के  लिये  आपने  कहा  डागा  जी  ने  कई  बड़ी  अच्छी  बातें  कही  हैं  उनके  सजेशंस

 बिल्कुल  ठोक  हम  उनको  लाने  की  कोशिश

 रहां  यह  कि  एम्पलायमेंट  के  लिए  बेंक  से  हम  लोग  बोल  सकते  कुछ  उत्त  लोगों  की

 सोसायटी  यंह  कर  सकते  हैं  ।  मगर  का  रक्षाने  यह  तो  मेरे  हाथ  में  नहीं  मैं  कोई

 लाइसेंस  देने  वाला  नहीं  ल।इससिंग  एंथारिंटी  मैं  नहीं  हूं  ।  मेरे  दिमाग  में  जो  कुछ  है  वह

 शलानिय  डिंपार्टेमेंट  को  और  फाइनेंस  को  हम॑  कह  सकते  हैं  ।

 ]

 श्री  जितेन्द्र  भ्रसाद  :  आप  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  क्‍यों  नहीं  पूछते  ?

 क्री  टो०  तो  आप  लोग  मुभसे  क्‍यों  पूछते  मुझसे  आप  हमारे
 एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  के  परफामंस  के  बारे  में  मैं  बताने  को  तैयार  हूं  ।  लेकिन  पूरे  लोगों

 एग्फ्लायमेंट  देने  का सवाल  हमारे  हाथ  में  नहीं  यह  मुझसे  खामख्याह  आप  पृछते  मेरे
 तो  बेरोजगार  जो  सिक  इण्डस्ट्रीज  के  पड़े  हुए  जो  कारखाने  क्लोज्ड  पड़े  हुए  हैं  उनका  काम

 ८ही  भेरे  लिए  हैडक  बना  हुआ  है  ।

 शी  भूलचम्द  डागा  :  जो  मैं  किगर्स  पढ़  रहा  था  बह  आपकी  परफार्मेस  के  बारे  में  ही  पढ़

 ,  भरी  ठी०  श्रलेया  :  आपने  जो  कहा  है  वह  मेरे  पास  अब  रहा  यह  कि  जो  एडवाइजरी
 श्षोर्ड  बनाते  के  बारे  में  हम  कह  रहे  हैं  नेशनल  लेवल  पर  भी  स्टेट  लेबल  पर  भी  उसको
 बनाने  की  कोशिश  करेंगे  और  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  भी  ऐडवाइजरी  बीडे  बनाने  की  कोशिश  करेंगे  ।
 डसमें  पारशियामेंट  के  मेम्बर  को  ओर  को  भी  मेम्बर  बनाने  के  लिए  हम  कहेंगे  ।

 जहां  तक  रिलेक्शेशन  का  सवाल  मैं  तो  रिलेक्स  कर  लेकिन  फिर  उसमें  जो
 सीनियारिटी  वाले  हैं  20  साल  या  दस  साल  से  वह  तो  आते  वाले  नहीं  उनका  तो  सबाल  आने

 बोला  नहीं  मैं
 तो  कहूँगा  कि

 35  तक  कर  दो  लेकिन  जो  मंगाने  थाला  है  वह  तो  कहेगा  20  से
 25  मा  18  से  25  चाहिए  तो  हम  क्या  करेंगे  ?  जो  डिमांड  आएगी  फैक्टरी  से  उसमें  बह  जो
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 मांगेंगे  उसमें  हम  क्या  करेंगे  ?  हम  अगर  रिलेक्स  कर  भी  दें  तो  उससे  क्या  होगा  ?  हरिलनों  के
 लिये  7  ईयस  का  दे  फिजिकली  हैंडीकंप्ड  के  लिये  कुछ  कर  सकते  लेकिन  यह  एज
 रिलेक्शेशन  का  सवाल  तो  फंक्ट्रियों  के ऊपर  है  ।

 यह  जो  अनएम्पलायमेंट  का  सवाल  है  इसका  हल  तो  दूसरे  तरीके  से  ही  हो  सकता  है  |  हम
 को  लोकल  रिंसोर्सेज  को  लाना  '

 ]

 ही  वो०  शोमनाहोसवरा  राब  :  उतके  लिये  निर्धारित  आयु  सीमा  के  बह  इस  आयु
 सीमा  में  नहीं  आ  पाते  ।

 -  भी  टो०  झ्स्मैया  :  हम  आयु  सीमा  निर्धारित  नहीं  कर  सकते  |  यह  व्यवस्था  की

 इच्छा  पर  निर्मर  वह  18  से  25  वर्ष  आयु  के  अभ्यर्थी  चाहते  वह  अपनी  आरंश्मेकंताएं
 इस  अनुरूप  भेजते  हैं  ।

 इस  तरीके  से  वह  लोग  जो  चाहते  हैं  वह  हम  लोग  भेतते  हैं  ।  बाकी  जो  रिसोर्सज  हैं  उसको

 अगर  टेप  करेंगे  तभी  यह  अनएम्पलायमिंटें  को  हल  हो  सकता  है  ।

 6.50  म०  १०

 राज्य  सभः  से  सरदेश

 क्‍

 सहासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महा  सचिव
 से  प्राप्त  निम्न  सन्देश  की  धूचना

 देनी  है  :--

 ह  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  उपबन्धों
 ”

 के  अनुसरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  9  1985  को  हुई  अपनी  बैठक  में

 पारितः  बोनस  का  मुगतान  (  संशोधन  )  1985,  की  एक  प्रति  संश्लन

 करने  का  निदेश  हुआ  है  ।”

 बोनस  संदाय  विधेयक
 राज्य  सभा  हारा  ययापारित

 भहासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  बोनस  संदाय  विधेयक  को

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 *
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 6.52  म०  प०

 ,  झनुयाद |
 सभापित  महोदय  :  अब  हम  वित्त  विधेयक  पर  ख  डवार  विचार  आरम्भ

 सभापति  महोदय  :  खंड  19.  प्रो०  एम०  आर०  हाल्दर-उपस्थित  नहीं

 )

 सभापति  महोदय  :  विधेयक  को  आज  परित  करना  है  ।  खंड  ।9  में  श्री  एच०  आर०  हाल्दर
 का  एक  संशोधन  पेश  वह  उपस्थित  नहीं  है  ।  मैं  19  से  27  खंडों  को  सभा  में  मतदान

 हेतु  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  19-3  से  27  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  19  से  27  विधपक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खंड  136  सें  संशोधन )
 विस  तथा  बाणिज्य  संत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  21,  अध्याय  26  के  प्रयोजनों  के लिए  सिविल  न्यायालय  समझा

 जाएगाਂ  के  स्थान  पर  प्रयोजनों  प्रयोजनों  के  लिए  लिविल  न्यायालय
 समझा  जाएगा  किन्तु  अध्याय  26  के  प्रयोजनों  के  लिए  नहींਂ  प्रतिस्थापित  किया

 जाए  ।  (16)

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अध्याय  26  के  प्रयोजनों  के लिए  सिविल  न्यायालय  समझा  जाएगाਂ  के  स्थान  पर
 प्रयोजनों  के  लिए  सिविल  न्यायालय  समझा  जाएगा  किन्तु  अध्याय  26  के

 प्रयोजनों  के  किए  नहींਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्थोक्ृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रहन  यह  है  :

 खण्ड  28,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  28,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
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 खंड  29--  139  में

 हिन्दी  पर  लागू  नहीं  )

 सभापति  महोश्य  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  29  विधेयक  का  अग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 हंड  29  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभाप ति  महोदय  :  लंड  30  से  खंड  35  तक  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 ८कि  खंड  30  से  35  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  30  से  35  विधेयक  में  जोड़  दिए

 खंड  36-

 आर  विश्व  नाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 13,  पंक्ति  17  किया  जाएगाਂ  के  स्थाम  पर  किया  जाएगा
 80  झ--और  ]”  अंक  और  अक्षरों

 के  स्थान  पर  घारा  80  ऊा  अंक  और  अक्षर  पभ्रतिस्थापित

 किए  जाएं  ।  (18)

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 किया  जाएगाਂ  के  स्थान  पर  किया  जाएगा  और  80",  घार  और
 घारा  80  अक  और  अक्षरों  के  !  स्थान  पर  घारा  80

 अंक  और  अक्षर  प्रतिस्थापित  (18)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लम्मापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  36,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत

 खंड  36  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।”
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 सभापति  महोदय  :  खंड  37  में  एक  संशोधन

 शी  शिएशनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 पृष्ठ  खंड  पंक्ति  32,  के  स्थान  पर  लेक्षा  रखो  जाती

 हैं  या  ऐसे  कारबार  के  अनुरूप  है  जो  उस  नियम  की  धारा  10  के

 संड  (22)  या  खंड  (22  या  खंड  23  या  खंड  (23  में  निर्दिष्ट

 निधि  या  न्याय  द्वारा  किया  जाता  हैਂ  प्रतिस्थापित

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 13,  पंक्ति  32  के  स्थान  पर  लेखा  बहियां  रखी  जाती  हैं  या  ऐसे
 कारबार  के  अनुरूप  है  जो  उस  अधिनियम  की  धारा  10  के  खंड  (22)  या  खंड

 (22  या  खंड  (23  या  खंड  (23  में  निदिष्ट  निधि  या  न्याय
 द्व!।रा  कियो  जाता  हैਂ  प्रतिस्थापित  किया  (19)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  37  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अ'ग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  37  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  खंड  38  से  50  में  कोई  संशोधन  नहीं;हैं  ।

 प्रइन  यह  है  :

 खंड  38  से  50  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 खंड  38  के  40  विधेयक्त  में  जोड़

 प्रथम  श्चुसूची +

 संदोधन  किये  गये  :

 पृष्ठ  20,  पंक्ति  34,.'30  प्रतिशतਂ  के  स्थान  पर  ,“25  प्रतिशतਂ  प्रतिस्थापित  किया

 (20)

 पृष्ठ  20  पंणित  34,  वगे  पहेलीਂ  का  लोप  कियः  (21)
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 पृष्ठ  20,  पंक्ति  36  दोड़ਂ  के  पश्चात्‌  पहेलीਂ  प्रनतःस्थापित  किया
 जाए  (22)

 विक्षवमाथ  प्रताप  सिंह  )

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्रथम  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अग  बने  ॥!

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 प्रथम  संशोधित  रूप  विधेयक  सें  जोड़  दी

 चौथी  झोर  पांचवो  प्रनुसूथो  विधेयक  में  जोड़  दी

 खंड  1,  गक्‍्रधिनियमन  सूत्र  भौर  विधेयक  का  प्रा  नाम  विधेयक  में  लोड़  दिए  यए  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू
 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  :

 संशोधित  पारित  किया  जाये  ।/”

 श्री  ई०  प्रय्यप्पु  रेड्डी  :  महोदय  मेरे  लिये  इस  सभा  के  सदस्यों  को  भाषण  देगा

 उचित  नहीं  अतः  मैं  बहुत  संक्षेप  में  कुछ  बातें  कहूंगा  ।

 मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि  विक्तीय  वर्ष  पहली  जनवरी  से  छुरू  किया  जाना  चाहिये  1  इस
 सम्बन्ध  में  पहले  ही  ।  एक  समिति  ने  सिफारिश  भी  की  बजट  चर्चा  के  लिए  पहली  अप्रै
 31  मार्च  अवास्तविक  है  तथा  मई  नितांत  अनुपयुक्त  केन्द्रीय  सरकार  का  अजट  पहले  आता

 केवल  तभी  राज्य  अपने  बजट  सही  ढंग  से  तेयार  कर  सकते  अ।जकल  राज्य  सरकारें
 अपने  बजट  प्रस्तावों  को  पहले  पेश  करती  हैं  और  उसके  बाद  केन्द्रीय  बजट  रखा  जाता  है  जिससे
 आप  देख  सकते  हैं  कि  सीमेंट  आदि  की  कीमतों  में  वद्धि  हो  जाती  तत्पश्चात  राज्य
 सरकारों  के  बजट  प्रस्ताव  अवास्तविक  हो  जाते  यह  आवश्यक  है  कि  वि्तीय  बर्ष  में
 परिवर्तन  किया  जाये  और  केन्द्रीय  बजट  को  राज्य  सरकारों  के  बजट  से  पहले  प्रस्तुत  करने  की  बात
 को  एक  परम्परा  के  रूप  में  माना  जाये  ।

 मेरा  अगला  प्रश्न  हमारे  दृष्टिटकोण  के  बारे  में  वास्तविक  हूप  में  हमारा  भुकाव  किस
 तरफ  है  क्या  यह  भुकाव  समाजवाद  अथवा  पू  जीवाद  अथवा  मिश्चित  अर्थव्यवस्था  की  तरफ

 इसमें  किसी  प्रकार  की  भ्रांति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  हमारे  उद्देश्य  स्पष्ट  हैं  और  ये  हमारे  संविधान
 में  अस्तविष्ट  राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  मे ंउल्लिखित  हैं  ।  मैं  केवल  उन  व्यक्तियों  से  धनु  रोध
 कहूंगा  जो  हमारे  बजट  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  हैं  कि  वे  निदेशक  सिद्धान्तों  को  पढ़े  और  यह

 सुनिश्चित  करें  कि  क्या  वे  संविधान  में  दिये  गये  निर्देशक  सिद्धांतों  को  प्राथमिकता  परे  रहे
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 ई०  प्रम्यप्पु

 जिस  समय  संविधान  तैयार  किया  जा  रहा  था  हमारे  संविधान  निर्मात!ओं  ने

 दाब्द  इममें  शामिल  नहीं  किया  वे  निर्देशक  सिद्धांतों  में  एक  कल्याणकारी  राज्य  के  मुख्य

 सिद्धांतों  को  रख  देने  मात्र  से  सन्तुष्ट  थे  ।  हमें  अभी  उन  निर्देशक  सिद्धांतों  को  कार्यान्वित  करना  है  ।

 समाजवादी  गणराज्यਂ  वाक्यांश  संशोधन  करके  जोड़ा  गया  |  जब  हम
 यह  कृदुते कि  आपका  दृष्टिकोण  समाजवादी  नहीं  हैं  और  बजट  में  धनाढ्य  वर्ग  को  प्राथमिकता  दी

 आपको  ज्यादा  भावक  नहीं  होना  चाहिये  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  भारत  में  आयकर  दातीं
 को  कुछ  राहत  दी  गई  है  ।  कछ  क्षेत्रों  में इसका  स्वागत  भी  किया  गया  हर  कोई  जानता  है  कि
 भी  एन०  पालकीवाला  जो  एक  महान  विधिवेत्ता  और  भारत  में  उच्च  फोटि  के  विधिवक्ताओं
 में  से  एक  बजट  प्रस्ताव  तेयार  करने  के  लिए  भरपूर  प्रशंसा  की  गई  श्री  पालकीवाला  के

 लिये  मेरे  मन  में  बड़ी  श्रद्धा  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  वह  समाजवाद  के  समथ्थंक  नहीं  हैं  ।

 वह  निस्मन्देह  स्वतन्त्र  उच्चम  संएल्पना  के  समर्थक  रहे  इसी  लिये  कछ  लोगों  ने  यह  सोचा  और

 कुछ  लोग  ऐसा  महसूस  भी  करते  हैं  कि  हम  समाजवाद  के  रास्ते  से  हट  गये  हैं  और  हमने  प्‌
 का  रास्ता  अपना  लिया  है|  हमें  इन  की  परवाह  नहीं  करनी  सरकार  बनाने  के  लिये

 हमें  कगड़ना  नहीं  चाहिये  ।  हमें  देखना  चाहिये  कि  हम  जिस  गन्तथ्य  तक  पहुंचना  चाहते  हैं  वह  उसी
 दिशा  में  हैं  कि  नहीं  ।  संविधान  में  दिए  गए  उद्देश्य  पूर्ण  हो  रहे  हैं  अथवा  नहीं  ।

 झी  उत्तम  राठोड  :  प्रक्रिया  नियमों  के नियम  94  के  अन्तगंत  ध्यवस्था  के  प्रश्न

 पर  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  वह  विधेयक  को  स्वीकार  कर  रहे  हैं  अथवा  अस्वीकार  ।  उन
 को  इस  विषय  से  हटकर  बात  नहीं  करनी  वह  इस  विषय  से  हट  रहे  हैं  ।  उन्हें  या  तो

 विधेयक  का  समर्थन  करना  चाहिए  अथवा  इसे  अस्वीकार  कर  देना  चाहिये  ।

 7.00  म०  प०

 सभापति  महोदय  :  उनका  भाषण  उचित

 श्री  ई०  ह्रम्यप्पु  रेड्डी  :  यदि  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  दक्षिण  पंथी  होना  आवश्यक

 है  तो  उन्हें  स्वतन्त्र  रूप  से  दक्षिण  पंथी  होने  इन  के  बारे  में  उन्हें  अति  संवेदनशील  नहीं

 होना  चाहिए  ।  इसका  उ्हँ श्य  जनता  तथा  सारे  राष्ट्र  का कल्पाण  करना  है  ।  हमें  रासाबलंका

 के  बालक  की  तरह  नहीं  करना  चाहिए  जो  जलते  हुए  डेक  से  वापिस  जाने  से  मना  कर  देता  है  ।

 हमें  संविधान  की  भावमा  को  समझना  चाहिए  और  के  चक्कर  में  नहीं  पड़ना  चाहिए  ।

 उसी  विधिवेशा  ने  एक  प्रमुख  समस्या  का  भी  उल्लेख  किया  आज  भारत  में  मुख्य
 समस्या
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 कीं  उन्होंने  कहा  है  :

 बेरोजगार  व्यकितयों  की  संख्या  4  करोड़  50  लाख  तथा  बेघरबार  व्यक्तियों

 की  संख्या  2  करोड़  90  लाख  यह  मौखिक  रूप  से  आध्िक  रूप  से  हानिकर
 तर्था  सामाजिक  रूप  से  खतरनाक

 गुजरात  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  यह  स्थिति  सामाजिक  रूप  से  खतरनाक  अब  हम  हस

 बात  को  अच्छी  तरह  समझ  गए  हैं  कि  गांधी  जी  के  दर्शन  में  गरीबों  को  अधिक  महत्त्व  दिया  गया

 इस  बात  पर  भी  बल  दिंया  गया  है  कि  उनको  अधिक  से  अधिक  रोजगार  दिया  जाये  ।  आपकी

 योजना  भारत  की  जनशक्ति  पर  आधारित  होनी  हमें  विलासिता  की  बस्तुयें  नहीं

 सभापति  महोश्य  :  नियम  94  के  अन्तर्गत  आप  सामान्य  भाषण  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  ई०  ध्रम्पष्पु  रेड्डो  :  मैं  अपने  विचार  उयक्त  करने  का  अ्रयास  कर  रहा  हूं  ।  वित्तीय  ज्ञान

 देश  की  समस्या  हो  सकती  है  लेकिन  इस  समय  बेरोजगारी  देश  की  मुख्य  समस्या  इसी  कारण

 यहां  वहां  अन्दोलन  हो  रहे  हैं  ।  भ्रष्टाचार  का  बोल  बाला  है  ।  इन  सब  बातों
 का  मुख्य  कारण  बेरोजगरी  अतः  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  उच्च

 कता  दी  जानी  चाहिए  ।

 मेरा  तीसरा  निवेदन  यह  है  कि  हम  जो  कुछ  मिवेश  कर  रहे  हैं  उसका  लाभ  हमें  नहीं  मिल

 रहा  हम  अपनी  नदी  सिंचाई  विद्युत  परियोजनाओं  तथा
 गिक  परियोजनाओं  पर  भारी  धनराशि  खर्ण  कर  रहे  निस्सन्देह  यहां  पर  सार्बजनिक  क्षेत्र  भी

 है  ।  ख  की  गई  धनराशि  पर  हमें  साधारण  ब्याज  भी  नहीं  मिल  पाता  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर
 मैं  अपने  राज्य  की  नगाज  नसागर  परियोजना  का  उल्लेख  करता  हुं  ।  राज्य  ने इस  परियोजना  के

 लिए  भारी  घनरांशि  उधार  ली  Bo

 सभापति  महोदय  :  इस  समय  आप  इन  सब  बातों  पर  नहीं  बोल  सकते  आप  विधेयक
 का  विरोध  कर  सकते

 ह

 ओ  ई०  प्रंग्येप्पु  रेड्डी  :  निवेश  करने  कौ  कठिनाई  को  समाप्त  करने  के  जिसकी
 वापसी  नहीं  होती  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  यह  कठिनाई  लम्बी  नौक  रशाहीों
 द्वारा  की  गई  देरीं  तथा  इन  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  का  अघरे  मन  से  कार्यान्वयन  के  कारण

 हमे  सिद्धांन्तों  को  भूल  रहे  राज्य  सरकारें  भी  इन  सिद्धान्तों  को  भूल  रही  हैं

 संसवीय  कार्य  मम्त्री  एच०  के०  एल०  :  नियम  94  के  अन्तर्गत  माननीय  सवस्य
 इस  समय  उन  सब  बातों  पर  बहस  नहीं  कर  सकते

 सभापति  महोदर्य  :  नियम  94  बहुत  मीमित  बजट  के  बारे  में  अब  कोई  आम  बहस
 नहीं  होगी  ।  आप  या  तो  विधेयक  का  समर्थन  कीजिये  या  इसका  विरोध  कीजिए  ।
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 शी  ई०  ध्रय्यप्पु  रेड्डी  :  मैं  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  हमने  जो  धन  राशि  खच्  की  है  उस

 का  लाभ  मिलना  चाहिए  |  णहं  लाभ  एक  के  बाद  एक  परियोजना  आरम्भ  करके  प्राप्त
 किया  जा  सकता  है  ।  यदि  कोई  परियोजना  सही  ढंग  से  पूर्ण  हो  गई  हो  तो  आपको  उसी  समय  दूसरी
 योजना  को  आरम्भ  कर  देना  चाहिए  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  यह  सिद्धान्त  कड़ाई
 से  लागू  करना  होगा  ।

 सभी  परियोजनाओं  पर  सारी  धन  राशि  खर्च  करने
 के  बजाय  उनको  कुछ  परियोंजनाओं

 पर  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहिए  और  इसके  परिणाम  देखने

 मेरा  आखरी  निवेदन  यह  है  कि  जो  धन  राशि  हम  दे  रहे  हैं  या  खर्च  कर  रहे  हैं  उनके  संबंध
 में  लेखा  परीक्षा  विभाग  सदंव  अपत्ति  उठाता  नुकसान  तथा  दुरूपयोग  के  बारे  में  बताता  है  ।

 इसके  लिए  एक  बहुत  बड़ा  लेखा  परीक्षा  विभाग  प्रत्येक  राज्य  में  लेखा  परीक्षा  विभाग
 और  हमारे  यहां  भी  केन्द्रीय  लेखा  परिक्षा  विभाग  है  लेकिन  इन  लेल्ला  परीक्षण  आपत्तियों  पर

 व्यवहारिक  रूप  में  किसी  तरह  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि

 एडप्लार्श  फंलीरों  :  तब  आप  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति  बन  जाईये  ।

 शी  ई०  प्य्यप्पु  रेड्डी  :  मैं  समापति  बनने  मैं  रूचि  नहीं  रखता  ।  मैं  सिर्फ  यह  कह  रहा  हूं  ।

 किसी  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  रास्ता  होना  चाहिए  ।  आपको  घन  के  दुरुपयोग  तथा  हानि
 पर  रोक  लगानी  चाहिए  ।  प्रशासनिक  सुधार  जरूरी  इन  सब  बातों  के  बिना  इस  सम्बन्ध  में  किये

 गए  हमारे  सभी  सारे  प्रयास  असफल  हैं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 हूं  ।

 ]

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  सभापति  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और

 यह  आशा  करठा  हूं  कि  आप  इस  देश  में  काले  धव्  को  समाप्त  करेंगे  और  आथिक  विषमता  जो  बढ़

 रही  है  उसको  दूर  एक  तरफ  तो  धन  के  अंबार  लग  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  गरीबी  बढ़
 रही  इस  विषमता  को  मिटाने  की  कोशिश  करेंगे  और  तीसरा  जो  सरकार  का  प्रशासन  ढीला

 और  निकम्मा  चल  रहा  है  उसको  दुरस्त  करने  के  लिए  कदम  उठायेंगें  ताकि  गरीब  लोगों  को  राहत
 मिले  ।  यह  नहीं  कि  आपका  पैसा  देश  के  काम  न  आए  |  जैसा  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  ने  पहली
 स्पीच  में  कहा  था  कि  देश  के  एक-एक  पंसे  का  हिसाब  देखा  लेकिन  आज  केन्द्र  सरकार  जो

 पैसा  विकास  के  कामों  के  लिए  देतो  वह  50  परसेंट  कुछ  लोगों  की  पाकेट  में  चला  जाता  है  और

 वे  ऐसा  हड़प  लेते  वह  पैसा  ठीक  जगह  काम  में  लाया  यह  हमारी  मांग  हम  तीन

 बातें  मागते  एक  तो  काले  घन  की  समाप्ति  और  दूसरा  आर्थिक  विषमता  का  दूर  किया  जाना

 और  प्रशासन  को  चुस्त  और  दुरुस्त  किया  एक  बात  और  सोच  यह  जो  आप  दो  दिन

 की  छुटूटी  करने  जा  रहे  कहों  इससे  और  काम  ठप्प  न  हो  इसलिए  इस  पर  पुनविचार
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 अन्त  में  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  आप  मेहनत  करके  बिल  लाये  हैं  लेकिन  कार्यक्रमों  को  अमली
 रूप  नहीं  दिया  जा  रहा  आज  दीवारों  पर  लिखा  हुआ  है  कि  आने  वाले  जमाने  के  लोगों  की
 पैनी  नजर  के  कोई  बच  नहीं  काम  बताएगा  कि  देश  को  कितना  आगे  बढ़ाया  गया  है  और
 कितना  काले  धन  का  नाश  किया  गया  है  ओर  कितना  गरीबों  के  लिए  काम  किया  गया  है  ।  गरीब
 कितना  ऊंचा  आ  गया  है  ओर  धनवान  कितना  नीचे  आ  गया  तभी  फायदा  होगा  ।

 ]

 भी  विश्यताय  प्रताप  सिंह  :  श्रीमन्‌  मैं  सदस्थों  पर  अधिक  कर  नहीं  लगाना  चाहता  हूं  ।
 मैं  पहले  ही

 कर  लगा  चुका  हूं  ।
 केवल  एक  बात  है  ।  वित्तीय  वर्ष  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  पर  विचार

 किया  जा  रहा  बजट  के  आम  सिद्धांतों  के  सापेक्ष  महत्व  तथा  उसके  प्रभाव  के  बारे  में  मैं  पहले  ही
 बता  चुका  भावुकता  के  बारे  में  मैं  कहूंगा  कि हमारी  तरफ  से  कोई  भावुकता  नहीं  भावुकता  वाली
 बात  विरोधी  पक्ष  के  लिए  क्‍योंकि  जो  कुछ  हमने  किया  है  वह  उसको  समझ  नहीं  पा  रहे

 जलते  हुए  डेक  के  बारे  में  में  कहूंगा  कि  यहां  जलते  हुए  डेक  जैसी  कोई  बात  नहीं

 हमारा  तैरने  वाला  डेक  है  ।  हम  जलते  हुए  डेक  पर  नहीं  हैं  हम  तो  तेरते  हुए  ढेक  पर  बे
 गारी  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  गरीबी  दूर  करने  के  कार्यक्रम  हम  इनके  लिए  वचन  बढ़  हैं  ।

 निस्संदेह  हम  औद्योगिक  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  करके  तथा  सामान्य  कल्याण  उपायों  को  अपनाकर
 बेरोजगारी  को  समाप्त  अथवा  कम  कर  सकते  हैं  ।  जहां  तक  कुछ  परियोजनाओं  की  ओर  ध्यान  देने
 ओर  उन्हें  पूर्ण  करने  का  अ्श्न  है  यह  कार्य  सही  रूप  में  किया  जा  रहा  है  ।  संसाधनों  की  कमी  बनी

 हुई  हम  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  प्रयास  कर  रहे  हैं  लेकिन  सावंजनिक  क्षेत्र  की  केवल
 वित्तीय  परिणामों  के  आधार  पर  जांच  नहों  की  जानी  चाहिए  ।  इसके  सम्पूर्ण  अर्थव्यवस्था  के
 परिप्रेक्ष्य  में  देखा  जाना  ऋण  आदि  के  सम्बन्ध  में  कोई  टिप्पणों  नहीं  करना  भाहुता  |  धन
 के  दुरुपयोग  के  मामले  में  हम  कार्यवाही  करते  काले  घन  तथा  असमानवा  आदि  को  रोकना  और
 प्रशासन  को  चुस्त  बनाना  अच्छे  सुझाव  हम  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  कर  रहे

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  संशोशित  रूप  में  पारित  किया  जायेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 कि

 १.10  स०  १०

 तत्वदचात्‌  लोक  सोमबार  13  1985/23
 1907  के  11.00  बले  म०  प०  तक  के

 लिए  स्थगित  हुई  ।

 भ्रुद्कक  :  आकाशदीप  20  दरियागंज  नई
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